20442): 2 
७50पा. ८0६५८, ७3767 
॥४09 ॥प्रभ॑.) 
छए00श0(5 एश) 7९89 [0५9 90085 079 0णि (४४० 
जश्टोड 6 तै& धाठड., 


8ठकफछड ००६ एणम्मा६ डठाएध्ापत६ 





भारतीय अथैशास्त्र 
द्वितीय भाग 


लेखक : 
सूरज भान गुप्त, बी० ए० (प्रानसे), एम० ए०, 
भ्रष्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, 
डी० ए० वी० कॉलिज, अमृतसर, 
सदस्य, बोर्ड भोफू स्टडीज़ इन इकनामिक्स, पंजाब विश्वविद्यालय । 


प्रकाशक : 


नवगुग प्रकाशन, 
मुज्षएफ़रमगर (उत्तर ॥देश) 
। प्रथम संस्कररणु, ५ 


१६५६ . पुल्य : १० रु० २० नये पैसे [ मु रे ये 2250 आग र्‌ 
॥| 


प्रकाशक - 
नवयुग प्रकाशन, 
मुजफ्फरनगर । 


मुद्रक * 
बी० एन० गुप्ता 
सिंघल प्रेस, मेरठ । 


विषय-सूची 
(द्वितीय भाग) _ 


अध्याय 


श्२. 


र्३े. 


श्र 


पृष्ठ संख्या 
भारत में बड़े स्तर के उद्योग 
प्राककथन; 
सुती बस्त्र उद्योग:--संक्षिप्त इतिहास, उद्योग की मुख्य समस्‍यायें व उनके 
उपचार; 
पटसन उद्योग.-स क्षिप्त इतिहास; उद्योग की समस्‍यायें; 
चीनी उद्योग---महत्व; सक्षिप्त इतिहास; उद्योग की विशेषतायें व 
समस्‍यायें; 
लोहा तथा इस्पात उद्योग:--संक्षिप्त इतिहास; लोहा भौर इस्पात के बर्त॑- 
मान कारखाने, परचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत लोहा और इस्पात 
उद्योग 
कोपला उद्योगः-सं प्षिप्त इतिहास; वर्तमान स्थिति; उद्योग की समस्यायें३ 

+ ऋा 

भारत में कुटीर तथा लघु उद्योग 
परिभाषा; भारत मे कुटीर उद्योग; कुटीर तथा लघु उद्योगों का भारत वी 
अधे-व्यवस्था में स्थान तथा महत्व; कुटीर व लघु उद्योगों की कठिनाइयाँ 
व उन्हें दूर करने का उपाय ४३--७८ 
भारत में प्रौद्योगिक वित्त 
प्रावकैथन; वित्त की आवश्यकता व प्रकार; भौद्योगिकवित्त के ख्ोत; विशिष्ट 
वित्तोय ससयायें; 
भारत का श्रौद्योगिक वित्त निगसः- 
उद्दं श्य; क्षेत्र; पू जो व कार्यंशील कोष; प्रालोचना; 
राज्य वित्तोय नियम+- 
आवश्यकता; क्षेत्र; पू जी; कार्य; 
राष्ट्रीय भौधो गिक विकास तिगमः-- 
स्थापना व पू जी कलेवर; उद्ं झय व कार्य; 


२५८ 


२६. 


२७५ 


श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग नियमः-- 

पूजी कलेदर; उद्देइम तथा कार्ये; 

चुद जिपम- 

पूजी; 

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम: -> 

अपसंहार, -- ७६-११० 
राज्य एवं उद्योग 

प्रवेक्थन; भारत में राज्य की उद्योगों के प्रति वीति; १११-१२६ 
भरत में प्रौद्योगिक श्रम 

प्रविकथन; 

आरत में क्रम विधासः-- :-../ह/ह. 

फैक्ट्री विधान; फवट्री 28॥ १६४५, ख़ान विधान; उद्यान श्रम झ्धि- 
नियम १६५३१; श्रत्य श्रम विधान; 

आरत में सामाजिक सुरक्षा:-- 

अर्गी श्रमिक्र क्षतिपूर्ति श्रशिनियम्‌ (9२३४ महत्व लाभ, अधिनियम; करमे- 


चॉरी राज्य बीमा भ्रधिनियम १ है४०, ह्रोयणा खाने भविष्य विधि तथा 
ऑनस योजता झधिनियर्म १६४८; कर्मच्ांटी भविष्य विधि भ्रधिनियम १६५२; 


घटना सम्बन्धी लाभ; उपस्रंहास 

भारत में ग्रौद्योगिक सम्बन्ध - 

औद्योगिक भगड़ों के कारण; एक संक्षिप्त सर्वेक्षण; भारत में औद्योगिक 
ऋणंडो से सम्बन्धी विधान; 

आरत में मजदूर संघ भ्रान्दो लत: --- 

प्राबकयन; मजदूर संध आन्दोलन का विकास; मूल्यांकन, शक्तिशाली वनाने 
कै उपाय, १२:-०१७३ 
भारत में यातायात 

प्रावककथन; महत्व 

भारत में ऐलें -- 

सक्षिप्त इतिहास; पुन, वर्गीकरण; लाभ तथा हावियाँ; रेल दित; 

सड़क यातायात. 

महत्व; भारत में सड़कें; सडकों का दिकुस़: मोदर माडियाँ तथा शोर 
पातायात; 


( की) 
रेल सडक स्पर्धा व सामंजस्य- 
सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण - 
पृष्ठ भूमि: राष्ट्रीयकरणा; राष्ट्रीयकरर का पश्ष तथा विपक्ष: 
जल यातायात -- 
प्रावक्षषन; झान्तरिक जल यातायात; समुद्दी यातायात; समुद्र पार की 


यातायात; जहाज निर्माण; जहाजी शिक्षा, योजनाप्ों के झ्स्तगंत भारतीय 
जहाजरानी, 


वायु याताय'तः- 
प्रावक्यन- वायु यातायात का राष्ट्रीयक्रण-पक्ष तथा विपक्ष; योजनाओं के 
झम्तगंव वायु यातायात्र, १७४-२ ३१२ 


भारत की राष्ट्रीय प्राय 

राष्ट्रीय झाय का अर्थ तथा गणना, राष्ट्रीय आय के ख्रोत, पंचवर्षीय 

योजनायें व राष्ट्रीव भ्राय २३२--२४१ 

भारत में ग्राथिक नियोजन -- 

प्रावक्थन, आथिक्त नियोजन कय प्र, तियोजन के गुण, तियोजन का 

इतिहास, 

प्रथम पंचवर्षोष योजना:-- 

दे श्य, विनियोग, प्रायमिक्‍्ततायें, 

विक्तास के मुख्य कार्यक्रम +- 

कृषि तथा सामुदायिक विकास, भूमि सम्बन्धो नोति, कृषि के लिये वित्त, 
सहकारिता, सामुदाधिक विज्ञास, संशोधित, निजी क्षेत्र मे विकास, ग्राम 

भौर छोटे उद्योग, परिवहन ठथा संचार, सड़कें, सामाजिक सेवायें, योजना 

की वित्त ब्यवस्था, 

प्रथम योजना की वित्त व्यवस्था (१६५१--५६):-- 

प्रथम योजना की स्फलतायें, सिचाई तथा बिजली उद्योग, समाज सेबायें, 

विनियोग, रोजगार, निष्क्ष, 

द्वितीय पंचवर्षोष यो जनाः-- 

प्रावकथन, उद्दे श्य, कुल व्यय और वितरण 

योजना में कृषि तथा सामुदायिक विक्ात्त 

ध्यय, कृषि, सहक्तारिता, सामुदायिक विज्ञास, स्िचाई तथा बिजली, उद्योग 


( ४१ ) 


तथा खनिकर्म, परिवहन तथा संचार, समाज सेवायें, स्वास्थ्य, योजना 
भौर रोजगार, शिक्षित बेरोजगारी, 

दूसरी योजना के कार्यकररा की समीक्षा:-- 

घ्यय तथा इसकी वित्त व्यवस्था, विकास कार्यक्रम, व्यय के वितरण को 
संरचना, सिंचाई तथा बिजली, उद्योग तथा खानें, निजी क्षेत्र, ग्राम तथा 
लघु उद्योग, परिवहन तथा संचार, समाज सेवायें, रोजगार, राष्ट्रीय प्राय, 
मोजना का पुनरीक्षए, योजना का (अर) भाग व (व) भाग, योजना का 
नवीनतम पुनरीक्षण, निष्कर्ष । २४२०-२६१ 


अध्याय २२ 


भारत में बड़े स्तर फे उद्योग 


([.गाछुल 5टमर० 796990765 0 वात9) 
प्राककयत- 


भारत झाथिक दृष्टि से एक प्रधं-विकसित तथा पिछड़ा हुप्रा देश है। 
इसका भ्रभी पर्याप्त औद्योगिक विक्रास नहीं हुप्ता है। परन्तु देश की निर्धवता घौर 
बेकारी को दूर करने के लिये यह धत्यावश्यक है कि देश का तेज्ञी से प्रौद्योगीकरण 
किपा जाय। देश की खेती की उन्नति भी, एक बडी सीमा तक, इस प्रौद्योगीकरण 
पर निर्भर है। दस भौदोगीकरण मे बडे स्तर के उद्योगों, लघ्ठ उद्योगों प्रौर कुटीर 
इद्चोगों, सभी वा विकास शामिल है । तथांवि यहाँ इस ग्रध्याय में हम केवल बड़े 
स्तर के उद्योगों के बारे मे ही पढेंगे । अ्रगले भ्रध्यग्य मे हम कुटीर व लघु उद्योगों व 
उन की समस्याझ्रो का विस्तार मे प्रध्ययन करेंगे । उससे भगले दो प्रधणयों मे क्रमशः 
भौद्योगिक विल्न और राज्य की उद्योगों के प्रति नीति का भ्रध्ययन किया जायेगा। 

बडे स्तर के उद्योगो वी भारत मे स्थापना बसे तो श्राज से १०० से भी कुछ 
श्रधिक वर्ष पहले ही प्रारम्भ हो गई थी, परन्तु इनक! वास्तविक विकास वर्तमान 
शताब्दी में था कर ही हुप्रा है। सर्व-प्रयम वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में स्वदेशी 
भारदोलन ने भ्रौर फिर प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) ने उद्योगों के विकास को 
बुद्ध प्रोत्साहित किया । १६२३ में सरकार ने विभेदात्मक संरक्षण की नीति (00॥67 
र्ण 08ठांग्रांग्मागह शिगरट्टांणा) को प्रपनाया | इस के प्रन्त्गेंत जिन उद्योगों 
को संरक्षण प्राप्त हुप्रा जैसे लोहा ब्रीर इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी 
उद्योग, वागज उद्योग, दियामवाई उद्योग, श्रादि, उदका काफी तेजी से विवास 
हुप्रा । १६३६-४५ के दूसरे विदत्र युद्ध ने देश में कई प्रकार के नये उद्योगों को जन्म 
दिया, भौर पुराने उद्योगो का झ्रागे विकास किया। १४ अ्रगस्त, १६४७ को देश 
स्तरतंत्र हुप्ना श्रौर इस का विभाजन भी हुभा । तब से देश की सरकार देश मे उद्योगों 
के विकास को कई प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है । श्रप्नेल, १६५१ से उसने देश के 
प्राधिक विकास के लिये नियोजन की विधि को श्रपनाया है । पहली पच वर्षीय योजना 
१ भरप्र॑ ल, १६५१ को श्रारम्भ हो वर ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त हो चुठी है । दूसरी 
पंच वर्षीय योजना इस समय देश मे चल रही है। इस में भ्रौद्योगिक विकास पर पर्याप्त 
बल दिया गया है ॥ इन योजनाप्रो तथा इन में श्रोद्योगिक विकास का हम पुस्तक में 
प्र'गे यथास्थान भध्ययन करेंगे ॥ 


(२ 


हां, यहां यह अवश्य बतला दिया जाय कि यद्यपि भारत में बडे स्तर के 
उद्योगों की स्थापना १०० से भी झधिक वर्ष पहले प्रारम्भ हो गई थी, तथापि प्रभी 
$पैक भी प्रपनी श्रावश्यकता की बहुत सी दस्तुम्रो के लिये तथा मशीनरी व प्रन्य पूजी 
वस्तुओं के सिये हम विदेशों पर ही निर्भर हैं। बड़े स्तर के उद्योगे मे काम करने 
बालों की संख्या बहुत छोटी है । १६२१ में यह संख्या केबल २५ लाख [कुल कार्य- 
शील जनसब्या की केवल २"४%) थी । इसके ग्रतिरिक्त,' भारतं के स्वतत्व-प्राप्त 
से पूर्व के भ्रोद्योगीकरण की एक झौर कमजोरी यह थी कि लोहे झौर इध्पात उद्योग, 
कोयला उद्योग ठथा झीमेंट उद्योग को छोड कर, बडे स्तर के भग्य लगभग सभी उद्योग 
उपभोग-वतुभों, ज॑से सूती कपड़ा, चीनी, चमडे का सामान, वनस्पति (घी), इत्यादि 
को उत्पन्न करने वाले उद्योग थे, जब कि किस) भी देश का हृढ़ प्लाधार पर श्रौद्यो- 
करण करने के लिये यह श्रावशयक है कि वहां उत्पादक वस्तुप्रो के उद्योगो, जैसे लोहे 
घोर इस्पात के ्रतिरिक्त, भारी इन्जीनियरिंग, भारो रसायन, झादि उद्योगों फा भी 
विकास किया जाय। हप॑ की बात है कि देश की राष्ट्रीय सरकार इस श्रावश्यकता कै 
प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वह ऐसे ही उद्योगों के 
विकास पर विशेष रूप से बल दे रही है । प्रगली योजना मे भी यधासम्भव ऐसा 
ही किया जायेगा । ध 
इस प्रध्याय में हम केवल बड़े हर के पाच मुख्य उद्योगों : सूती वस्त्र उद्योग, 
पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा और इल्गत उद्योग, तथा कोयला उद्योग के 
विकास, वर्तमान श्थिति व विभिन्न समस्याधों का अध्ययन करेंगे । भारत मे इसके 
अतिरिक्त भी बड़े-बडे स्तर के कई एक अन्य उद्योग चल रहे हैं, जैसे कि सीमेल्ट 
उद्योग, भारी रसायन (पस८४४) एथ्णां०० ३) उद्योग, कागज उद्दोग, दियासलाई 
उद॒पोग, ऊनी वस्त्र उद्योग, शीशा उद्योग, दियासनाई उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, 
वहस्पति (घी) उद्वोग, विभिन्‍न प्रकार के इन्जीतियरिंग तथा विजली उद्योग, चाय, 
काफी, रबड, भादि के बागान उद्योग, भ्रादि । परस्तु स्थान के झ्रशा० के कारण इस 
सब का यहा भध्ययन नहीं किया जायेगा। 
सूती वस्त्र उद्योग 
(गाल (०6 [॥00४7५) 
भारत के संगठित उद्योगों में इस उद्योग का स्थान सर्वप्रथम है। भारतीय 
पू'जी भ्ोर भोरतीय उपक्रम से स्थापित भर विकसित यह देश का पहला बड़े स्तर 
का उदुयोग है।सूत ग्योर कपडे के उत्पादन के दृष्टिकोश से भारत का संसार 
में तीसरा स्थान है भ्रौर कपास के उपभोग के भ्राघर पर दुमरा स्थान है । यह 
डद॒योग लगभग ४“५ लाख श्रमिको को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करता है 
(हाथ व रधा रदुयोग में लगभय एक करोड बुनकर लगे हुए हैं। ) इस उद्योग में 
लगभग ११० करोड रुपये की पूजी लगी हुई है, भौर इसमें ३५० करोड रु० से ५५० 
करोड़ 5० के वीच वायिक बारोबार होता है । 


संक्षिप्त इतिहास 

भारत का सूदी क्पड का उद्योग प्राचीव काल से ही ससार में बहुत रुदाति 
प्राप्त कर चुका था | १७त्री ओर १-वो झताब्दी में भी भारत क्षे देशो को भारत से 
बड़े मात्रा में सूती कड़े का निर्यात किया जाता था । 








प्रसन्‍्तु आधुनिक टग पर झुती कपड़े का पहणा कारखाना सब १८४ में 
क्लक्तत्त में लगापरा गया था। तथापि, इस उद्गोय का वास्‍्ठजिक आरम्न सनु 
१८५४ में वम्बई में बुनाई के पटले क्यरखाने की स्थापना से हुप्रा। धोरे-चोरे झोर 
कारखाने खोचे यये और १८5८० में इनकी उढया ५६ हो गईं। इनमे से बधिक्तौशा 
को स्थायना वम्बर्ड में हुई, क््योक्ति यहा की नम जनदायु, पूजो और सांख की 
पर्यत सुदिघा, कच्चे माल ।कपात) को समीप्र ही उरलब्पि, बन्दरगाह नगर होने के 
कारण मशीनों और झावश्यक सामग्री को भायातमे तथा चीन (हमारे सूत क्वा तद सब 
में बड़ा ग्रह) जापान, आदि देझों को निर्यात में मितब्ययिठा और यातायात के सस्ते 
झौर दर तग/मी साघन, सभी उपलब्ध थे । 

तथापि, १६७० के बाद से उदयोग का विक्वेद्वोक रण आरम्भ हो गया, औौर 
नागपुर, अहमदाबाद, शोलायुर, झादि नयरों मे सूती कपड़े की मिल्लें स्थापित होने 
लगी। इसके कई कारण ये, जंसे रेलो का विक्तास, कच्चे मात्त (कपास) तथा 
उपभोग केद्धो को अधिक समीपता, सस्ते श्रम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, आादि। 

१६०४ तक मिलो को सर॒या बढ कर १६७ हो गई यी । झब तक अधिक जोर 
भ्रृत्त कातने पर ही था, क्योकि चीन में भारतीय सूत्र की बहुत माग थी। परन्तु इसके 
पश्चात्‌ (झोर इस से पूर्व भी) इप उद्योग को कई कठिवाइयो कया सामना करना पडा। 
एक तो, १९०४ के बाद चीन, जापान, और सुददर पूर्व के अन्य देशों को होने वाला सूत 
का निर्यात घीरे-घोरे बन्द होने लगा । (ब्यग़र को झवनति के प्रमुख कज्ञरण ये थे : 
भारत में चादी के मित्रक्षो की मुक्त इलाई पर रोक लग जाने से दीन के साथ विनिमव- 
दर में उतन्द प्रब्यवस्था, स्वयथ चीन मेसूत कानने के उद्योग का विज्ञास्त, स्वदेशी 
प्रान्दोततन तया प्रत्य आरसो से स्वयं भारत में दुवाई के उद्योग का जिक्नास आदि । ) 
दूसरे, १८६५ में देश में उत्पन्न वस्त्र पर ३३१०७ हा उत्पादन-शुल्क (८ेइ९डढ 
00 ) लगा दिया गया । इसके झतिरिक्त, फैक्टरी अधिनियम पास होने से, श्रम 
महंगा हो गया, और देश में सूत व कपड़े को उत्तादद लागत बढ गई 4 

प्रथम महावुद्ध ने, अन्य उद्योगो के साय-साथ, इम उद्योग को भो बहुत 
प्रोत्माहन दिया, क्योंकि इस अवधि में एक तो, संतिक भावश्यकताग्रों के लिये कपड़े 
की शग बटी, और दूसरे, जहाजं की कमी के कारण, विदेशों से कपड़े को आयात 
कम झौर महंगी हो गई। फलतः १६१७ मे १६२२ नक्त के ६ वर्षो में इस उद्योग 
ने छुद दृद्धि की । उद्योग झे उगी पुछी, मिल्रों की संच्या उत्पादन, झौर हिस्सेदारों 
के लाभ सभी छुछु व७। १६२२ में मित्रो की सब्या दउ वर २६८ दो गई थी । 














का 


परन्तु इसके तुरन्त परचात्‌ ही उद्योग के लिये संकट-काल प्रारम्भ हो गया । 
कपड़े को कमर मांग, कपास के मूल्यों मे भयानक धटा-बढी, मजदूरों की व्यापक 
हड़तालें, विदेशी, विशेषतः जापानी, म।ल की घातक प्रतियोगिता, विदेशी विनिमय 
की दरों में परिवर्तन, भ्रादि कारणों से उद्योग को बहुत कठिन समय देखना पडा ॥ 
इस सबसे उद्योग को भारी क्षति हुई। धत: (८९५ में लगाये गये उत्पादन-शुल्क 
को १६२४ मे हटा, लिया गया । परन्तु इससे भी दशा नहीं सुधरी। प्रतः १६२७ 
में सर्वे्रथम, सूत को भोर १६३० में कपड़े को संरक्षण दिया गया ॥ १६२६-३३ की 
विश्व-व्यापी महामदी ने सूती कपड़े के उद्योग को भो हानि पहुचाई । उश्द, १६३१ 
के बाद से सस्ते जापानी कपड़े की प्रायात की प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई प्रतः 
कुछ समय के पश्चात्‌ झ्रायात-करों को बढाकर उद्योग को प्रोर संरक्षण देना पड़ा। 
गह संरक्षण कुल मिलाहर २० वर्य तक रहा । १६४७ में इके भप्न्तिप्त रूप से हटा 
लिया गया। संरक्षण को इस नीति का एक दोप यह या कि यह निश्चित नही थी। 
इसमे बार बार संशोधन भौर झ्रायात-करो मे घटा-बढी होती रदीथी । दूसरे, इस पर 
साम्राजीय प्रधिमान ( [णए०पंशे ९:८६४९४८९८ ) को नोति लाद दी गई थी, 
जिसके प्न्तगंत ब्रिदेन भौर ब्रिटिश राष्ट्र सघ के अन्य सदस्य देशों से भ्राने वाली 
भायातों पर नीची दर पर भायात-कर लग।ये जाते थे, भौर भ्म्य विदेशो से ग्रायातो 
पर ऊची दर पर भाभात-कर लगाये जावे ये । इस मीति के बारण भारत का 
सूती वस्त्र का उद्योग, जापान की प्रतिस्पर्धा से तो बच पाया, परन्तु लंकाशायर प्ोर 
भास्वेस्टर (इंगलेड) की स्पर्धा से बहुत नही बंच पाया | यह हमारी राजनीतिक दासता 
की कीमत थी तथापि, यह मांगता पड़ेगा कि संरक्षण के कारण भारतीय सूती-वस्त 
उद्योग बर्बाद होने से बच गंया, औौर भाज यह देश का प्रधान राष्ट्रीय उद्योग है । 
१६२६ से १६३६ के बीच मिलो को संदेश ३३४ से बढ़ कर ३८६ हो गई; 
सूत का उत्पादन ८०७ करोड़ पोंड से बढकर १२३९३ करोड़ पोड हो गया, और 
कपड़े का उत्पादन २२५६ करोड़ गज से बढ़ कर ४२७ करोड गज हो गया | 
दूसरे महायुद्ध से पूर्व इस उद्योग की दशा बहुत भ्रच्छी नहीं धी। तथापि, 
इस युद्ध ने भी, प्रथम विश्व युद्ध की भाति, उद्योग को निकसित होने का स्वर्ण 
अवसर प्रदान किया। युद्धकाल मे जापान से श्रायात बिल्कुल बन्द हो गये। 
झन्य देशों से होने वाले झायात में भी काफ़ो कभी हो गई। इससे देशी 
बाजारों पर इसका एकाधिकार स्थापित हो गया । इघर सैनिक प्रावश्य 
बताओों के लिये तथा नागरिकों की घोर से भी कपडे की मांग बढ़ी | उधर 
अफ्रीका, प्रास्ट्रें लिया, मध्य पूर्व के तथा भन्‍्य पड़ोसी देशों मे भारतीय बपढ़े की 
मांग बढ़ी, भौर इन देशो को बड़ी मात्रा मे कपड़ा निर्यात करवा पडप् | इस सब 
से देश मे कपड़े का उत्पादत बढ़ा, और १६४३-४४ में ४६७ करोड़ यज्ञ कपडा देश मे 
बनाया गया । झ्रभी तक भारतीय सूती मिलो ने कभो भी इतना कपड़ा तैयार नही किया 
था। परन्तु माँथ प्रधिक होते तथा स्फोति (॥|/70॥) होने के कारण कपड़े का मूल्य 


(५) 


भी बहुत बढ़े गया छा झतः १६४३ में सरकार ने कपडे के मुल्य, उत्पादन और 
उपमोग पर लिवत्रण लगाये । ये नियत्रण बुद्ध के बाद तर चतते रहे । बीच मे क्‍न्हू 
हटाया भी गया था, परन्तु कपड़े की स्थिति फिर खुराद छान के कारण, इन्ह फिर 
लगा दिया गया था. भ्रस्तः डुलाई, *६४३ मे 
गया। 





इन नियत्रणों का पूरात हटा लिया 


उद्योग ने युदक्वालीन समृद्धि मारी कीमत पर खरीदी थी । दम प्रवधि में 
मशीनों का प्रत्यधिक प्रयोग किया गया या, परन्तु युद्धक्षलीन परिस्थितियों के कारण 
इसकी बदली नहीं हो पाई थी । बस युद्धोत्तर काल में मशीनरी की बदली झौर टूट 
फूट-मुधार (ह९४०५३४७४) उद्योग वी प्रमुख्य ममस्याय हो गई | इबर दुद ममाप्त 
होने पर दम मे हताला की एक बाद सी आई, झौर कारखानों में कार्य-द्विवसों 
(फ़०४॥टट 0095) की सख्या बहुत गिर गई । १६४६ व १६४७ में देश में सबसे 
अ्रधिक हृद्तालें व भन्‍य प्रौद्योगिक मगई हुए शोर सबसे अधिक मनुष्य-दिनों वी 
दानि हुई फलस्वरूप कप का उत्पादन १६४७ में गिर कर केवल ३७६२ करोड़ 





गज रह गया। 

उघर १५ भगस्त, १६४७ को देश का विभाजन हुझ्ला । पत्चिमी प्रजाद भोर 
दिघ के कपाम उत्पन्न करने वाले क्षत्र पाकिस्तान म चले गय । इस म देश में कपास 
की बहुत कमी हो गई । लम्बे रेथे वाली रूई की कमी वहुत अधिक बढ गई, क्योकि 
इस प्रकार की रई भ्रधिकाशतः पन्चिमी पजाव और सिंध मे ही पैदा की जादी थी। 
फलस्वरुप भारत कप्रास के लिये विद्कश्नी त्राय्रातों पर निर्मर ह्वो गया । 

सिलम्वर, १६४६ में अन्य २२ दक्यो की सुद्याप्नो के साय, भारतीय रुपये को 
भी प्रमरीकत डानर में अवमूल्यन (706:७|७०७/०४) हुग्मा । परन्तु परक्तिस्वान ने प्रपने 
झुपये का प्रवमूल्यत नही किया । मारत सरकार ने अपने झपय की पाकिस्तानी दुपये 
के साथ मई दविनिमय-दर को स्वीकार नहीं क्या । दससे दोनों देशों में ब्यापार* 
गठिरोध (7996 00280॥02/ ) हो गया । पाकिस्तान से झ्राने वाली कपास की आयाठ 
पूरणंतः बन्द हो गई । देध में कपास की वहूत कमी दो ग्द। फलस्वरूप हमे संयुक्त 
राज्य प्रभेयेका, मिस्र श्रोर पूर्वी अक्रीक्ा मे महंगे दामो पर बड़ी मात्रा मे कपास 
मंगानी पड़ी | तिम पर नी कपाप की कमी के कारण दर्श मे कई एक सूत्री मिलें 
झुछ समय के लिये वन्‍्द हो यई । इससे श्रमिक्रों में देचनी दढीं। हड्ढवालें ढुई। 
देश में कपदु का दशयादव कम सुधा ५ १६५० मे दश में करई का उत्पादन केबल 
३६६७ बरोइ यज्ञ पा । 





प्रथम पच वर्धोय योजनाः-श्रप्रैल, १६५१ में प्रथम पचवर्षीय खोजना भारस्म 
हो गई। इस योजना मे यह तथ्य रखा बदा था कि १६५४ 
को बदाकर १६४ उरोदड पौड, और पड़ 





५६ तक सूत के उत्पादन 
उषादन को बढ़ाक्षर ४३० करोट्ू गज 





* (६) 
किया जाय । हाथ करपा उद्योग का विह्यस करने के उद्दे इय से योजना में यह युकाव 
डिया गया था कि थोजनाकाल में कपडा दुनने का कोई भी नया कारखाना स्थापित 
न किया जाय; केकल सूत्र कातने की मिलें स्थापित को जाय | योजनाकाल में 
उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की और योजना का वस्त्र-उत्पादन का लक्ष्य १६४३ मे हा 
पार कर लिया गया । १६१४ में मिलो में कपड़े का उत्पादन ४०६९४ करोड़ गज 
और सूत का उत्पादन १६३ करोड पौंडथा। इसो वर्ष मे हाथ करधो का कपड़े 
/ का उत्पादन १४८ करोड़ गज (योजना का लक्ष्य था १७० करोड़ गज) था झोर शक्ति 
आलित धरघो का उत्पादन २७ ३ करोड गज्ञ थ(। दस प्रकार कपडे का कुल उला* 
दन ६३४७ ४रोइ गज था। इसमें से ८3३ करोड़ गज कड़ा निर्यात किया 


» गया था । 
बह्च जाँच समिति ध्रयवा काुनगो समिति, १६१५२:-- नवस्वर, १६५२ में 


भारत सरकार ने सूती वस्त्र उदुयोग के विभिन्‍न क्षेत्रों मिलो, हाथ करघों, भौर 
शक्तिवलित करघो -- की व्यापक जाच करने के लिये, श्री कानुनगो की अध्यक्षतामे 
एक समिति नियुक्त को | समिति ने अपनी रिपोर्ट तितस्मर, १६५४ 'में पेश की। 
इसमे इसने अ्रमुमान लगाया था कि १६६० तक देश मे श्रत्ति व्यवित कपड़े का 
उपभोग १८"५ गज हो जायेगा, प्रौरक्ति तब तक देश की जनसदपा बढइर ४० 
करोड़ हो जायेगी। इस प्रकार १६६० देश मे देश में कपड़े की कुल प्रास्तरिक मांध 
७४० करोड़ गज होगी। समिति ने यह भी सिफारिश को थी कि प्रति वर्ष १०० 
* करोड़ गज कपड़े की निर्यात के लक्ष्य को बनाये रखना चाहिये । इस प्रकार १६६० 
तक कपड़े के उत्पादन को बढ़ाकर ८४० करोड गज करना होगा। उत्पादन मे इस 
वृद्धि को प्राप्त करते के लिये उसने निस्नलिशित सिफारियें की थी -- 

(१) मिलो में कपड़े के उत्पादन को ५०० करोड गज तक ही सीमित रखा 
जाय । इसके भतिरिवत जितने कपडे की आवश्यकता हो, उसे उन्नत प्रकार के 
करघो झौर शक्तिचालित करघो से उत्पल किया जाय ; प्रतः कपडे की बुदाई मिलों 
का और प्रसार नही होना चाहिये । हां, इन मिलों का प्रभितपोकरण अबरय होता 
चाहिये । इसके लिये थागामो २० वर्षो में मिलो मे प्रतिवर्ष ५,००० सादे करो के 

स्थान परस्वचालित करपो को लयाना चाहिये । 

(२) मिल उद्योग के कवाई विभाग का विस्तार किया जाय तथा उसका 

, हाथ करघा एवं शक्तिचालित करपघा विभाग से सामंजस्य स्थापित किया जाय । 

(३) हाय करघा उद्योग की प्रौदयोगिक कार्यक्षमतता शो बढ़ाने के लिये, 
समिति ने देश मे चालू १२ लाख हाथक रपो को भर्घ-स्वचालिव (96&7-80003- 
॥70) करघों प्रथवा शवितिचालित करघो में बदलने के एक कार्यक्रम की सिफारिय 
की थी। इस सम्बन्ध मे इसका सुझाव था कि भागामों ६ कर्यो' मे ३ लाख हाथ 
करधों को ११३ लाख उन्नत प्रकार के करघो ग्रयवा शक्तिचालित करों में 
बदलता चाहिये, श्रोर शेष का शेसा स्थालरख (ऑशाएडशक्षेणा0) प्राभामी दो या दीन 
प्रचरवर्षोय प्रवधियों में होना घाटिद + 


(६5) 


रहे है ) इससे मित्रों की प्राथिक स्थिति को भारी घकका पहुंच रहा है। फलरवरुप 
कई एक मिलों ने श्रपना उत्पादन कम कर दिया है, घोर कुछ एक कुछ समय के लिये 
बन्द ही! हो गई हैं / इससे मजदूरों को बड़ी हानि हो रहरेहै! केसे भी माज की 
परिस्थितियों भे यह विचित्र दशा है कि, एक श्रोर तो देश में लोगो के पास पहनने को 
कपड़ा नहीं है, और सरकार यह आयोजन कर रही है कि योजताकाल में लोगों की 
आ्रायो मे वृद्धि होने से व जनसंख्या के बढ़ने से कपड़े की माग में जो वृद्धि होगी, उत्ते 
कपड़े के उत्पादन को बढ़ा वर पूरा किया जाय । दूसरी झोर, कपडे का जो प्रतिरिक्त 
उत्पादन किया जा रहा है, वह बिक नही रहा है, शोर मिली के पास बिना बिके हुए 
कपड़े का स्टॉक बढ रहा है उद्योगपतियों के अनुसार,इसका मुख्य कारण भारत सरकार 
हारा १ सितम्बर, १६५६ से मिलो भे बने कपड़े पर उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि 
है। इसके भ्रतिरिक, भारतीय कपड़े को विदेशी बाजारो मे श्रग्य प्रतियोगा वस्त्र 
उत्पादक देशों, >शेषत; जापान, वी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है । 
साथ ही, इन निर्मात बाजारों मे उनका स्वयं भपना वस्त्र उद्योग जन्म ले रहा है। 
अतः यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस दशा को सुधारने के लिये सरकार ने हाल ही 
मे मिलो मे बसे बपड़ो पर उत्पादन-शुल्क मे कुछ कमी वी है, भोर कपड़े की 
मर्णत को बढाने के लिये प्रयत्व क्ये जा रहे हैं। 
द्वितीय पच वर्षो योजना--हुसरी पंच वर्षीय योडता में यह लक्ष्य रखा 
गया है कि सूती कपडे के कुल उत्पादन (मिलो, हाथ करवो श्रौर शक्तिचालित बरघों 
के उत्पादन को मिलाकर) को १६५५-५६ के ६८५ करोड गज से बढा कर १९६०-६१ 
भें 5४० करोड गज नक पहुँचाया जाय, श्रौर सूत के उत्पादन को *४३ करोड़ 
पौंड से बढ़ाकर १६५ करोड पौंड क्या जाय । ऐसा करने से प्रति वर्ष २०० बरोडइ 
गझ्धा कपड़ा विदेशों को निर्यात कर देने के पश्चात प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये १८ 
गरशा कपड़ा उपलब्ध हो पायेग्रा । मूल योजना मे कपड़े के प्रतिरिक्त उत्पादन के 
लक्ष्य का मिलो, हाथ करघो भौर शक्तिद्रालित करषो मे बंटवारा नहीं किया ,गया 
था क्योकि योजना के प्रकाशन के समय तक सरकार “आ्राबर चर्खे! के कारयेक्रप 
के बारे मे कोई निर्णय नही ले पाई थी | 
नई सुतो वस्त्र नोति --ज्ुन १६५६ में भारत सरकार ने अपनी नई सूतो 
बस्तर नीति की घोषणा की । इसमे दूसरी योजना के अन्त में कपडे के कुन उत्पादन 
का लक्ष्य ८४० करोड्‌ पज्ध रखा गया । १६५४५ में कपड़े का उत्पादन ६५४७ करोड 
गंज़ था । इस प्रकार योजनाकाल में १५५३ करोड़ गज्ञ कपड़े का भ्रतिरिक्त उत्पादन 
करना होगा । इसमे से १०० करोड़ गज कपड़ा हाथ करघो से (७० करोड गज 
कपडा मिलो में काते गये सूत से और ३० करोड गज्ञ कपड़ा भम्बर चर्खो के मूत 
से), २० करोड गज कपडा हाथ करघा उद्योग मे लगाये जाने वाले शक्तिचालित 
करषो से, भौर दोष ३५३ करोड गज्ञ वषडा मिले निर्यात के लिये तैयार करेगी। 


( ६) 


मिलों में निर्यात के लिए कपड़े के उत्पादन में इस दृद्धि के लिए उन्हें १४,६०० घव- 
चालित करघों के लगाने की भनुमति दी गई है । हाथकरघा क्षेत्र मे १६५६-५७ व 
१६४७-४८ के दो वर्षो में बुतकर मह॒त्वारी समितियां द्वारा ३१,००० शवित-चालित 
करये लगाने की बात कही गईं थी । 

उद्योग की मुख्य समस्‍यायें व उनके उपचार 

सूती वस्त्र उद्योग , झक्षपि भारत का प्रबान राष्ट्रीय उद्योग है, आर इसे देश 
में स्थापित हुए १०० में भी अ्रधिक वर्ष हो गये हैं, तथापि इसे प्रमी भी कक 
कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है । उद्योग की मुख्य समस्‍यायें व उनके उप 
चार निम्नलिखित हैं. +- 

(?) मशीनरी के प्रतिस्थापन तथा भ्रभिनवीकरस की झ्रावब्यकता-रेसरे विश्व 
पुद्ध के दिनो में भिलों ने कपडे का तो खूब उत्पादन किया था, जिससे मशीतों की 
काफी प्िमाई हई थी, परन्तु नई मशीनों की आयात की क़ठिताई के बारण मणीनों 
का सामाह्य प्रतिस्थापन भी नहीं हो पाया था। तभी से उद्योग में एरानी व घिसी 
हुई मशीनों के प्रतिस्थापत की समस्या बनी हुई है। इसके झ्तिरिकत मिलो में लगी 

हुई प्रधिकाश मशीनें व करधे इत्यादि पुराने प्रकार के हैं, जबकि ग्रत्य प्रतियोगी देशों 
जैसे जापान पर यू० के० प्रादि में वहा के मिल उद्योगों ने नवीनतम प्रक्ञार की स्व- 
चालित मशीदो को लगाया है जिनमे उनकी उत्पादक कार्येक्षमता और भी बढ गई 
है । भारत में भी इसी प्रक्तार के ग्रभितवीकरण की बहुत भ्रधित्त आवश्यकता है । 

परन्तु इस मार्ग में दो कठिनाइया हैं। एक तो पू जी की कमी है। १६४६-४० 
में यह प्रनुमान लगाया था कि तत्कालीन प्रचलित मुल्ये पर केतल वंत्रई की भिलों 
में ही मशीनों के प्रतिस्थापन व भ्रभिनवीकरणा के लिए १०० करोड रपये की आदव- 
इ्यक्ता है जबक्ति उनके पाम केवल ४५ करोड रूपये के कोप ही उपलब्ध थे। श्रव 

मशीनें और भो मह गो हो गई हैं । झत' अधिक बडी मात्रा में पूंजी चाहिए। मिलों 
के युद्धनाल में और उम्के बाद भी पोटे लाभ कमाये हैं। परन्तु इन लाभो का अधि- 
काश भाग ऊँचे लाभाझो दे रूप में हिस्मेदारों में वाँट दिया जता रहा है। उसे 
म्नीनों के प्रतिस्थापन, आदि मे बहुत कम लग या गया है । ऐसा करना ठीक नहीं 
रहा है| सूती वस्त्र मिल उद्योग देश का एक पुराना तथा सुस्यावित उद्योग है। ग्रतः 
इसे अपने लिए गधिझाझ दीघेकालीन पू जी अपने ही क्ोपो व लाभों से प्राप्त करनी 
चाहिए । इस द्वि्चा में बाहरी ख्लोत एक सीमा तक् ही सहायक सिद्ध हो सकते है। 
अभिनवीक रण से सवन्धित दुसरी समस्या इससे होने वाली मजदूरों की 
वदेरोबगारी है| यह स्पष्ट ही है कि मिलो में नई स्वचालित मशीनें लगाने से इन 
मिलों में पहले की भपेजा कम संख्या में मजदूरो की आवश्यकता होगी, जिससे वहुत से 
मजदूर बेकार हो जायेंगे  ग्रत: मजदूर संघ इमका विरोध करते हैं। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि अभिनवीकरण का एक क्रमिक कार्यक्रम बनाया जाय, भौर साथ ही, 
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ऐसी व्यवस्था बी जाय जिससे कि इस कार्यक्रम से जितने मजदूर बेकार हों, उ 
कोई श्रन्य रोजगार मिल जाये । 

हमे भ्रपने देश में ही विभिन्‍न प्रकार की सूती वस्त्र उद्योग मे काम प्राने वार 
मशोनें बनानी चाहियें। इस दिल्ला में श्रब प्रगति हो रही है । 

(२) विदेशी प्रतियोगिवा- भारत के सूती वस्त्र मिल-उद्योग को लाभदार 
स्थिति मे बनाये रखने के लिये भ्रावश्यक है कि इसके द्वारा बनाया गया कपड़ा पर्या 
मात्रा मे विदेशों को निर्यात किया जाय ॥ दूसरे विदव युद्धकाल मे और इसके पश्चात्‌ 
कुछ वर्षा में उद्योग को मध्य पूर्व व अफ्रीका के देशो व श्रन्य समीपवर्ती दे! 
के सुरक्षित बाज़ार मिल गये थे, भौर यहा से इन देशों को बडी मात्रा मे कप 
निर्यात किया जाता था। १६४०-५१ में लगभग ११७ करोड रुपये के मुल्य 
१,२७ करोड गज कपड़ा तिर्यात किया गया था। कपड़े के निर्षात का यह उच्चर 
शिखर था । इसके पश्चात से कपड़े का निर्यात बहुत कम रहा है । यह इसलिए, क्यो! 
एक तो जिन देशों को भारत से कपडा निर्यात किया जाता है, वहा प्रपने वस्त्र-उद्च 
का विकास हो रहा है। दूसरे, भन्य प्रतियोगी वस्त्र-उत्पादव देशों, विशेषत: जापान, चे 
की प्रतिस्पर्धा बढती जा रही है । इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भौर भर 
निर्षात-बाजारो को बनाये रखने के लिए भ्रावश्यक है कि भारतीय उद्योग भ्पनी का. 

» क्षमता को बढाए, प्रौर ग्रधिक भच्छा तथा सस्ता कपड़ा बनाए। इसके लिए घिर 
मशीनों का प्रतिस्थापत तथा झभिनवीकरण और श्रमिकों की कार्यक्षमता में व 
अत्यावश्यक है +साथ ही, विदेशों मे पर्याप्त विज्ञापन एवं प्रचार तथा विदेशी बाजा' 
का प्रष्ययन भी झ्रावश्यक है। सरकार द्वारा १६५४ में स्थापित 'सूवी वस्त्र निर्या 
प्रोत्साहन परिषद” इस दिशा मे भ्रच्छा कार्य कर रही है। भारत सरकार को श्रपर 
निर्यात-शुल्क नीति भी ऐसी रखनी चाहिए जिससे भारतीय कपडे की निर्यातों १ 
प्रतियोगी शवित को बडा धक्का न लगे | 

(३) कच्चा माल--देश के विभाजन के पदचात से भारत में कपास की कर 
हो गई है। भ्रपनो मिलों को पूरा वर्ष चाकू रखने के लिए हमे महंगे भाव पर विदेश 

_ से कपास की आयात करनी पड़ती है। इससे कपडे की उत्पादन लागत भी ऊ' 
पड़ती है । इसके लिए प्रावश्यक है कि देदा मे कपास का, विशेषतः लम्बे रेशे वार 
कपास का, उत्पादन बढ़ाया जाय । पिछले कुछ वर्षो' से सरकार इस ओोर प्रयलजीर 
है, भौर उसे सफलता भी मिली है| परन्तु हम श्रभमी तक भी इस दिश्ला में प्रांत्म 
निर्भर नही हुए हैं । 

(४) हाय-करघा उद्योग एवं मिल उद्योग में सामंजस्थ- कपड़े को बुनाई: 
क्षेत्र मे हाथ-करघों भोर मिलों मे पुरानी प्रतिस्पर्धा चली भरा रहो है । मुख्यतः रोज 
गार की मात्रा के हृष्टिकोण से, सरकार हाथ-करघो के विकास झ्ौर उन्नति व॑ 
प्रोत्माहित कर रही है। इसके लिये उसने बुछ विशिष्ट प्रकार के कपड़ों का उलादाः 
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हाथ-१ रधो के लिए सुरक्षित कर दिया है । साथ ही, मिलो में बनाये गये कपड़े पर 
१ पैसे प्रति गज की दर पर विशिष्ट उप-कर (८८७७) लगाया है, जिससे प्राप्त धन- 
राशि को हाथ-करघो के विकाप्त पर व्यय किया जाता है। दूसरी योजना में कपडे का 
जो झतिरिकत उत्पादन किया जायेगा, उप्तका अधिकाश भाग हाथ-करघो से बुना जाने 
के लिए सुरक्षित कर दिया गया है । इन सब पदो से मिल-उद्योग को हानि होती है, 
श्रीर उमके प्रसार पर रोक लगती है । वरन्तु सरकार की यह नोति निश्चिचत है 
अ्रत मिल उद्योग को इसे स्वीकार कर, अपना क्रियाकरण करना चाहिए। उचित 
साभे उत्वादन कार्यक्रम से हाथ-करघो और मिलो की प्रतियोगिता को कम किया 
जा सकता है| सूत की कत्ताई के क्षेत्र मे तो हाय-करघे कताई मिलो पर निर्भर हैं 
ही । बहा ये मिल-उद्योग के पूरक है प्रतियोगी तही । हा, अब अम्बर चर्खे इस दोन् 
में कताई मिलो के ग्रवश्य नये प्रतियोगी हैं| परन्तु देश मे तथा बाहर सूत की माँग 
को देखते हुए, कताई मिलो को इससे भय नहीं मानना चाहिए। 

(५) सरकार की कर नोति--मिल उद्योग को सरकार से एक स्थाई शिकायत 
यह रहती है कि वह इस १र बहुत ऊ चे उत्पादन-शुल्क लगाती है। इस से लाभ की 
माश्रा बहुत कम हो जाती है, और उद्योग के पास मशीवों के प्रत्तिस्थापन प्रादि के 
लिए पर्याप्त घ्रन-राश्षि नही बच पाती है। भ्रतः सरकार को अपनी कर-नीति उद्योग 
के हितों को घ्यान मे रख कर बनानी चाहिये ५ परन्तु यहा हमे ध्यान रखना है कि 

। शाज जब हम यह चाहते है कि देश के आर्थिक विक[स से सरकार सक्रिय तथा बढ़ता 
हुआ योग दे, तो हमे करो के लिये भी तंयार रहना चाहिये । 

(६) प्रतुसधान--सूती वस्त्र जैसे संगठित तथा अत्यधिक प्रतियोगी मिल 
इश्योग में मिरन्‍्दर झ्रौद्योगिक उन्नति तथां सुधार की बडी आवश्यकता है। भारत भ्रभी 
इस दिशा में बहुत पिछंडा हुम्रा है भरत: इस उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान को 
उचित व्यवस्था की जानो चाहिये । 


पठसन उद्योग 
(#ण७ परवपआफ). ४४ 
भारत के बुनाई ([८५४।०) उद्योगो मे पटसन के उद्योग का सूती कपड़े के 
उद्योग के बाद दूसरा स्थान है । 
सूती कपड़े का उद्योग जहा मुख्यतः कपड़े को घरेलू भाग को पूरा करता है 
* (यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध के आरभ से भारतीय कपड़े की नियात भी बहुत बढ गई हैं), 
* वहा जूट-उच्योग मुख्यतः निर्यात-व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इन दोनों उद्योगों 
* भे भ्ौर प्री अन्तर हैं। सूती कपडे का उद्योग मुस्यतः भारतीय पूजी व उपक्रम से 
॥ स्थापित व विकप्तित हुग्ना है, जूठ-उद्योग विदेशी, मुख्यतः स्कॉटलैप्ड की, पूजी और 


५ ग्राहस से स्थापित तथा विकसित हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग श्रव भी भारतीयों के. 
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समय पर पाकिस्तान से समभोते कर कच्ची जूट मंग्रवादे को व्यवस्था की गई। 
परन्तु, पाकिस्तान इन समभोतो का ठीक प्रकार से पालन महीं करता रहा है, भोर/ 
भारत के जूट-उद्योग की कच्चे माल सम्बन्धी समस्या दूर नही हुई है। इसो बीच 
में सरकार देश मे कच्ची जूट के उत्पादन को बढाने के लिए भरसक प्रयत्न करत 
रही है, भोर कर रही है। इन्ही प्रयत्नो के फलस्वरूप १६५०-४१ में देश मे कच्चो 
जूट का उत्पादन ३३ लाख गांठें हो गया था, जबकि १६४८-४८ में यह उत्पादन 
केवल १७ लाख गाँठे ही था । 

प्रथम पंचवर्षोप योजना में कच्ची जूट के उत्पादन को बढ़ाकर १६५५-२ 
में ५४ लाख गाँठें कर देने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो 
पाया । १६५५-५६ में केवल लगभग ४२ लाख गांठें कच्ची जूट ही उतपन्‍ हो 
पाई” । १६५१-५२ व १६५२-४३ मे प्रवश्य जूट का उत्पादन इससे क्‍प्रधिक (क्रमशः 
४७ लाख व ४६ लाख गाठे) था परन्तु भगले दो वर्षो मे तो यह गिरकर बहुत 
कम (क्रमशः ३१ लाख व २६ लाख गाठें) रह गया था । 

योजना में उद्योग की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की 
गई थी, क्योकि इप उद्योग की वास्तविक समस्या उत्पादन-क्षमता को बढावा नही, 
वरमु्‌ कच्ची जुट के उत्पादन को बढ़ाकर उद्योग के उत्पादन को पूरां क्षमत्ता तक 
लाना है। उद्योग की यह क्षमता १२ लाख टन जूट का सामान उत्पत्त करने की 
है । घत: प्रथम योजना मे यह लक्ष्य रखा गया था कि १६५५-५६ तक १२ लाख टन 
जूट का सामान उत्पन्न किया जाय, जिसमे से १० लाख टन सामान निर्यात कर दिया 
जाय । परस्तु मुख्यतः कच्ची पटसन की कमी के परारण ये लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये। 
१६५० से १६५७ के बीच देश में जूट के सामान का उत्पादन इस प्रकार रहा#:-- 





वर्ष उत्पादन (लाख टर्नों मे) 
१६४० दर 
१६५१ 9: 4 
श्श२ ६५२ 
श्ध्श्रे ८६६ 
श६३४ हर 
१६५५ १०२८ 
१६५६ १०६३ 
श्६श७ १०३० 


फनी नतज ततत+ जअननिनिएाना-ीननभनभना- 
ये भाकड़े “भारतीय जूट मिल संघ' की सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य 
मिल के उत्पादन के हैं । 


स्रोत : उद्योग-ब्यापार पत्रिका, प्रगस्त १६५८ पृष्ठ १२६७ । 
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हितोय पंचवर्धोय योजना के भरन्ठर्गत असम में १४ करोड़ स्पये की लागत 
पर एक नई जूट मिल स्थापित की जायेगी । इसे छोड़ कर जूट उद्योग की क्षमता 
को बढ़ाते के लिए इस योजना मे भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह इसलिए 
वग्रौकि यह अ्रतुमान लगाएा गया है कि १६६०-६१ में कुल ११ लाख ठन छूट के 
माल की माँव होगी, जब कि उद्योगश्रमी ही १२ लाख टन माल उत्पन्न करने की 
शमता रखता है । दूसरी योजना बनाते समय १६५५-१६ में जूट वस्तुओं का भनुः 
मानित उत्पादन १० ४ लाख टन था। १६६०-६१ में इसे बढाकर केवल ११ लाख 
टन कया जायेगा । कच्ची पटसन के उत्लादन को (१६ ४५-५६ में ४३ लाख गाढे) 
बढ़ाकर पहले ५० लाख गाठें करमे का लक्ष्य रखा गप्रा था। हाल ही मे इरो सशो- 
घित करके ५६ लाख गाँठे कर द्विया गया है। इससे देश कब्ची छूट की पूर्ति 
में आत्म-निर्भर तो मही होगा, क्योकि देझ में प्रति वर्ष ७३५ लाख जूढ की 
गाठो की मांग का अनुमाव है--3२ लाल गाँठें कारखानों में यदि सभी कारखाने 
अपनी क्षमता का पूर्स प्रयोग करें, और १ ५ लाख गाठे कारखानो मे वाहर के प्रयोगों 
में। भरत भाग श्रौर घरेलू उत्पादन के प्रस्तर को श्रायातों से पूरा क्या जायेगा। 
१६५४ मे स्थापित जूट जाँच प्रायोग की इस सिफारिश को मात लिया गया है कि 
हमे कच्ची जूट में निरपेक्ष नहीं वरन्‌ सापरेश्षिक आात्म-निर्भरता का उद्दे श्य सपने 
सामने रखना चाहिए । हम जू2 के जो ग्रेड अपने यहा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं 
करते, उन्हे पाकिस्तान से आयात करना चाहिए प्रौर झ्षेप अपने देश में ही उगाने 


चाहिए । दूसरी योजना में क्ूट थी गहरी खेती और अच्छी किस्म वी जुट के उत्पादन 
पर झ्रधिक जोर दिया जायेगा । 


वर्तेमान  थति 

इस समय (१६५८ के ग्रारम्भ में) भारत में ११२ जूट मिले है। इन जूट 
प्रिल्लो का प्रवस्ध ८२ जूट मिल कम्प्निया करती है। इनमे कुल लगभग ७२ हजार 
करघे लगे हुए हैं, जो विश्व भर के करधो की कुल सख्या वा लगभग ४३९४ भाग 
बनाते है । प्रति सप्ताह ४८ घन्‍्टे की एक पाली चला कर इनसे प्रतिवर्ष लगभग ६२ 
लाख टन जूड का माल उम्पन्न किया जा सकता है। परन्तु वास्तविक उत्पादन इससे 
कम होता है | उदाहरणार्थ, १६५७ में “भारतीय जूटमिल सघ' की सदस्य मिलों तथा 
एक प्रौर गर सदस्य मिल का उत्पादन केवल लगभग १०३ लाख टन ही था। एक 


के में तैयार किए जाने वाले जूट के वुल माल का युल्य लगभग १३० करोड स्पये 
ता है । 

 प पिछले एक था दो वर्षों में तरह-तरह का माल बनाने पर अधिकाधिक ध्यान 
दिया जा रहा है ! रूई भरने के लिए बोरे (क्ोती बुनाई का टाट जो प्रमरीका में रूई 
ऐक करने के काम आ्राता है), चोडे ब्रज का टाट (जो अमरीका में कालीनो के नोचे 
लगाया जादा है), जूट का तिरप्राल्न, कागजी अस्तर वाला टाट, ज्ूंट की दरिया, जूट 
की जालियाँ आदि कुछ विद्येप प्रकार की वस्तुएं भ्रब देश मे बनाई जा रही हैं। टाट 


( ६ ) 


श्रौर बोरों को साघारण किस्मों को ग्रपेक्षा इनका अधिक अच्छा मूल्य मिलता है, 
और उद्योग के द्वित में तथा निर्यात बढाने के लिए इस दिल्ला में श्रौर भी सुधार करने 
को ग्रावश्यक्रता है । 

१६५० में १०७ मिलो में लगमंग ३० करोड रुपये वो स्थिर (7९०) 
पूजी और ३ .*४ करोड रुपये की कार्य्ील (०४४४६) पूजो लगी हुई थी | उसी 
बर्ष इममे लगभग ३ लाख मजदूर काम पर लगे हुए थे । 

यह उद्योग स्थानोयक्रणा ([.0८9]58007) का चरम उदाहरण है। ११२ 
मिलों में से १०१ मिलें पश्चिमी बंगाल मे, कलकत्ता मे व इसड्डे श्रास-पास स्थित हैं। 
यह मुस्यतः कच्चा माल (जूट) निकट होने के कारण है। शेष मिलो में से ४ घाप्त 
में, ३ विहार मे, $ उत्तर प्रदेश में और श मध्य प्रदेश मे है। १ नई मिल श्रसम में 
लगाई जा रही है। 

जूट-क्योग भारत का प्रमुख हियाव--्यापार है । इसकी वापिक उत्पत्ति का 
लगमग ८५ से ६०% के वीच भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है । इससे 
वडी मात्रा में विदेशी विनिमय (कुल्न निर्यात--झाय का लगभग २० से २५ प्रतिशत 
के वीच भाग) प्राप्त होता है। १६५५-५६ में ५६१ करोड रुपये के मूल्य के कुल 
निर्या्तों में स लगभग १२० करोड़ रुपए के मूल्य के निर्यात जूठ के सामान के थे । 
हमारे जूट के सामान का सबसे बडा ग्राहक सयुक्त राज्य श्रमरीका (पी. 5. 8.) है । 
भरत: डालर कमाते वाली निर्यात-वस्तु के रूप में जूट के माल का बहुत मद्टित्व है । 

परन्तु बई कारणों, ज॑प्ते कच्चो जुट को कमी के कारणा उत्पादन में कमी, 
जूट मिलों की प्राथिक कार्व-कुझलता अपेक्षाइत मीची होने के कारण ऊंची उन्‍्पादन 
लागठ, और परिणामतः हमारी ज़ूट-वम्तुओं के ऊचे मूल्य ज़ूट-वस्नुप्रों के विदेशी 
निर्माताप्रो, विधेपतः प्राकिस्तान को बढती हुई प्रतियोगिता, विदेशों में जूट के बोरो 
के स्थान एर मोटे कागज व कपडे के थलों, भ्रादि सस्ती स्थानापन्‍न वस्तुप्रों का बढता 
हुआ प्रयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा जूट-बस्तुप्रों की तिर्यात पर लगाया जाते 
वाला ऊँचा तिर्वात शुच्क, झादि कारणों से मारत वा ज़ूटन्वस्तुप्नों का 
निर्यात कम हो रहा है, तथा भविष्य में इसके और कम होने का मय है। 
इधर ३१ ऊुलाई १६५५ को पादिस्तान द्वारा भी अपने मूल्य का अव> 
मूल्यन ( ॥0८५0]007०) ) कर देने से उसकी कच्ची जुट वज़ू का सामान 
विदेशों में बहुत सस्ता हो गया है । मारत की जूट-वस्तुओं को विदेशी बाज़ारो में 
प्रतियोगो अ्रवस्था बनाए *खने के लिए, सरकार को वाघ्य होकर, तुरम्त ही (पाकि- 
स्ताती रुपए के भ्रवमृल्यन होते ही) छूट-वस्तुप्रों की निर्यातों पर लगाये गये शुल्क को 
पूर्णतया हटा लेना पडा | इसमे हमारी निर्यात बढ़ी । जुन १६५० में श्रारम्भ हुए 
कोरियत युद्ध की झ्रवधि मे एक समय तो ये निर्णत-शुल्क बहुत ऊंचे थे-द्वेसियत 
(म€३४४७४9) पर १,५०० रू० प्रति टव, और बोरों पर ३५० र० प्रति टन । १६५५- 
५६ में लयमय १२० करोड र० के मूल्य वा ८छश साख टन जूट का सामान 


( १७ ) 


विदेक्षो को निर्यात किया गया था। इस वर्ष में देश मे जूठ के सामान का कुल 
उत्पादन लगभग १० ६५ लाख टन था। 
उद्योग की समस्याएं 

जँसा कि योजना आयोग ने भो बताया है, भारतीय ज़ूट उद्योग की इस ममाय 
हिम्पलिखित तीन प्रमुख समस्याये हैं -- 

() कच्चे माल को कमी-- जैसा कि हम ऊपर बता आए है, १६४७ मे देश 
बा विभाजन होने से यहा की ज़ूठ मिलें कच्ची जूट के लिए पाकिस्तानी झायातो पर 
निर्भर हो गई' हैं । इस निर्भरता को कम करने के लिए देंश मे कच्ची जूट के उत्पादन 
को बढाने के लिए प्रयत्न क्ए जा रहे हैं। प्रथम पच्र वर्षीय योजना में इस दिशा मे 
जहा तक सफलता मिली है, भ्रौर दूमरी योजता मे जो लक्ष्य व कार्यक्रम रखे गए हैं, 
उनके बारे मे हम उपर यथास्थान पहले ही वतः आए हैं । 

(४) उपकरण का ग्राधुनिकीकररा (ऐ०9670759009 रण *वृए॑एफशथा।) 
कर, उत्पादन-लागत में कमी करने की श्रावश्यक्ता, भारत वी ज़ूट मिलो में लगी 
मशोने भ्र।दि उ' करण बहुत पुराने तथा दिनातीव (००॥ ०६ 0०९, हो गए हैं। इस 
बारण से इनकी प्रावेधिक काय कुशलता (६णाणट्थे ०ीशंशा०) बहुत कम है, 
प्रौर उत्पादन लागत ऊंची है । विदेशों में श्राधुनिक स्वयं चानित मक्षौनों को लगाकर 
नींची लागर पर जूद का माल तँयार किया जाने लगा है | पाकिस्तान में ही श्रव बई 
एक बडी और ग्राघुनिक जूठ मिले स्थापित वी गई है। इन कारण्ो से विदेशी बाज रे में 
भारतीय जूद-बस्तुओं की प्रतियोगी दशा बहुत खरव हो गई है और भारत तैज्ञी से 
विदेशी प्रतियोगियो के हाथो अपने निर्यात-बाजार खो रहा है। ऐसी दक्ा में बूट- 
उद्योग की प्रतियोगी दशा को सुधारने के लिए मिलो मे शीक्रातिश्ोन्न मशीनों व 
प्रोजारों का सभिनवीकरण वर उत्पादन-लागत को गिराना अत्यस्त आवश्यक है । 
परन्तु इस दिशा में सतसे बडी कठिनाई पू'जी की कमी है । अनुमान है कि उद्योग के 
ग्रभिनवीकरणा के लिए लगभग ५० करोड रुपये को पूजो चाहेए। उद्योग ग्रभी 
इतनी बडी पूंजी का वितियोग करने में समय नहीं है। भ्रत. इसको इस दिए मे 
सहायता आवश्यक है । 

*राष्ट्रीप उद्योग विक्नाख निगम 7 [पिवा0॥3) जितेताांओे ए«रशे०कृफ़शा। 
("ए००(०॥) द्वारा जूट मिलो के ग्राधुनिकीवरण के लिए ऋण मजुर किए जा 
रहे है। मार्च १६५८ तक ६ मिल कम्पनियों के लिए ऋरा मजूर किए जा चुके थे, 
जिनमे से २ को लगभग ५१ लाख रपये प्राप्त भी हो चुके थे | अन्य श्रनेक ग्रावेदन- 
पत्र विचानाधीन थे | ३० सितम्वर १६५७ तक ८२ जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने 
आधुनिक पूनी कताई मिलें लगा सी थी, कुद्ध ने पूर्ण रूपेण प्राचुनिक्रीकरणा कर लिया 
है भौर कुछ ने श्रशत: । ४०% से कुछ अधिक पुराने तकुमो के स्थान पर आधुनिक 
पूनी कत्ताई के फ्रेम लगाए जा चुके हैं अथवा लगाए जा रहे हैं। 

* इसका प्रगले अध्याय में यथास्थान प्रध्यंयन किया जायेगा | 
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(॥) बिदेशी प्रतियोगिता--हम ऊपर बता प्राये हैं कि भारत का जूद उद्योग 
मुख्यतः निर्यात-व्यापार पर निर्भर है । विभाजन से पूर्व तो भारत का छूट व घूटर 
वस्तुओं मे एकाधिकार था | परन्तु झब ऐसी बात नही रही है। विददेशों में भारतोम- 
जूद-वस्तुझ्रो की मांग कम होती जा रही है'। इसके दो.मुख्य कारण है। एक तो यह , 
तक पॉकिस्तान तथा भन्‍्य देशो की भाधुनिक मिलो को प्रातियोगिता बढ़ती जा रहा 
है । इसके बारे मे हम भरभी ऊपर बता भाये हैं ॥ दूसरे काफ़ी पहले से ही सयुक्त 
राज्य प्रमरीका तथा भन्य देशो मे ज्रुट के माल के स्थान पर काम मे लाई जा सकने/ 
वाली सस्ती वस्तुओों, जैसे मोटे कागूज़ या सूती कपड़े'के थैलों आदि के प्रयोग किये 
ज। रहे हैं। प्रभी इन वस्तुपो ने जूट के बोरों प्रादि का बहुत- प्रधिक स्थान तो नहीं 
ले लिया है, क्योकि ज़ूट के बोरे प्रधिक सस्ते, मजबूत झौर टिकाऊ होठे हैं; तथा एक 
से प्रधिक बार प्रयोग में लाये जा सकते हैं। परन्तु भविष्य में विदेशों में जूट की- 
वस्तुप्रों का सस्ती स्थानापन्न वस्तुओं (0९७ 500070/८७) द्वारा स्थान ले लिए 
जाने का भय अवश्य है। ऊपर लिखी इन दोनों बातों का प्रभाव पूर्णा इलाज यह है कि 
उद्योग का भ्भिनवीकरर कर उत्पादन-लागत को कम किया जाए। इसके भतिरिक्त, 
विदेशी बाज़ार में माय की दश्ाप्रों का भ्रध्ययन करना भौर वहां पपने उत्तादों का 
प्रचार करना भी प्रावश्यक है। 

१६५४ की जूट जाँच प्रायोग ने उद्योग की कार्यकुशलता झौर प्रतियोगों 
शक्ति को बढाने के लिए इस बात की सिफारिश वी थी कि शूट मिलों के बोच “काम 
के समय सम्बन्धी समभझोता' (जै०ततंगरह धं९ 487०९77९००।, समाप्त कर दिया 
जाय । इस समभौते के श्रधीन मिलों के प्रति सप्ताह काम के धन्टे कम किये हुए हैं, 
झौर मशीनो का एक भाग सील-बन्द बर दिया गया है। इसमे श्कायंकुशल मिलों 
को संरक्षण मिला है, भौर भधिक कार्यकुशल मिलो ने उत्पादन-लागत को कम मरने 
के प्रयत्न नही क्ये हैं। समझोते की समाप्ति से ये दोष दूर हो जायेंगे 

चीनी उद्योग 
(50६भ' ग्राऐेप॥ए) 

महत्व--संयुक्तराज्य भ्मरीका (0. 5. 8.) के पश्चात्‌ भारत संसार मे चीनी 
का सबसे बडा उत्पादक है। भारत के बड़े संगठित उद्योगों में मी सूती वस्त्र उद्योग 
के पश्चात चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है। इसमे लगभय ७२ करोड़ रु० को पू'जी 
लगी हुई है, जितमे ते ३े० करोद्ट स्पए की अचल (95०0) प्रूजी है, और ४२ 
करोड़ रुपए वी वायंशील (७०7)४४६) पूंजी है। १६५४-५५ मे इस उद्योग के 
उत्पादन का कुल मूल्य लगभग १२० करोड रपए था। इस उद्योग के ।वकास ने 
चीनी को भायात को सामान्यतः: अनावश्यक बता दिया दे, जिससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा 
में विदेशी विनिमय बी बचत होती है । (१६३०-३१ से पहले ही प्रतिवर्ष भौसतन 
लगभग १५ करोड रुपए को चीनी विदेशों से श्रायात की जाती थी। श्राज के भावों 
पर व उपभोग की मात्रा पर तो यह रकम इससे पाच-छ गुना होती ।) चीनी पर 
लगे उत्पादन शुल्क तथा गन्‍्ना-शुल्क ((3॥6 (८४५) से सरकार को बड़ी मात्रा में 


पक ० 


“प्राय प्राप्त होती है। चीनी मिलो मे लगभग १"४ लाख कुशल व अकुशल पधमिक 
तथा विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त २,५०० व्यक्ति काम पर लगे हुए है। 

देश की कृषि भर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव है, क्योकि इससे गर्ता 
उगाने वाले खेतिहरो को गलने के मुल्य के रूप में बड़ो अच्छी प्राय प्राप्त होतो है। 
पश्चिमी उत्तरप्रःश के किसानो की समृद्धि का यही मुख्य कारण है। वेसे भी उत्तर 
प्रदेश व बिहार की प्रथ॑-व्यवस्था इस उद्योग के विकास व समृद्धि से बहुत अधिक 
बधी हुई है, कशेकि देश के कुल चोगी-उत्पादन का लगभग ७०% भाग इन दो 
राज्यो में उत्पन्त किया जाता है । 

चीनी उद्योग के महत्व का एक और कारण यह है कि यह प्रन्य उद्योगों, 
जैसे कागज, गत्ता, सोखु्ता, शक्ति अल्कोहल झादि के उद्योगो को खोई (39888865) 
भौर शीरा (०५५४९७) झ्ादि कच्चा माल देता है । 
संक्षिप्त इतिहास 

भारत में ग्राधुनिक ढग की चीनी की मिले सर्वप्रथम सत्‌ १६०३ के आस- 
प्रास य्ोली गई थी। पहले विश्व युद्ध (१६१४-१५) ने उद्योग के विकास को 
प्रोत्साहिद किया, वयोकि इस काल में चोनी की आयात कम हो गई थी, और चीनी 
पर ऊ चे ग्रायात शुल्क लगे हुए थे। परन्तु उद्योग द्वारा की गई उन्नति सराहनीय 
नहीं थी । उद्योग वी वास्तविक उन्नति झौर द्रूत़ विक्रास का काल १६३१ ३२ से 
आरम्भ होता है, जबकि सर्वप्रथम इसे १५ वर्ष के लिए सरक्षण प्राप्त हुमा । यह 
सरक्षण १६४७ में समाप्त हो जाना था । १६४७ भें सरक्षण को प्रवधि को १वर्ष 
वे लिए ग्रीर बढ़ा दिया गया । १६४६ में भी संरक्षण समःप्त न कर एक श्ौर वर्ष 
के लिये बढा दिया गया, ग्रन्ततः अप्रैल, १६४० में संरक्षण को हटा लिया 
गया, (भ्रौर संरक्षण शुल्क को उसी दर पर झाय-शुल्क (ँ९६९८॥४९ 009) में बदल 
दिया गया ।) इस प्रकार चोनी-उद्योग को कुल १८ वर्ष तक के लिए संरक्षण 
प्राप्त रहा । 

सरक्षण की इस भ्रत्रधि में चीनी-उद्योग ने बहुत तेजी से उन्नति बी। 
सरक्षण प्राप्ति के कारण दितना द्रुत विकास देश भे इस उद्योग ने किया, उतना 
दत्त विवास प्न्य कसी भी संरक्षित उद्योग मे नही किया। इस हृष्टि से इसका 
विकास प्रद्वितीय है। इसीलिए भारत मे इस उद्योग को 'सरक्षण की सन्तानां 
("७४ ० शिणध्लांणा') बहते हैं । 

१६३१-३२ में सरश्षस-प्राष्ति से पूर्द, देश मे ड्रिवर्य ग्रोसतन लगभग १५ 
करोड रुपए के मूल्य की १० लाख टन चोनी विदेशों से भा५, . की जाती थी । परन्तु 
सरक्षण प्राप्त होते ही देश मे चीनी को मिलो की संख्या शौर चीनी का उत्पादन 
तेजी से बढने लगे, ब्लोर चोनी को आयात कम होने लगी । उदाहरणाथ्थ १६३१-३९ 
में देश भे चीनी को केवल ३१ मिलें थी, इनका कुल उत्पादन १.४८,००० टन था, 
श्रौर चीनो की भायात ५,३६,००० टन थी । संरक्षस-प्राप्ति के चार वर्षो के भोतर 
हो. १६३४-३६ में, मित्रो की संख्या वढकर १३५ हो गई, चीनी का उत्पादद बढकर 
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६,१६,००० टन हो गया, झौर श्रायात गिरकर १,४२,००० टन रह गई। प्रगले वर्ष 
भ्रायात भ्रौर भी कम हो गई, और केवल २४,००० टन रह गई । 

न शभ्रायात में इस कमी के कारण सरकार की पश्रायात-शुल्क से प्राप्त होने वाली 
'आ्राय भी कमर हो गई । प्राय को इस कमी को पूरा करने के लिए झेल, (६३४ ते 
ही सरकार ने देश भें चीदी के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क (िल॑ं5७ 009) छगाया 
भौर इस शुहक की रकम के बराबर ही चीनी वी भ्ायात पर णगे संरक्षण शुल्क मे 
चृद्धि कर दी, जितसे कि उद्योग को दिए गए सरक्षण की वास्तविक मात्रा कम ने हो, 
इसी बीच केद्धोय सरकार ने फ्ात्तीय सरकारों को गन्ने का न्यूनतम भाव निरिचत 
करने का भी अधिकार दे दिया, जिससे कि सरक्षण के सम्पूर्ण लाभ को केवल मिल- 
मालिक ही ने हड॒प जाएं, बरन्‌ गस्‍ना उत्पन्न करने वाले किसानों को भी इस लाम 
में हिस्सा मिले । 

१६३६-३७ में चीनो के उत्पादन के १११ लाख टन हो जाने से देश मे 
प्रति- उत्पादन की दशा उत्पन्न हो गई। मिलो के पास चीनी के स्टाक बढ गये, 
भ्रौर उन्हे बेचने को समस्या गहन हो गई। ऐसी दशा में एक चीनी सिडीकेट 
(5प8भ 997000०) स्थापित किया गया, जिसका मुख्य कार्य सदस्प मिलो द्वारा 
चीनो की विक्नी को नियमित करना था, जिससे कि चीनी का मुल्य प्राषिक स्तर से 
नौचे न गिर जाय । भिंडौकेट मूल्यों को गिरने से रोक पाया। अगले दो वर्षों मे 
उत्पादन को बहुत कम कर दिया गया । १६३८-३६ में यह केवल ६५१ लाख टने 
ही था। फलस्वरत्य उस वर्ष बड़ी मात्रा में (३:३१ ला टन) चोनती की भायात 
करनी पड़ी । 

दितोप विश्व युद्ध भ्रोर उसके पश्चात - भगले वर्ष (१६३६-४०) ही चोनी 
का उत्पादन लगभग दुगनां (१२ लाख टन) हो गण्य । इसके पश्चात बाजार भें किर 
मनन्‍्दी श्राई और १६४१-४२ में चीनी का उत्पादन गिर कर केवल ७४१ लाख टवे 
रह गया । १६४२-४३ ओर १६४२-४४ के दो वर्षों उत्पादव में फिर वृद्धि हुई, परन्तु 
आगामी तीन वर्षों में उत्तादव निरन्तर कम होता गया । 

१६४१-४२ में चीनी वा उत्यादन कम होने से देश मे चौनी की बहुत कमी 
हो गई। ध्रतः १६४२ में “चीनी नियन्त्रण ग्रादेश” के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने चीनी 
के थोक भौर फुटकर मूल्य निश्चित कर दिए, मगरो में चीनी का राशन कर दिया, 
भ्रौर चीनी के उत्पादन तथा गति पर निय-त्र | कर लिया। यह नियन्त्रण दिसस्वर 
१६४७ तक चलता रहा। दिसम्वर १६४७ में नियन्त्रण हटा लेने से प्गले वर्ष मे 
चौती का उत्पादन दो बढ़ा, परन्तु चीनो वे मूल्य कम न हो पाए, वरनु बहुत ऊचे 
हो गए। १६४६ में चीनों का उत्पादन भी कम हुप्रा। श्रत: परिस्थितियों से बाध्य होक': 
सितस्वर १६४६ में सरकार को चीनी के उत्पादन, मूल्य श्रौर वित्तररा पर नियल्रए 
बरना पडा । चीनो विंडीकेट की कार्यवादी से असस्तुष्ट होकर १६५० में सरकार ने 
इसे तोड़ दिया । १६५०-४१ में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने फिर 
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आशिक रूप से कन्‍ट्रोल हटा लेने की घोष की । साथ ही, गुड और खण्डम।री 
के भी मूल्य निश्चित कर दिये गए, जिससे कि उनको स्पर्घा से चीनी के उत्पादको 
को हानि न हो । इसके अतिरिक्त मिलो को यह अधिकार दिया गया कि वे १६४८- 
४६ या १६४६-४० के उत्पादन के १०७ प्रतिशत से अधिक उत्पन्न की गई चीनी को 
बाज़ार में मुक्त रूप से वेच सकती है। चीनी के निर्यान्त्रत मुल्य में भी कुछ वृद्धि की 
गईं; तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये चीनी के विभिन्न मूल्य निश्चित किए। इस सब से 
देश में चीनी का उत्पादन बढा । १६५२ के अन्त में चीनी पर से पूर्ण रूप से कस्ट्रोल 
हटा लिया गया । 
प्रथम पंचवर्षोय योजना“-- १६५०-४९ में चीनी-उद्योग की निर्धारित क्षमता 
१५४ लाख टन थी, और उत्पादन ११९१६ लाख टन था । योजना झ्यायोग का अनु- 
मान यह था कि १६५५-५६ तक देश में चीती की माग १५ लाख टन प्रतिवर्ष होगी । 
अत. योजना में नई चीनी मिलें स्थापित कर उद्योग की निर्घारित क्षमता को बढाने 
की व्यवस्था नही की गई थी | केवल बेकार पड़ी क्षमता को प्रयोग में लाने, भ्रौर 
अनाथिक इकाइयों का विस्तार करने श्रौर काम के दिनों की श्रौसत सस्यां १०० से 
बढ़ाकर १२५ कर देने की सिफारिश की गई थी। परंतु १६५४२ के अन्त भें चीनी 
पर कट्रोल हटा लेने से, चीनी का उपभोग तेजी से बढ़ने लगा, और शीघ्र ही १४ 
लाख टन से झ्धिक हो गया। माग और उत्पादन मे बडे अन्तर को पूरा करने के लिए 


१६५३-५४ भौर १६४४- ४ मे बडी मात्रा मे (क्रमश ७'१६ लाख टन, और ५७ 
लाख टन) चीनी विदेशों से झायात करनी पड़ी । ऐसी दशा भें चीनी में आत्मनिर्भर 
होने के लिए थोजना की पूर्व निश्चित नीति को १६५४ में बदलना पड़ा | तब यह 
निर्णय किया गया कि उद्योग की क्षमता को बढाकर कम से कम २० लाख टन कर 
दिया जाय, जिससे कि प्रतिवर्ष लगभग १८ लाख टन चीनी का उत्पादन मिल सके । 
तदनुसार , ४३ नई मिलो की स्थापना तथा ४२ पुरानी मिलो के पर्याप्त विस्तार के 
लिए लाइसेस दिये गए । माच १६५६ के अन्त तक ७ २५ लाख टन चीनी के ग्रति- 
रिक्त उत्पादन की क्षमता को स्थापना की अनुमति दी गई थी । इनमे से १६४५-५६ 
में ८५५ हजार टन की द्षामता उत्पादन करने लगी थी । शेप (६४ लाख टन) ह्वितीय 
योजना के वर्षो मे उत्पादन करने लगेगी। चीनी उद्योग के स्थापन (4,0८४0०॥) 
को सुधारने के लिए ४३ नई मिलो में से ३४ नई मिले भारत के प्रायद्वीप (१७ बम्बई, 
७ मद्रास, ४ आध्र, ४ मँसूर और २ हैदराबाद) में स्थावित की जावेगी । एक 
झौर विशेष बात यह है कि इन ४३ नई मिलो में से २२ मिले गन्ना उत्पादकों की 
सहकारी चीनी मिले होगी, जिनमे मे १४ अक्ले बम्बई राज्य मे होगी | इसके श्रति- 
रिक्त भ्रनाथिक ग्राकार की तीन मिलो ने अपनो क्षमता का विस्तार किया, श्रौर ऐसी 
६ मिलो को क्षमता के विस्तार के लिए लाइसेंस दिये गये । 





3] पाप * ('एाणा चणा शि०ट्टाब्णधार३ ता जतप्कध॥) क्‍6ए6०७- 
73९0(. 3936-0] . 398 --404. 


( सर 


१६५०-४१ में गौर योजना के ५ वर्षों में चानू मिलो की संख्या और उनका 
चातो का उतल्यादन नीचे की टालिका में दिया बया हैँ :--- 

















द्च चातू नयी... मिलों के काम करने दे उत्पाइन 
(नवम्बर-प्रयनूबर) की सल्पा ईदिनों की औसत संच्या. (लाख टर्मो में) 
१6४०-५१ रहे १०१ ११२ 
१६२२-४० है ब० रच श्श० 
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२६५४-५५ श्ड्छ श्ज्& श्श्६ 
१६५४-१६ 6] श्३३ १८२ 








ऊपर वी तालिता से स्पष्ट है कि दशा में चोनी का उत्पादन प्रति वर्ष घठता 
दद़ता रहा है । इसके कट कान्ण रहें है जम कप में चालू मिलो की सक्या, उनके 
जाम वे दिनो की औसत सस्य', गस्‍्ने की पूनि और गन्ने से निकलने वाद रस बी 
>प्रतिमत इत्यादि । 

उद्योग (विकास तथा नियमन ग्रविनियम, १६५६ के प्रन्तर्गत मार्च ३६५४ 
में चीनो ड्योग के बिश एक 'विकाय परिपदा (छ€चटॉमृफला (०णाली) बरी 
स्थापना की गईं थी ॥ 
बतंमान स्थिति 

अप्रौल १६५६ में देश में चीनी के कुत १६० कारस।ने थे। इनकी कुल 
उपाइन-मदा १७ ४ लाख टन चीनी प्रति वर्ष थी । इत १६० कारखानों में से ७३ 
अ्रकेले उत्तर प्रश्य राज्य में, ३० विहार में, १६ वम्बई राज्य में, १० झ्राथ में ६ मद्रास 
में और छाप देश के धन्य मार्गों में थे । 

१९५५-५६ में बुल १६० कबारखानों में से १७ बारात बन्द रहे, औौर १४३ 
व्यरख नो ने चीनी बनाई ॥ इन चालू कारखानो वी निर्वारित क्षमता १६८ लाख टव 
चौनी थी वास्तव में इनका (प्रनुमानित) उत्ादन १८६ २ लाख टन था। १६५५-१६ 
में चीमी का प्रनुमानित टप्मोग १६ लाख टन था। १६५५-५६ में चीती का ठत्ताइन 
श्रौर उपन्रोग दोनों हो पहले के किसी भी दर्ष के उत्वादन था उपभोग से प्रधिक थे । 

द्तोय पचवर्षोंप घोजना-- भरत ले १६५६ में चीनी उद्योग की चीनी उत्पन्न 
करने वी क्षमता १७०४ लाख टन थी, मोर १६५५-५६ में च्रीती का प्रनुमातित 
उत्पादन १८०२ लाख टन था , दूसरी योजता में यह छद्यथ रखी गया है कि १६६०- 
६ १ तक उत्ादन-क्षमता को वढाकर २४ लास टन, झौर दास्तविक उत्पादन को 
बढ़ा कर २३८४ लाख टप वर दिया जाय | उत्पादन-क्षमता के इस लक्ष्य वी प्राप्ति 
के लिए ७६ लाख टन (२५ लाख टत 3१ ४ लाख टन) की ग्रतिरिक्त उत्वादन- 
डछणयाः शऊफणड़ द्णणाफाणा फाइमणणक जे पवण्बतत 
फल्प्लक्कृणशाई$, 9:6-6. 


| 


क्षमता और लगानी पड़ेगी । इसमे से ६४ लास टन की समता के लिये पहले ही 
(अ्रधम योजना काल मे) लाइसैस दिये जा चुके हैं । इसे सतिरिक्त, योजना ग्राबोग 
मे ३४, सहकारी चीनी मिलो की स्थापना को सिद्धान्तत मात लिया है। इल भे से दो 
के लिये पहले ही लाइमेस दिय जा चुके है। शेष ३३ पिले झनुमानत ३ हे लाख टन 
की क्षमता रसेगी ) इनकी भी स्थापना स उद्योग की कुल क्षमता २५ लाख टन मे. 
स्थान पर २७ १ (१७४--६ ४ |-३ ३-7२. १) लाख टन हो जायेगी । 

प्रनुमान है कि ७६ लाख टन की ही ऋतिएिसि उत्पादन क्षमता को स्थापना 
के लिये ५० करोड स्पये की पू जी का दिनियोग चाहिये। इस अतिरिक्त क्षमता ग्ी 
स्थापना से लगभग ३० ००० न्यग्रे व्यक्तियों को वाम मिलेगा । 

चीनी के कारखानों भे पुरानी मशीदों मे स्थान पर नई सशीसों दे लगाने 
पौर पुराने कारखार के श्रभिनवीर रण यो श्रतुमानित लागत भी ४० करोड र० है । 
उद्योग की विशेषनाये' व समस्‍यायें 

भारत मे चीनी उद्योग की प्रधान समस्या घीनी वी ऊ'ची उत्पादन लागत है, 
जिसके कारण देश मे उत्पन्न चीनी का मूर्य शन्य देशो वी चीनी वे मूल्यों से ऊचा 
रहता है | इससे चोनी वे उपभोकताओ्ो पर शलावश्यक्ष भार पढता है और पिदेशों 
को चीनी का निर्यात नहीं विया जा शबता । चीनी वी ऊची उ पादन लागत व 
ऊंचा मूल्य उद्योग की निम्नतिखित मुख्य विश्येपतागो य कमजोश्यों से राम्बन्धित 


(१) देश में चीनी-मिलो रा स्थापन (0५ ४५४) ठीक नहीं है। जैसा कि 
हम ऊपर बतला ग्रायरे हैं, यहा चीता-उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदश व बिहार राज्यों मे 
केरिद्रत है। (१६५५-५६ में कुल १६० चीनी मिलो मे से ७३ उत्तर प्रदेश में, श्रौर 
३० बिहार में थी । झेप में से १६ वम्बई मे £० ग्राप्न में, ६ रद्रास में, ५ मध्य 
भारत में, भौर होप देश के अन्य भागों में थी ) 

परन्तु चीनी-उद्योग वी प्रनुकूलता की दृष्टि में उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों 
(उत्तर भ्यरत) की तुलना में भारत का प्रायद्वीप ((0भ६७।७) अधिक प्रच्छा है । 
यह इसलिए क्योवि भारत के प्रायद्रीप वी जलवायु उष्णवटिबन्धीय (॥70एॉएशे) 
है, जबकि उत्तरी भारत की जलवायु उप-उच्णकटिबन्धीय (5फकैना०फांट॥)) है। 
गन्ने के उत्पादन के लिए पहले प्रकार की जलवायु भ्रधिक अच्छी है। इसलिए यहा 
गन्ने वी प्रति एकड उपज ३० से ५० टन के बीच है, जर्वार उत्तरी भारत मे यह 
उपज १२ से १५ टन के बीच है । इससे उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन महंगा 
पड़ता है । च कि चीनी में झआधघो रू अधिक (लगभग ६०९, उत्पादत-लागत गन्‍्ने की 
होती है, ग्रत वहा (उत्तरी भारत म॑ चोनी भी महयी बनती है । इसके प्रतिरिक्त, 
उत्तरी भारत से दक्षिण के उपभोग वेन्द्रो तक चोनी लाने में अ्रवायश्यक छुलाई व्यप 
भी लगता है | इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत में, उत्तरो भारत की अपेक्षा गनन्‍्गा 
पेरने का काल (६८७६०४) भी ग्रधिक लम्दा रहेता है। इन सब बातो को ध्यान में 
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प्र 
( र४ ) 

रखते हुए, उद्योग के रथापत को सुझारता भत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए एक 
उपाय तो यह है कि उत्तरी भारत से कुछ कारखानो को हटाकर दक्षिण में ले जाया 
जाय ; परत्तु इस अरदौर का स्थानान्तरणए (59//8) बड़ा खोंला बैठता है। 
साथ हो उत्तरी (देश भर बिहार की राज्य सरकारे इगके लिए आपानी से राजी नही 
होगी “मत: यह उपाय अधिक अच्छा नहीं है । दुसस उपाय यह है कि जित नई 
फिर्तों के लिये लाइसेंस दिये जायें, वे अधिकाशठः दक्षिणी भारत में स्थापित द्वोनी 

““चाहियें । भ्रब ऐसा हो किया जा रहा है। प्रथम योजता के झन्तिम दो दर्पो' में जिन 
४३ नई मिलो की स्थापना के लिये लाइसस दिये गए है, उनमे से ३४ मिलें भारत 
के प्रायद्रीप (१७ वम्बर्ड, ७ मद्रास, थे झाप्र, ४ मंसूर प्रौर २ हैदराबाद) में स्थापित 
की जायेंगी । तीमशा उपाय यह है कि जिन मिलो में पुरानी तथा घिसी मक्षीनों को 
बदला जाता है, उन्हे ग्रभिनयीक रण (४००८९परब्धांणा) के समय पुरावे स्थान से 
हटाकर भ्रधिक उपयुक्त स्थान पर स्थापित क्या जा सकता है । 

(२) देश में वहुत सी चीवी-मिर्लें अ्रनाथिव धाकार (एतलठ0-०एां८ 2०) 
की हैं। ऐसी मिलो की चौती बनाने की उत्पादन लागत ऊ'चौ रहती है! झाधुनिक 
कार्य दक्शा्रो मे लगभग ७०० टन गला प्रतिदिन पेरने वी क्षमता रखने वालो मिल 
प्राधिक झाकार की मानी जातो है । इस हृष्टि से १६५५-५६ में १४३ चालू मिलो 
में से ३१ मिलें प्रनाधिक आव॥र को थी। इनमें से € ममिल्यो को ग्रफ्नी क्षमता ७७० 
टस से प्रधिक बढाने के लिए लाइसेस दे दिये गये है। इनके झ्रतिरिक्त, प्रथम योजना 
काल में भ्रनाथिक प्राकार की ३ मिले अपनो क्षमता को ७०७ टन से भ्रधिक कर 
चुकी हैं। १६५५ ५६ में बन्द रहने वाली श्रधिकाश मिले भी भनाधिक प्राकार की 
थी । ग्रॉवश्येक्ता इस बात की है कि शीघ्रातिश्रीध्र ग्रगाधिक ग्राकार की सभी 
मिलो का विस्तार कर उनकी प्रावंधिक कार्यकुशलता बढ़ाई जाण, जिसमे कि उनकी 
उत्पादन-लागत में कमी हो ! 

(३) भ्रधिकाश वर्तमान चीनो-मिलो में पुरानों और घिसो हुई मशीनों के 
स्थान पर नई सशीसों वा लगाना बहुत समय से झावद्यक हो रहा है । भधिकाँश 
मशीनरी तो लगभग २० वर्ष पहले खरीदी गई थी। द्वितीय विष्वव युद्ध व उसके 
तुरन्त बाद के वर्षो' मे सामान्य प्रतिस्थापन (१०ाणणे रिश्ती8०९एथा।) भौ नहीं 
हो पाये, वयोकि मशीतों के हिस्से प्राप्ताती से उपलब्ध नही थे । प्रद भी मशीनों के 
मूल्य बहुत ऊच हैं। ग्रमुमान है कक थुरानी सद्चीनों के प्रतिस्थापन झौर वर्तमान मिलों 
के प्रभिनगैकरण (|भ०0८४४३७४070) के लिए ५० करोड रुपये को भारी रकम 
चाहिये। तथापि, मिलों की प्रावंघिक कार्यकुशलतः बढाने के लिये इस रकम कौ 
व्यवस्था, करन श्रत्यज्त भावश्यक है । 

(४) गस्‍्नां- गन्ना-उत्पादशों के हितो की रक्ष। के लिये चोनी-मिलों द्वारा 
खरीदे जाने वाले गन्ने का निम्ततम मुल्य सरकार स्वय निश्चित करती है। १६४०- 
५२ में गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ प्राने प्रति मन, झौर १६५३-५४ में १ रुपया ५ 


( २१ ) 


प्राने प्रति मन था। उप्के पश्चातु से भव घन्‍ने का मूल्य है र० ७ आ० प्रति मत 
है । चूंकि भारत मे चीनी की उत्पादत लागत में ६० एतिशत भाग गन्‍ने के मूल्य का 
होता है, भ्रत गस्ने वा ऊचा मूल्य बडी सीमा तक चीनी की ऊँची उत्पादन-लागत 
के लिये उत्तरदायी है । चीनी की उत्पादन-लागत व मूल्य कम करन के लिए 
झायद्यक है कि गले का मूल्य कम हो, और गसने की हिस्म में सुधार हो। पहली 
बात के बिये यह प्रावश्यक है कि गस्‍्ने की प्रति एकड उपज को बढ़ाया जाय । भारत 
में इस समय, यद्यपि गसे के लगभग ६४ प्रतिशत क्षेत्र मे अच्छे वीजो मे खेती होती 
है,तथापि यहाँ गन्ने की प्रति एकड भौसतन उपन लगभग १४-१४ टन है, जबकि जावा 
और हवाई मे यह उपज क्रमश ५६ टन और ६२९ टन है। भारत में गन्‍ते की प्रति 
एबड्‌ उपज बढ़ाने के लिये प्रावश्यक है कि किप्तानो को प्रधिक पानो या सिंचाई की 
सुविधा, गस्ती खाद और »ऋल्यी क्समि का बीज श्रादि उपलब्ध कराये जाय।+ 
झौर गगरने को गहरी खेती को प्रोत्साहित क्या जाए। स'थ ही, जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है, गन्ने को खेती के लिये उप-उष्ण कटिबन्धी (3७0-7०.70७)) 
उत्तरी भारत की अपेक्षा उष्णकटिवन्धी (प70०४९७) भारत दा प्रायद्वीप भधिक 
उपयुक्त है। प्तः प्राणद्वीप में गस्‍ने वी सेती को अधिकाधिक उत्साहिल किया जाना 
चाट्यि । 

भारत मे राज्य सरकारें गन्‍ना-विकास के लोग चीनो पह्यादन पर शुल्क 
(९5७) लगानी हैं । परन्तु वे इस शुल्क वी पूरी आय को गन्‍्ता-विकस पर च्यय 
नही करती हैं । उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश ने १६७ -५५ मे २५६ लाख ह० की शुल्क 
प्राप में से केवल ४५ लाव रु० ही गन्ता-वि॥ान याजनाओं पर व्यय किया गया था 
यहे ठोक नहीं है । जैसा कि गना भ्रायोग का भी मत है शुल्क झाय की सम्पूर्ण 
राशि गस्ना विकास १२ ह। व्यय की जानी चा'हये 

रुप की दृष्टि से भारत में गन्‍त ४ी किस्प भी घटिया है। यहा ग्रे में से 
लगभग १७० प्रतिश्ञत -स नितलता है जबकि प्रास्ट्रे लिया मे गे मे रस की मात्रा 
६४ ३३ प्रतिशत, श्रौर क्यूब। मे १२ ०३ ५४तिशत होठी है। चीनी की 5 इन लागत 
को कम करने के तिमे यह भो भावडयक है कि गस्‍्न की किस्म में इस प्रकार से मुधार 
किया जाय कि उममे रस +ी मात्रा की प्रतिशत बढ जाय । 

प्रजफल विखानो को गन्ने का मूल्य उसके वद्धन के अनुस्वर दिया जाता है, 
न कि गस्ने मे रस की स ्षा के घनुस।र । इसमे किसानो को अधिक रख वाल्ला गन्ना 
उत्पन्न ऋरने लगा उसे पूरा पक्र जाते 7र कटने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता । भ्रतः 
यदढें भच्छा होगा यरोरि फियानों हो गे से का मुल्य मरते से रत की णात्रा के भनुयार 
दिया जाप । इसहे लिग्रे दक्षिण भारत चीनी-मिल परिषद्‌' ने १६५२-४३ मे एक 
सूत्र (700॥पीौ0) तैयार किया था जिपके झनुयरार परिषद्‌ की कुछ मिलो में गन्ने 
का मुच्य दिया जाता डै । भारत प्रकार ने इस प्रश्न वी जाच करने के लिए एक 
विश्येपज्ञ-समित्रि (फूल ए०्माणा।००) की नियुक्ति भी की ह । 

(५) भ्न्‍्य लापते:--भारत में चीनी उत्पादन को भ्रन्य लागतें भी ऊची हैं। 


( २६ ) 


बहुत से वारखानों से ईघन का सर्चा आवश्यकता से भ्रधिक है । अधिकाश कारबानो 
मे गन्ने के रस को साफ करने के लिये जो विधि अपनाई जाती है, उसभे गन्धकका 
अधिक प्रयोग होता है। गन्धक का उत्पादन देश में कम होने के कारण घह बाहर पे 
भंगाई जाती है, भौर उप्तका सूह्य ऊचा पड़ता है। झठः चोनी मिलो को चाहिये कि 
वे दूमरी ऐसी विधियों को भ्रपनायें, जिनमे गन्धक का कम प्रयोग होता हो) बहुत 
से कारखानों मे मशीनों के पुरानी व घिसो हुई होने के कारण, तथा कुछ कारखानों 
के भ्राधिक भाकार से छोटे होने के कारण भी उत्पादन-लागत ऊँची पड़ती है। 
इंतका हम पहले ही वशांत कर प्याये हैं। इसके भ्रतिरिक्त केनद्रीय सरकार देश 
में चीनी के उत्पादन पर ऊंची दर पर उत्पादन शुल्क (>ह८७८ 09) लगाती है। 
इससे भी चीनी का मूल्य ऊंचा होता है। राज्य सरकारो द्वाश लगाये जाने वाले 
गन्‍ता शुल्क (086 (८९६७) के बारे में हम ऊपर बता ही क्राये हैं । 

(६) उपोखाद (09,ए7०0ए०४ो:-गनने से बीनी बनते समय खोई 
(890828568) श्ौर शीरे (१|0]99869) के रूप में उपोत्याद प्राण होते हैं। खोई से 
गता, कागझ, सोसता, खाद ब्रादि प्रोर झीरे ये शक्ति प्रल्वोहल व प्रौद्योगिक 
अल्कोहल तेपार की जय सकती है । परस्तु भारत से झ्रभी इन उपोत्पादों का इस 
प्रकार से बहुत कम प्रयोग किया जाता है | खोई को बहुघां सुखा कर कारखानों में 
ई'धन के रूप में जलाया जाता है। शीरे से देश में भ्वश्य शक्ति भ्रल्कोहल व श्रौद्योगिक 
अल्क्रोहल तैथार की जाती है । परन्तु अल्कोहल उद्योग मे अभी सभी शीरे का प्रयोग 
नही होता है। झतः भ्रावश्यकृता इस बात की है कि खोई तथा शीरे हा श्रौद्योगिक 
प्रयोग किया जाय । इससे चोनी को उत्वादत लागत कम होगी । 

ढ्वितीव योजना में इस दिशा मे प्रगति की व्यवस्था की गई है। श्नुमात है 
हि १६६०*६१ में प्रल्कोहल उद्योग को ८ लाख टन शीरा उतनब्ध हो सतेगा। इस 
सब को प्रयोग करने से ४ करोड गैलन भ्रल्कोहल उत्पन्न क्या जा सकेगा। तथापि, 
सोजना में (१६६०-६१ के प्िय्े ३ कपेड गेलत श्रल्कोहल (१८ करोड गैलत भक्ति 
प्रल्कोहल, भ्ौर १२ करोड गेलन भ्रौद्योगिक भ्रह्कोहल ) उत्पस्त करने का लक्ष्य रखा 


गया है। 
(७) पूर्ण क्षमता का प्रयोग न होना-भ! रत में स्थापित सबी चीनी मिले 


हूर वर्ष उत्पादन नही करती । इतमे से बुद्ध बन्द पड़ी रहती हैं। उदाहरणाएं, 
१६५५-५६ में १६० चीनी मिलों मे' से १४३ मिलो ने काम किया, भ्रौर बाकी ६७ 
बन्द रहीं | इन १७ में से १३ मिले' ऐसी थी, जो बईवर्षों से बन्द पड़ी हैं। इसके 
पतिरिक्त, चालू मिलो में से भी सभी प्रपनी पूर्णा क्षमता के बरबर उत्पादन नहीं 
करती १ इसका मुख्य कारण उन्हे गन्ने का पर्याप्त मात्र में उपलब्ध ने होना है। 
'फफता का पूर्स अषोण स होने से देश मे जहा चीनी का उत्शदन कम होता है, बहा 
चींनी की उत्तादन लागत भो ऊंची रहनी है । प्रतः क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के 
लिये भी कदम उठाये जाने चाहिये ॥ 


(२७ ) 


लोहा तथा इस्पात उद्योग 
(०5 बचवें 5९७] [56प50५) 
लोड तथा इस्पात का उद्याग सी देश के औद्योगीकरण का प्राघार है । 
परस्पर उद्योगों का विक्ताम इस उद्योय के विवास पर निर्भर है। उद्दाहरणायं, यदि 
हम देश में सूती कपड़े या चानी या कागज या किसी अन्य दस्तु की मिल लगाता 
चाहते हैं, तो हमे लोडे और इस्पात की बनी मशीनों और सपन्त्रों की झावत्रइयक्ता 
होनी है । हृषि के तथा प्रन्य औज्ञार भी लोहे व इस्पात के बने होते हैं। रेलें, पानी 
मे जहाज हदाई जहाज सोटर कारे, त्तारें, मकान, देश की सुरक्षा के लिये प्रस्त्र 
इस्न व प्रस्प सामान तथा प्रतिदिन के उपयोग की भ्रन्‍्य हज़ारों वस्तुप्रों के बनाने 
के लिऐ लोहा और इस्पात अत्यन्त ग्राव्श्यक हैं । भरत. यह कहना कोई भरत॒युक्ति नहीं 
होगी कि लोह! श्रौर इस्पात केवल भ्रौद्योगिक ढाचे के ही नहीं, वरथु प्राघुतिक युग 
में समस्त जीवन के ग्रायार है । 
दर्स लिय ग्राजकुत किमी देश का झ्रौद्योगिक महत्व व महानता इसी वात से 
जाने जाते है कि व दश क्तिना इस्पात बनाता और उपभोग कक्‍रताहै। यदि हम 
भारत का भी भौतिक रिकाय चाहते है द्यौर यह चाहते हैं कि यहा के लोगों का 
शहन-महन का स्तर कचा हो. तो हमे देश में इस श्राधारभूत उद्योग कया द्वुत गति 
में विकस करना होथा । सौभाग्य से, प्रक्ति ने भारत को इस महत्वपूर्ण उच्चीग के 
लिये सभी ध्राउ३-क कच्चे माल प्रदान किय्रे हैं। हमारे यहा उच्च कोटि के कच्चे 
ल'हे वे जिस्तृत भण्डार हैं। अनुमान है कि ये भाण्डार लग्रभग१,००० करोड़ टन के हैं । 
इसका तुलना में, स्चवि कोर बात कोयले के हमारे भाण्डार इतने ही बडे नहीं हैं. 
तथापि, इमद्ा उचित संरक्षण करने पर «मारी प्रावश्यक्ताओं के लिय ये भी 
पर्याल हो सक्तते हैं। इस उद्योग के लिये अ्रन्य आ्रावश्यर कच्चे माल, जैसे चूता पत्थर, 
डोलोमाइट (000शां/6) शोर मैंगनीज प्रादि भी पर्याव्द मात्रा में उपलब्ध हैं। 
एक और श्रच्दी दात यह है कि ये अन्य कच्चे माल लोहे की खानो से बढ़त दूर नहीं 
हैं । जस्ता, टीव तथा भ्रस्य मिलाइट की घातुप्रों को भारत में भ्रवइ4 कमी है ॥ 
परन्तु इस कमी को शझ्रायात से पूय जिया जा सकता है । इस प्रकार भारत प्रकृति 
की ओर मे विश्व में लोहे श्रौर इस्पात का बहुव बडा उत्रादक द्वोने के लिये वना है । 
भ रत मे इस उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है । अत: भारत के श्रोद्योगीररएण 
का भविष्य भी ग्रत्यन्त उज्ज्वल है । 
सक्षिप्त इतिहास :--भारत की लोह़ा पिंघलाने श्रौर दालने वी अत्यन्त 
प्राचीन परम्परा है । दसवा एक प्रमाण दिल्‍लो में कुतुब मोौनार के पास एक २३ फुट 
कूची लोह को लाठ है. जो पिछली १५ झताब्दियों से ज्यों की त्यो खड़ी है। आज 
के टज्जीवियर इस बात पर हैरान हैं छि यद्व काठ ऐसी किस प्रकार के लोहे में बबाईं 
गई थी जिससे || यह जर और सरक्षण (मिएथ & (070भं०ा) से ध्रभी तक 
खरादे नही ररई है । 











( रू ) 


तथावि आधुनिक युग मे लोहा भौर इस्पात तैयार करने में भारत पन्य देशों 
है बहुत पीछे छूट गया है। यहा प्राघुनिक विधि से इस्पात तैयार बरने का;स बसे 
पहला प्रयत्न मद्रास में १८३० में किया गया था। पर-तु यह अयत्न निष्फल रहां। 
इंसके बाद के ४५ वर्षों में किये गये अन्य प्रथल भी सफल नहीं हुए॥ हृ८७३ में 
बंगाल में बराकार में एक भौर कारखादा लगाया गया । बाद में इसे बंगाल, श्रायरन 
एण्ड स्टील कम्पनी ने ले लिया। ; 
| परन्तु भारत में श्राघुनिक तरीके के लोहे भ्रोर इस्पात के उद्योग के घास्तविक 
आरम्भ का श्रेय श्री जमशेद जी टाटा को जाता है, जिसने १६०७ में टाटा आयरन 
एप्ड हटोल कम्पनी की स्थापना की । इस कारखाने ने दला हुप्ला लोहा (8 ॥07) 
१६११ मे भौर इस्पात १६१३ में बनाना प्रारम्भ किया । 

टांदा कम्पती द्वारा उत्पादन झ्ारम्भ करने से पूर्व भारत भ्पनी प्रावश्यवता 
का सभी इस्पात विदेशों से झायात किया करता था । ये झ्ायात लगभग १० लाख 
टन इस्पात श्रति वर्ष हुभा करती थी । देश में लोहे ग्लौर इस्पात का उत्पादन झ्रारम्भ 
होने पर धीरे-बीरे दशा सुधरी॥ प्रवम दिश्वयुद्ध (१६१४-१८) की झ्रवधि मे भारतीय 
कम्पनियों ने श्रच्छे लाभ कमाये, यद्यपि उद्योग ते विद्येप प्रगति मही वी । युद्ध के 
समाप्त होने के पश्चात्‌ भारतीय कम्पनियों की दशा खराब होने लगी वयोकि उन्हें 
इस्पात की सरती विदेशी ग्रायातो का सामता करना पड़ा । पझ्रत. उद्योग ने सरक्षण 
की मांग की । टेरिफ बोर्ड (] 077 90270) को सिफारिश १९२ १६२४ मे सर्वप्रथम 
इस उद्योग को संरक्षण प्रदात किया गया, जो ३१ मार्च, १६४७ तक रहा । 

इस संरक्षण-वाल मे उद्योग ने वहुत तेजी से उन्नति को | इस काल मे पहले 
से स्थित कारखानो का थार हुप्रा और नये बारखाने स्थापित हुए । यह उद्योग 
इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि सरक्षण किस प्रकार एक नये व्ययोग के विकास 
में सहायक सिद्ध हो सकता है । नीचे की तालिका १६१६ से १६३६ के बोच उद्योग 
की प्रगति को बताती है :-- 


बर्ष इस्पात का उत्पादन 
१६९६ & ,००० टन 
१६२१ १२६,००० टन 
१६२४ १६३,००० टन 
१६३३ ४८३,००० टन 
१६३६ दड४३,००० टन 


संरक्षण प्राप्ति से पूर्व १९२३-६४ मे देश मे इस्पात का उत्पादन घरेसू माग 
का केवल ७६ प्रतिशत भाग पूरा करता था। १६३६ में हम प्रपनी घरेलू माप 
गा ७५ अतिशत भाग इस्पात के घरेलू उत्पादन से पूरा रूरमे लगे थे। साथ हो 
इस्पात वी उत्पादन लागत को भी काफी कमर कर लिया गया था । 

द्वितोष विद्ववयुद्ध ने उद्योग को भौर भषिक प्रोत्ताहन दिया। इस प्रवधि में 


( २६ ) 


सरकार ने भी उद्योग को वित्तीय (707८७) व प्रार्वंधिक (6९0४ ॉं९०) सहायता 
दी | पलता टस्पात का उत्पादन १६३६ में ८४३ हजार टन से दढकर १६८४० मे 
११४६ हजार टन हो गया | इसके श्रतिरिक्त कई विशिष्ट प्रक्कार का इस्पात जो 
भारत ये पहले तेयार नहीं किया जाता था, तैयार किया जाने लगा | इस्पात के 
उत्पादर्कों को किस्प में भी उन्नति हुई । 
के दृसन्त पश्चात्‌ ही लोहे प्रौर इस्णत का देश में उत्पादन गिरने 
लगा | वास्तव में यह हछास १६४४ में ही झारम्म हो गया था, ग्लौर १६४८ तक 
चलता रहा। १६३६ के ११४६ लाख टन के उत्पादन की तुलना में १६४८ मे केवल 
८ ४६ लाए टन इस्पात उत्पन्न किग्रा गया १ १६४६ भें उत्वाइत फिर प्र दढा, और 
१६५३ के वर्ष वो छोचकर तब मे बह प्रतिवप निरन्तर बढ़ना रहा है। १६५६ में 
तैयार इस्पात का उन्‍्पादन १३ १६ लाख टन झौर १६५७ में १३४६ लाख टन था। 
छे.हे और इस्पात के बर्तमान कारमाएे 

मारत मे लोहा प्ोर इन्पात तैयार करने की निम्नलिखित तीन मुर्य कम्प- 
नियां हैं :-- 

(6 जमशेदपुर (विहार) में दादा श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी, (॥) होरपुर 
पौर बुल्टी मे इप्डियन प्रायरन एप्ड स्टील कम्पनी, जिसके साथ बर्नंपुर में [स्थत स्टोल 
कार्पोरेशन भोफ बंगाल को १६५२ में मिला दिया गया था; श्रौर (77) भद्गावती 
(मेंगूर) में मं भूर प्रायरत एण्ड स्टील वर्क्य । 

दादा प्रायरन एण्ड ग्टौल कम्पनी--यह कम्पनी १६०७ में बनाईंगई यो। 
इसके कारखाने जमशेदपुर (विहार) में स्थित हैं। इनकी स्थिति झाईर्स है। यहा 
बच्चा लोहा, कोपला तथा चूदा-पत्थर समीप की खानो से प्राप्त हो जाता है । पानी 
पाम की दो नदियों से मिल जाता है। रेल प्रौर पत्ती सडको की सुविधाएं भी 
यहा प्राप्त हैं। वलकत्त की दन्दर्गाह भी अरश्रिक दूर नहीं है 

यह कारखाना राष्ट्रमइल ((०णाए०:०७८थ॥) के सबसे बड़े कारणातों 
में से एक है तथा एशिया मे दूसरे नम्बर पर है । मारत से यह लोहे तथा इस्पात का 
मुख्य उत्पादक है। यह पूर्घतया संगठित इकाई (६०) शाल्ट्राआ0 ऐश) है। 
लोहे श्रोर इस्पान के कारखाने के श्रतिरिक्त कम्पनी की लोहे, कोषले, मेंगनीज गौर 
धूता पत्थर की अपनी खझातें भी हें। इसके कारखाने में ५ प्रभिघमन भदट्टिया 
४ 8]980 ॥ए7790९७) हैं, ओर इनसे उत्तन्न लोहे के लगभग ई भाग से इस्पात ठेयार 
लिए. जाय, है ६ इण सण/ इणली सपत्ललशप्तण ६६ उप घन सता हुआ सोत्ा 
(958 पणा) और ८-४ लाख टन तैयार इस्पात प्रतिवर्ष है। ब्रारम्भ मे इस कार- 
खाने मे केवल २ प्मिधमन अद्टियाँ थीं। तद इसकी उत्पादन-क्षमता केवल १२ नाख 
टन ढला हुपा झोहा तथा ८० हजार टन वियटा हम्मा (8 णो०४) इस्पाठ थी । बाद 
में (१६१७) 'ृद्ध्तर विस्तार! (डाद्यधाल थिशुक्याअंणा) वी योजना के अन्तर्गत 
इसकी उत्पादन-क्षमता को बढाया गया था। 





ञ न्‍्ग 
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दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ४२"६ करोड़ रुपये की लागत का विस्तार एवं 
प्राधुनिकीक रण का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इसे पूरा किया जा 
रहा है। इससे कम्पनी कौ इस्पात उत्पन्न करने की क्षमता के ६*३१ लाख टन हो 
जाने की आशय थी । इसी बीच, भाग्त मरकार के अनुमोदन से कम्पनी ते अपनी 
उत्पादम-क्षमता को १५ लरख टन प्रतिवर्ष दब बढाने का विश्चय किया है। इस 
दूसरी विस्तार-योजना को श्रनुमाहित लागत ६५ करोड़ रुपये है। इस योजना को 
यूरा करने के लिए भारत सरकार ने टाटा कम्पनी को १० करोड़ रुपये का ऋरा 
दिया है, ओर विश्व बंक से इसे प्राप्त होने वाले ऋण की ग़ारन्टी दी है। यह 
विस्तार योजना मई १६४८ तक पूरी हो जानी थी । 

कप्पनी कई प्रकार का इस्पात सथा इससे बना माल तैयार करती है। बर्ते- 
मान मूत्याकन के अनुसार, इसमे १२० से १५० करोड रुपये तक की पूजी लगी हुई 
है। समे लगभग ४२,००७ श्रमिक काम करते हैं । इनको प्रौसत मजदूरी भारत मे 
सबसे ऊ'चौ है । श्रमिको के लिए भन्य सुविधामो की भी झादर्श व्यवस्था है । 

इण्डियन श्रा-रन एण्ड स्टील कम्पनी, १६१८ में मु्यतः ढ्ता हुआ लोहा 
तैयार करने के लिए स्थापित वी गई थी। इसके कारखाने हीरापुर शोर दुह्टी में 
हैं। १६५२ में स्टोल कापेरिशन झ्रॉफ बंगाल इसमे मिला दी गई थी। यह कम्पनी 
इण्डियन भ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी से ढला हुआ लोहा लेकर इस्पात बनाती है। 
इसका कारखाना! प्रासनसोत्र के पास बनेंपुर में है, जो १६३६ मे चालू हुआ था। 

इण्डियत प्रायरत एण्ड फटील कम्पनी (स्टील कार्पोरेशन प्राफ़ बंगाल को 
मिलाकर ) की इस्पात उत्पन्न करने की क्षमता इस समय खगभग ३५ लाख टन है | 
इसका भी पआ्राधुनिकीक रण तथा विस्तार किया जा रहा है, जिससे इसकी उत्पादन- 
क्षमता ८ लाख टन तैयार इस्पात प्रतिवर्ष हो जाययी । इसके लिए भारत सरकार 
ने एक तो स्वय १० करोड रुपये का ऋण दिया है तथा विश्व बँक द्वारा इसे मिलने 
वाले २० करोड रुपये के ऋण की गारम्टी दी है। 

संसूर झ्ायरन एण्ड स्टोल वबस भाद्या नदी के किनारे भद्ावती (मैसूर) मे 
१६१८ में स्थापित किया गया था। इसने लोहा ढालता १६२३ प्रे ग्रारम्भ किया था। 
१६३६ में इसमें एक इस्पात-सयत्र (868 ?]87, और एक स्टील रोलिय मिल 
(४९८ पट ')।) और लगा दिये गये । इसकी तंयार इस्पात की उत्पादन- 
दौमता इस समय २५,००० टन है । इस कारखाने का भी विस्तार किया जा रहा है। 
ऐसा हाने पर इसकी उत्तादन-झ्ममता ह लास टन हो जायेगी । 

इन तौन बड़े कारखानो के अतिरिक्त देश मे बहुत सौ छोटी-बड़ी री-रोलिग 
मिलें 0 6-न०॥॥६ ?॥5) भी हैं जो इस्पात-पिण्डको (96-08) को लपेदने 
(कण! बा, क्षेप्य पदार्च (इशशु) से दष्ड, भ्रादि (8005 ७00 छशा< / जैनाने का 


( रे? ) 


तथा विश्विष्द इस्गव-स्तुए (9[8०.)ं 5०९] ?700ए८७) बनाने आ्रादि का काम 
करती है । 

भाग्त का लोहे ग्रौर इस्पात का यह उद्योग ससार में सब से सरता ढला हुमा 
लोहा तथा ? स्ट्रे लिया के पञ्चातु सदर से सस्ता इस्पात बनाता है । 

इस उद्याग की स्थापता से बहुत से सहायक उद्योगों, जैसे टीन की चांदरे 
(7 ए]भ68 , तार व तार की बोले (9४)४८ 0 9४४7८ ९७४), मशीनों के 
पूर्ण, रेल के इ जिन, वोयलर (0005), दलाई की वस्तुए. ((8877६9), सडक 
बूटने के इ जिन, खेती के झ्ौजार, झ्रादि बनाने के उद्योगो का विक्रास हो गया है । 
पचवर्षोष योजनाप्रों के श्रन्तगंत लोहा और इस्पात उद्योग 

प्रथम पचवर्धाय योजना मे लोहे और इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य इस 
प्रकार थे ;-- 

(लाख टनो मे) 


१६५०-५१ १६५५-५६ 
उत्पादन क्षमता. उत्पादन. उत्पादन क्षमता. उत्पादन 
ढला हुग्ना लोहा १८४ १५७ र७० १६४५ 
इस्पात (मुरुप उत्पादक ' १५९१५ हु १5% शरद 


इन लक्ष्यों की दुलता में १६४५ में ढने हये लोट का वास्तविक उत्पादन 
लगभग १७६ लाख टन था, और (६६५४-५६ में इस्पात व उत्पादत लगभग १३ 
लाख ढेव था। योजनाकाल मे केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल ८० करोड रु० वो लागद 
(बोजताकाल में इस पर केदव ३० करोड रू० व्यय किये जाने थे, जिसमे से १५ 
करोड़ ₹० सरकार ने और दोप १५ करोड रु० दशी व विदेशों पू जीपतियो ने व्यय 
करने थे) का एक लोहे ग्रौर इस्पात का कारखाना लगाया जाना था। इसने १६५५- 
५६ तक ३५ लाख टन डला हुआ लोहा तैयार करना प्रारम्भ करना था। साथ ही 
मैसूर ग्राथरन एण्ड रटील वजर् बा विस्तार योजना के हारा १६५४-५६ तक ६०,००० 
टन झतिरिक्त इस्पात उत्पन्न किया जाना था | परन्तु प्रथम योजना के अन्त तक ये 
सक्ष्प ध्राप्त नही किये जा सके थे । तथापि योजना के अझनन्‍्त तक सार्वजनिक क्षत्र मे 
१०-१० लास टन स्टील इन्गोट की क्षमता के ३ कारखानो के बारे मे सब प्रारश्मिक 
काम पूरा किया गया, और ग्रागामी वर्षो में लोहे प्रौर इस्पात के उद्योग के द्रव 
विकाप्त की नीव डालो गई । 

ड्ितोय पचवर्षोय योजना में लोहे भौर इस्पात के उद्योग के विकास को सबसे 
प्रधिक महत्व प्रदान किया गया है। योजनाकाल मे सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े और 
मध्यम उद्योगों पर व्यय की जाने वाली ६९७ करोड रु० की रकम मे से लगभग ४०० 
करोड रू० अकेने इस उद्योग पर व्यय किये जायेगे। इससे योजना के अन्तर्गत इम 
उद्योग का महत्व स्पष्ट हो जाया है । 


6 २ ) 


योजना में कृषि, उद्योग, यातायात ध्रादि के विकाथ की जितती योजनायें 
शामिल की गई है, अनुमान है कि १६६०-६१ तक उन सब से लगभग ४५ लाख टन 
तैयार इस्पात की माँग होगी । इसके ग्रतिरिक्त, उसी दर्ष तक हलाई के कारसखानों 
(०एण०४६४) को ७*५ लाख टन ढले हुए लोहे की प्रावश्यकता पड़ेगी । इन आव- 
इयकताप्नो को पूरा करने के लिये योजना मे निम्तलिवित बक्ष्य रखे गये हैं :-« 


(लाख टवो मे) 
१६५ -५९ १६६०-६१ (लक्ष्य) 
चस्तु क्षमता उत्पादन. क्षमता उत्पादन 
अनुमान 
तैयार इस्पात (मुख्य उत्यादक) १३ श््े ४६८ ३ 
ढला हुग्रा लोहा (ढलाई के का ख नो ३८ डे पर छा 


को बेचने के लिये) 

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार एक तो, सांबंजनिक क्षेत्र मे लोहे प्रौर 
इस्पात के तीन नये कारखाने लगा रही है, प्ोर दूसरे, निजी क्षेत्र में पह्ले से स्थित 
मुख्य उत्पादकों को अपने कारखानों का विस्तार करने में सहायता दे रही है । प्राशा 
है कि १९६५-६१ तक सार्वजनिक क्षेत्र के तीन नग्ने कारखाने कुल २० त्लाख टत 
इस्पात तैयार करने लगेंगे (यथपि इनकी झन्ततः कुल उत्पादन-क्षमता इससे श्धिक 
होगी), श्रौर निजो क्षेत्र के तीनो मुख्य उत्पादकी के प्रा हो जाने पर १६६०-६१ में 
उनका कुल उत्पादन २३ लाख टन होगा । इस प्रत्नार १६५५-५६ के १३ लाख टन 
तैयार इस्पात के उत्पादन की तुलना मे १६६०-६१ मे तंयार इस्पाढ़ का उत्पादन ४३ 
लाख टन (२३१४ की वृद्धि) होगा । 

सावंबनिक क्षेत्र मं योजता के प्त्वर्ग । १०७ १० लाख टन इस्पात धनगोट 
उत्पस्त करने की क्षमता के तीन बडे कारखूने लगाये जा रहे हैं। इनमे से एक में 
३४ लाख टन फाउण्डरी प्रेंड के ढलवें लोहे के उन्पादन की भी सुविधा होगी । 

पहला कारलादा--जर्मत फर्म क्रप एण्ड डीमाग (/9009. & ०0०६) के 
प्रावेधिक सहयोग से, एउरकेला (उड़ीसा) में स्थाप्रित किया जा रहा है। भनुमान है कि 
इस कारखाने पर लगमय १७० करोड रपये (पुराने पश्रनुमान के प्रनुमार लगभग 
9२5 करोड़ हपये) खुर्च होगे । इसमे ७ २ लाख टन तंयार इस्पात प्रति वर्ष उत्पन्न 
किया जायेया । 

दूसरा क्वारखाना- मध्यप्रदेश में मिलाई (फ्रैधा|9) में स्ेबिक्त संघकी 
सडायता से स्थापित किया जा रहा है । इस पर »३१ करोड़ र० (पुराने भनुथाव 
११० करोड़ २०) व्यय होन का प्रनुमात है इसवबे प्रतिवष ७७ लाख टन इस्पात 
तेयार होगा * 

तीघरा क्रारछादा-- अटिश इम्गत उद्ये गपतियो बी सहायता से परदिध्मी 


( रे३) 


बंगाल मे दर्गापुर मे स्थावित किया जायेगा अनुमान है कि इस पर १३८ करोड 
रू० (पुराने श्रनुमान ११४ करोड रु०) व्यय होगा और इससे ७'& लाव टन इस्पात 
तैयार होगा । 

आज्ञा है कि राउरकेला और भिलाई के कारखाने १६४८ के ग्रन्त तक और 
दुर्गापुर का कारपाना १६४६ के भ्रन्त तक उत्पादन आरम्भ कर देगे। ग्राशा है झि 
ये कारखाते उत्पादन आरम्भ करने के एक वर्ष पश्चात्‌ पूर्ण उत्पादन-क्षमता के 
बराबर उत्पत्ति करने लगेंगे । 

इन तीनों कारखानों के लिये जो योजन्गये बनाई गई हैं उनमे उनके भावी 
वित्वास के लिये भो गुंजाइश रखी गई है + इस प्रकार अ्रस्ततः भिलाई कारण्नने का 
पति वर्ष उत्पादन २४ लाख टन इनगोठ तक और राउरकेला के व दुर्गापुर के 
कारखाने का उ प'दन १२५ लाख टन इनगोट तक बढाया जा सकेगा। 

इन तीनो जझारखानो के उत्पादन-कार्यद्रमो का इस प्रकार समन्वय किया गया 
है कि इसमे देश में सभी प्रकार का इस्पात उपन्न होने लगेगा। उदाहरण थ, 
राउरकेला में “वल चपटा इस्पात जैसे प्लेटे (465) व चादरे (50668) उत्पन्न 
बी जायेंगी। भि/ाई मे रेलो की पटरिया और अन्य भारी *स्तुए तथा दुगपुर 
में मध्य दर्जे की भग्री वस्तुए , पहिये ठायर शोर ऐक्येल (8»९५) रेवो के स्‍लीपर 
और क्त ने (5:॥८४) आदि उत्पन्न की जायेगी । 

ग्रनुमान है कि प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष २० लाख टन कच्चा लोढ़ा, ५ 
लाख टन चूता पत्थर, १ ५ लाख 7न कच्ची मैंगनीज़ा और १६ लाख टन कोयले की 
झ्ावश्यकता पडा करेगा । इथका पर्थ यह है कि प्रत्येक कारखाने की श्रोर तथा वहा 
से प्रति वर्ष ६० से ७० लाख टन के बीच कच्चा माल ढोदा पडा करेगा। इसके ग्रति- 
रिक्त, उत्पादन आरम्भ करने पर प्रत्येक कारसाने मे ७४ करोड गेलन पानी की प्रति 
दिन ग्रावश्यक्तः पडेगी । इन कारखानो मे बडी सस्या मे अनुभवी तथा कुशल इ'जी- 
नियरो व प्रशिक्षित श्वमिक्रो की आवश्यकता होगी । अ्रत इनकी प्रशिक्षा के लिये देश 
में तथा विदेशों ( जमनी यू० एस० एस० आर०--ऐं $ 5. एै., इगलेंड और 
अमरीका मे प्रबन्ध किया गया है | 

अनुमान है कि इन व! रखादो के पूरा हो जाते पर, सावंजनिक क्षेत्र में लग- 
भग १२० उरोड रु० के मूल्य का इस्पात तैयार होने लगेगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 
१५० करोड र० के पिदेशी विनिमय की बचत हुआ्ना करेगी। (यहू इसलिये क्योकि 
बाहर से मंग्राया थाने बाला इस्पात भाग्तीय इस्पात से मंहगा पडता है ॥) 
इसके ग्रतिरिक्त, पाया है कि तिर्गत के लिये लगभग ३ लाख टन इस्पात 
उपलब्ध हो सकेगा । 

दूसरी पंवरवर्धीय योजना मे केन्द्रीय सरका ( के ३ इस्पाठ-कारखानों के लिये 
३५० करोड़ ₹० भ्रौर मेंसूर आयरन एण्ड स्टील बफ़्से के विस्तार के लिये ६ करोड 
० रसे गए हैं। इत तेप्न नथे कारसानो के लिग्रे व्तिया बसाने के लिये दूसरी 


( कड़े) 


योजना के ग्रन्त से पढ़िले ही बुछ ग्ौर स्पयों की भी ग्रावश्यकता होगी 4 ग्रतुमात है 
कि इन तोनों कारधानो के लिये जो विदेशी सहायता पूरी, मशीनों के वाद में दिये 
जाने वाले मूल्य, और दुसरे उतार अरे के हय में झिच्च रही है, वह लगंमेग ७४ 
करोड रपये होगी । 

१६६०-६१ में इन कारखानो से युल लगभग २० लाख टन तैयार इस्पाव 
उत्पन्न किया जा सकेगा । 

हिनी दौत में विकास: - सार्वजनिक क्षेत्र ने समा विजी क्षेत्र में भो 
औद्योगिक योजवाप्रो में लोहे दौर इस्पात का विशेष महस्व है | प्रनुमात है कि इस 
क्षेत्र मे कुछ ११५ करोड रु० का विनियोग किया जायेगा । निजी क्षेत्र के तीन मुख्य 
कारखानो की विस्दार योजनाग्रों के वारे मे हम पहले ही यथास्थान बना ग्राये हैं। 
इन योजनाग्रो के १६४८ के मध्य तक पुरा हो जाने डो ग्राश्ा है। ऐसा हो जाते 
से ये कारखाने १६५५-५६ के ९३ लाख टम इस्पात के उत्पादन वी तुलना में 
१६६०-६१ मे २३ लाख टन इस्पात उत्तन्न करने लगेंगे । 

नौचे हम द्वितीय योजना में लोहे और इस्पात ज्द्योग वी क्षमता में होने शतरे 
प्रसार को तालिका के रूप में देते हैः-- 

ग्िस्तार तैयार इस्पात (लाख टतों मे) 
वर्तप्राव क्षमता उिस्तार के पर्चाद्‌ क्षमता 


टाठा प्रायरन एण्ड स्टील कपनी च्ध १५ 
इण्डिन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ३३ दि 
मैगूर प्रयरन एण्ड स्टील वस्पनों ल्श्१्‌ शे 
नये कारखाने 
रागरकेला के ७२ 
भिलाई की ७७ 
दुर्गापुर *न्८ ७-६ 
योग 8 # 


भारी विस्तार-बोकरो इस्पात सथन्त्र--देश के भावी ग्रोद्योगिक विव्ञास वो, 
देखने हुए लोहे और इस्पात उद्योग का ऊपर बनाया गया विस्तार वाफो नर होगा। 
अंत" ग्रभी मे यह कहा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की उत्पादन 
क्षमता को बढ़ा कर लगभग २५० लाख टन करना श्रावश्यक होगा ॥ इसके तिए 
पहली प्राथमिकता तो पहले से स्थित वारखातों के विस्तार को दी जायगी॥ ऐवोा 
अनुमान है कि राउरवेला, भिलाई झोर दुर्गापुर के वारखानों की बुल क्षमता में 
लगभग ४० लाख टन कौ वृद्धि की जा सकेगी । टाटा कम्पनी और इण्डियन कम्पर्ती 
के कारखाहों का और वित्थार करके अधिक से अधिक १० ताछ 
टन इस्पात सत्वन्त करने दी क्षमता को और सढाया जा सकेगा। इतना होने पर 


भी इस दाद को आवस्पक्तता रहेगो कि दुत लगभग डें० लाल टव इस्गयद उतर 
पर लघ।या डाठ। “इनुतार, 


जव। 












सम्दन्ब मे द्वारस्नक कप आन्म्म कया 
एस प्रज्ार म रत में लाह और ब्त्पत 5 
कोबला उद्योग 
१९००४] ६०0७-८८ , 
किसी नो दक्न के ओद्योग्ोक्रणसा क लिए के इंदीय एक स्वव्वारमूत 


उद्दोग्न है। यह इसालड्े क्योकि ओपला नन्दि का एच मह्वृभ सात है देख के 





कल, कारखाने ओर रलें, भादि इसी ऊँ चलती हैं। ले है ह्नौर इस्पात झादि उद्योगों 
के छिये यह क्‍्लावश्यर कच्चा मात है । घरदू कार्यो रे इनका बहू प्रगोग होता है। 
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कम हो गया है। परन्तु 
जब तक जल-विद्युत कापफ्ो बडी मात्रा के उत्पन्न नहीं की जाती तव तब देश के 


में कोप्ला उद्योग एक है । कोएला खानों मे लगभग ३ ५ लाख मडदूर कार्य करते हैं। 
दिश्व में क्षोपला-उत्पादन में झारत करा प्राठदा स्थान है । 
सक्िप्द इतिहास:--भारत मे को 


कम्पनी के हो उसझ्ाने मे ही 





'यता खतन उद्योग वा आरम्भ ईस्ट इंडिया 





गया आा>-क्रोदचा रू'दों ठे निक्रालने का पहला लाइसेंस 





१३७४ में द्विया गया था । परन्दु पह प्रर्न झझत 
गले पड से कोरचा आपात करना अपेन्नाइतठ 
कोयला निक्षातता ऑरम्म हुआ, परन्तु झोसला 
घीमा रहा | इमता वात्तदिक विक्रास १६३ी झतानदी 
के चनने व प्रम्य उद्योगों के स्पाषित होने से ही घारम्भ हू 
क्लोएने का उत्तादन केबल ५ लाख टन था, १६०० मे दह 
और १६१५ कर १२० लाद टव हो गण 






















इस्पात उच्दग 


की स्थापना ने और प्रथन दिश्द युद्ध कात में झोद्द दिक्ष पिक्वाम ने कोयले बे उच्दाइन 





को भोर प्रोल्लाइन दिया । १६२५ में यह उत्ताइन बड़ तर १ 
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था । तय तक कोयला विदेशी को भी निर्यात क्या जाने लगा था; १६९२७ में ही 
१३ लाख टन बोयला विदेशों को निर्यात किया गया । परन्तु दत्पश्चातू कुछ काल 
के लिये कोयला उद्योग कठिनाईयो मे फेंप गया ) रेलो मे, (जोकि कोयले की सबसे बर्डा 
अड्लेसो उपभोक्ता रही है।घपनी कोयला खान ले लो भौर उनसे कोयला निकालने लगी; 
कोयदे की निर्यात कम हो यई, विज्ञेपतः बस्दई की सूती मिलो में शक्ति के रूप में 
पन-विजलो भौर तेल का प्रयोग बढ गया, बम्बई में उपनगरीर (9000) रेखें 
दिजलो से चलाई जाने रमो। भतः १६२६ में उद्योग ने सरक्षण के लिये भारत 
सरकार से प्रार्थना की ॥ परन्तु प्रशुल्त-मण्डल (2४ 900] ने इस प्राथंना को 
ठुकरा दिया । थहाँ तक कि मण्डस की भत्पत्तस्यक-प्रतिवेदन [0०7 श्ृणा) 
की इस प्लिफ़ारिश को भी कि भर्ष-सहायता प्राप्त विदेशी कोयले पर प्रतिश्रभावी 
चुल्क ((०णााटाएआएड़ 069) हो लगा दिय जाय, सरकार में इसलिये स्वीकार 
नहीं क्रिया कि इससे विदेशों मे प्रतिकार (रिशक्षाआ।णा) होगा । 
तथावि, १६२७ से ही दशा कुछ सुधरी, भौर उद्योय न खोये हुए निर्यात 
बाजारों को पुन प्रात कर लिया। १६३० में इसका उत्पादन वढ़ कर ३३८ लाख 
टन हो गया था। इसके पश्चातु के चार वर्षो मे विश्व-ब्यापो महामम्दी के कोर 
भारतीय कोयला उद्योग को दशा भी खराब रही, भोर कई एक खानें भी बन्द हो 
गई ; तत्पश्चाद्‌ देश के भन्य उद्योगों की दशा के सुबरने से कोयले की घरेलू मा वदी 
और धीरे घीरे वदेशो को निर्यात भी चढो । झ्त कोयले का देश में उत्पादन 
भी बढ़ा । 
द्वितोय महायुद्ध के मारम्भ होने से पूर्व १६३८ मे देश में कोयले का उत्पादन 
२५० लाख टन था । द्वितीय युद्ध भारम्भ होने से देश भे भौद्योगिक प्रव्रिया भें जो 
वृद्धि हुई उम्से कोयले की माय बढ़ो, भौर भारम्म्र के तीन द्पों से कोयले का 
उत्पादन भी बढ़ा । १६४२ मे कोयले का उत्पादन बढ़ कर २६० लाख टन हो गया 
था। तन्पश्चात्‌ परिवहन सुविधाप्रों तथा श्रमिकों की बमी के कारण ब।यले कत 
उत्पादन बुछ गिरने लगा | भतः सरकार ने कई एक पद उठाकर उत्पादन को बढ़ाने 
था प्रव'त किया, जिससे १६४५ मे कोयले रा उत्पादत बढ कर फिर २६० लाख 
टन डी गया । तत्व श्चाद्‌ कोयतसे का उत्पादन १६४८ के वर्ष को छोड बर भन्‍्य हर 
वर्ष में निरत्तर बढ़ता रहा है। (६२० में यह उत्पादन वढ़े कर ३२३ लाख 
टन हो गया था । 
पप्नल, १६५१ से प्रथम पचदर्षोष योजना भारम्भ हो गई , इस योजना में 
कोयले के उत्पादन वर कोई निश्चित लदय नही रखा यया था परन्तु यह भनुमाव 
लगाया गया था कि प्रधम योजना काल में जो विव्ञाग-कार्य क्रम शामिल किये गये हैं 
उतबे फतस्वरूप त्ध्श्श्‌ 2६ तक क्षोउले बे उपादन को वर्दी कर ३६० लाख टन 
बरना होगा । घास्तव में १६५५ स कोपल का उत्पादन बड बर ३८२ सास टन और 
१६२६ में २६४ लात टन हो गया घा। 


( हैए ) 


कायला-स्षेत्र :--भारत का प्रमुख कोयबा-क्षेत्र दामोदर घाटों है । यहा से 
देध का कुल कोयला-उलत्ति का लगभग ८८९ भाग प्राप्त होता है ॥ दामोदर घाटी 
को दो मुस्य खानें करिया (विद्वार) और रानीगंज (परिचमो बगाल) मे हैं। यहा से 
'श की कुल्न उत्तत्ति का क्रमशः ४०% ब ३०%, कोयला प्राप्त होता है । मरिया 
का कायला भारत के वोपवो में सर्वोत्तम भावा जावा है | विहार में रिया के 
झति+क, बोकैरो गिरिडीह भर करुँपुरा (उत्तरी व दक्षिणी) मे भी कोयले री 
खानें हैं। विहार छो ये खानें मिलकर सारे भारत वा झ्ाधे से अधिक कोयला उत्पन्न 
करती हैं। कोयले की छोटी-योटो खातें मध्य प्रदेश, उडीसा, झाध्र, मद्रास, वेरल, 
दम्बई, झ्राभाम, राजस्थःत श्र क्ाश्मीर में भो,हैं । 
उत्पादन, उपभोग ब निर्यात :--भारत में इस समय लगभग ८रैर खानो से 
कोयला निकाला जाता है पर इनमे लगभग ३५ लाख भज़दूर कार्य करते हैं। 
१६५६ मे इनसे कोयले का बुल उत्पादन २६४ लाख टन (१६५७ में ४३५ लाख टन) 
था । इसमें से लगभग १७ लाख टन कोयला तो विदेशों को निर्यात कर दिया गया 
था; शेप देश मे ही उपभोग किया गया था $ यहा कोयले की सबसे बड़ी उपभोक्ता 
रेलें है, जो देश के कुल कोयला“उत्पादन का लगभग है भाग उपभोग करती हैं। 
इसके वाद कोयला के बडे उपभोक्त। लोहा व इस्पात उद्योग, बिजली घर, ई'टो के 
टू, सूती दरत को मिलें, सोमेट के कारखाने, कागुझ की भिलें, जूट मिलें, इज्जी- 
निर्धारण कारखाने झोर घरेलू कायें हैं । 
सरकारी नीति ३--प्रारम्भ मे अन्य उद्योगों की भाति कोयला उद्योग के प्रति 
भी सरबार की नीति 'हस्तक्षेप न करने” को नीति रहो ॥ तथापि वीसवी छताब्दी के 
श्राश्म्भ में ग्रौर उसके पश्चात्‌ उसने “फ़क्टरी क्‍्रधिनियमों' की भाति कोयला तथा 
झन्य खानो से सम्बन्धित अधिनियम पास किये, जिनके द्वारा खानो मे काम के घण्टे 
और प्रत्य क्ाये-दश्याप्रो बा नियमत किया गया । १६२५ में दशा खरब होने के 
कारण उद्योग ने सरक्षद्य के लिये सरवार से प्रार्थना की । परन्तु उसको यह प्रार्थना 
स्वीहृत नही हुईं। उस वर्ष तथा वाद में सरकार ने समय-समय पर कोयला उद्योग 
वी दक्षाग्रो व समस्याप्नों का प्रध्ययन करने के लिये कोयला समितिया नियुक्त की । 
१६२४ की भारतीय कोयला समिति की सिफारिश पर १६२६ में एक 'कोयला 
ग्रेदिस मण्डल' वी स्थापना वी । इस मण्डल ने कोयले के श्रेणीवरण में बाफी 
काम किया है। कोयला सान सुरक्षा (क्षेप्मभरण--5>छ)0£) प्धिनियम १६३६ 
के प्रन्त्गंत कोयले को खानों को बायू से थाटदे के लिये कोयले पर लगाये गये 
विश्विप्टवर ((£६8) को एकत्र करने के लिये नदम्बर १६३६ में एक क्षेप्यभरण 
मण्डल! (५0७ग्ह ढ0श0) की स्थापना की गई । मई, १६४४ में बोयला-खान 
वियन्त्रण्ण भ्रादेश लागू क्या ग्रया, जिम्रके भन्तर्गत कोयले के उत्पादन, मूल्य, 
परिवहन भोर वितरण के सम्दन्ध में एक व्यापक कोपला निषस्त्रण योजना चालू 
को गई | इसो वर्ष कोयले की खातो में काम करने वाले सडदूरो के बल्यार को वृद्धि 
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के लिये एक कोप की स्थापना के लिये सरकार ने अध्यादेश जारी किया । 

योजना आयोग की सिफारिश पर, १६४२ में सरवार ने कोयला खान 
ससिंरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम [08 'चीयांडह [(०एचश१७ 09. गाते 
६) १ल] लागू क्या । इस भ्रधिनियम के झाषीन एक केन्द्रीय कोयला मण्डल 
(एल्शाहो 0०3 ठ0व0) तथा अनेक्त पराम्दात्रों समितियाँ [40एं३807९ 

(िणााक्ांहत८७) स्थापित की गई है और भारत सरकार को तिस्नलिखित प्रधिक्रार 
दिये गये है *-- 

6 कोयले की खानो वी सुरक्षा और कोग्ले के ससक्षण के लिये पद 
उठाना 

(॥) केन्द्रीय फोयला सण्डल को को ल उद्योग की सम्स्थाग्रों को सुलभाने 
का भ्रधिकार टेसा, 

(0 कोयला और कोक के उत्पादन पर उत्पात्म कर लगागा ग्रौर 

(ए उद्योग का नियमन करने के ये नियम बनाना ! 

इस प्रकार कोयला उद्योग उत्णादत विताशा मुह्य-निर्धारशा दादि के 
हृष्टिकोग से सरकार द्वारा पूर्णातात नियत्रित है। रह निय्रं्रग 'कोशला ((0० 
(०॥शाणीश) द्वारा ब्थि जाता है । जैया कि ऊपर बताया जा चुका है। सरकार 
द्वारा १६४८ में घोषित ग्रौद्योगिक नीति से तथा १६४५: ये घोषित नर्ट औश्रौद्योगिक 
मौति में भी कोयले के महत्व को ध्यान में रखते ह7 यह कहा मरा है कि भविष्य 
में कोयले की सभी नई खाने सरक्षार सातेजनिव शेर में खोलेगी मिजी साहसियों 
को केवल उनकी पुरानी खालो से ही क्ोपला निकालने की। झनमति होगी । अतः 
पिछले वर्षों में सरकोर ने कई एक कोयला खाने खोली हैं और ग्रागे कई एक 
नई कोयला सानें खोलने को योजना है ' इन सव (४१) खानों का स्वामित्व 
तथा प्रवन्ध सितम्बर १६५६ में स्थापित एवं नई कम्पनी, “राष्ट्रीय कोयला' विकास 
निगर्मा (ऐबणाओ 00) ऐ९ए९८०फ्णणाआ (०णाएणाशांणा) को सौंप दिया गया 
है । ग्रागे भी सरकार जो कोयला खानें खोलेगी, उनका प्रवन्थ व स्वामित्व इस 
निगम बे हाथो में ही होगा। इस निगम की अधिम्तत पूंजी ५० करोड रु० है, 
और इसका मुख्य कार्यालय राची में है । 

उद्योग की स्रमरस्थायें-- भारत रा कोयला उद्योग सुखद स्थिति में नहीं है। 
इसकी वई एक समस्‍यायें हैं:-- 

(१) सुयुक्तिक्रण (प8007595900ा) की ग्राबइपयकृता,--कोयला उद्योग 
को सबसे बडी समस्या सुयुक्तिररण दी झावश्यकता है । भारत मे एक तो बहुत सी 
कोयला खानें बहुत छोटी छोटी है ओ* आ्रयिक आकार की नहीं है। दूसरे कोयला 
उद्योग बा यन्त्रीक रण (3[८ला॥फांड्शाणा, बहुत कम हुग्रा है. अधिकाश काम, जेसे 
खानो में कोयला कक्‍ाटना उसे खाबों से बाहर निकालना, तथा उसे फिर 
नियत स्थानों तक पहुचाना, आदि हाथो से व मानवन्थम से 
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होता है, मशीनों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है$ 
१६४४ में लगभग १४४ खानों मे औसदन केवल ४४२ कोयला काटते वाली मशोनें 
थी, जिनके द्वारा कुल उत्पादन का २३'६ प्रतिद्मत भाग उत्तत्न किया गया घा। 
इसके अतिरिक्त काम से झा रही ४ कोयला छादने वालो मझीने थी, श्ौर ८८ 
मशीने' खानो से कोयले को नियत स्थान तक ढोने वाली थी। इसकी तुलना में 
ब्रन्य मुख्य कोयला-उत्पादक देशों, जेसे संयुक्त राज्य भर रोका, इज्धलेप्ड, झादि, मे 
कोयला उद्योग का यत्रीसरण्स वहत वढ गया है । इसके ग्रतिरिक्त भारत में कोयला 
खानों मे काम करने व'ले मजदूरों की उत्पादक-क्षमता भी ग्रपेक्षाइत बहुत कम है। 
प्रत" भारत में कोयने क्री उत्पादन लागत काफी ऊंची रहती है, भोर कोयले को 
कुल उत्पत्ति कम रहनी है । इसलिये कोयला उद्योग की समझ्याग्रों पर विचार करने 
के लिये पिछले कुछ वर्षो मे जो समिदिग नियुक्त की गई' हैं, उतकी यह एक 
भिफारिश्व रहो है कि कोयला उद्योग का शीघ्र ही यन्त्रीक रण होता वाटिये। इसके 
लिऐ एक तो यह श्रावद्यक है कि छोटी छोटी कोयला खानो का समामेलन 
(8॥78/ ६990) कर उन्हे भाधिक इकाईया बताया जाय) एक खान मशोनों 
का प्रयोग करने झे लिये एक ग्राथिर इकाई तव मानी जाती है, जब वह प्रति मास 
कम से कमर १०,००० टत कोयला उत्पन्न क्रे। कोयना खातों दे यस्त्रोरग्ण को 
सुविधाजनक बनाने के लिएे हमे यह भी चाढ़िये कि भावश्यत्र मंशोनों को देश मे ही 
उत्पन्न किया जाय । तथापि बोयला खानों के सुयुक्तिकरण के मार्ग में दो मुख्य 
कठिनाईया हैं: एक तो यह कि इस के लिये वही मात्रा में पू'ी चाहिये, टूगरी यह 
कि इमसे कुछ श्रमिर वेकार हो जायेंगे । इन कठिनाइयों को हल वरना शह्रयत्त 
श्रावश्यक है इसगे लिये एक सुभाव पह है ऊि सुपुक्तिकराग एक दस से सभी तानों 
में न करके, घीरे घीरे वई एप चरणों (७हु९-) मे किया जाता साडिय 
(२) सरक्षण (( 005६एए७(३७७) को ग्रावश्यर्ता - भारत में बई प्रवार 
में कायले का भ्रप्व्यय भी बह्त होता है ।खानो के निजी स्वामी पुरानी रानों में 
कोयला छोडक्र, नई खानो को खोदना झयारम्भ कर देते है क्योकि पुरानी सानों की 
गहराई बढने के साथ-स य उत्पादर वम होता जाता है श्रौर उत्पादन-लागत बढती 
जाती है। इसमे बहुत सा कोयला खानो में ही पडा रह जाता है। यह सीमान्त 
कोटि के कोयले के साथ विशेष रूप से होता है॥ बहुत बार इसमे वाहर खनिज- 
ढेरो (0८ [0शा५[त8) पर भी फ्रेंक दिया जाता है । इस प्रप्ठ्यय से बचने के लिये 
यह प्रावश्यवा है कि न केदल उच्च कोटि का कोयया ही सानो से मिकाला जाये 
बरनू सभी वोटि का कोयजा खानो से निकाला जाय । फिर इसे ययाशम्भव प्रापतत 
में मिला कर झौर धोवर दाजार मे लाथा जाय । सारे देश में खनिज ढेते का 
निरीक्षण करके प्रमिशोघन (ऐ८ग्रटीट्वा७]) की विधियों द्वारा काम काम का 
कौयला निकाल लिया जाय । 
बहुत सा कोयला सानो मे स्तथ्भो के रूप में छोड देने से भी व्यर्थ जाता है 
प्रन्‍्य देशों की भाति बालू पाटने (5300 शठछांघट) की रोति हमारी खातो ई॑ 
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प्रचलित नही हो पाई है ! इस प्रथा के प्रनुसार कोयला निकाली हुई जगह को वालू 
से पाट दिया जाता है | इससे खान के भीतर कोयले के खम्मे छोडने को झ्रावश्यकता 
मही पड़ती है और खान के दवते, ग्राग लगने झ्रादि का भी भव नहीं रहता है । 

भारत में कोक वाले कोयले का भी उचित उपषोग न होने से अ्रपन्यय हाता 
है । हम ऊपर पढ़ प्राये हैं कि भारत भे उच्च कोटि का कोर वाला कोयल्ला बहुत 
कम है। इसका प्रनुमानित भण्डार केवल लगभग २०० करोड टन हैं।॥ झत इसका 
प्रयोग बहुर देखस-भास के साथ होना चाहिये । परन्तु वाल्वत्र में ऐसा नहीं हो रहा 
है । आजकल भारत मे इस प्रकार का जितना कोयला उत्पन्न होता है उसका लगभग 
४०५, भाग तो केवल रेलें ही उपभोग ऊरस्तो हैं, जबकि लोहे और इस्पात का उद्योग 
इसका केवल २१९, भाग उपभाग क ता है । योजना आयोग तथा भ्न्य विशेषज्ञों 
का मत है कि इय कोयले को बेवल लोहे श्रौर इस्पात के उद्योग मे तथा कोक बनाने 
में प्रयोग करना चाहिये। भ्रम्य बार्यो' में घटिया प्रकार का क यला प्रयोग में लाना 
चाहिये ५ तदनुमार दूमरी योजना मे रेलो ने कोक वाले कोयले के उप्र ऐेग को कम 
करने की एवं योजना बनाई है 

(३) फोपला-/क्षेत्रों के श्रसममान वितरण की ससस्या .--भारत में बोयला- 
क्षेत्रो का वितरण बहुत असमान है । भारत की कुल एत्तत्ति बा लगभग ८० या 
८२१ भाग के+ल बिहार तथा पश्चिमी बगाल राज्यो से प्राप्त होगा है।बुछ 
कोयला मध्य प्रदेश, उड़ीसा, युरते हैद राब।द राज्य श्रोर असम में मिलता है। पन्य 
राज्यों मे कोयला बिल्कुल नहीं नित्ञाला जाता श्रथवा 'न' वे बरायर निवाला जाता 
है । पूर्व को खानो से इन राज्यों तक कोयला पहुचाने मे बहुत ढुलार्ट व्यय होता है । 
प्रतः १६५१ की कोयला उद्योध वी कार्यकारी मण्डली (४०९ ?ि070) न यह 
सिफारिश की थी कि कोयले के उत्पादन को प्रदेशीय आधार पर समिति किया 
जाना चाहिये, जिसमे कि कोयले के वितरण में कम व्यय हो । इसके लिये प्रमम में 
कोयले का उत्पादन बढाकर इसे प्रात्म-निर्भर बनाया जाना चात्यि, हैदराबाद 
में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर दक्षिण भारत को यहा से कोयले की पूर्ति होनी 
चाहिये, साथ ही मद्रास भौर उत्तर प्रदेश में भी कोयला क्षेत्रों का विकास किया 
जाना चाहिये । 

(४) परिवहन की समस्या --कोयला उद्योग को एक श्र कठिनाई १रिवहन- 
सुविधाप्री की श्रपर्याप्तता है। कोयला खानो को एक तो बहुधा रेलो से पय प्त संख्या 
में गाडिया नही मिल पाए श्रौर फिर इन गाड़ियों की पूर्ति मे भी बहुधा देर हो 
जाती है । फल्त यहे होता है कि बहुत सा कोयला ('िर९805) पर जमा होता 
रहता है, जिससे खानों के स्वामियों को वडी कठिनाई होती है । झ्तः खानों से कोयले 
के उत्पादन को बढाने के लिये यह भी भ्रावश््यक है कि कोयले के परिवहन के लिये 
पर्शज्त सख्या में गाडियाँ दी जायें इनकी पूति बिना देर के हो और दुलाई भाडा 
डचित हो। इसके लिये रेलो दो भ्रपती मालगाड़िण्े सम्बन्धी सुत्रिधाओो का प्रसार 
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करना पड़ेगा श्र अपनो कार्य कुशलता को बढाना होगा, जिसमे दुर की जा सकते 
वानी दूरी को कम क्या जा सके | 
एग्रए्शाबह्ञाए (९ए९६००5५. 
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भारत में कुटीर तथा लघ्‌ उद्योग 
(एणा०8९० छणते 5ग्रागा-5८३]४ [एत॑प5छ6५ इ0 770839) 

भारत मे उद्योगों को वहुघा तौन वर्गों मे वाटा जाता है. () विज्ञाल उद्योप 
() सधु उद्योग भ्रौर (॥) छुट्ीर उद्योग । इस भ्रष्याय में हम अभ्तिम दो प्रकार के 
उद्योगों के बारे में पढेंगे । 

परिभाषा.--'कुटीर' द 'लघ्ु' उद्योगो के बीच कोई स्पष्ट व सर्चमान्य 
विभाजक रेखा नहीं है। विभिन्न रह यो को घ्यान मे रखते हुए समय-समय पर इनक 
प्रलग-मलग प्ररिभाषाये दी गई हैं, और इनमे अन्तर करन के लिए ग्रलग-प्रलग 
मानदण्ड सुझाये गये हैं। तथापि, हम यहा दबती बहस में मही पड़े गे। हम यहाँ 
“राजकीय प्रायोग (7६८४) 0070फॉं5७००)' १६४६ ५०, द्वारा दी गई परिभाषाओं 
को प्रपनायेंगे । ये परिभाषाये शरद सब से अधिक साम्य हैं। आयोग के घब्दों मे 
“एक बुद्दीर उद्योग वह है, जो कि पूएत: प्रयवा झझतः कारोगर के परिवार की 
सहायता से, पूर्णाेकाल (७॥0]६-776) अघवा अंशकाल (एशन06) व्यवसाय 
के रूप में चलाया जाता है ।” दूसरी शोर, “एक लघु-उद्योग वह है, जो मुख्यतः 
भाड़े के श्रमिकों द्वारा, जिनकी सख्या प्राय. १० से ५० के बीच होती है, चलाया 
जाता है”, ऊपर की परिभाषाप्रो में 'कुटीर' व “लघु! उद्योगों में अन्तर का झाघार 
आड़े के श्रम! का प्रयोग, (पौर इकाई का वार) है । इनमे “बिजली के प्रयोग' के 
झाधार पर भ्रन्तर नही किया गया है । और यह है भी ठोक, क्योकि, जेंसा कि इस 
प्रायोग ने भी वाया है, श्र हम भी नीचे देखेंगे, कुटीर उद्योगों के विकास के 
लिये बिजली का प्रयोग प्रावश्यक्र है। लघु-उद्योग मण्डल (उ5गाशो। [70५65 
80870) की परिभाषा के ग्रमुयार, लघु उद्योग मे वे कारखाने झाते हैं, जिनमे ५ 
लाख से कम की पूजी लगी है, तथा बिजली का प्रयोग करने पर जहा ५० से कम, 
प्रत्यथा १०० से कम व्यक्ति काम करते हैं । 

कुटीर तथा बघु*उद्योगों के बीच ऊपर बताये यये मुल्य भप्रन्तर के अतिरिक्त, 
उनको बुद्ध भ्रन्य विशेषतायें या पहचाने भी दताई जा सकती हैं.-- 

कुटीर-उद्योग:-वुटीर उद्योग कारोगर अपने धर में ही, अपने हो ओऔद्यारों 
झोर साधनों छे, केवल भपते या झपने परिवार के श्रम को सहायता से चलाता है । 
ये उद्योग पुर्णकाल अथवा भश्र'शकाल दोनो प्रस्वर के हो सकते हैं । गावो में ये प्रायः 
ग्रामीण उच्चोग (४क्‍886 [ए०णशापं०७) के साम से जाने जाते हैं, जैसे कि गुड़ 
बताने का उद्योग | वहा ये सहायक मथदा “'स्य दोनों प्रकार के घधन्यों के रूप में 
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होते है, प्ोर ग्र शक्वालीन ग्ोर पूर्यक्नालीन दोनोप्रकार का रोजगार प्रदान करते हैं। 
परततु नणरों भे ये उद्योग प्रूशक।ल व्यवत्ाप के रूप मे चलाये जाते हैं ६ 
इन उद्योगों मे कारीगर अधिकाँश काम अपने हाथो से भ्रौर परम्परागत ढंग 
से ही करते हैं। ग्राधुनिक शक्ति-चालित मश्गयौनों का प्रयोग न के दराबर किया जाता 
है। इनका उत्पादन मुख्यतः स्थानीय बाजारों के लिये होता है । इनमे लगी पूजी 
को मात्रा बहुत कम होती है । $ 0 है 
लघु-उद्योग--इसके विपरीत लघु-उद्योगो में मुख्यतः भाड़े के श्रम से काम लिय 
>जाता है। इसमे लगी पूजी की मात्रा भी वडे होती है । ये कुछ बड़े क्षेत्र को भांग 
को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं '" भारत में ये नगरो तथा उपनगरों में 
स्थित है', और प्रायः पूर्ाकाल व्यवसाय के रूप मे चलाये जाते हैं। 
वर्गोकर सा-- राजकोपीय॑ ग्रायोग , १६४६-४० ने कुटोर व लघु उद्योगों को 
- पहले बारी-बारी ग्रामोण व नगरीय में, भौर फिर भागे प्रशकालिक व पूरण- 
कालिक उद्योगों में बाटा है , हम इसी वर्गीकरण को चार्ट के रूप में पृष्ठ ४५ पर देते 
हैं, भौर नीचे व्याख्या दी गई है ।& 
कुदीर-उद्योप--कुटीर उद्योग प्रामोण श्रोर नागरिक दोतो प्रकार के हो 
उपफ्ते हैं ४ थे नी आप बशफाणिफ और दृर्णफ'जिफ दो अफए के हे सके है ? 
वर्ग +--[श्र|शकालिक प्रामीण कुटीर उद्योग)--४न मेवे सब उद्योग 
झा्मिल हूँ जो ेतिहरो को सद्दायक काय॑ प्रदान करते है, जँसे हाथ करे से कपड़ा 


बुना शहद के कोड़े पालना, टोकरियां बनाना, घाटा पोधन,, बीडिया बताना, 
पंत्मादि + 


वर्ग ख-(१एंहालिक प्रामोण कुटीर उद्योग)--इसफे श्रधिकृतर प्रामीरा 

“ झ्षिल्प (४)॥४६० (7०) क्षामिल है. जंप्े मिट्टो के बर्तन बनाता, लोहार का काम, 

चढ़ई बा बाप, घानियो से तेल निबालना, व्यवक्तायी प्रामीण झुलाहो द्वारा हाथ 

करपों से कपड़ा बुनना, चमड़ा रंगने का ग्रामीण उद्योग, माडी वदाना, भाव बनाना 

(नदियों वाले जिलों में), इत्यादि । ये उद्योग भारतीय यावो को प्रय॑-व्यवस्था के 
भ्रम्िन प्रद्भ है । 

वर्ग ग तया घ - (भ्रल्पक्ातिक तथा पूर्णकालिक नागरिक कुदोर उद्योग)-- 

नागरिक क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रायः श्रमिकों को पूर्शंकालिक रोजगार ही प्रदान 

करते है । इनमें ये उद्योग शामिल है , उसे सोने चांदी के तार का काम, लकड़ी व 


"हावी दाँत की नवकाशी का काम, पीतल प्रौर काद्वी का उद्योग, ल्लिलौने बनाने का 


काम, सिल्क का कपड़ा बनाने का उद्योग, दरेस (29॥2०) को 
काम इत्यादि । ५ 2222५ 8 ठ 
लघु उद्योग-कटोर उद्योगो की आति सुन चथ भी ग्रामी रि 
दोनों प्रकार के हो सकते है । ये भो पाते प्रद्यर- च क दो जाई 
के हो सतते है नोचे इनके उदाइरख दिये र ह 
कील रत__-_++_+........ पक ३-2 नजर 5य 36 
७ फिस्कल क्मोद्न रिपोर्ट, रा शत 


( ४५ ) 
कुटीर तथा लघु उद्योग 





न 5 अमन हज 
॥ | 
पुटीर उद्योग सघु उद्योग 
| | 
ही | | 
ग्रामीण गाएरिफ मागरिक तथा उपतागरिक ग्रामीण 
(0) (00वा & 9४०७४फजा) 
| ॥ | | 
प | | | | । | 
झ्रएकालिक पूर्णफारिश प्रणवालित पूर्णकालिक प्रदाडोलिक. पूर्शशालिक. प्रपराफालिक पूर्ण।।लिक _ 
(प्रधिकाशत क्ृपि (प्रधिकाशता (फुछ गागरिक (प्रपिक्रीश गागिरिक (धिषाशतः मोशमी (प्रधिकांशतालघु (अधिराएएह (लिन ५ 
के सहायक). ग्रामीण एिल्प) ज्िल्प) छ्िल्प) उद्योग) माप, मौसमी उधोग). भ्रविध ४ 
उद्योग 


फू फ पर च क्र छ ज्‌ भा 


( ४६ ) 


वर्ग च (प्रशकालिक नागरिक व उपनागरिक लघु-उद्योग):--इ्समे भ्रधि- 
काशत: नागरिक क्षेत्रो के वे मौसमी उद्योग शामिल है, जिनमे अंशकालश्रम 
(?शा-गए6 [४ ००७7) लगा होता है, जैसे ई'ट बनाना, मिट्टी के बर्तेन बनाना 
इत्यादि । 

वर्ग छू पूर्णकालिक नागरिक व उपनागरिक लघु-उद्योग) :--इसमे नागरिक 
क्ैत्रो वे पूरा वर्ष चलने वाले (वारहमासती) छोटे कारखाने शामिल हैं, जैसे छोटे 
होजरी कारखाने, इन्जोनियरिंग के कारखाने, सूत लपेटने के प्रटेरन बनामा, बेलनो 
के चमडे हि०)९७ उप) क्‍ाबा, टेप (7278) या पट्टिया. बनाया, छापेणानि 
इटवादि । 

वर्ग ज॒ (श्र शक्कालिक ग्रामीण लघु-उद्योग) :--इसमे ग्रामीण क्षेत्रो के वे 
सब मौसमी कारखाने शामिल है जो मुख्यत- कृषि उपज के विधायत (?70८९३॥६8) 
से सम्बन्धित हैं जंसे चावल व झाटे की मिले', खडमारी कारखाने (कुछ क्षेत्रों में) 
भौर गुड बनाना भादि । 

बर्ग के (पूर्णकालिक ग्रामीण लघु-उद्योग) .«-गावों मे पूरा वर्ष पूर्णकाल*« 
कार्य प्रदान करने वाले लद्रु-उद्योग बहुत ही! कम हैं। राजक्नोषीय उद्योग के मत 
में, प्रत इस दिशा में नये उद्योग स्थापित करने का सबसे अधिक क्षेत्र है। प्रारम्भ मे, 
केबल कम से कम कौशल व प्पेक्षाकृत हल्के (कम वजन के) कच्चे माल के प्रयोग 
पर प्राधाध्ति उद्योग ज॑से कि बटन, कंधे, चमड़े को हल्की वस्तुएं, केन परोर बांस 
का बना फर्नीचर, झगराग की साधारण सामग्री बताने पश्रादि के उद्योग स्थापित 
किये जाने साहिये । बाद प्रे धीरे-घीरे अधिक कौशल झौर भारी उपकरणों का 
प्रयोग करने वाले अधिक पेचीदा उद्योग, जेसे कि कृषि प्रोडार, हाथ-करवे के सह- 
साधन (िआ00]007॥ #०८५७०४८७), प्रतिदिन के प्रयोग के बतंत, किरमिंच के 
जूते, रबढ के जूते, साइक्लो के हिस्से, पड़ियो के हिस्से श्रादि बनाने के उद्योग 
स्पाधित किये जा। सकते हैं। 

भारत में कुटीर उद्योग --भूतकाल में भारत की भौद्योगिक उन्नति के बारे 
में १६१८ के भौद्योगिक प्रायोग (वापरेणक्ररंगे (०शंध्आ०ा) ने कहाचा कि 
“जिस समय पश्चिमी यूरोप मे जो कि भ्धुनिक प्रौद्योपिक व्यवस्था का जन्म-स्पान 
है, प्रसभ्य लोग निवास करते थे, उस समय भारत 'अपने शासको की प्पार सम्पत्ति 
दठथा भपने शिल्पकारो के स्तुत्य क्ला-कौशल के लिये प्रस्तिद्ध हो चुका था। बहुत 
बाद में भी जब भ्रमणाशील एवं साहसी वाश्चार्त्य॑ व्यावारिक यात्री सर्वश्रयम भारत 
में भाये, तब यहाँ का पौद्योगिक विकास यूरोए के. उन्ततिशील घ्् मुकाबले में 
किसी प्रवार कम नही था ।” * प्रो०देवर 52 आप के शिल्पकार 







नाजुक तन्नुप्रो से कपड़ा बुनने मे, रंगो के हि हक में, नगों को 
जडाई करने मे तथा भनन्‍य अवशिष्ट कला के त लिये प्रारम्भ 


# इन्डस्ट्रियत कमीशन, १६१८ -मीशन, १६१८ रिपो 
धक्‍ 












पत्पर पर लुदाई 
प्रसिद्ध था । चमडा क्षमाने 
तेच, इत्यादि दनाने जे कला-को 


परात्रियों ने भारत क्षी कला शोर उन 





मामन्‍्तों का सरझरा समाक्त हो 
रेलों सया यातादात के अन्य सस्ते क्‍या दर साधनों के विक्ञास के क्राररा इस 
प्रतियोगिता का और भी दिस्तार ईस्ट इणिडिण कम्पनी और द्विटिश सझई की प्रति- 
छूत नीति, मारत सरकार की दिझ्ुदता छ्लादि कारगो से भारत के 
परन्तु समृद्ध उद्योगों तथा कला-क्ौदनो का पतर होने लबो । १६वों झदाइरी 
तक हनसे में बहुत से नाट प्राय हो सदे । तथापि, झूब भी कुछ उद्योग 
पिछले १००-१५० वर्षो के विरोपी वाताव रप् मे जैनेनलैसे इपना झस्विस्व बताए 
हूपे हैं। प्रव भी वे बड़ी झस्या मे लोगों क्ञो जरा प्रदान करने हैं। ( ३१ को 
जनगणता के ग्राकडो के ग्राघार पर दा» दी० बे० आर वी राग्रो (07 ४. क,. 
है ५ 8७0) ने यह झनुमान लगाया है कि दुटोर उद्दोगो में ६१४१ लाख दर्याक्ति, 
ग़ोगों में २१८ लाच व्यक्ति, और टिशिातच उद्योगों के १४-८२ लाख 
ब्यक्ति लग्मे हुए थे ।। १६११-४२ में कुटोर उद्चोग्रों मे लगभग २ कगोड ब्यक्ति लग्रे 
हुए थे ।) भद्द भी वे देश की, विश्येपत्रः ब्रार्म परवष्या में महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं, श्ौर उपका एक ग्रमिन्न झंग है । तथारि, इन रूवे को दशा अत्यल्त शोच- 
मीय है । देश की अर्थे-ब्यवस्था में इतक्ा महत्व तथा दतके लाभों क्षो ध्यान में रखते 
हुए इनकी कठिनादयों को दूर कश्ता तथा इनका विज्ञाम करना प्रत्मन्त भावइ्यक है। 
नोचे हम पहले इनका भारत की अर्थे-ब्यवस्था मे महत्व पह़ेंगे। फिर, इनकी कठि- 
नाइये' व दोषों का विश्लेषण करेंगे । टसके बाद यह जानने का प्रयन करेंगे कि 
इन कठिनाइयों व दोषों को दूर करने के उपाय कया हैं. इस सम्दन्ध में सरक्षार को 
बयां नीति है, और वह क्या कर रहो है। 

















३ इन्डस्ट्रियल कमीशन १६१८ रिपोर्ट पृष्ठ २२५॥ 
#.३8ए णा हित हलवा & 0०६६३९९ पावंध्तंस्ा कप 05. ४. छ.ए. 


फि80 ग्र [प0४5६संब्रा ए70छ०जाड ० व॒छ्त4, 820. ए5% ? ९. उतर 3त्व छठ, 
ए एव. 


( #८ ) 


खधु-उद्योग हमारी भर्थ-व्यवस्था में हाल ही मे पनपे हैं॥ तथापि, इनमें छगे 
हुए लोगों की सरुया की दृष्टि से ये भरी विशेष महत्वपूर्ण महीं हुए हैं। परन्तु इन 
का भविष्य बडा उज्जवल है । 
बुटोर थ लघु-उद्योगों छा भारत को पर्य-व्यदस्या में स्थान तथा महत्व 

कुटीर व लघु उद्योगों का विरोधी पक्ष-पिछले कुछ वर्षों से देश कौ प्रय॑- 
अ्पवष्था में कुटीर व लघु उद्योगो के महत्व को पुनः माता जाने लगा है। इस प्ले पृर्व 
इतको विज्लेष महत्व नहीं दिया जाता था, और यह सोचा जाता था कि कुटीर उद्योग 
दिनातीत हो चुके हैं; श्रौर किघ्त समय के साथ इनका विनाश प्रवश्यम्भावो है । भाज 
भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो केवल विशाल उद्योगो के ही पुणारी हैं । उनके 
अनुपार प्राधुनिक यन्त्र्युप मे कुटीर व लघु उद्योग एक (॥॥407०प४६४॥) हैं। उनके 
विकास को प्रोत्साहन देना भौद्योगिक व भ्राथिक प्रगति को गति को भागे बढ़ते से 
रोकना ही नही, वरन पीछे लाता है। इस घारणा का मुख्य प्राधार एक है। वह 
यह कि उनके मत में विशाल उद्योगों की तुलना मे कुटीर व लघु उद्योगों की प्रावंधिक 
कार्यकुशलता (९८४४८४] £िलं&४८ए) बहुत कम होती है, क्योकि श्म उत्तरोक्त 
((,॥॥67) उद्योगों में स्वमत्नाल्लित मशीनों का प्रयोग न कर, प्रधिकांश काम हाथों से 
या साधारण मशोनो से होता है, प्रौर दूसरे, इन्हें विशाल उद्योगों को उपलब्ध बडे 
पैमाने की प्रान्तरिक व बाह्य बचतें प्राप्त नहीं होती । भ्रतः इनके प्रोर्ताहन से कई एक 
हानियां होतो हैं। इससे एक तो देश्व की प्रौद्योगिक प्रगति (९थ॥००ह०वे 
7070ह८58) रुक जातो है। दूसरे, इससे देश में घन का उत्पादन कम होता है, जिससे 
एक धोर, जद्दा लोगो को उपभोग के लिये कम वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, भौर उनका 
बहत नसइन का स्तर ऊपर नही ऊठ प्राता, वहा, दूसरी भोर लोगो को बचत करने की 
शक्ति फम होती है, जिससे देश में पूजी-निर्माण कम होता है। देश में पूजी का कम 
भात्रा मे निर्माण होना देश वे द्र[.त भायिक विकास के मार्ग में सब से बड़ी बाघा है। 
श्रम भौर पूजी की दी हुई मात्रा से कम मात्रा मे धन के उत्पादन का यह प्र है कि 
इन साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग नहीं हो रहा है भर्पात कुछ साधमों का भ्रपष्यप हो 
रहा है। इससे वस्तुप्रो की उत्पादन लागत ऊची पड़ती है, भोर उनके मूल्य भी ऊंचे 


रहते हैं ॥ इसमे उपभोक्ताो के रूप मे सम्पूर्ण समाज को हानि होती है। प्रत: इनके 
विक।स को प्रोत्साहन देना देश के भ्राथिक हिंत मे नही है। 


कुटोर थ सु उद्योगों के पक्ष में तर्कत--विशाल उद्योगों के पक्ष मे प्रौर कुटीर 
तथा छसघु उद्योगों के विरुद्ध ऊपर दिये गये तक 'प्रावंधिक कार्यकुशलता' के अश्न पर 
धाघारित हैं ॥ ऊ+२ के तरकों में यह मान लिया गया है कि कुटीर उद्योग संदा परम्परा- 
शत विधियों से हो चलाये जायेंगे, कि भ्रतः कुदीर तषा लघु उद्योगों की पदेधिक काएे- 
मुशलता में सुधार नहीं किये जा सकते। परन्तु ऐसा भान लेना हमारी भारी भूल 
होगी, मौर प्रौद्योगिकी (76०४००६/) के झ्षत्र भे होने वाले प्राधुनिक विकासों के 
प्रति धांखें घू द लेवा होगा ) विद्युत धक्ति के विकास ने तथा उससे चलते दाली मोटरों 
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झ्ौर छोटी छोदी मशीनों ने भ्रब दशा को काफी बदल दिया है। राजकोपीय शझ्रायोग 
(िड८थे एणणाएरंडभंणा), १६४६-५० के शब्दों मे, “*** ब्रौद्योगिक उन्‍्नति वी 
प्राधुनिक प्रवृत्तिया कुछ प्रकार के कुटीर तथा लघु उद्योगों के पक्ष मे संतुलन का 
मिवा?ण कर रहीं हैं। झत्रित के स्लोत के रूप में भाप-इजिन (56७॥ शिश्टार् के 
स्थान पर विजली कीं मोटरो और प्रन्तर्देहन-इ जिनो (ात्ताश ए०फैएशांणा 
छजाह्टी॥९5) के प्रतिस्थापन ने कुछ निर्माण उद्योगों मे उत्पादन इकाइयो के झाविक 
पैमाने को कम करने की श्रोर प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है। इसी प्रकार विद्यु तशकित के 
प्रयोग से सम्बन्धित 'समायोज्य मशीनों श्रौजारो' (8त|ए99७]९ ॥९)॥06 700४) 
का विकास भी इसी दिशा मे कार्यशील हो रहा है ।? "इस प्रकार आधुनिक श्ोद्यो- 
गिक विकास कुटीर तथा लघु उद्योगो की सापेक्षिक स्थिति को मजबूत ही बना 
बचा रहे हैं । 
यह तो रही ग्रशधुनिक ओद्ोगिक विकास की वात, जबकि लघु उद्योगों के 
विकास को विशिष्ट रूप से ध्यान मे रखकर प्नुमधान नही किये जश्ते रहे हैं। परन्तु 
भविष्य में यदि इस उद्देदय को सामने रखकर प्रनुसंघान किये जायें तो कोई कारण 
मही कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (]८ल्‍७709£9) ऐसी उत्पादन-विधियों तथा ऐसी 
भश्ञीनों व यन्‍्त्रो का विकास न कर सक्के, जो लघु उद्योगों के लिये विशिष्ट रूपसे 
उपयुक्त हों प्रोर उनकी प्रावेधिक कार्यकुशलता मे पर्याप्त वृद्धि के खोत हो । 
प्राधुनिक-कृत (0006705८५) कुट्रीर तथा लघु उद्योगो कौ ऊपर बतलाई गई 
इस सापेक्षिक शक्ति के कारण ही इन उद्योगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका (0, 5 ह.), 
यू० के० (0. ९.), जमंनती ग्रोर जापान जैसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों को प्र्थ- 
व्यव्रस्थाग्रो मे भी सदा ही बड़ा स्थान घारण किया है । इस तथ्य को बहुवा प्रच्छी 
प्रकार से समझा मही जाता। प्रतः नीचे हम इससे सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण श्राकडे 
देते हैं | '** १६४८ मे संयुक्त राज्य अमेरिका में ३ मे ४ श्रमिक्रों की १५ लाख 
भ्रौद्योगिक संस्थायें थी । हाल ही के अनुमान के श्रनुसार संयुवत राज्य अमेरिका में 
व्यापारिक संस्थाड्रो मे ६२५०१ छोटी व्यवसाय रंस्थायें हैं, जिनमे देश के ४५४४ 
श्रमिक कार्य करते हैं प्रौर जिनके द्वारा सम्पूर्ण व्यवसाय का ३४९ भाग पूरः किया 
जाता है। यू? के० (8. #.) मे,मरकार्सी अनुमान के अनुसार,५ से ३०के बीच श्रमिकों 
वाले कारखुने कुल रोजगार का २६५ भाग प्रदान करते हैं ओर वुल उत्तादन का 
१६%, भाग उत्पन्न करते हैं। जमंनी मे १६२५ मे ह से < के बीच वाली छोटो 
संस्थायें कुल कार्यशील जनसंख्या के २२३०७ भाग को रोजगार प्रदान करती थी। 
आषएन नो बह उलियज बहुत जे ब्दी जग ॥ जद्धा २८३० के € के कणा अपिफों कामे 
कारखानो में ३३% भ्रौद्योगिक जनसंख्या काम करती थी।* 
जब श्रौद्योगिक दृष्टि से उन्‍नत देशों की श्रर्थ-ब्यवस्थाओ में कुटीर व लघु 
उद्योगों का इतना वडा स्थान है तव भारत जैसे कृषि श्रघान, श्रर्धविकसित परन्तु 
] ए5९8)] (०छणा$डा०४8 (949-50) 829०७, 9. 00-0. 
3 80९९ ए5९४ ए०998-५०३ (49 49-50) :९कुण: 9. 0]-02. 
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अत्तिवासित (0ए८०-एणृण्भ८प) देश मे जहां जनसंब्या बहुत तेज़ी -से बढ़ जुद्द 
हैं, जहा वेजारी और श्रवर्याप्त रोजगार ((गरतेटा शाग०ज्ाधाया) की समस्या बडा 
विकट रूप घारण कर चुकी है, जहा ग्रकुशल श्रम की प्रधिकता तथा 
पूंजी व कुशल श्रम की अत्यधिक कभी है, भौर जहा कूटीर उच्योगों'व 
दस्तकारियो | ग70टाबीड ) की बहुत प्राचीन परम्परा है, वहा 
इन कुटीर व लघु उद्योगों के महत्व को बढान्चढा कर कहने की आवश्यकता 
नही है। भारत की विशिष्ट वर्तमान परिस्थितियों में इनका कई हृब्टिकोशों पे 
विश्येप महत्व है। हाल ही मे (जून, १६५५ में) ग्राम व लघु उद्योग (द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना) समिति ने जिसे उसके प्रध्यक्ष प्रो डी० जी० कवें के नाम के पीछे 
“कर्षे समिति! भी कहते है (और भ्रागे जिसका हम इस छोटे माम से ही उल्तेश 
करेंगे), इनके महत्व झौर ट्वितीय पच्रवर्षीय योजता में इतवे योग पर अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित को है। इस समिति ने भी इन नीचे दिये हृष्टिकोशों से इन उद्योगों का 
श को ग्र्थ-ब्यवस्था मे बड़ा महत्व बताया है । नीचे हम इनका भ्रध्ययन करते हैं। 
(१) पूर्ण रोजगार [7] फजाप्री०)फाथणा) की प्राप्ति की भ्रगवश्यफता :--- 
भारत में इस समय बहुत बडी मात्रा मे बेकारी भौर अपर्याप्त रोशुगार कौ गम्भीर 
समस्या है । द्वितीय योजना मे योजना भायोग ने भनुमान लगाया है कि भारत में 
१६५५-५६ में लगभग ५३ लाख व्यकित पूर्णतया बेरोजगार थे। (इसके भतिरिक्‍त, 
देश की जनपस्या जितनों तेज्रो से बढ रही है, उसे ध्याम मे रखते हुए यह प्रतुमान 
ज्गाया गया है फ़ि प्रति वर्ष लगभग १८ लाख नये व्यक्त नये काम की खोज में 
श्रम-बाणार में शामिल हो जाते हैं | प्रतः १९६०-९१ तक लगभग १ करोड़ प्रौर 
व्यविययों के लिये काम प्रदान करने की समस्या होगी ॥ इस प्रकार १६६०-६१ तक 
देश मे पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिये १४३ लाख व्यवितयो के लिये काम 
उत्पनत करना होगा) | इनमें जो लोग केदल श्रपर्याप्त रूप से रोजगार प्राप्त 
(ए70७/ थार ०)९0) है, उनकी तंर्या शामिल नहीं है। ऐसे लोगो की ठीक-ठीक 
संख्या का पता भी नहीं है | परन्तु यह निश्चित है कि उनकी संख्या भी बहुत बड़ी 
होगी बयोकि भारत के प्रमुस च्यवस्ताय, खेती मे लगे लोगो को वर्ष भर में केदल 
६-७ महीने हो वाम मिलता है, शेप समय वे बेकार रहते हैं। फिर वैकल्पिक 
चोजगार प्रवसरो (॥]श08॥४९ प्रिएप्ञी0.फ़ाशा 0.कणाएांप्रं८७) के प्रभाव में 
खेती मे झव-यकता हे भ्रधिक ध्यवित लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त कुछ मौसमी 
उद्योगो, ज॑से चीनी के वारखानो भादि में लगे श्रमिक भी वर्ष मे कुछ महीने बेकार 
रहते हैं। इस प्रकार से वडी सख्या में वेकार झ्ौर भपर्याप्त रूप से रोजुगार प्राप्त 
लोगो का देद् में होना देश को झातव-शवित थी बर्बादी का च्योतक है।साप ही, 
आय थे वित्तरए वी दृष्टि से गह जीवन-निर्वाह के स्तर से भी नीचे स्तर पर रहने 
वाले झलूल्य प्राय वाले लोगो के वर्ग की बडी विक्ट समस्या उत्पन्न करता हैं। 
ऐसी परिस्थितियों मे भ्राधिक विवास के किसी भी कार्यक्रम में दो बातें प्रावश्यक हो जाती 
है । (, एक तो यह कि ऐसे कार्यक्रम से भोर प्रौद्योगिक बेरोजगारी (4'€०ाह०७०- 
झंष्श्‌ श््णौएड्चाशा।) डिह्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिये ॥ (दस प्रवार गौ 
प्रौद्योगिक वेरोजुगारी बढ़ने वा सदेसे भधिक भय “परम्परागत (१80॥॥07०)) 
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हस्त व लघु उद्योगों! में है। कृषि में प्रभी तक इस प्रकार की वान नही हुई है। अतः 
यहा आधुनिक ्रविधियों (00०८४ 7८०८४) को इस प्रकार से बदलकर 
व अनुकूल बनाकर अपताना चाहिये जिससे हि इस उद्योगों में लगा श्रम और पूजी 
बेकार न हो जाय । वहा हैसे यह समझ लेस है ह6 यह झ्रावश्यक नहीं है कि परिवर्तन 
अथवा अनुकूलन (सैवैशुमांणा) से भारत मे आधुनिक प्रविधियों की प्रमति इक 
जायेगी)। 

(3) दूसरे, ग्राथिक विकास का कार्यक्रम एसा होना चाहिए जिससे विभिन्‍न 
क्षेत्रो में प्रधिक से श्रधिक रोजुगार उत्पन्न जक्ष । कुटीर लघु उद्योगों का विशेष 
महत्व यहाँ भ्राकर विश्येप रूप से प्रकट होता है । पिछले ५०-६० वर्षो में देक्न में 
विशाल उद्योगों ने पर्गाप्त उन्‍्दति की है, जिसके फ़रस्वरूप भारत इनके द्वारा उत्पन्न 
की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं में प्र आत्म-निर्भर हो गया है, गौर कुछ वस्तुप्ो 
(जैसे सूती कपड़े) की झायात के स्थान पर निर्यात भी करने लगा है । परन्तु फिर भी 
इन उद्योगों में ग्रभो तक कुल लगभग ३० लाख व्यवितियों को ही काम मिला हुग्ना 
है और यह तव जबकि ये उद्योग मुस्यत उपभोग वस्तुप्रों के उद्योग रहे हैँ। प्रब 
प्रौर झागे भविष्य में पू जी वस्तुओं के उद्योगो के विकास पर अधिक ध्यान दिया 
जायेगा और यह निश्चित है कि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की प्रवेक्षा पू जी बस्तुप्रों 
के उद्योगों में अधिक पू जी भ्रौर कम थम लगता है। ऐंनी दक्षा में केवल विद्वाल 
उद्योगों के बिकाम द्वारा कितने श्रौर लोगो को रोजुगार प्रदान किया जा सकता है, 
यह स्पप्ठ ही है। (कुछ लोगो के अनुसार, विशाल उद्योगो के विकास के लाभ देखते 
समय हमे केवल यह हो नही देखना चाहिये कि उससे प्रत्यक्ष रूप से क्रितने प्रतिरित 
लोगो को रोजूगार मिला, परन्तु हमे इनके विकात्त के, व्यापार, यातायात, बेडिय 
आ्रादि के द्वारा रोजगार अवस्था पर जो गोख प्रभाव (8९००४००7५ #£०८) होते 
हैं उन्हे भी देखना चाहिये * यह बात ठीक है परत्तु हमे याद रखना चाहिये कि 
रोजगार भ्रवस्था पर गौण प्रभाव तो कुटीर तथा लघु उद्योगों के भी होते है मौर 
फिर कई विशाल उद्योगों के विकास के मुख्य गौश प्रभाव ही कुटोर तथा लश्ु 
उद्योगों का प्रतिवायें विश्ास है । उद्ाह रणाय लोहे प्रौर इस्पात के उद्योग के विकास 
के फलस्वरूप लोहे ग्रौर इस्पात से छोटी छोटी वस्तुए बनाने वाले पचासों लघु 
उद्योगों, इंजीनिर्यारिय शालाप्रो व मरम्मत घरो का खुल जाना । ऐसी दश्या में विभात 
उद्योगों का विकास कुटोर व लघु उद्योगों के विकास के विरुद्ध पड़ कर उबका 
सहायक ही होण 

तब कुटीर व लघु उद्योगो का विकास अधिकतम मात्रा में रोडबरार प्रदात 
करने के लिए ग्रावश्यक है । विशाल उद्योगों की तुलना में इतकी मुख्य विश्वेषता यह 
है कि ये श्रमपरक [,300५४-ए४४०७४९) होते हैं । इनमें पृ जी कम झ्ोर श्रमिक 
अधिक लगते हैं। पू जी ्रौर श्रम का भनुपात वैसे तो शिन्न-भिन्न उद्योपो मे. मिन्न- 
भिन्‍न होता है। तथापि उदाहरण के लिए यहा सूती कपड़ा बुनने के उद्योग के 


( ४२ ) 


आँकड़े देकर बात को स्पष्ट किया जा सकता है| यह नीचे दी गई तालिकाएँ 
में किय्रा गया हैः-- 
भारत में सूतो यध्त्र को इुताई 
अति श्रमिक प्रति श्रमिक उत्पादन पूंजी की 
पूजो का उत्तादन का प्रति इकाई 
वितिगोग (र०) . भतुपात तियोजित 


(२०) खमिक 
झाधुनिक मिल (विशज्ञात्र उद्योग) १,२०० ६५० श€ १ 
शक्ति करषा (ब्रषु उद्योग) ३०० रे४० श्र | 
स्वय-चालित करघा (कुटीर-उद्योग) ६० द० श्र १३ 
हाथ करपा | की) ३५ भू न्द ब्ड 


प्राज को दक्षाप्रों में जबकि देश में पूजी ग्लौर शिक्षित श्रॉमको की बहुत कमौ 
है, और जबकि देश के दल प्राविक विकास के लिए पन्य झ्धिक प्रावइपक सपा 
महत्वपूरां उद्योगो, जैते लोहे मोर इस्पात के उद्योग, झ्रादि मूलभूत व भारी उद्योगो, 

के लिए ये स्वल्प सापत भ्रधिक से प्रधिक मात्रा मे चाहिये, तब मह और भो प्रादश्यक 
हो जाता है कि उपभोग-वस्तुप्रो की माय को हम घधिकाधिक मान्ना में इन कुदौर 
व लघु-उद्योगों से पूरा करें | जैघा कि हम ऊपर जता भाये हैं, इनके चलाने में -कम 
मात्रा में पूंजी चाहिये । इनमे प्रयोग की जाने वाली मशीने व 'मोजार प्रधिक 
आसानी से देश मे ही उत्पस्न किये जा सकते हैं। इनका चलाना भणेक्षाकत भधिक 
प्रास्तान होता है 4 भतः इनमें बहुत प्रधिक। शिक्षित ब्रम को झावशयकता नहीं होगी । 

फिर हमें यह भी श्यान रखना होगा कि इम उद्योगों में पहले से ही पूरी 
ब्र श्रम के रूप में साधन लगे हुए हैं । वर्तमान दशापो मे कुटीर व लघ्ब॒ उद्योगों को 
प्रोत्साहित न करके इत साधनों को ग्रह्म से निकलने पर बाध्य करना किसो भी प्रकार 
से उचित मही होगा । 

(२) कृषि में जमसंश्या के दथाव को रूस करने को भावश्यकता--हम जानते 
हैं कि देश की लेती मे प्रवस्मक्ञता से प्रधिक् जनसंध्या लगी हुई है। यह इसलिये 
वयोबि पिछले ३६-४० वर्षों में जहा देश को जनसस्या बहुत तेजी से बढती रही है 
बहा, देश का प्राधिक विकास रुका रहने के कारण, रोज़गार के भवसर उसी तेरी 
से नही बढ़ते रहे हैं। फलस्वरूप ग्रामीण जनता को सेती पर ही प्रधिशाधिक निर्भर 
होना पड़ा है, पौर खेती में जनसंख्या का ददाव प्रत्यधिक बढ़ गया है। इसके परि- 
शखामध्वरूप देश में खेतो का उपविभाजन व भ्रपखण्डन भी सूत्र बढ़ा है, घोर प्रधिकाध 
खेतों का प्राकार बहुत छोटा प्रोर प्रनादिक हो गया है| खेठी के विकास वे युयुक्ति- 
करण ([क्‍4ि0तको537 किसो भी योजना में खेती में सगे फाल्तू लोगो को 
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ग्रहम॑ से हटाकर अन्य लामप्रद कार्यों में लगाता, झौर इस प्रकार प्रति खेतिहर *ेत 
के औसत झाकार को बढ़ाना झत्यन्त आवश्यक है * इसके बिना खेती की; उन्तरति की 
कोई श्ाशा नहीं की जा सकती । खेती मे इस समय कितने फालनू लोग लगेए हुए' है» 
इस के बारे में झभी निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु तो भो 
सामान्य भनुमान यह है कि खेती मे लगी हुई कम + कम १५-२० प्रतिशत जनसहुया 
खेती के लिये अवश्य फालतू है। इस अतिरिक्त जनसश्या को खेती से अन्य; उद्योगों 
में किसी न किसी प्रकार खपाना । है यही नहीं, देश की जनसंख्या में! प्रतिवर्ष ४५ 
मे ५० लाख व्यक्तियों के बीच इृद्धि होती है । इसका ग्र्थ यह है कि इसमें से ७०४ 
भर्थात्‌ ३१:४ से ३५ लाख के बीच व्यक्तियों की वृद्धि छेती पर आाश्चित्र लोगों की 
होती है। परन्तु खेती मे! जब पहले से ही लगे हुए लोगो को निकाल कर शम्ब कार्यो) 
में ख़पाने को आवश्यकता है, तब खेती में इत नये ग्राने वाले लोगो के लिये स्पष्ट 
ही कोई स्थान नही होगा । प्रत. इन नव-आ्रागन्नुझो को भी खेती से पन्य कार्यों में 
खपाना होगा । विज्ञाल्न उद्योगों में लोगो को खपाने या रोजगार प्रदात करने की 
कहां तक क्षमता है यह हम पहले ही बनला झाये हैं। ५० वर्ष के पिछने विकास के 
पश्चात्‌ भी इनमे इस समय केदल ३० लाख व्यक्ति ही लगे हुए हैं। भविष्य के 
3५-२० वर्षों में इनका द्रुत विकास यदि इतने ही लोगो को और कार्य प्रदान कर दे, 
तो भी समस्या हल नही होती । अतः इस क्षेत्र मे मी श्रम-परक्र (90ए-गशा- 
९९) होने के कारण कुटीर व लघु उधोगो का झधिकतम विकास ही सर्वोत्तम 
उपाय है। 

(३) खेतिहरों को सहायक भाग के छ्लोत को प्रावश्पकता--यह बात सबबे- 
विदित है कि भारत के किसान बहुत निर्धत है' और उनका रहन-सहन का स्तर बहुत 
नीचा है। यह इसलिये, क्योकि एक तो भारतीय खेतो पिछड़ी होने के कारण उन्हें 
पर्याप्त झाय नहीं देती । दुसरे, उनके पास रूहायक झाय के स्रोत बहुत क्रम है। 
ऊपर हप यथास्थान यहें भी बता झाये हैं कि भारत मे खेती एक पूर्णोकाल च्यवक्षाय 
(ए४०७४४स्‍४ 0८८०ए०४०7) नही है। देश के अधिकाश भागो में खेती उसमे लगे 
लोगों को वर्ष भर में ग्रोसतन ५-६ मास ही काम प्रदात करती है। शेप समय ये लोग 
बेकार रहते हूं । ऐसी देशा मे छुटीर उद्योगों दा गाँवों मे विकास भत्यन्त झ्रावश्यक 
है । इससे जहा किसानो को बेकार समय में करने के लिये काम मिलेगा, वहा इनकी 
झांय भी बढेगो । विज्ञाल उद्योग यहा सहायक सिद्ध नही हो सकते, क्योकि क्सिन 
ऐसे ही उद्योगो को चला सकते हूँ जिनमे कम पूजी की आवश्यक्षता हो, जो सरल 
हों, जिन्हे सुविधानुसार मर्डी जद चलाया व बन्द किया जा सके, जिनमे उत्पन्न 
बस्तुप्नो को माग स्थानीय हो हो, जिससे कि उत्पादित भाल को बेचने में कोई 
कठिनाई न झाये, जिनमें प्रगेग क्रिया जाने वाला कच्चा माल स्थानीय गावों में ही 
मिल दाय, आदि, भादि ।ये सब झर्तें ग्राम-उच्योग (शा]8४2० 7076७) 
ही पूरी-करते है । झतः भारत की ग्रामोण अये-व्यवस्था में इनका विज्येष महत्व हूँ । 


६ दे ) 


(४) 'सामाजिक लागयतों का सिद्धान्त [ालणए ण॑ '5०थेगे (०४"- 
पविश्चाल उद्योगो को कुदोर द लघु उद्योगो से बहृधा इसलिये प्रच्दा समझा जाता है, 
बयोकि विद्याल उद्योगों के माल को उत्पादन-लागत कुटीर व लघु उद्योगों के माल की 
उत्पादन लागत को ग्रपेक्षा काफ़ो नोचो होतो है। परन्तु उत्पादन-लागतो को इस 
ठुलना में सदा ही केवल 'विजी लागत (?72४86 £०.) को ही लिया जाता है, 
'सामाजक लागत! (500८0 (०»7') को नही । “निजी लागत से हमारा क्‍भिप्राय 
उत्पादन के उस खर्चे से है, जो उत्पादक को स्वयं उठाना पड़ता है॥ सामाजिक 
लागत” का मतलब उमर उत्पादन के फलस्वरूप उस खर्चे से है, जो उत्पादक द्वारा 
स्‍्वय न उठाया जा कर, सारे समाज को उठाना पड़ता है। भ्रतः सारे समाज के हृष्टि- 
कोए से विश्वाल झोर कुटीर तया सघु-उद्योयों की उत्पादन लायतो की सही तुलना 
करने के लिये इन 'निजी' व 'सामाजिक' दोनों प्रकार को लागतों को ध्यान मे रखना 
प्रावश्यक है । जँता कि राजकोषोय झायोग (हो508 (०एणंइश००४), १६४६-५० 
ने बताया है, बहुत सो सामाजिक लागतें ऐसी हैं जो विशाल उद्योगों के विकास फे 
साथ बडी मात्रा मे पड़ती है, जबकि गाँवों मे कुटीर व लघु उद्योगो के विकास से 
बहुत छोटी मात्रा मे पड़ती हैँ । इन सामाजिक लागतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित 


(3) रहने के मकानो, भौर सावंजनिक उपयोगिता कौ सेवाभो की व्यवस्था 
की बड़ी मात्रा मे लागत--यह लागत नगरो में विशाल उद्योगों के विकास के लिये 
झतिवार्य है, परन्तु गांवों मे सिपित कुटौर व लघु उद्योगो के सम्बन्ध में काफी कम 
की जा सकती है; 

(४) 'सामाजिक दोमे! को सागत--यह लामत विश्वाल उद्योगो मे रोडगार 
मे उत्तार चढ़ाबो के कारण उत्पन्त होती है, कुटोर व लघु उद्योगों में यह लागत बहुत 
हो छोटी मांत्रा में होगी । यह इसलिये केयोकि विशाल उद्योगों मे जिस भ्रंकार श्रमिक 
भपती सझदूरी की भाय पर,निर्मर होते हे, उसी प्रकार कुटीर व लघु उद्योगों के 
अमिक इस भाय पर निर्भर नहों होते । दूसरे, इसलिये भी, क्योंकि गाव का या 
स्थानीय बाजार प्रपेश्गकृत बन्ध होता है॥ भतः उसमें दस्तुमो को माय व रोशगार 
में बहुत बड़े उतार चढ्ाव नही पाते । 

(30)" रहन-सहन की परम्परागत विधियों मे परिवर्तत पाने कौ लागत-- 
विद्याल उद्योगो के विकास के साथ यह परिवत्तेन पाना भनिद्यायं है; परन्तु णवों मे 
स्थित छुटीर व लद्चु-उद्योगों के विकास के साथ उतना प्रावश्यक नहीं है। भारत की 
कृषि-प्रघान प्रय॑-ब्यवत््या मे यह बात विश्लेष रूप से महत्वपूर्ण है। 

यदि ऊपर बताई गई विशरिष्न प्रकार की सामाजिक लागतो को भी घ्यान में 


रखा जाय, तो झुटोर भयवा बघु उद्योगों पौर विज्ञाल उद्योगों मे उत्पस्त वस्तुप्रो को 
जत्थापमस्काथत घ फिशिएय 'झन्‍्तर सही रहेगा ॥ सस्तु न 


(५) उद्योगों के विकेन्यीक्रण ([2८८८४४०॥६७४०७) तथा समान घी 
जितरण (स्पूणा॥0]६ हिल्ट्रॉ००्ण ऐै॥मणा०ा) को कायकपरता 7 ता 


पा 


उद्योगो की एक विश्येषता यह है कि वे कुछ एक स्थानों मे केन्द्रित होने की प्र्भाव 
स्थानीयकरण श्थवा केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति रखते हैं । इस वेन्द्रीयकरण की कई 
एक सर्वमान्य हानिया हैं, जँसे कि भौद्योगिक वेन्द्रो के दोष, इन भ्रोद्योगिक केन्द्रो में 
ऊंची सामाजिक लागतें, युद्ध के समय मे वायुयानो से बमवारी द्वारा इन केन्द्रों के 
पुर्णं विनाश के द्वारा देश को झ्राथिक शक्ति के नष्ट हो जाने का भय, देश के विभिश्न 
भागों को भ्रसन्तुलित प्राथिक उन्नति श्रादि। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से ये हाविया 
दुर हो जातो हैं | इसके भ्रम्तर्गत अपेक्षाकृत छोटे छोटे उद्योग देश के विभिन्न भागो 
में विस्तृत रूप से फंले होते हैं। इससे भ्रन्य लाभो के साथ-साथ, देश के विभिन्‍न 
भागो का सत्तुलित झाथिक विकास होता है और वहा के स्थानीय साधनों का भी 
पूर्ण प्रयोग होता है । इसके अतिरिक्त, लोगो को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से 
यहे कही प्रच्छा है कि काम को ही लोगो मे परो तक ले जाया जाय, बजाय इसके 
कि उन्हे काम की खोज में गावो भ्रोर कस्बो और प्रपने घरो के स्वास्थ्यपूर्ण तथा 
सुखद वातावरण से उखाड़ कर भ्रत्यधिक भीड वाले प्रौद्योगिक नंगरो में बड़े-बड़े 
कारखानो मे काम दिलाया जाय | 

(६) भ्राप गौर घन के वितररण में भ्रप्तप्तानता में कम्तो :--आय श्रौर धत 
के वितरण में श्रत्यधिक भ्रसमानता श्र भज़दूरो का शोपण बहुत बडी सीमा तक 
बडे स्तर के उद्योगों झौर उनके व्यक्तिगत स्वामित्व का परिणाम है। कुदीर उद्योगों 
के विकास से ऐसा नहीं होगा । इससे कुटीर उद्योगो मे काम करते व लो की श्राय में 
बहुत कम प्रसमानता होगी, प्रौर भाडे के मजदूर न होने के कारण उनके शोपणश 
का प्रश्न ही नहीं होगा 

(७) प्रन्य कारण :-- स्थानीय उपज के विधायन (270८८४७9ह) के लिये 
भोर केवल स्थानीय मांग का वस्कृम्रों के उत्मादन के लिये कुटीर व लब्चु उद्योग हो 
सर्वोत्तम हैं। इनके उत्पादन की विधियां ऐसी होती है कि ये बडी प्राप्तानी के साथ 
भपने उत्पादों को स्थानीय मांग मे परिवत्तेन के अनुसार बदल सकते हैं। फिर इनके 
बेचने की व इनके वितरण की लागत भी भ्रपेक्षाकत कही कम होती है! कब्नाएुणों 
बस्तुप्रो ्रोर व्यवित्गत रुचि को पूरा करने वाली वस्तुओ्रो का उत्पादन भी छोटे स्तर 
पर हो लाभदायक रहता है) 

ऊपर लिखी बातो से भारत की प्रथे-व्यवस्था मे कुटोर व लघु उद्योभो का 
महत्व मली प्रकार स्पष्ट हो जाता है 

कुटोर व लघु उद्योगों को कठिनाइयां व उन्हें दूर करने के उपाय 

ऊपर हम पृष्ठ ४३ पर कुटीर व लघु उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ प्राये हैं। 
बहा दिये गये विभिस्न वर्गो' के उद्योगों की भ्रपती शपनी समस्‍यायें हैं। यहां हम 





के उपायो के लिये कृपया इसी थध्याय में भ्रागे “प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
कुटीर वे लघु उद्योग' शीपंक के प्रध्ययन को देखिये ॥ 
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स्थानाभाव के कारण उनका श्रलग भ्लग प्रध्ययत नही करेंगे 77१ यहा तो हम 
सभी प्रकार के कुटीर व लघु उद्योगो की मुख्य साझी कठिनाइयों का प्रध्ययन- 
फरेंगे। 

यह तो हम इसी अध्याय मे ऊपर ययास्वान कह ही भाये हैं. कि भारत में 
मुटीर उद्योग सुब्दद स्थिति मे नही हैं। “कुछ उद्योग तो बिल्कुल मर हके हैं, कुछ 
भन्य मृतप्राप हैं और कुछ पानी पर तिमके के सम्यन संघर्ष कर रहे हैं ॥”* यह 
इसलिये, क्योकि इक्हे पिछली कई शाताब्दियो से गम्भीर कठिनाइयो का सामना करता 
पड रहा है । ये कठिनाइया मुख्यतः: कच्चे माल, निर्माण-प्रविधि, वित्त, विपयान, 
संगठन, कर, सरकारी नोति भ्रादि से सम्बन्धित हैं। नोचे हम इन' कठिताइयों का 
तथा साथ ही इन्हे दूर करने के उपायो का भ्रध्ययन करते हैं :-- 

(१) फच्चे माल को पूरति :-- कुटीर तथा लघु उद्योगों मे काम करने वालों 
की एक कहठिताई यह है हि उन्हे पर्याप्त मजा मे कच्चा माल नहीं मिलता, भौर जो 
माल मिलता भी है, बह घटिया किस्म का होता है भोर भ्रपेक्षाक्त ऊंचे दासो पर 
मिलता है । यह इसलिये क्योकि बडी मात्रा में भ्रच्छी किस्म का कच्चा माल मध्यजन 
नगरो में बडे कारखानो को बेच देते हैं । इससे एक तो उनके द्वारा बनाई गई वस्तुए" 
चटिया किस्म वी रह जाती हैं, दूसरे उनकी उत्पादन लागत प्रपेक्षाकत ऊंची पड़ती 
है । कुछ कुटीर उद्योग अपने कच्चे माल के लिये बड़े स्तर के उद्योगों पर गिर 
होते हैं, जैसे हाथ करघा उद्घोग , सूत के लिये सूत कातने वाली मिलो पर निर्भर हैं। 
बहुत बार इसे मिलो से पर्याप्त सूत नहीं मिलता, ज॑से कि द्वितीय विश्वयुद्ध काल में 
भिल्ो द्वारा स्वयं प्रधिक कपडा बताया जाने के कारण, हाय करघों को इस काप में 
सूद की बहुत कमी पड़ गई थी। किसी भी प्रकार के संगठन के भ्रभाव में, पक्ेला 
कारीगर श्रसहाय होता है, वह दशा को सुधारने के लिये कुछ नहीं कर सकता। 
छोदे कारखानादारों की स्थिति भी इस दिशा मे विशेष भच्छी नहीं है । 


उपाय :- इस कठिनाई को दूर करने का उपाय यह है कि कारीगरों की 
सहकारी समितिया ([700॥78] (:0-०[९27७/ए९७) संगठित को जाय । ये सहकारी 
सँगठेन, भ्रस्प कार्यों के साथ, साके रूप से सदस्यों के लिये कच्चा माल खरीदते का 
कार्य करें। कच्चे माल के प्रपेक्षाकृत बड़े ग्राहक होने के कारण ये संगठन झपने सदस्यों 
को पभ्रच्छी किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर और प्रावश्यक मात्रा में खरीद 
फर दे सकेंगे । सरकार को भी चाहिये कि वह ऐसी 'प्रौद्योगिक सहकारी _समितियो/ 
को कुदीर कारीगरो मे प्रोत्साहित करें । लघु उद्योगों को लौहा पर इस्पात व सीर्मेट 
प्रादि कच्चा माल देने के लिये “राष्ट्रीय लघु उद्योग विगम! [पिल्ञांठ्फ़ा काशी 

#९ ऐसे प्रभ्ययत के लिये वृपया फिस्कल कमोशन, १६४६-५० की रिपोर्ट 
के पृष्ठ १०६-११४ को देखिये । 

# “म्रारतीय भ्रश्षास्त्र” ले० ब्यूवेट तथा सिंह, तृतीय हिन्दी संस्करण 
पृष्ठ २८५ । 
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परताहरतं९३ (७फए॒ण 0००) कई एक डिपो खोलने पर विचार कर रहा है। ऐसा 
एक डिपो परीक्षण के तौर पर लुधियाना मे खोला यया है । 

(२) प्राचीन व पिछड़ी हुई उत्पादन-विधियाँ व भौजार :--भारत मे कुटीर 
उद्योगों में भ्राज भी शताब्दियो, धुराने औजार, जैसे कि तेल निवालने की पुरानी 
घानिया, जुलाहे का हाथ करघा, झादि प्रयोग मे नाये जाते हैं । इनकी शकक्‍्ल-पूरत, 
झाकार श्रादि मे कोई परिवतेन नही श्राया है। फलस्वरूप इन झौजारों को प्रयोग 
करने वाली उत्पादन विधिया भी बहुत पुराती शौर पिछडी हुई हैं। इन उत्पादन" 
विधियों का पिछडापन गावों मे चमडा कमाने था मिट्टी के बतंन बनाने या किसी 
श्रस्प उच्यो। मे भली भाति देखा जा सकता हैं। इस पिछडेपन के फलस्वरूप इनका 
उत्तादन मात्रा भे कम, किस्म व समायन (थपं$0) में घटिया और वही घिसे-पिटे 
ढंग का तथा एक रुपवारहित और लागत में महगा होता है । इससे इनकी प्रतियीगी 
दशा को धक्का लगता है प्रौर इनके लिये बाजार में माय वहुत सीमित होती है । 

लघु उद्योगों में भी शैल्पिक ज्ञान की बहुत कमी है। उनकी उत्पादत-विधिया 
व उनकी मशीने व औजार भी बहुत उन्नत व झ्ाघुनिक ढंग के नही हैं। 

इस पिछडेपन का मुरुष कारण यह है कि कुटीर व छोटे उद्योग घम्धों के 
श्रौषारों, उत्पादन-तिधियों ग्रौर उत्पादों के क्षेत्र मे कोई झनुसन्धान नही क्रिया जाता 
है। मध्यजन, वैज्ञानिक, आाविध्क/रक, सरकार सभी इन झोर विमुख् रहे हैं शोर 


इममें लगे कारीगर, साधनो व शिक्षा की कमी के कारण, स्वयं कुछ कर नहीं 
सकते । 


उपाय :-कुटौर उद्योगों की प्रावंधिक कार्यकुशलता (]९०केणंव्ये जिल्००९७) 
को बढाने भोौर इनमे उरपादत लागत को कम करने के लिये श्रावश्यक है कि इनमे 
प्रयोग किये जाने वाले श्रोजारो व उत्पादन-विधियों में सुधार किये जाँय। सुधार 
की इस दिशा मे श्रभी प्रपार क्षेत्र पडा है । इसके लिये पध्रनुसन्‍्धान की भ्रावरयकता 
है। यह भ्रनुसन्धान स्वयं कारीगरो व लघु उद्योगपतियों के बूृते की बात नहीं है। 
अतः सरकार व इन उद्योगो के अखिल भारतीय सग्रठमो को इस ग्ोर भ्रग्ममर 
होना चाहिये । 
परन्तु यहा हमे दो तीन बातो को भौर ध्यान मे रखना होगा । एक तो यहू 
कि नये भ्रौजारों व नई उत्पादत-विधियों का केवल भ्राविष्कार ही काफी नहीं है। 
इन्हे कारीगरो मे लोकप्रिय बनाता और यह देखना कि वे इन्हे वास्तव में अपनाते है, 
भी पग्रावश्यक है। इसके लिये श्रदर्शन, प्रचार, नई प्रविधियों में शिक्षा का प्रवन्ध 
आदि सभो कुछ झावश्यक होगा। इस काये का बड़ा भाग सरक्षार को स्वयं करना 
होगा । साथ ही नये झोजारो के उत्तादत व पूर्ति का भी समुचित प्रवन्ध करना 
होगा । 
दूसरे कई एक उद्योगों में नई मशीने ऐसी होंगी जो बिजली से चलने वाल। 
हो | इपके लिये देश मे वजनी के उत्वादन को बढ़ाना झौर कछ्यों तथा गांवों में 
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इत उदधगों तक वहुंचाना प्राववदक होगा । साथ ही यह मो देखना होगा कि ठुंदीर व 
सप्ु-उद्योगों को सस्ती दर वर गह बिजली प्रदात की आय | प्राजकस केवल विजली 
के बढ़े उदभोताम्रो को ही सस्ती दर पर विजली दी जाती है। गाँवों में भी विजेली 
वहुच जाने से देश वी ग्रध॑व्यवस्था वास्तव में प्रगतिशील और विकेस्द्रित शर्थेन्व्यवस्था 
के हप में प्रौद्योगोकरस के मार्ग पर गगे बढ़ सकेगो $ 
परन्तु साथ ही यह बात प्यान में रखनी होगी कि इन नये झौजारों, शक्ति- 
चालित मशीनों व नई उत्वादर-प्रविधियों को इस प्रकार प्रषगाया जाय कि एइमसे 
देश मे 'प्राव॑घिर् बेकारो' ( ९८ेएणेत्हांध्ओ श्याणो०एएाथा?) विल्वुत भी ने 
पते । १६५१ कौ ग्राम व्‌ लघु-उच्चोग समिति (कर्वे समिति) ने प्रपदी रिपोर्ट में इस 
बाद पर विशेष रुप से शोर दिया है । 
४. [३) बित्त (गितरथा००) की क्ठियाई :--कुंटीर वे छोदे उद्योग की एक 
और बहुत बड़ी भर वास्तविक कठिताई पर्याप्त मात्रा में व ब्याज की उचित दर 
पर वित्त का ने मिलना है) कारीगरों व छोटे उत्पादको को कच्चा माल खरीदने 
घ प्तप्रह करने तप्ा तेपार साल संग्रह करने व मजदूरी प्रादे देने के लिये प्रत्यकालीन 
अगवा फार्यशील (४०:४४08) पृजी चाहिये। साथ ही, श्रोजार तया भ्रन्य उपतरण 
खरीदने, भूमि, इगारतो व मशीनों प्रादि मे ठिनियोग करने प्रोर जहां कुटी एजारोगरों 
की 'भ्रौद्योगिक सहकारी समितियां हैं, वहाँ इन समितियों में हिस्सा प्र'भी देने के 
लिये, कारीगरो व छोडे उत्पादको वो दी्घकालीन व मध्यकालीत पूंजी चाहिये। 
उन्लत उपकरणों व उत्पादन-प्रविधियों तथा प्रलग से बनी इमारतो का] प्रयोग करने 
बाले उद्योगी मे दीघेबालीन वूंजी को अवेक्षादत्त धधिक प्रवश्यवता होती है। हे हूँ 
इन विभिर्त भ्राषश्यकताग्ों को पूरा करने के लिये देश में मम्तोषजनक वुपवस्‍्त्या नहीं 
है । कारोगर बहुबा निर्धंत हैं। उनके पास भपती जमा पू जी नही है। ऋण के लि 
वे भ्रावशयक जमानत भी नही दे रात । साय ही उनसो पू जी की माग भी कम हो। 
है। झ्तः बड़े उद्योगों व व्यापारियों को वित्त प्रदाव करने वाले व्यापारिक वेक 
ऋण देते में लाभ नहों समझते ) उन्हें ऋण देने के लिये अलग्र से सहकारी स' 
संह्यायें श्रणवा प्रोद्योगिक सहकारी समितिया भी वहुत कम हैं| गांवों गे जो सह 
साख समिठियां हैं, वे प्रधानतः छिसानो को ही ऋणा देतो हैं; उद्योगो को ऋण, 
वे प्रणने क्षत्र से बाहुर का काम सपमती हैं। “उद्योगो को राज्व-्सहायना प्रषिति। दे 
(856 है।0 । 00०थ:6$ ८३) के प्रादघादों के अ्त्तगंत्त राज्य सरवा। ढ 
बुच्ध ऋण देती हैं । हाल ही में राज्य-सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ऋण । 
मात्रा में भी दिये जाने छगे हैं। परुतु तव भी इस सोत,सेपप्रस्त होने वाले , 
आवश्यपता से बहुत कम हैं । 'राज्य वित्तोय निगम ('छाशद एकांत 00 
78009) द्वारा भी परत बहुत सीमित मात्रा मे, मध्यकालीम' व,, दोध॑काली- 
हिये जाने लगे हैं। परसतु इन सद।रो भी बाप मही उछता) फलस्वरूप ऋण | 
ऐटे उत्पादवों को, साहुकारों व मध्यकतों घर ही निर्भर" गहन प्रड्था * है. ५ 


( ६० ) 


(एक्रणिण 0०४9) का प्रभाव, (70) मशौनों द्वारा तैयार माल की तुखना में 
कुदी र-उत्तादो की ऊंची उत्पादन लागत, झवः ऊंचे मूल्य-यह कारण सबसे प्रधिक 
महत्वपूर्ण है, (४) कुटी र-कारीगरो में किसी प्रकार के विपणनत-संगठन का अभाव | 
अत: वे भ्पने माल वी विक्री के लिये पूर्णतया मध्यजनों पर निर्भर हैं। मध्यजन 
माल के विज्ञापन ग्रादि पर कुछ खर्च नहीं करते, जिससे इतके वाजार का क्षेत्र 
विस्तृत नहीं हो पादा । 

इन सब कमज़ोरियो के कारण कुटोर व लघु-उद्योग वड़ें स्तर के डद्योगों 
को प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते हैं झौर उतके उत्पादों के बाजार का क्षेत्र 
सीमित ही रह जाता है । 


इपाय :--विपणन के क्षेत्र मे ग्रावश्यकता इस वात को है कि कुटीर व लघु 
उद्योगों के माल वी माग बढ़ाई जाय प्रौर उत्पादकों को इस माल का उचित मूल्य 
दिलाया जाय । माग को देश झौर विदेशों में दोनों जगह बढाया जा सकता है। 
आरत ही प्रतती वही जतसर्या के कारण, इसके लिये विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करता 
है ।* हा इसके जिये लोगों की क्रपदाक्ति को बढ़ाकर दवी हुई ग्रावदयकताप्रों को 
जगाता होगा । साथ हो, विज्ञापन, प्रदर्शनियो, मेलो, भण्डारों (£एए०मंधण)। 
शाभानकक्षों (9009७ हि००ा॥४ श्रादि के द्वारा कुटीर-उत्पादों का ब्यापक प्रचार कर 
लोगो वी रुचि इनके पक्ष में बदलनी पढ़ेगी | इस दिद्या में लखनऊ प्रे उत्तर प्रदेश 
सरकार का “कला तथा शिल्प-भण्डार' (४78 शाऐ ईःशीड ४ए०ांणा') थ्रौर 
मई दिल्‍ली में केन्द्रीय कुटीर उद्योग मण्डा< (एक्रापने (ग्रालह९ ]व0च65 
एजए०आंण्पण) पहले से ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों मे 
हसी प्रकार के भण्डार भन्य बड़े नगरो मे भी खोले गये हैं श्रथवा खोले जा रहे हैं। 
इसके प्रतिरिक्त विभिस्त राज्य सरकारे प्रमुष तगरो में प्रपने कार्य वेदों (०7८ 
(«॥7६९३) में दर्दकारी कौ वस्नुए' वनवात्ती तथा बेचती हैं| इस दिशा में ही राज्य 
सरकारों वो भौर झांगे बढना होगा। परन्तु केवल प्रचार से ही काम नह्षा चलेगा। 
बड़े पैमाने पर उत्पन्न सस्ते साल से सफत प्रतियोणिता करने के लिये बुदीर व लघु 
उद्योगों की प्रावैधिक वार्यकुशलता बढानी होगी जिससे कि वे भी नीची उत्पादन 
लागत पर माल तैयार कर सके ओर वेच सके । साथ ही, उचित उपाय पता कर 
बुदीर-उत्पादों में भी डुदीर-उत्पादों में भी मशीनों से बने माल वाला समावत (7090) प्रौर किस्म में से बने माल वाला समापन (ए88॥) झ्रौर किस्म में 

के दन्तराष्ट्रीय निशोजन दल, १६५३-५४ दिपका प्रभी थाग चलकर जिक्र 
किया जायैया, का भी इस सम्वन्ध में यह मत था कि "भारतीय बाजार सयार के 
संव से बदे सभाव्य (0८002)) घरेलू बाजा हें मे से एक है। यांद यह बाजार नयरों 
और गाँवों दोनों में पूर्णेदया वितरित ढिया जाय तो शायद यह अभी तक देखी गई 
सबसे बडी प्रौद्योगिय क्रास्ति को प्रोत्साहित कर सकता है श्र भारत को विश्व मे 
प्रमुख उत्यादद तथा उपभोगजर्ता क्षेत्रों मे से एक दना सकता है ।” 


६ ६8१३ ) 


एकरूपता लानो होगी । उचित संगठन के द्वारा उपभोक्ताश्रो की बदलती हुई रुचियों 
के भ्रध्ययत की, तथा उसके श्रनुसार नथेन्‍्मये डिजाइन निकालने को व्यवस्था करनी 
होगी । मध्यजनों पर विरभेरता को समाप्त अथवा कम करने के लिये कारीगरो को 
“सहकारी विपान सगठन' बताने होगे, जो, अन्य सस्थाप्रो के साथ, स्वयं भी ऊपर 
बताई दिश्वाझ्रो मे काम करेगे । 

विदेशों में संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, प्राघ्ट्रे लिया, तथा मध्य- 
पूर्व के देशो में हमारे कुटीर-उत्पादो की बिक्री के लिये ग्रच्छा क्षेत्र है । इन देशों से 
पहले से ही हमारी दस्तकारी की तथा कलापूर्स वल्तुप्रो की माय भाती रही है। 
उचित उपाय ग्रपनाकर इस मांग को और बढाया जा सकता है। यह देखा गया है 
कि इन देशों को एक साथ बडी मात्रा मे और नमूने के अनुसार माल की ग्रावश्यकता 
होती है | प्रतः हमे ऐसे ही माल की परूछि करनी चाहिये। इस दिशा में कुछ 
राज्यों मे अपनाई गई 'गुण-चित्ह योजना ( 04०३ 3878 30॥0॥6') बडी 
सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रत. इसे सभी राज्यो में व्यापक रूप से प्रपनाया 


जाता चाहिये | साथ ही, विदेशो में स्थित हमःरे व्यापार कमिश्नरो, भौर राजदूतो को 
इस ओर अभ्रधिक ध्यान देना चाहिये | 


१६५४२ पे अमरीकन सस्था, फोड़ फाउण्डेशन! की भोर से भारत मे लघु 
उद्योगों की दशा का अध्ययन करने भौर उनकी उन्नत्ति तथा विकास के सुकाव देने 
के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय नियोजन दल (उशाल्याकाका॥ शिक्यागंकह परट्शा)) 
बुलाया गया था । इसने विपणन के क्षेत्र मे तिम्नलिखित कई एक सस्थाप्नो की 
स्थापना की सिफारिश की थी:-- 

।) केस्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक स्वशासित 'विपणन-सेवा-मिगमा 
(४०४लांपढ़ 5०५६ (००१४०), जियका कार्य उपभोक्ताय्ो को माँग का 
सर्वेक्षणों (507४८४४) हारा पता चलाना, उत्पादको को इस भागों के प्रसुसार 
उन्पादन करने के लिप प्रोत्साहित करना, झादि होना चाहिये | 'विपशन सूचना सेवा! 
(िंश६शधग8 ४९७५ 36700९) इस नियम का एक प्रभिन्‍न अज्भ होता चाहिये । 
इसके द्वारा देश में प्रौर विदेशों में सभी प्रमुख बाजारों से सम्बन्ध स्थापित किये जाते 
चाहिये । 

(7) एक राष्ट्रीय रूपाकन विद्यालय (है पिशवांगाग इला०ण! ० 
]068808') जो डिजाइन (रूपाकन) झौर फेशन में सजनात्मक अध्ययन ((:ट्थाए6 
5(घऐ८७) का केद्र हो । 

म7) 'ग्राहक-सैदा निगम! (एएथण्पाधा३ 50०6 (०फृणबा०7), जी 


६ ओर विदेशी क्रठाओ्ो को माल की सन्दोषजनक पूर्ति सम्दन्धो सेवा प्रदान 
$ भौर 


(0) निर्यात विकास कार्यालय (सडएणा 0०एथ०णक०्का 080०5)-« 


एक उत्तरी अमरीछा मे, झौर एक योरप में । इनका काम दस्तकारो भौर कन्ात्मक 
बस्तुओ मे विदेशी व्यापार प्रोत्ताहित करना हो + 


( दर ) 


(५) पंगठन का घमाइ-भारत मे झूटीर व लशु उद्योग संगदित नहीं हैं, जब 
हि छोटे व वशिवरे *ए होगे के कारण, उतका सगरठित होता झत्यन्त झादश्झक है| इप 
संगेदन के प्रभाव में दे वड़े स्वर के संगठित उद्योगों से लगभग हर क्षेत्र मे, जंसे कच्चा | 
माघ घरीदने, तैयार मात्र बचने, वित्त प्राप्त करने, भ्रादि में मार खाते हैं। इसी 
अभाव के वाररा इन उद्योगों के क्षेत्र में झनुप्रवात व प्रध्ययन प्रादि को, 
कोई व्यदस्या नही है, जिससे एक प्रसें से इतकी प्रगति रुकी हुई है । प्रतः इन उद्योगों 
की विभिन्न कठिनादयों को दूर करनें के लिये इबका संगठित होना भत्यस्व 
झआावश्यर हैं ६ 









गिक्र सदृक्ष री गनितियों में सगठित किया जाय हाथ करघा जद्ोग में युनकरों की ऐसी 
बहूब सी समिठिण संगठित वी गई है और उ.हे पर्याप्त सफ्लदा भी मिली है। धन्य 
कुशीर वे सापरु उद्योगों ने भी इन्हें प्रोल्याहिंत किया जाना चाहिये । इसे 
समितियों के फिर झागे केसद्रीय ध्यवा शिखर संबझत होते चाहियें। उघर विद्धलि 
कुछ वर्षों में केल्ीय सरकार ने उद्योगों के विभिन्त वर्गों के लिए प्रशिल भारतीय 
मग्डत ठथया निगम ह्वारित्र किये हैं । इत मण्दब्ों तयां निगग्ों का प्रागे यथास्थान 
जिक्र क्रिया जायेगा। इनको स्थाउना में इत उद्योगों के विकास को काफ़ी प्रोसाहन 
मिल्रा है। १₹तु इनके साय ही यहू भी प्रारशयक है वि प्रायमिक् स्तर १र बारीगरों 
ब लघु उद्योगपद्धिदों को सहकारिता के शाधार पर संगठित किया जाय । 

(६) राम्य को मीतिः-देश में वुटीर व लद्॒ उद्योगों को होने दशा का एक 
और महत्वपरर्णा वारणए स्वतन्त्रता प्राप्ठि से पूर्व विदेशी यरक्ार को इस उद्योगों के 
भ्रढि उपेक्षा को नोति रहा है। हपे की बात है कि ख्वतस्थवा-प्राल्षि के यंश्चात्‌ से 
देश की क्नद्रीय सरकार व विनिन्न राज्य सरवारे' इन उद्योगों के पुनस्पप्ित व विकास 
में लगी हुई हैं । दस दिशा में इन के द्वारा उडाये जाने वाले पदों का इसो प्रध्याय में 
प्राय हय विस्तार सहित प्रध्ययन करेंगे । यहाँ तो केबल इतना कह दे कि बिता 
राज्य वी सहापता तथा संरक्षण के इसका देश मे मली माति विद्रास तथा उलति 
करना लगभग भ्रयस्‍्मव है ) 

( ) बड़ हतर के उद्योगों को प्रतियोगिता:--वुटीर व लघु छच्चोग ऊपर 
बतलाई गई विभिन्‍तर बटिनाइ्यों तथा क्मजोरियों के कारण बढ़े रतर के उद्योगों को 
अ्रदित्पर्षो वा सामना तहीं कर पाठे हैं, घोर अत. उसमे से बहूवे सो का हाय हो 
रहा है। उदाहरतावं, तेल निरालने के लिए धानियो का स्थान तेस की मिलेंसे 
रही है, चावल को हाथ से कूटने का स्पान बढे-बढ़े कारदाने से रहे हैं, दियासलाई का 
ढुटीर उद्दोग बड़े दियासवाई दारदाने के खामते जम नहों पा रहा है, इत्यादि, 
इस्पादि। परन्तु यहाँ हमें याद रखता है कि इस प्रशार कौ प्रठिस्पर्षा का सभी 
प्रकार के कुद्वीर व सु उद्योगों को सामना नहीं करता पड़ रहा है । कुछ डुटी र के सच्चु 
उद्योग बड़े स्वर के उदोगों के प्रतियोगी हें ध्ौर कुछ दही 


इसके लिये उशय यह है ह्वि कुटोर उद्योगों मं का येयरों को ओद्यो- 
५५ 
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लघु-उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए 'उद्योगों को राज्य सहायता श्रधितियम' 
पास किये गये । परन्तु ये सब पद किसी निद्िचन नीति के प्रगों के रूप मे नही लिए 
गये थे। श्रत: इनसे इन उद्योगो को विशेष प्रोग्सोाहन नहीं मिल्रा | 

१६४७ मे देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात सर्वप्रथम देश वी धर्थ-ब्यवस्था 
में कुटीर व लबु-उद्योगों के महत्व को भल्री प्रतार समझा गया। झौर देश की सर- 
फार ने भ्रपनी १६४८ की भ्रौद्योगिक नीति में इसे पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया । पंचदर्पीय योजदाग्रों मे इनके विक्रम के तिडदिचव कार्यक्रम प्रपनाये गये हैं, 
प्रौर ददतुसार कई एक महत्वपूर्ण पद उठाये गये हे! तीचे हम इनका अ्रध्ययत 
फ्रते हैं । 

प्रथम पचरवर्षोष योजना में कुटीर व लधु उद्योग--प्रथम्म ग्रोजना मे ग्राम 
उद्योगों को वही भहत्व प्रदान नहीं किया गया था, जो कि इन्हे दूसरी योजना में प्रदान 
किया गया है । यह इसलिये, व्योकि प्रयम योजना खाद्यान्न तथा प्रम्य कृषि उपज 
जैसे कच्ची पटसव व कपास श्यदि की कमी और युद्ध तथा विभाजन के द्वारा डाले 
भये भार की पृष्ठ भूमि में बढाई गई थी। भरत: इस योजना में कृषि, मिचाई, बिजली 
और यातायात को ऊची प्राथमिकता दी गई थी । तथापि, इस योजना में भी ग्राम 
व सघु-उद्योगों वा देश की ग्र्थ-ब्यवस्था थे, विदोषतया गाँवों से (पग्रवर्याप्त रोजगार 
प्राप्त) लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से, महत्व पूरी तरह से माना गया घा, झौर 
साथ ही, यह भी बहा गया था कि केरद्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन्हे भी उतना 
ही महत्व प्रदगन करे जितना कि कृषि को दियां गया है | 

साथ हो, ध्ञायद सब से एहली बार सम्पूर्भ देश के दृष्टिकोण से प्रौर एकीकृत 
रूप (]76679९0 897९7) में इन उद्योगों के विकास की फठिनाइयों प्रौर 
समत्याभ्रों पर विचार बरने का प्रदत्त किया गयाच्ा। इन उद्योगों के प्राधिक 
झाघार को मज्यूत वनाने वाली विभिन्न नीतियों भ्रौर उपायो की सिर्फ़ा शा की गई 
थी। योजना में निम्नलिखित दस ग्राम उद्योगों वे विकास के कार्यक्रम भी शामिल 
किये गये थे- गाँवो मे तेल का उद्योग, नीम के तेल का सावुन बनाना, घात की भूसी 
निकालना, ताइ का मुह बनाना, गुड और खांड वा उद्योग, चमदा उद्योग, कम्दत 
उधोग, हाथ से कागज बनाना, मधुमत्रखीपालन, भौर दियामलाई का बुढीर 

उद्योग । इसके प्रतिरिक्त, खादी स्‍झ्रौर नारियल वी जटा के घन्षे के विकास के दारे में 
भी प्रस्ताव रखे गये थे। योजना का सामान्य उद्देश्य इन उद्योगो का पुनस्स्थापन 
करता था, जिसमे 9 ये ग्रामीण जनता वो पश्रतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकें । 
थोजनाकाल में उठाये गये घद--प्रधथम गोजनाकाल में इस क्षेत्र में निध्न- 
लिखित दो सबसे प्रधित् महत्वपूर्रो पद उठाये गये थे :--- 

(१) ग्राम भौर लघु उद्योगों के विकास के लिये श्रलग से एक घन-राधि रखी 
गई थी। मूल योजना में केद्दीय सरकार द्वारा १४ करोड ह० भौर राज्य सरकारों 
द्वारा १३ करोड़ र०, इस प्रतार कुल २७ करोड़ रु० व्यय विये जाने थे। सशोधित 
योजना से इस रकम को वदाकर लगभग ३० करोड़ द० वर दिया गया था। इसके 
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अतिरिक्त, १६४५३ में मिल में बने सूती कपडे पर लगाये गये १ पैसे प्रति गज 
के उपकर से प्राप्त घन सादी तथा हाथ करधा उद्योगो को विनोय सहायता देने के 
लिए प्राप्त होना था अनुमान यह था कि इस प्रक्वार इन उद्योगों पर लगभग ४६४ 
करोड रू० व्यय हेगा । वास्तव में ड३ ७ करोड रु० की रकम व्यय हई, जिसमे से 
३३ ६ वारोड रु० का व्यय केन्द्रीय सरकार और उसकी सस्थाझ्रो ने क्या और इप 
व्यय राज्यसरकारों ने किया। केन्द्रीय सरकार के इस व्यय मे २० करोड़ र०की रकम 
ऊपर ह्वाये गये उपकर से प्राप्त हई थी । इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास 
योजनाग्रो के बजट में कुटीर उद्योगों के कार्यक्रम के लिए लगभग ७ करोड रु० की 
व्यवस्था की गई थीं। वास्तव में यश १ - करोड रु० हो व्यय किये गए । 

(२) ग्राम और लघ्चु उद्योगो के नियोजित विक्राम के लिये सगठन सम्बन्धी 
सबसे महत्वपुर्णो पद निम्नलिखित ६ झखिल भारतीय मण्डलो की स्थापना झथवा 
पुनगंठव थाः-- 

() प्रखिल भारतीय हाथ करघा मण्डल (+॥ कितें॥ पिशाती0०ा0 

छे0शात) ... (प्रक्तृदर, १६५२ मे स्थापित), 

(४) अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल (ह] गा09 निशातेंलिश्लीड 

8०070) ... (नवम्बर १६४२ में स्थापित), 
(0) अम्ल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल [8)॥॥ पाती शिव 
& ५॥॥9₹6 [0एशा९8 छ0आ0) ... 
'फरवरी १६५३ मे स्थापित): 

(४) नच्चु उद्योग मण्डल (9॥9-5९४]6 [00080768 छि0950) 

(नवग्बर, १६४४ में स्थाहिति); 

(५) केन्द्रीय सिल्क्र म'डल ((शाएशें 90 छे000) ... (पप्रौल १६५२ 

में पुनर्गठित): और 

(५३) नारियल की जटा मण्डल (0०7 छ0»70) ... (छुलाई, १६५४ में 

स्थापित) ! 

लघु उद्योगो के विशास के लिये लघु उद्योग मण्डल के अतिरिक्त निम्नलिखित 
संस्थाग्रों की भी स्थापना की गई थी-- 

(ग्र) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम [रि्मांणाओं जगाओं] वातेपनाह8 (0- 

०:४७४०७) . .. “फरवरी, १६५४५ में स्थापित) 
(ग्रा) लघु उद्योग सेवा झालाये (599) ॥ठे।इंरंट३8 56506 जाए) 
इसक्ते अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने सु उद्योगों के लिये एक विकास आयुक्त 
(0०5 थें०एण्था। (०फ्रांड्शंणाश) को नियुक्ति की त्था राज्यों के उद्योग 
विभागों को भौर मजबूत किया गया । 

ये मण्डल राष्ट्रीय स्तर पर कायें करते हैं, और अपने अपने क्षेत्र के उद्योगों 
के विकाप्त के लिये, राज्य सरकारों व अन्य सगठनो के सहयोग से, भ्रावेधिक प्रशिक्षा 
विपणन को सुविघाप्रो, उत्पादों के प्रमापीकरण (58॥0०707०७४०७) और डिजाइनो 
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में सुधार, तथा कारीणये को बन्य कई प्रकार की महायता भादि प्रदान करते हैं) 
इनकी क्रियांग्रो मे कुटोर व लघु उद्योगो व दस्तकारियों की दशा धीरे धीरे सुपर 
रही है और देय की प्र्थ-व्यवस्था मे उनके महत्व तथा स्थान को माना जाने लगा है । 

यहाँ प्रथम योजना को समाप्ति के पर्दाद्‌ इसी क्षेत्र में हुई निम्तलिश्वित 
दो प्लौर घटनाग्रो को बता देना अनुचित न होगा:-+ 

(१) ग्रप्नौल १६५७ में माँखल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योण मण्डल के 
स्थान पर एक “खादी तथा ग्रामोद्योग थ्रायोग' की नियुक्ति की गई है, जो इस भण्डल 
के सभी कार्पों' को सम्पन्त करता है तथावि, इस प्रायोग को उसके वार्पों' के सावन्ध 
मे सलाह देने के लिये एक खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल का भी संगठन किया गया है 

(२) प्रप्रैल, १९५४८ में भारतीय दस्तकारी विकास निगम की स्थापना 


की गई है । 
गाचे हम “राष्ट्रीय लपु उद्योग निगम: तथा भारतीय दस्तकारों विकास 


हिगम! के बारे मे संक्षेप में पढ़ते हैं। लघु उद्योग सेवाशणलाप्रों के बारे में इसी भ्रध्याय 
में थरागे यथास्थान पढ़ा जायेगा । 
राष्ट्रोय सप्‌ उद्योग पिगम (रिशांणा॥ं 5द्यावों! [पपो5० (०फुण2४०७) 
स्थापमा-- इस निगम वी स्थापना भारत सरकार ने फीड तत्षा के प्रस्त 
इष्ट्रीय तियोजन दल॥ को सिफारिश पर फरवरो, १६३५४ में की थी | 
यह निप्न एक निजी सीमित कापनों (?#ए88॥९८ लंग।हऐ (07 
एशा के रूप में संगठित किया गया है। इसकी प्रधिकृत पूंजी १० लाल ह०। 
जिसका पूँणें रत से भारत सरकार ते प्रभिदात (5ध5०)०९) किया है॥ भार 
सरकार निगम को कार्यशील पूजी प्रद्ात करने के लिये समव-समय पर ऋण तर 
श्रनु्व देती है। इसके जन्म,मे लेकर ३१ मार्चे, १६५८ तक केद्रीय! परकार 
विगम के लिए १९३० करोड़ हपये के ऋण पौर २८ लाख स्पये के भनुदात स्वीक 
किये हैं । १६५५ ४६ के वजट ये १*८६० करोड़ रु० (१२० करोड़ हु: के ऋण त 
६८ साख ० के प्रनुदान) को व्यवस्था की गई है । 
उद्ददेइय वे कार्ये--इम निगम वा मुख्य उद्देश्य देश में लघु उद्योगों 
सहायता देवा, पित्त प्रदात करना, उनका संरक्षण करता तथा ऊछ्हे प्रोत्साहित के 
है। निगम वे वार्य-क्षत्र के हप्दिगोण से सपु उद्योग उप्त उद्योग को मात्रा जा 
जिसमे यदि दिजत्ी का प्रणोण होता है तो एक पाती में ५० श्रथवा इससे कम श्र 
कार्य बस्ते हो, भौर यदि विजली का श्रयोग रही होता है तो एक पात्ती मे १० 
प्रधिक व्यक्ति कम ने करते हो, ग्रोर जिसकी पूजी सम्पत्ति ५ लाख रु० से श्र 
की ने हो। निगम के मुख्य बार्य निम्नलिछित होगे:-- 
(१) कै द्रीय एवं राम्प सरवारों से लघु उद्योगो से लिए पर्याप्त मा 
आदेश (0:व25) प्राप्त बरना; 
७ इग दल के ढारे मे इसो भ्रध्याय में झांगे गथास्थान देलिये। 
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(२) जिन लघु उपक्रप्ों ने इस प्रकार के आदेश प्राप्त किये हो, उन्हे वित्त 
तया प्रावंधिक्त सहायता, आदि प्रदान करना, जिससे वे आदेश की दस्तुप्नो को इच्छित 
प्रकार एवं प्रमाण की बना सके. 

(३) दोटे कारखानो को किराया-क्र्य प्रणाली [7९ ?प्राट)886 8 जंध्या) 
के झाघार पर मशोने देता 

(४) लबु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री व्यवस्था मे सहायता देना-- 
इसके लिये मुख्य उत्पादन-केस्दों मे थ्रोक बिक्नो के डिपो खोलना, और चलती फिरती 
गाड़ियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु उद्योगों वा माल वेवना. 

(५) बडे उद्योगो एवं लगु उद्योगों के बीच समन्वय लाने क्षा भ्रयत्व करना, 
जिसमे कि लबु उद्योग बड़े उद्योगों को क्‍्ाउस्यकता की मोणा वस्तुओं तथा पूर्जो का 
आदि को उत्पन्न कर सके'. स्‍न्‍्लौर 

(६) बैंको तथा ग्रन्य सस्याप्रो से लबु उद्योगा को मिलने वाले ऋणो क्रा 
झभिगोपत करना तथा ग्रारण्टी देना । 

कार्यक्रण --निग्म को स्थापित हुए तीन वर्ष से ऊपर हो गये हैं । इस छोटी 
सी अवधि में ही निगम ने सराहनीय कार्य क्षिया है। इसने लबु उद्योगों को ३२ लाज 
रू० के सरकारी झार्डर प्राप्त कराये हैं। इसने राज्य व्यापार निगम की मार्फते रूस 
को एक बार २॥ लास जोडे जूते और फिर ६५,००० जोडे जूते और पोल'ड को 
५४,००० हजार जोड़े जूते भेजने के आर्डर प्राप्त जिये है । इसने फरवरी १६५८ के 
झन्त तक किराया-क्रप् प्र्याली के ग्राधार पर दी जाने वाली कुल तम्भ्ग रे२१ 
करोड रु० के मुल्य की लगभग ४ हज़ार मणीतों के लिये प्रार्थेना पत्र स्वोक्तार किये, 
औ्रौर इन में से १*७४ करोड़ र० के मूल्य की लगभग २६०० मशोनों के लिए बात" 
चीत पूरो को । छोटे कारखानो में बने माल को बेचने में सहायता देने के लिये निगम 
ने निम्नलिखित स्थानों पर थोक वजिक्रो के डिपो खोने हैः--आगरा (जूते), स्लीगढ 
(ताले). छुरजा (भिट्टी के बर्तन), क्षलक्त्ता मूत्री हौयरी), लुण्यिना (ऊनी होज्ञरो, 
सिलाई मश्ीने और साइकिलो के हिस्से), बन्पई (रुए तथा वादिय) और रेनीगुन्टा 
(कांच के मतके) । छोटे कारातो की लोहे तथा इस्पात सम्बन्धी आवश्यक्षताग्रों को 
पूरा करने के लिये निगम ने तुधियाना में कच्चे माल कः एक डिप्रो भी खोला है। 
निगम ने लघु उद्योगों द्वारा बनाये गये माल को ग्रामीण क्षेत्रों मे बेचने के लिये तीन 
चलती फिरती गाड़ियां भी चलाई है । 

सहायक्त नियम ($एफशवीआए (०ए०्प्या7००):-- निगम के कुछ कार्यों का 
विकरेन्द्रीक रण करने के लिए फरवरी मार्च, १६५७ में वम्दई, कछकत्ता, मद्राय और 
दिल्‍ली में चार सहायक निगम स्थापित किये गए है । प्रत्येक सहायक निगम की 
ग्रधिकृत पूजी १० लाप रु० और परिदत्त पूजी र॥ ला २5 है। 

भारतोय दल्तकारी विकात्त निगम | ए07 िशाताजाबगीड 6: लफुकराा 
(एणएएणर्णोणा) :--भारतोय दस्तक्ञारियो के विकास और दस्वकारी की यस्तुओं को 


१ छा) 


देश-विदेश में ्वपत बढाने के लिये भारत सरकार ने अब्रैल, १६४८८ से इस निगम को 
स्थापना की है । निगम की ग्रधिकृत पूजी १ करोड़ ढ० है। 

निगम का मुख्य उद्देश्य दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन को वाशिज्यक 
आधार पर ध्यवस्थित करना होगा, ताकि ग्रधिक से अधिक चौोजें तैयार करके विदेशों 
मे भ्रेजी जा सकें और साथ ही घरेलू श्रावश्यकतायें भी पूरी हो सकें। इसके लिये 
निगम जिक्री-केद्ध, एज सिया ग्रादि खोलेगा और व्यापारिक वम्पतियों से हम्पर्क 
रखेगा (| वह इस वात का भी सर्वेक्षण करेगा कि विदेशों मे भारतोय दस्तकारी की 
चीजें श्रधिक से मधिक कंसे खपाई जा सकती हैं | तिगम सहकारी संस्याग्रों झ्ार 
दस्तकारों की सहायता से तथा अपने उत्पादन-केन्द्र खोल कर अधिक मात्त तैयार 
करायेगा | इसके अ्रतिरिक्त, नियम उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन के उन्‍नत तरीके अपन्ने, 
अच्छी प्रतनत्घ-व्यवस्था कायम करते भौर भाल को खपत बढ़ाने में दस्तकारों की 
सहायता करेगा । दधापि, निगम अखिल भारतीव दस्तकारी मण्डल पभ्रथवा राज्य 
सरकारो के भ्रन्य सेंगठतों की क्रियाप्रों को किसी प्रकार समाप्त नदी करेगा । 

सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम [(00079000 7007000 ए0870770).ल्‍5 
प्रथम पचवर्षीय योजना का एक भ्रोर महत्वपुर्ण पहलू सम्बन्धित विशाल तथा लब्ु 
उद्योगो के लिये सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के सिद्धान्त को झपताना था ॥ योजना में 
यह धिफारिश की गई थी कि, सुधार के भनन्‍्य पदों के साथ, भीति का प्रथम उद्द शय 
यह होना चाहिये कि प्रत्येक कुटोर उद्योग के लिये एक ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था की 
जाय, जिप्तमे वह प्रगठित रूप से कार्य कर सके । जहाँ कही एक विशाल उद्योग व॑ 
कुटीर उद्योग में प्रवियोगिता हो, वह्ठा (कार्यक्रुशलता, विकास के तजिय्ये क्षेत्र और 
रोजुगार की सम्भावना प्रादि बातो को ध्याव मे रखते हुए) सम्मिलित उल्लादन 
कार्यक्रम बताने का प्रयत्त क्या जाना चाहिये । इस कार्यक्रम को ऐसे चलाना चाहिय, 
जिससे कि दोनो प्रकार के उद्योग धीरे-धीरे घतिध्ट रूप से एक टूमरे के प्रग हो 
जायें। ऐसे कार्यक्रम मे निम्तलिखित एक या भ्रधिक बातें झ।मिल हो सकती हैं :-- 

() कुदीर उद्योग के लिये उत्पादन के क्षेत्रों को सुरक्षित रखना; 

(0) विशात्र उद्योग की क्षमता के विस्तार पर रोक लगाव; 

(॥४) बिद्याल उद्योग के उत्पादन पर उपकर (८८5७) लगाता---इससे प्राप्त 
घन से कुटी र उद्योग को विक्रासार्य सहायता प्रदाद करना; 

(0) बच्चे मालो वो पूर्ति को व्यवस्था करना, भौर 

(५) पनुसन्‍्धाद तथा प्रश्षिक्षण आदि में शादानन्पदान एवं समस्वय 
स्थापित करना 

भभी तक किसी भो उद्योग के लिये पूरा रूप से तैयार सम्मिलित कार्यक्रम 
नहों बनाया गया है । तथापि, कई एक लघु-उद्योगों के विक्षाप एवं सहायतार्थ ऊपर 


लियी बातो मे से एक या अधिक को झवनाया यय्ा है। इसक्रे बुद उदाहरण तीचे 
दिये जाते हैं :-- 


(६ ६६) 


कुछ प्रकार के मूतो कपड़े (जैसे कुछ निश्चिद चौड़ाई वे किनासी की घोनिया, 
साढिय, छु गिया प्रादि) वा उत्पादन हाथलग्घा उद्योग दे लिये मुसक्षित बर दिया 
गया है । वी मिलो के उत्पादन पर १ प्रैमा प्रति गज का दर पर विशिष्ट उपकर 
(5ए९८५। (८३७) बगाया गठ् है प्रोर इस प्रकार प्र प्त घन-राशि (योजनाकाल में 
२० कएड ४०) मे हाथ-वन्चा मोर खाद उद्योग वो वित्तीय सहाप्रता प्रदान की 
जाती है । 

चामड के सूत्रों भौर चमडा १ मारते के उद्योग मे पहले से स्थित बढ़ो मिलो 
के पर्याप्न विस्तार ग्रववा नई दही मित्रों की स्व॒एरना के सभी प्रार्धना-पत्रों की इस 
हृष्टि में परीक्षा की जाती है हि उनका कुटीर व लघु उद्यागों पर मम्मवतः क्या 
प्रभाव पड़ेगा | इस नौति के फलस्वरूप प्र एम योजना के आरम्भ से अब तक इस 
उद्योग में त ही तो कोई नई वी मिल की स्थापता वा ध्ौर न ही पहले छे स्थित 
बडी मिल के पर्याप्त विस्तार का कोई प्रार्यना-पत्र सरकार से झनुमति पा सका है। 
इसके प्रतिरिक, मा, २६५४ से चमड़े के जूतों के वड़े पैमाने के उद्योग पर छपादव- 
शुल्क लगा दिया गया है । 

दियाप्तनाई उद्योग मे, दियासलाई वी २१ गुर्म दिख्िया प्रतिदिन तक 
उत्सस्त करते वाले कारतातों ता एक तथा 'डी' (0) वर्ग झामिल क्या गया है, 


प्रौर इन कारपानों को उत्ताइन-शुल्क थे मिलन वाली छूड (॥०७०।८), को बढ़ा 
दिया गया है । 


भ्रस्य उद्योग :--बंडी मिलों द्वारा कपड़े की छताई को उसके १६४६-५४ की 
अवधि के प्राधिक्तम उत्तादने तक सीमित कर दिया गया है। कपडेव्नावे 
(७६६७४६४५७४७४४७६) ने बड़े द(एदनों की क्षमता के दिस्तठपर पर सोक्त क्णा दी 
गई है। नहाने के सादुन के उद्योग पर विमेदात्मक (णिििल्ता/ओ) उन्पादन-शुल्क 
लगापा गया है, और मांदुत बनाने में प्रयोग होने वाले नीम के तेल व अखाय तेलों 
प्र (३ प्राटा प्रति मेर की) प्रव॑-महादइता (80080) ) दी जाती है। बहूत से प्रन्य 
इ्य्योगो, शिनमे कई प्रकार के इषि-प्रोजार, फर्नीचर, खेलों कोमसामान, सलेटेंव 
पुमिले', दोही, लिखते की स्थाही, चाक़. मोमवर्नियों घादि वे बच्दोग झामिल हैं, यह 
निएंय किया गया है हि उन्पाद का और हिस्‍्ार छोटे कारखानो के निग्ने सुरक्षित 
रखा जायेगा । 





वित्त :--प्रथम योजना े ग्राम तथा लघु उद्योगो के विदास के लिये पर्याप्त 
वित्त की ध्यवस्पा पर भो बहुत जोर डाला गया था । इसके लिये दो मुत्य सुझाव 
रखे गये ये-एड् तो ग्रामीण चाटीयरों का 'ग्रोद्योगिक सहृत्रारी समित्तियों' में संगठन, 
प्रोर दूमशा, राज्यों में विन नियमी (िपवआटट (ग्रए०प्वप०5) का सगठम । प्रथम 
योजनावाल पे औद्योगिक सहक्ानता' ने तो बहूव कम प्रगति की है। नेवल हाथ- 
करपघा उद्योग में ही दसकी उस्तति उसाहजनद रहो है। तथापि, वित्त-्यवस्या 
सम्बन्धी धन्य दो दिल्लाग्री में मत्वपूर्ण कदम उठाय गये हैं | एक तो जघु दे मध्य 


(४७% 


उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिये १३ राज्यों में राज्य वित्तीय निगम 
स्थापित किये गये हैं। १६५४०५६ मे इस निगमो ने ३ करोड़ झ० से अधिक 
के ऋण स्वीकार किये; इसमे से १५ करोड़ २० के ऋण दारतव में दिये गये ३ 
दूप्ते, उद्योगों को राज्य-्सहायता भषिनियम (छगद #ए ॥0 ]तपशपेट5 
०७) के प्रन्तग्ठ कुटोर व लड्॒ उोगो को दिये जाने बाते ऋणों के नियमों 
व शर्तों आदि को श्रधिक प्रासात कर दिया गया है, झौर प्रधिक मात्रा मे ऋण दिये 
जामै लगे हैं । योजना के बश्रन्तिम दो वर्षों में इन नियमों के भघीन लगभग 
३ करोड रु० के ऋरा स्वीकार किये गये वे । 

चोघ तथा प्रशिक्षण (स्िलव्ट्याथक शत. वीग्यएंणट्) ३-प्रयम पचवर्षीय 
योजना मे यह सिफारिश कौ गई थी कि ग्राम उद्योगो, दस्तकारियो भोर लघु उद्योगो 
में शोध दया पशिक्षण की स्यवस्था को अधिकतम महत्व अदात किया जाना चाहिये, 
और इसके लिये कई एक प्रकार की शोध व प्रशिक्षण संस्वाप्रो को स्थापना व कार्य 
को के अपनाने के प्रस्ताव रखे गये थे । तदनु मार, प्रथम योजना काल में कई एक 
मह॒त्वपूर्रो पद उठाये गये हैं । 

सु उद्योग सेवा घालायें (55) 00050765 567 एं6८ फिडध0९5) २-+ 
१६४३ में भारत सरकार ने सधु उद्योगों की समस्याभ्रों का प्रध्ययव करने के लिये 
पझ्रमरीकन संस्या, फोर्ड फाउन्डेशन के द्वारा विशेषज्ञा का एक पन्तर्रोष्ट्रीय नियोजन दल 
बुलाया था ( इस दल की सिफारिश पर बम्दई, कलकत्ता, मंद्रास भोर दिल्‍लो में 
चार प्रादेशिक (पै९९००४|) 'लघु उद्योग ऐवा शाप्तायें' स्थापित को गई हैं। इनकी 
शासायें धिवेद्म्‌ , हैदराबाद, पटना, लुधियाता, राजकोट भोर प्रागरा में स्थातित 
की गई हैं। इसाहादाद, कटक, शिलाग , इन्दयौर, हुवली भ्रौर दंगलोर में भी ऐप्ी 
घाखा-शालापो को सोलत का निरुय लिया गया थां। ये सेवा दालायें लघु उद्योगों 
को उन्मत प्रदेष्ियो, उपकरणो, डिजाईबो ग्रौर (७50009) प्रादि के बारे में 
प्रावेधिक सेदायें, सलाह और सहायता प्रदान करती हैं । इसके लिये इन दालामों में 
विभिन्‍न विषयों जँसे मेकेनिकल इंज्लीनिर्यरेंग, वेशूत इंजीनियरिंग, रासायनिक 
इंजीनियरिंग, चमडा कमाता, बढ़ईगी री, छोहा री, भराविक गव्नेपए, व्यापारिक प्रबन्ध, 
इत्यादि के विशेषज्ञ रहते हैं। कुछ विशिष्ट लघु उद्योगों, जँसे फाउन्डी (०४००७), 
सबिक्ल श्रौजार भादि के लिये विदेशी विशेषज्ञों कौ सेवाधों को भी प्राप्त किया 
ग्या है $ 

अपिल भारतौय खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डल ने ग्राम उद्योगों मे प्रनुस्ंधान 
के लिये वार्धा मे एक केद्धीय प्रोदोगिक-शाना (काश "०८०७णण्ट्रान्न 
फ़ड7०) की तथा का्यगरों के प्रशिक्षण के लिये नासिक में एक केन्द्रीय अशिक्षस- 
शाला घोर देश के प्र्य भागों पें क्षेत्रीय प्रशिक्षण-शालाय स्थापित को हैं 

# इनके विस्तृत अध्ययन के लिये हृएयथा भगत भ्रब्याय में यवास्थान 
देखिये 3 

रा 
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लदु उद्योग मण्डल के कार्यक्रम में कई उद्यागों, (जैमे चढई का वास, 
लोहारी, चपडे का काम झौर मिट्टी के,वर्ततो का कामी के लिये आदशे कर्येजेस 
(3०व९ ६०, कफुडे, झौर कुछ बन्द के लिये केनरोय कार्ये-केद्रो प्रौर सेवा-कै दो 
सहित सहकारी सम्रिठियों वी स्थापना शामिल है ॥ 
अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने नये रूपाकनों व ढंगो ([2८2£78 ७ 
ए॥॥।९८०७) झ्औौर उल्त विधियों में शोघ को सहायता दी है, दश्तकारों को व्तुभो 
का विपणाय सम्बन्धी सर्वेक्षण संगठित किया है और देश मे तथा बाहर दस्तकारी 
की वस्तुप्रो की प्रदर्शनियों का प्रवन्ध किया है। भ 
इसके झतिरिक्त राज्य सरकारों को योजताओं मे प्रशिक्षण सुविधा कै 
लिये घन की व्यवस्था को गई है । १६५४-५५ तक इसके लिये ४ करोड ० रखे 
गये थे । 
प्रशिक्षण मुविवाये मुख्यतः दो झलर पर प्रदान को जाती हैं--एक तो 
औद्योगिक विद्यालयों ([#00शमगंशे $0॥००७) में, और दूसरे, बाम करने वाले 
कारीगरो को प्रशिक्षण व प्रदर्शन दलो तथा स्थुदानल कक्षाओं (वपशां०्प्णो 
(888९9) भ्रादि के द्वारा 
विपणन (#07:९४॥8) :--दस्तक्षारी की वस्तुप्रो के विपणन के संगठन 
के सम्बन्ध भे प्रथम योजता में यह सिफारिश की गई थी कि उपभोक्ता सहकारी 
समितियों ((0एशपशा*' (७-णृा७३६९०) को “उत्पादक सहक्ारी। समितियों 
(ह०१४८०७ (७-०ए९४४६८४) मे सम्बद्ध ,किया जाय, और भण्डार (पैफ्'णांह) 
खोले जायें ) तदमुषार, बड़े नगरो में खाद पग्रामोद्योग तथ। दस्तक/रियों के लिये 
यड़े भप्डार खोले गये हैं। हाथ-ऋरघा मण्डल ने प्रत्येक राज्य मे कई एक बिक्री-केन्द् 
(8०९5 [000०७] खोले हैं, भौर धुमतीफिरती बिके गाडिया (3फ्€ 5268 
१४78) भी चलाई हैं। 
सरकार को सामान क्रय नीति ( 50एटयाशशाओ' 076 शिए्टप8९ 
2०४०३) “प्रथम योजना कान में एक पौर महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि सरकार 
ने सामान क्रप समिति (9965 एफएएै2३९ (०ए0ग४।६४) की सिफारिश को 
सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया है कि वहे कुछ निश्चिचत प्र्ार का सामान केवल ग्राम 
व लघु उद्योगो से हो खरीदे, और इन्हें बडे उद्योगो के'माल के मूल्य से ऊचा मूल्य 
दे । फलस्वस्प सरकार ने कुटोर व लघु उद्योगों से १६९२-४३ मे जहा ६६ लाख 
रु० को माल खरोदा थ, वहा १६४४-४४ से १०४ लाख छझ० का माल 
खरीदा | 
प्रगाई क्षं्र कार्यक्म (ग्रात्णसरछ 47035 [:0ह700078)-- प्रथम योजना 
बाल में खादी भौर ग्रामो योग [मप्डल ने ग्रामोद्ये गो के विकास]के,लिए एक 'प्रगाढ़ 
कब कार्यक्रम' झारम्भ किया था [इस कार्यक्रम का अद्देशय २० से ३० हजार को 
जनसस्या के ३० से ४० शादो के सम्मिल्ति अदेश का सर्यागोत झाधिक विकास 
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करना और ग्राम क्दोगो का विकास इस विकास कार्यक्रम के एक अविभाज्य श्रज्ञ 
के झूव में करना है। प्रथम योजनकाल में ऐसे ३५ 'प्रमाढ लझ्षेत्रो' मे काम आरम्भ 
किया गया था । 

आ्ौद्योगिक बस्तियाँ [(त0ज्ञांंशे िधेश€४).-प्रयम योजना काल में लघु 
उद्योगों के विकास के लिये उठाया गया एक और महत्वपूर्ण पद झौद्योगिक वच्ततियों 
तथा उपनिवेधों (( 0॥00/८8'की स्थापना है। १६५५-५६ में विभिन्न झ्ाकार की १५ 
औद्योगिक वस्तियों की स्थप्पना को स्वीकार या गया था । ऐसी प्ौद्योगिक बस्तियाँ 
बडे कसवो या सगरो के समीप उचित स्थानों पर स्थापित की जा रही है | इसके 
शशहरण हैं नई दिहली के वाय ओखला' और इसाहा।बाद वे पास नेनी मे रधापित की 
गई भ्ौद्योगिक वस्तियाँ । यहा था तो राज्य सरकार लघु उद्योगपतियों को स्थान 
(56»बेच देदी है या कियाया क्र इणाती पर उठा देती है या इमारतें वताकर 
उन्हें या को किराये पर उठा देवी है या सीधे झ्यवा क्रिराया-क्रपप्रणाली पर बेच देही 
है । इन बस्तियों में सरकार कुछ सामान्य सेवायें प्रदान करतो है । इन बस्तियों की 
स्थापना का एक मुरुय उद्देश्य यही है कि वहुत मे लघु स्तरीय उद्योगों व कारणातों 
को एक ही स्थान पर स्थापित कर के सम्मिलित सेवाओं भौर अन्य सुविघाझरो, जैसे 
कि भच्छा)सुविधाजनक स्थान (शो), बिजली, पत्ती, गैस, भाष, संचित हवा 
((०कए7९४६८१ #।7), रेल से माल उतारने तथा चढ़ाने वी सुविधा (फिक्षी७७५ 
94085), मुरक्षा (१8० शाप शैदाए) ग्रादि का लाभ प्राप्त कराण जाय। 
इससे उनती कायेक्षमता बढ़े गी, उत्पादन में एक समान प्रतिमान (#शगवेशाते3) को 
बनाये रखा जा सकेगा और माल तया उपकरणों का दचतपूर्णों भ्रयोग होगा । साथ ही, 
पास पाम स्थित होने के कारण, बुद्ध उद्योग ग्रन्थ उद्योगों की वस्हुप्रो भौर सेवाग्रो 
को प्रधिक अध्दी प्रद्वार प्रयोग कर पायेंगे जिससे बे परस्पर निमेर व यूख हो 
जायेंगे । साथ हो ये वस्तियां देश के उद्योगों के विवन्धीव रण में ओर प्रादेशिक 
प्रौद्योगिक विक्राप्त मे बहुत सहायक सिद्ध हीगी । 

थे बस्तिया माघारणतः दो प्र हर वी है : एक तो बड़े शहरों तथा शहरी 
क्षेत्रों के समीप बड़ी बश्विया तथा दूपरी सामुदायिक विकास खड़ों से वनाई गई 
छोटी दस्तिया। बड़ी १ दरती बसाते पर लगभग रे० से ३० लास रपये 
लागत झ्ञाती है, सामुदायिक विकास खंडों को छोटो वल्ती को बनुमातित लागव 
लगभग २ से तीन लाख रु० है ।* 

सापुदादिक विकास क्षेत्रों मे “प्रयोग योजनाएं (शाण किणुंश्त0)--प्रचम 
पंचवर्षीय योजना में एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई थी कि ग्राम उद्योग 
संगठित समूह के रूप मे कार्य करते वादे ग्राम समुदाय के भ्रग होने चाहिये । ग्रतः 
जब देश भे सामुदायिक विकास गोजनाये ग्रार्म्म की गई, तब प्रत्येश योजना सख्लेत्र 
में बुट्ीए व लघु उद्योगों के प्रोत्याहन $े लिये निश्चित घन व्यवस्था बी गयी 
परन्तु इस घन-राधि का बाश्तदिक प्रयोग उसाहजनक नहीं रहा ॥ योजना के 

7 हू अत 
# उतद्योग-ध्यापार पत्रिका, जून, १६श८, प्रक, पृष्ठ १०३८।॥ 
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अ्रन्तिम बर्च में जाकर सामुदायिक विकास सण्डो मे इन उद्योगों के उचित संगठन 
व प्रगाट विकास के लिये २६ प्रयोग योजवायें (॥0 ?70]८०३४) आरम्भ की 
गई थी। 

परिणाम--केन्द्रीय व राज्य सरकारों तया अखिल भारतीय मण्डलो के ऊपर 
बतलाये गये विकास प्रयत्नों द्वारा प्रथम योजनावाल में विभिन्‍न उद्योगों में उत्पादन 
तथा रोजगार में कहाँ तक इद्धि हुई है, इसे ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता ! 
यह इसलिये वयोकि एक तो देश में इम्र सम्बन्ध में आकड़ें उपलब्ध नहीं हैं, और 
दूस रे, अधिकाश विकास-व्यय शोघ, प्रशिक्षण विपणन, आदि सुविधाओं के संगठन 
पर क्या गया है । इस प्रकार के व्यय से उद्योगों का प्रावैधिक आधार मजबूत होता 
है, झौर भविष्य मे उत्पादन तथा रोजगार दओने की दाक्ति में वृद्धि होती है, तुरन्त, 
ही उत्पादन तथा रोजगार नहीं दंढता। तथापि, कुछ उद्योगों में. जिन भे अखिल 
भारतीय मण्टलो ने अपने प्रयत्न केन्द्रित क्‍्ये थे, पर्याप्त उन्नति हुई है । <दाहरणायं, 
हाथ वरधे के मूती कपड़े का उत्पादन १६५०-३१ में ७४ ० करोंड गज था, १६५४- 
४६ में यह बढ कर १४४ करोड गज हो गया था । इसी प्रकार खादी वा उ-पादन 
भी वढा--१६५०-४१ में केबल १*३ करोड रु० की खादी तैयार की गई थी, 
१६५४-५६ में ५२५ करोड रु० के मूल्य वी खादी तैयार कौ गई थी। योजना 
में झामिल क्ये गये श्नन्य ६ ग्राम उद्योगों के विक्रास का कार्यो भी आरम्भ ही 
क्षुत्ा है ) हे 

द्वितीय पंचवर्षोय योजन! में छुटोर व लघ उद्योग--प्रथम योजना की तुलना 
पे द्वितोय योजना में कुटीर व लघु उदध्ोगो को कहो प्रश्विक महत्व प्रदान क्या गया_ 
है, प्रौर तदनुस्ार इन के कही वडे विकास-कार्यक्रम रखे गये हैं। इन कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध में मुख्य नीति जुन १६५४ मे नियुक्त “ग्राम तथा लघु उधोग समिति' (जिसे 
उसके भध्यक्ष प्रो० करें के पीछे 'कर्वे समिति” भी बहा जाता है) ने निर्धारित की 
है। भ्रपती सिफारिश करते समय इस समिति ने मुख्यत. निम्नलिखित तौत ध्येय 
' ग्रपने सामने रखे थे -- 

(१) द्वितीय योजना काल में, जहाँ तक हो सक्रे, और अधिक अश्रौधोगिक_ 
चेबारी ([६0फण्झष्ग ७छ0९४9०ए]०) छ६॥) , जो कि विज्षेपत परम्पशागत ग्राम 
उद्योगो मे होती है, न होने दिया जाय । (तथापि, समिति ने यह भी माता कि इन 2५ 
उद्योगों में भी, जहा तक तुरन्त सभव है, प्रावधिव उन्नति होनी चाहिये, और भदिष्य 
में उस्तत प्रविधियों को धोरे-बीरे अपवाने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिये । 
*साथ ही, जहां नई पूजी का विनियोग किया जावा है, वहा यह यथासमव उन्नत 
- उपकरणों में हो होना चाहिये ।) ५ 

(२) योजनाकाल मे ग्राम तथा लघु उद्योगों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों 
दो कान देने दा यवामंञ्रद प्रवस्ध किया जाय, और 
(३) दास्‍्तविक रूप मे विकेद्धित (0०८८४75००) समाज के ढाचे का 


(_ के ) 


ब्राघार स्थापित जिया जाय, तथा, साथ हो, तेजी से होते वाले प्रयतिश्ञोल ब्राधिक 
विकास का सूतपात शिया जाय । 

विक्ेद्धित अर्थव्यवस्था तल धाररा का अर्थ यह है कि देश में प्रावंधिवा 
सुधार इस प्रकार डिये याते चाहिये जिससे यह नहीं कि केवत बड़े उद्योगों का ही 
विकास हो, जो कि कुछ एक बड़े-बड़े औद्योगिक वेन्द्रों में ही बेन्द्रित हो, चरनू विस 
से सम्पूर्ण देश के सभी भागों में विस्तृत रूप से बिंखरे हुए छोटे उद्योगों पी स्थापना 
संनव हो ) गाँव वाले जिन उद्योग को गावों मे ही उन्नत विधि से चत्ना सके, उन 
बा सगटन गांवों मे ही होना चाहिये ४ अन्य उद्योगों वा आ्राधुनिव टंग से विस्तार 
सम्पूर्स देश के सभी सायों मे वे गावों और छोटे वस्वों में होना चाहिये, नकि 
नगरो थे बढ़े कस्बों की सीमाओं पर । इतमे सहकारी संगठ8 स्थापित कर इन्हें घड़े 
वैसाने वी दचतें भी उपलम्प करानी चाहिपें, और गावों में बिजली, यातायात, उस्नत 
यँत्र व श्रच्धे कच्चे माल वी सुद्िधाये भी प्राप्त होनी चाहिये । इस प्रवार “प्रगति- 
शील प्रामीण भर्ध-ब्यवस्था के विस्तृत ग्राधार पर उद्योगों वर एक पिरामिंड बनाया 
जाता चाहिये ।” इस प्रार की व्यवस्था ग्राथिक जीवन से भो प्रजातन्थवाद ताने 
के लिये प्रावदयत्र है । बर्वे समिति के झच्दों मे “प्रात्म-नियोजन (50०॥एग0ए- 
ग्रश८या) का सिद्धान्त सफर अ्रजावस्तवाद छे लिये कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण 
है, डितता जि स्वराज्य (हलणिटि०एधवणाध्या) का सिद्धान्त (५ 
प्राम तथा लघु उद्योगों के लिये धन को व्यवस्या तथा उसका वितरण 

कुल स्यय-- पहली योजवा में ग्राम व लघ्ठ उद्योगों पर डुल लगभग ४ 
करोड २० की रकम खर्च की गई थी ॥ दूसरी पचरवर्षीय योजना में इन उद्योगों के 
लिये, २०० करोड रु० वी व्यवम्था थी गई है । इस मे से २५ करोड द० केन्द्रीय 
सरवार तथा १७४५ करौट २० राज्य सरवारें व्यय करेंगी । 

इस २०० ब्रोड़ू ० थी घनराधि मे ग्रस्वर चर्खे के वार्यक्रप का सर्च 
शामिल नहीं है। उसने सम्बन्ध में डो परीक्षण किये जा रहे हैं, उनके पूरा हो जाने 
के शद उसके लिये बामेंद्रम बनाया या सकेबा । इसके ग्रतिरिक्त, गोेजना के आर- 
सिमिक वर्षो मे सरागर ग्राम ठथा से उद्योगों के! लिये तद तक चायू पूजी 
(४०४०१ "शगा।श)) की व्यवस्था करेगी जक दक कि बेकों तथा झत्य सस्यात्रों 
द्वारा उसकी सझुधित ध्यदस्था नही वीं छाती। चाजू पूछी वी यह व्यवस्था भो 
३०० करोड़ र० वी इस रस अतिरिक्त होंगी । इसके अतिरिक्त, विश्थापरितो 
के पुनम्म्धारत के कायंद्रम मे ११ बरोट २० की व्यवस्था ठुटीर तवा लड़ उद्योगों 
द श्रौद्योगिद कणों दे विये ओर ७ वरोड र० की व्यवस्था व्यवयाविक (५०८क॥ं- 
6ञ»े) हा प्राइंबित्र (460०८) प्रश्िक्षा के लिये वी गई है) परिटडे वर्गो' 
कम्याण के दार्येक्न में भी व्यावसायिक ठथा श्रार्वधिंक प्रश्चिक्षा और कुछ इसे हुए 
ग्राम व तब उदयो्ों के लिय्रे ब्यदस्था है! सामुदायिक विक्यय खश्दों के दजट में मो 
मिये लगभग १४ लाख २० प्रति खजड व्यवस्था है ॥ इस प्रय्यर द्वितीय 


अत समिति रिपोर्ट, पृष्ठ २२॥ 














( छू ) 


योजनाकाल मे ग्राम तथा लद उद्योगों के विज्ास के लिये सरकार छारा काफो बड़ी 
रकम व्यय वी जायगी। 

बितरण.-विंभिन्‍न उद्योगों पर उपर बतजाई गई २०० करोड रु० की रकम 
बा वितरण फ्लिहाल इस प्रकार क्या गया हैः-- 


उद्योग ब्यय (करोड़ रु० में) 

१ हाथ करघा श्५ 
२. खादी १३६३ 
३ ग्रार-उद्योग इंदय८ 
४ दस्तकारिया हर 
9 लखु उद्योग ४५० 
६ अन्य उद्योग झा 
७ सामान्य कार्यक्रम (प्रयासन, झोध. प्रशिक्षा, 


इम्पोरियम तथा विज्री डिपोटकी व्यवस्था, आदि) १५ ० 
योग 
विकास वार्यक्रर --ऊपर की तालिका में विधिन्त उद्योगों पर व्यय वा 
वितरण दिया गया है । नोचे हम इन उद्योगो के विक्रातत-कार्य कमो के बारे में बहुत 
सक्षेत्र मे चर्चा करते है । 

हाथ करघा--दूसरी योजना दे प्रऊाशन के समय तक सरकार 'अम्बर 
चर्ज के कायक्रम के बारे मे कोई निर्णय नही ले पाई धी। अ्रत मूल योजना मे 
कपड़े फे अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य क्ा मिलो, झक्ति चालित क्रघों, हाथ करघों 
ओर खादी में बटवारा नहीं क्रिया गया था। तथापि, जूत १६५६ में ही घोषित 
भारत सरवार कौ नई औद्योगिक नीति में यह कहा गया है कि योजना के अन्त तक 
हाथ करपो से पहले वी अपेक्षा १०३ करोड गज अधिक जुपडा उत्पन्‍्न करना होगा । 
इसके लिप्रे बुवक्षरो को सहकारी समितियों मे संगठित होने के लिए प्रोत्साहित क्रिया 
जायेगा, और इन समितियों को कई प्रक्नार की सहायता दी जायेगी। हाथ करघो 
दो प्रावेधिक्त काये-कुशनता को वद्यक्र प्रत्येक्ष करे के उत्पादन को बढाया 
जावेगा । 

(२) खादी [सूती तथा ऊती)--सुदी खादी जा अब तक परम्परा से प्रचलित 
चर्ख के सूत से दुनी जाती है, वह भविष्य मे अधिकाय में अम्वर चर्खे के सूच 
बुनी जायेगी । खादी के उत्पादन को ३*४ करोड गज से बढायर योजना के गन्त 
तक ६ करोड गज क्या जायेगा । हाथ की कती ऊद से बनाई जाने वाती ऊनी 
खादी के विकास के कायक्रम दे अन्तगंत कम्दलो, प्रतिमानित (300न270870) 
कपड़ों तथा अन्य प्रह्यर के कपड़ों का उत्पादन बढाया जायेया । 

अम्बर चस्रो' के व्यापक प्रयोग के द्वारो सूत की कताई वा विकेन्द्रीककरण 
किया जायेबा और त्ाथ ही, सूत का उत्पादन वडाया जायेगा । यह सूचद हाथ करबाझ 
और खादी दोनो उद्योगों मे काम आयेगा | 









( ७६ ) 


शाम उद्योग--दूसरी योजना मे इन पाच मुरुष ग्राम उद्योगों का विकास 
किया जादेगा । (3) चावल की हाथ से कुटाई, ([) दनस्पति लेल (घानी), (7) 
चमडे के जूते व चमडा कमाना (गायों मे), (४) गुड तथा खाडसारी श्रौर (४) 
दियासलाई का कुटीर उद्योग । इनके भ्रतिरिक्त, हाथ से बने कागज, ताड़ गुड़, 
साबुन, मधुमक्खी-पालन भौर मिट्टी के बतंनों के उद्योग का भी विस्तृत रूप से 
विकास किया जामेगा। साथ ही भम्य परम्परागत उद्योगो जैसे रस्सिया बदना वे 
टोकरिया बनाना, आदि को भी सहायता दी जायेगी गी । जैसा कि ऊपर कौ तालिका 
से स्पष्ट है, दूसरी योजना में इंद्र ग्राम उद्योगों के विकास पर कुल ३८९८ करोड़ रु० 
व्यय किया जायेगा । इसमे से २४८ करोड €० पहले पाच मुख्य ग्राम उद्योगों पर 
झौर शेष १४ करोड़ ₹० प्रत्म ग्राम उद्योगों पर व्यय किया जायेगा। 

खादी और ग्राम उद्योग सष्डक की सामान्य योजनाशो मे, से प्रगाढ क्षेत्र 
योजना ([प्राधा॥0९ 76४9 50॥८7६) विशेष रूप से उल्लेखनीय है॥ १६५५० 
४६ मे इन 'परगाढ क्षेत्रो' की सख्या केवल ३५ थी;६१६६०-६१ तक इसे २०० तक 
पहुंचाने वा भस्ताव रखा गया है ) इसके श्रत्तिरिक्त, उपरोक्त मण्डल का एक व्यापक 
विपणन समगठन (ऐ७ण8 (78078007) विंनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे 
कारीगरो को कच्चा माल तथा झोजार भाष्त करने'में झोर तैमार माल बेचने में 
सहायता मिल सके । जप 

दस्तकारियां (एत200-(0३--दस्तकारियो के विकास के लिए दूसरी 
योजना की अवधि मे रूपाकनों, (06887) मे, झुघार करे प्रयत्न किये जायेंगे, 
दस्तकारी की प्रविधियों मे, शोघ के लिए टेक्नीकल शोष सस्थाश्रो को सहामता दी 
जयिगी, कारीगरो को उन्नत भोजार देने की व्यवस्था की जायेगी, विपणन-व्यवस्था 
को सुधारने क॑ लिये कई उपाय अपनाये जायेंगे, और भनेक दस्तकारियों के लिए 
विविध राज्यो मे प्रशिक्षण तया उत्पादन के संयुक्त केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ विशिष्ट हृस्त-कलाग्रों के विकास के लिए भी योजतायें बनाई 
गई हैं। 

लघु उद्योग-जैसा कि ७५ पृष्ठ पर दो गई तालिका से स्पष्ट है, दूसरी योजना 
में लघु उद्योगों के विकास पर ५५ करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे । इस मे से १० करोड़ 
रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किये जायेंगे, भौर शेष ४५ करोड़ र० राज्य 
सरवारों द्वारा व्यय किये जायेंगे । केम्द्रीय सरकार के बायंक्षम के प्रन्तगंत “लघु 
उद्योग सेवा शालांग्रो' द्वारा प्रदान बी जाते वाली टेबनीवल सेवाझो का भौर विस्तार 
किया जायेगा तथा भौद्योगिक विस्तार सेवा (]त09छ5णे छलांग घ्ष्शंष्ष) 
फ्री संघापता की छापेगी, सशीडों को किणर्रे पर खरीएे की योजना (त76- 
[" एण० 30९०) चलाई जावेगी, विपणत-सेवा की स्थापना वी जायेगी, झौर 
बुछ चुने हुए उद्योगो भौर केन्द्रों मे प्रयोग यरोजनायें (?॥0: एि०९९७) चलाई 
जायेंगी । 


( ७८ ) 


* के लिये समुचित प्रबन्ध किया जायेगा । तदतुसार, झखिल भारतीय मण्डलो पैक 
राज्य सरकारो ने प्रशिक्षण तथा अनुसधात की कई एक योजनाये बनाई है । 
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अध्याय २४ 
भारत में झौद्योगिक वित्त 
(इर्ैंप्रशयानं ऐंछ829९68 से) [8059) 
प्रावकथन 

"वित्त आधुनिक उद्योग का जीवन-रक्त है” । भूतकाल में जब उद्योग बहुत 
छोटे स्तर पर चलाये जाते थे, और बहुघा स्थानीय वाजार की माग-पूर्ति के लिये छोटी 
मात्रा में उत्पादन किया करते थे, तथ प्रत्येक उद्योगपति को दित्त वी भी छोटी मात्रा 
में आवश्यकता होती थी और इसकी व्यवस्था करना भी अपेक्षाइत सरल होता था । 
परन्ठु ग्रौद्योगिव ब्रान्ति के पश्चात्‌ से जब से उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा है 
तब मे एवं उद्योग दो चलाने के लिए वित्त की भी बडी मात्रा में आवश्यकता पडने 
लगी है जिसे कोई एक व्यक्ति प्रकेला ही अपने पास से नहीं लगा सकक्‍ता। भरत 
एिसी ग्राघुनिक ग्रौद्यागिक उपक्रम (॥00व0779) *-॥८777ल्‍८) के स्थापित करने 
यथ सफलतापूर्वक बायकरणा के लिये ग्रावव्यक है कि उसे आवश्यक मात्रा में, 
भामानी के साथ और ब्याज की उचित दर पर वित्त मिलता रहे । भारत मे छोटे 
व बड़े उद्योगों वे! धीमे विवास का एक सुख्य कारण वित्त ढी अ्रपर्याप्ता रही है। 
अ्रत देश के 2,तगति से औद्योगिक विकास के लिए तथा श्रौद्योगिक उपक््मों वी 
प्रसफ्लताग्रो दय रोकने वे लिये झ्रावश्यक है कि उद्योगों को उचित शर्तों" पर पर्याप्त 
माना में वित्त प्रदान बरतने के लिये उचित सस्याद्रों तथा स्रोतों को समगठित किया 
जाय तथा उतका विकास रिया जाय । इस अध्याय में हम मुस्यत बडे स्तर के 
उद्योगों वी वित्त-ब्यवस्था के बारे में पढ़े गे । लघु व बृटीर-उद्योगों की वित्त-व्यवस्था 
दे बारे में सक्षेप में हम पहले दी पिछले अध्याय में यथास्थान पढ़ भाये हैं। 

बित्त की प्रावस्यक्ता व प्रकार--किसी भी उद्योग में दो प्रवार की पुजी 
की ग्रावध्यवता होती है -- 

(भ) स्थिर अथवा खण्ड पू जी (गिडटते 67 9०0 (३|४5।)--यह पूर्णी 
भूमि खरीदने, दारखाने की इमारत बनवाने, मशीनरी खरीदने या चालू कारखाने 
की इमारत का विस्तार करने, नई सशीने लगाने आदि । स्थिः पिरियोग के लिये 
चाहिये। यह पूय्री दीघंकालीन होती है, 

(ब) कार्यशोल पूंजी (४०.४ (०7७॥०))--यह पृ जी कच्चा माल 
खरीदने उनका तैयार माल बनाने, उनवा सम्नह वरने, मजदूरों को मजदूरी देने, 
तैयार माल की बिक्नी ॥ व्यवस्था करने तथा नित्य प्रति वे अन्य छोटे-छोटे खर्चा 
को पूरा करने के लिये चाहिये । इस प्‌ जी का अधिकाश भाग अत्पकालीन होता है, 
यद्यपि इसका वह भाग दो कच्चे माल व अन्य वस्तुओं तथ्य तैयार माल के न्यूनतम 
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संग्रहों (50८५७) को बनाये रखने में फंसा रहता है, स्थाई अघवा दीपेदालीन 
होता है २ 

किसी उद्योग वी भनुदूलतम इकाई (0000 धाए।) श्रथवा प्रतिनिधि 
इकाई मे क्तिनी मात्रा में स्थिर पूजी थ कितनी मात्रा में कार्यशील पू जी लगती 
है, गहाँ हम इसका अध्ययत नही करेंगे। ने ही हम यहा इस छाद का अध्ययत करेंगे 
कि भारत के विभिन्‍न उद्योगो की स्थिर व कार्यशील पू जी की वर्तमान भरावश्यकर 
तायें बया हैं, बयो कि कई एक कठिनाइयों के कारण इस प्रकार के विश्वसनीय तथा श्राघु« 
विक दशाओं से लागू होते वाले अनुमात उपलब्ध नहीं हैं यचपरि किसी भी वास्तविक 
प्रध्ययत में इस प्रकार की आ्रावश्यक्रताओों व वास्तविक उपलब्धियों के प्रमुमानों का 
जानना बडा भ्रावश्यक हैं। यहां तो हम भारत मे भौद्योगिक वित्त के विभिन्‍त स्रोतो 
का संक्षेप में विश्लेषणात्मक अध्ययन करंगे, और मोटे रूप से यह जासने का 
प्रयथल करेंगे कि वे कहा तक देश के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिये पर्याप्त व उचित साधव हैं । इघर स्व॒तन्त्रवा-प्राप्ति के पश्चात देश 
की ध्वस्कार ने उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए कई एक विशिष्ट सस्याश्रों की 
स्थापना की है। उदका हम यहू विशेष रूप से अध्ययन करेंगे । 

ग्रीद्योगिक वित्त के श्लोत [50फ0706५ ० एपथरतओे ्रा॥708)-भारत 
मे बड़े स्तर के उद्योगो के लिये वित्त के निम्नलिखित स्रोत हैं:-- 

(१) ब्रश (507०8), (२) ऋशा-पत्र (0600&80९8), (३) लाभो का 
पुमधिनियोग (20००६४०ह९ 88०६८ ० 0708) (४) सार्वजनिक जमा (?४७।॥६९ 
96०50), (५) तिगी जमा (?घ४४६ 069० ॥७), प्रबन्ध श्रघवा ' विजी सेखे' 
पर प्राप्त पूजी , अभिकर्ता (89388 औह९॥१५), (६) सस्था-विनियोजक 
(7पए0०७० [9४९5(०४७); जैसे कि व्यापारिक बैंक, बीमा कम्पनियाँ, श्रौर 
विनियोग्ग्रत्यास (्रश८अफ८ण 77००७), आदि, (७) देशी बैंकर तथा महा 
जने [00 8९000०0$ डत्राप्शिड 20९ ॥०0:४९४००७), (८) विशिष्ट वित्तीय 
संस्यायें (506०ंथे कशश्यालंश [7050090093), जैसे औद्योगिक वित्त निगम, 
राज्य वित्तीय निगम, इत्यादि ॥ 

ऊपर लिखे कुछ स्रोतों, जैसे भ्रशो, ऋणपत्रों, श्रादि से दीघंवालीत पुजी, |! 
कुछ प्रन्य, जैसे व्याप्रारिक वैकों, से प्रल्पकालीन पू जी, प्रौर कुछ प्रस्य, जैसे प्रबन्ध. 


अभिकर्ताओ, से दीघंकालोन झौर श्रल्पकालीन दोनो प्रदार की पूजी भ्राप्व होती , 
॥ 


हैं । नीचे हम इन खोतो का दारी-वारी भ्रध्ययत करते हैं । | 
अं श(5087९9)-- ) 


उद्योग अपनी आवश्यकता को आरम्मिक पूजी सामान्यत ग्रंश-यूजी के 


हुप में प्राप्त करते हैं । वाद मे जब भोर स्थिर पृछी को श्रावश्यक्ता होती है, तव * । 


या तो भौर भद भ्रषवा ऋण-पत्र (0ल्‍८ए।णा८७) जारी किए जाते हैं, या कमाये . /| 
हुऐे लाओों के ही एक भाग का पुनः विनियोग डिया जाता है 


मी । 
० डक हे के 


|] 


| 


(४४१) 


यद्यपि भारत में उम्पनियों क्री अधिकाश स्थाई पूंजी अंश पूजी के हप में 
प्राप्त की जाती है औ्जौर घोरे-घीरे ग्र श्ञो (£।णाएं०५) के लिये देश मे वाजार वा 
यिस्तार भी हगा है. तथापि. अभी भी परिचम के शौद्योगिक देशो की तुलना मे 
यहाँ इस प्रक्रार की झच पूजी गो एकत्र करना अधिक वठिन है । यह इस वात 
से सिद्ध होता हे हि यह प्रतिवर्ष सरतश्ग के द्वारा जितनी नई पूजी एक्‍न 
करने वी झन्‌एति दी जाती है उसत्री तुलना मे जितनी पू जी वास्तव में एकत्र वी 
जाती है वह बहत मम है । उदाहर्गगार्थ यदि १६५5-५४ के सात वर्षों की 
झ्रौसत ली जाय तो प्रतिवर्ष जहा अधिऊत पू जी ६० करोड २० थी, वहां वास्तव 
में एकन की गई पू जी केवल १८४ करोड मज् थी । 
ऋषा-पतन्र ([02060'ए/९-) 

कोई कम्पनी ऋरा-पत्र जारी करके भी एक निश्चित अवधि के लिगे ब्याज 
की निश्चित दर पर विनियोगवर्ताशों से दीर्घक्नालीन पू थी प्राप्त फर सबती है। 
“ऋणा-पत्रों मे विनियोग करने बाले' | 30» 07 +टएशा।पाह ॥0ऐचए-) ग्रद्य- 
धारियो वी भाति कम्पनी के स्वामी नही होते, वरन्‌ उसके वेतत ऊणदाता होते 
हैं। पश्चिमी देश्गे मे कारखानों के विस्तार व मशीनों के प्रतिस पपन के लिये स्थाई 
पूजी, झौर बहुत बार कार्यशील पू जी का एक भाग भी सानान्यतया ऋरपत्र 
जारी करके प्राप्त किया जाता है। परन्तु भारत में ऐसा नही है । ग्हाँ ऋणपत- 
पुजी ॥000शा07९ (०एञाशे) श्रौद्योगिक उपक्रमो की वुल पूजी का एक बहुत 
छोटा भाग बनाती है। उदाहरणाय , 'इन्वेस्टर्स इण्डिया ईयर दुबव, १६५५ (75९88079" 
0 १९४४ 907६. )955) मेंदी गई ६० पटसन वी मिलो म से केबल १८ ने 
ही ऋणपत्र जारी तिये थे, और कण्णपत्रो का कुल पृजी में प्रतिश्ञत अनुपात केवल 
६५ था| उसमे दी गई ६३ सूती वस्व को मिलो में से केवल १० ने ऋणपत्र 
जारी किये थे जिनका कुल पूजी मे अनुपात केवल १"-५, था। वोयना उद्योग मे 
ऋरापन पू जी का कुल पूजी में अनुपात दुछ ऊचा अर्थात्‌ लगभग ११ प्रतिशत 
था। दूसरी ओर. भारत की मुर्य लोहा व इस्पात कम्पनी, टाटा लोहा व इस्पात 
कम्पनी, ने अपने विस्तार व प्रतिस्थापनों (प्ि८(3एशशा०॥।-) की तित्त-ब्यवस्था 
के लिये सामान्यतया ऋणपत जारी रूरने की विधि का ही सहारा लिया है”।* 

भारत में ऋणपत्रों के लोदप्रिय न होने का एक कारण यह रहा हे कि यहा 
एक झौसतन्‌ विनियोजक झभी तक उद्योगों में रुचि नहीं रखता । जब कभी उसे 
अपनी पृ जो से एक निश्चित आय तेनी होती है ! तो वह उसे औद्योगिक ऋापत्रो 
कौ अपेक्षा सरवारी प्रतिभूतियों मे पिनियोय बरना अधिक अच्छा समभता है, 


” क्योकि यह विनियोग गअपेक्षाह्ृत अधिक सुरक्षित होत' है । भारत मे पश्चिमी देशो 


कौ भाति ऋणपत्रों के निर्ग मन में सहायता देने के लिये और इन के दारे में विनि- 
योजक जनता को झिक्षित बरने के लिये विशिष्ट सस्धाग्नो, जैसे कि “निर्गममन गहो' ([-5०९ 
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ग्रठ6|ःछ७९) का ते होता इस दिल्ला मे एक झोर कारण है । फिर, भारत मे व्यापा- 
रिक बैक उत कम्पनियों को अच्छी हृष्टि से नही देखते, और ग्त' उन्हे सामान्य 
शर्तों पर ऋण नहीं देने, जो कि ऋतात जारी करके पृ जो एकत्र करती हैं। 
सम्भवत बुछ बे यह सोचते है कि इन उम्पनियों पर पहले से ही ऋण का भारत 
शाण्ी है ग्रत इन्हे गौर ऋणा देने मे गधिक जोखिम है। 

लागो का पुत्रविनियोग (०एट्टीरंए४ छि००): ०4 9॥०85)--कम्पनियां 
अपने लाभ का ग्र्मघारियों मे बथवारा मही करतो । वे उसका एक भाग अपने 
उद्योग मे ही पुत विनियोग करने के लिये बचा लेती हैं। ये बचाये हुए लाभ स्थिर 
भ्रौर कार्यशील दोनो प्रकार की पू जो के रूप मरे काम मे लाये जा सकते हैं। ग्राज- 
कल वित्त के इस ग्रान्तरिक स्रोत! का महत्व काफी बढता जा रहा है, और इस 
रूप में स्वय कम्पनिया बचत करने की महत्वपूर्ण एजेंसिया बलती जा रही हैं। 
१६५०--५१ में &८ करोड़ रु० के औद्योगिक लाभ ये, इनेमे से ४ बरोड़ रु० 
प्र्थात्‌ कुल लाभ का ३४ ७९%, भाग का पुन; विनियोग किया गया था ।" 

सार्वजनिक जमा (?फॉ० 0क०झं७) भारत में उद्योगपति अपने 
उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता से भी जमा स्वोकार करते है। इस प्रकार के 
फार्प बलि झा! सम्भवबतः भ्रतीय ग्रोशोगिक विक्त को ही शपनी एक निशली 
((0धु००) विशेषता है, अन्य देशों मे इस सेव से ओदोगिक वित्त प्राप्त नहीं 
किया जाता । भारत में भी वित्त-प्राष्ति की यह विधि झहमदाबाद व बम्बई के सूती 
बस्न उद्योग मे ही--विशेषत भ्रहमदावाद के सूती वस्त्र उद्योग से--प्रचलित रही | 
है , तथापि, पिछते २०-२५ वर्षो मे, ग्रोर विशेषत. द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ 
होते के पश्चात्‌ से, यहा भी (विशेषतः बम्बई से) सावंजनिक जमा को मात्रा तथा 
महस्य कम हो गये हैं। 
बि्नी जमा (07ए४९ 00०७8) भ्रयवा निजो लेखे ५२ प्राप्त पृ जो-- 

जब प्रहमदाबाद थे बस्वई के सूती वस्त्र उद्योग मे सार्वजनिक जमा के 
द्वारा श्रौद्योगिर वित्त भ्राप्त करने बी विधि प्रचलित रहो है और भव भी है, मध्यम 
ग्राकार वे त्तथा श्रोक्षाइ्वत नये लगभग सभी ओऔद्योविक उपतन्रमों में निडी जमा हारा 
अथवा एग या अ्धित्र साहसियों, उनके सिश्रो या प्रंवन्ध प्रभिकर्ताशों (2०ए०5४5 
मै ह८ा<) द्वारा नियो लेसे (7४०08 #५८०४॥॥) पर कायेशील यू औ प्राप्त करने 
की विधि पाई जाती है। विभिन्‍न उद्योयो मे इस खोत से कितनी-कितनी पूजी 
प्राप्य #ती रही है, इसके सही प्ाकड़े तो उपलब्ध नहीं है, तयापि यह अनुमान हैँ 
कि द्वितीय विश्व युद्ध के ग्रारम्भ तक दिवासलाई, कागज, भौर चीनी उद्योगी में भार- 
तीयो दे स्वामित्व में अधिकाँश उपक्रम भ्रपनी धल्पकालीन तथा मध्यक्ालीत वित्तीय. 
आ्रादध्यव ताग्रो वा २० से ३०४ वे बीच भाग इस खोत से पूरा करते थे ।* 
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प्रवन्ध * भिर्ता (फेशि/्ट्ाह सैहुशा5)--भारत के औद्योगिर मगठन 
की एक ग्रतन्‍्य विश्येपता यहा की प्रबन्ध भमिकरण की प्रणाली है । एसी प्रणाली 
विघ्व के गअ्न्य जिसी भी देश में नहीं पाईजाती है । इन प्रवन्ध 
अभिकर्ताओ्रो ने देश म औद्योगिक वित्त अदान करने में बहुत महत्वपूर्गा तथा प्रत्यक्ष 
योगदान दिया है । यहा के बडे स्तर के अधिकाश उद्योगों रा प्रवर्तन उन्ही ने क्या 
था. झार प्रभी भी उनका प्रवन्ध किसी ने विसी प्रवन्ध झभिदकर्ता फर्म अथवा वम्पती 
द्वारा किया जाता है । 

भारत में प्रवन्ध अ्रभिक्रण प्रणाली का जन्म १६वीं झता-दी के उत्तराध 
में हुआ, धीरे धीरे औद्योगिक सगठन वी यह प्रणाली देश के लगनग सनी झोचो- 
गिक उपक्रमों में फैल गईं। इस प्रणाली क जन्म तथा विद्यास के झुप्य वाश्णा ये 
रहे है-- 

(0) भारतीय पूंजी शर्मोत्री थी प्रौर हाल ही तक झौद्रोगित ऋणपच्रो 
भ्रथवा भ्नज्ञों में बडो मात्रा में विनियोग नहीं क्री जाती थी 

(9) भारत में एवं सुसादित पू जी बाजार वा ब्रभाव था। यहा पश्चिम के देखो 
की प्रकार के ऐसे 'निगसन्गृह' ([-8७९ सि००६९७) नहीं रहे है. जो नये श्रौद्योगिक 
उपक्रमों को प्रारम्भ करते हो, और प्रारम्श्िकि दकाओं में उनरा सारा जोखिम 
उठाते हो। 

(॥ भारत में सयुक्त पूजी बैज्ों वी नीति भी उद्योगों की विभिन्‍न 
आ्रावश्यक्षताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से लोचपूर्ण तथा सट्दय नहीं रही 
है, और उनका वियास भी काफ़ी देर से हुआ है, और 

4९ ) देद्य में उपक्रम तथा उच्च परवन्ध-कौशल वी भी वहुत उमी रही है। 

ऐसी परिस्थितियों में प्रवन्ध अभिएर्ताओ ने देश मेर » स्तर बे 7ई एक उयोगों 
का प्रवर्तत क्या है, और उन्हे ग्रत्यावस्यक दित्त तथा प्रयन्य प्रदाव ,» या है । नीच 
हम इनके अर्थ तथा कार्यो के बारे में सन्नेप्र मे पटते हैं। 

अर्थ तथा काय-पप्रवन्ध अभिक्ततों या तो सामेदारी वी पर्व 7 जी 
सीमित कम्पनिया हैं, जो ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाई जाती है, जितके पर 
पर्याप्त मात्रा में पू जी ओर व्यवसायिक उपक्रम होता है। ये प्रवन्च अधिकता भार- 
तोय उद्योगो में निम्नलिखित बाय करते रहे हैं-- 

(१) ये नये प्रोद्योगिक 3पक्रमो को आरम्भ करते है 'भूतवाल में ये बड़े स्तर 
के लगभग सभी उद्योगो जेंसे सूती वस्त्र, पटसन, लोहा और इस्पात चाय आदि मे 
नये उपक््मो के प्रदर्तक रहे हैं। 

(२) थे उद्योगो को स्थिर और कार्यश्ञील दोनो प्रकार की पू जी पदान करते 
है। यह कार्य ये या तो अधिकांश अद्य व ऋणपत्र खरीदकर या उद्योगों दो प्रत्यक्ष 
रूप से ऋण देकर था व्यापारिक वेंको द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाने खो की 
जमानव देकर करदे हैं। इसके झ्तिरिक्त, इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं की साख के प्राधार 
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पर ही ग्रौद्योगिक कम्पनिया निरन्तर रूप से सार्वजनिक तथा निजी जमा प्राप्त 
करतो रही है, और उनके झश व ऋण॒पन अधिक आसानी से विकते हैं; इन्होने 
जो ऋण ग्रौद्योगिक कम्पतियों को दिये है, उन पर ब्यादे वी दर बहुत ऊंची नहीं 
रही है। यह बहुधा वेक-दर (9०98 ऐिथ९) से ३ प्रतिशत अ्रधिक और कभी-कभी 
तो वेबन्दर जितनी ही रही है। पिछले वर्षो मे चाय, चीनी कोयला झौर भ्रन्‍्य 
उद्योगो मे मन्दी अथवा ग्रन्य सकट के समय में अल्प पु जो बाले ((70९: एशघ- 
0560) उपक्नमों को प्रवन्ध प्रभिकर्ताओं के इत ऋण ने ही पूर्ण नाश से बचाया 
है । बिना इन भी वित्तीय सहायता के सम्भवत बहुत से औद्योगिक उपक्रम समाप्त 
हो गये होते । १६५१-४२ में प्रतन्ध अपिक्ताओो ने १,७२० कम्पनियों को 
२६३ करोड़ ह० वी अ झबू जो (इन कम्पनियों की कूल झज्च पूजी की! ३६४) 
प्रदान की थी और १८३ करोड रु० के ऋण स्वयं दिये ये श्रथवा उनकी ज्‌ मानत 
(१० ५ करोड २० हे प्रत्यक्ष ऋषा और ७ ८ करोड र० के ऋणो की जमानत) दी 
थी--ये झूणा उन कम्पनियों द्वारा प्राप्त कुल ऋणो के २४५८ थे ॥* 

(३) ये (प्रबन्ध अभिकर्ता) उद्योगी का दित-प्रतिदिन का प्रबन्ध कार्य करते 
हैं। ग्रन्य देशों में यह कार्य प्रवन्यक या प्रजन्ध-स चालस हारा किया जाता है । भारत 
में यहू लगभग एक (मियम” सा ही हो गया है कि कम्पनिया भारम्भ में ही अभ्रपना 
पंबन्ध लिक्षित सममोतो के द्वारा प्रवन्ध अ्प्िकर्ताग्ो की पुरादी और सुस्थापित 
फर्मों भ्रथवा यहुथां कम्पनी के प्रवर्तकों ओर उनके मित्रों द्वारा बदाई गई प्रबन्ध 
प्रभिकर्ताप्रो की नई फर्म को सौप देती हैं । पिछले २०-२४ वर्षा में इस प्रकार की 
व्यवस्या वी यद्यपि बहुत प्रधिक भ्रालोचना हुई है, तथापि इसका ग्रौर भी प्रसार 
हुआ है । अनुमान है कि १६३४ में जहां प्रवन्ध भ्रभिकर्ताओों के द्वार लगभग ७५९ 
कम्पनियों का प्रवन्ध क्या जाता था, वहा १६५४ में इन के प्रबन्ध में ६५% से भी 
अधिक कम्पेनिया थी ॥* 

(४) ये प्रडन्ध ग्रभिनर्ता अपनी कम्पनियों के उतादों बे! विषणाम मे लिये 
छथी बच्चे माल, सग्रहों श्ौर मशोतरी के परीदने के लिये भी प्रभिकर्ता के रूप में 
कार्य करते हैं । 

इने सब कार्यो के बदले मे उन्हे बहुधा कम्पनी द्वारा एुव निश्चित 'कार्यालय- 
भत्ता! ((0[006 8)]०७४०॥८७') तथा कमीशन दिया जात्य है। यह बमीघ्चन लाभ 
भी मात्रा के झाधार पर दिया जाता है। इसको एए निम्नतम मा । भरी निश्चित 
होती है, जो कि हर दशा मे, चाह चम्पनी को लाभ हा ब्रधवा नहीं, दी ही 
जाती है । 

कृपर के विवरण से अवन्ध झभसिक्रए प्रणावी का भारतीय ग्रौद्योगिक 
मिमगग़ ग्रे महत्थ स्पष्ठ हो जाता है। राजओप्रीय आफेए (6५०2) (०:८/:७छा०० 
१६४६-४० के शब्दों मे, प्रवन्‍्ध ब्र/मिकरण प्रदाली वे 'तछ्ये >४ वर्यों में भारतीय 

यागो की म्रपूर्व सेका की है । बोथ्ेगीररश के प्रारम्भिक दिनों में जब ने हो उप- 
>ह के ४, फपकेबएांस वक्तघव गन वगवाड, घ४ ८4 ७ पे 
+ है, 045, उं4८5६घ०े. (आप्यकुदर€ गफ पवग३,. 2 ७.३ 77 





( ४६ ) 


ये व्िद्ीय नियमों तथा हाल हो मे स्थापित अन्य वित्तीय निगमों (जितका 
इसी अध्याय में झाोगे चल वर अ्रध्ययन किया जायेगा) के श्रयो व ऋखुषतरौ 
मे विनियोग बरके भी परोक्ष रूप से दीघंकालीन वित्त श्रदात करले हैं। जून 
१६४३ के भ्न्‍्त में सभी अनुसूचित तथा गर-प्रमुयृक्तित वेशों का समुक्त 
स्वल्थ कस्पनिया के अद्योव ऋणपतोों में कुल विभियोग १२२३ करोड़ रू० 
(बैंकों द्वारा दिए गये कुत ऋणो वा ३५) था, इन (अद्यो व ऋणापत्रो] वी घरोहर 
को विस्ध ऋणो की मात्रा ४३३४ वरोड रु थी ह्लौर 
अनुगूवित बैंको के ऊपर बतलाये गये वित्तीय निगमो क पक्षी व दन्‍्बों में विनियोग 
३७१ वराइ २० वे थ। इस प्रकार व्यापारिक बंको के जून, १६५३ के ब्न्त में 
उद्योगा को परोक्ष स्थसे दिये गये दीर्पकालीन ऋण कुल ५८२८ करोड़ रु० 
के था 

इससे स्पष्ट है कि भारत मे व्यापारिक बैंक उद्योगों को बहुत छोटी मात्रा 
में दीर्घकालीन वित्त प्रदान वरते है | यह मुख्यत, इसलिये है, वश्नोकि एवा तो उनकी 
प्रधिवाद पू जी ग्रत्षवालीन निक्षेपी के रूप में होती है, जिसके कारण उन्हे भी 
अपने बिनियोग प्रत्पशालीन ही रफने पडते हैं, टाकि उतकी तरतता बनी रहे; दूसर 
उद्योगों को दीपकालीन ऋण देवे मे विशेष प्रकार का जोखिम उठाना पडता है, 


जिसंरे जिये में व्यापारिषः बैक नही घने है / गत. कई बार यह सुक्राव रखा जाता 
है कि भारत मे भी मिश्रित बैंकिंग (४९० ठ0यात0६8) की चैसी ही प्रणाली 


अ्रपताई जाती चाहिए, जैसी कि जमंती तथा योद्प के प्रन्य बई देशो मे १६२६-३३ 
यो महापन्‍्दी से पूर्व प्रचलित थी, श्रौर कई एक देशो में श्रव भी प्रचलित है । इंस' 
प्रशालों के भप्रस्तगंत व्यापारिक बैक उद्योगो को प्रल्पपालीन ऋण के साथ-साथ 
मध्यवालीन व दौर्धकालीन पू जी भी प्रदात करते हैं। परन्तु भारत में जथ कभी 
ऐसे प्रयत्न डिये गये हैं, तभी ये भ्रसफल रहे हैं। प्त. अधिकाश वैकिंग विशेषज्ञ 
इस प्रवार मी प्रणाली को भारतीय दक्षाप्रों के उपयुक्त नहीं समझते है ॥ भ्रतः थोक 
समिति (१६५३-५४) ने सिफारिश की है कि बैंको को चाहिये कि वे उद्योगी को 
इस समय जित परोक्ष विधियों के द्वारा दीर्घकालीन वित प्रदान फरते है, उन्ही के 
द्वारा पहले से भ्रधिक मात्रा में वित्त प्रदान करें। 

व्यापारिक बैंबों यो चाहिये कि वे उद्योगों को पहने से अधिक मात्रा में 
अल्पवालीन वित्त भी प्रदान कर । ऐसी वरने के लिए, और इसके लिये वबँको के 
साधनों यो बढ़ाने के लिये, श्रोफ्‌ समिति वे झपनी रिपोर्द में निम्नलिखित उपाय 
बताये हैं#-- 

(8) खिजई बैंक प्रॉफ इण्डिया, की विपड-बाजएर, (800 8७८४७), दी, 
योजना को ग्रधिक उद्यर बनाया जाय, 

(8) बैसों को इस रागय छपलब्ध 'रुफ्या भेजने वी सुविधाओं? 

(प्रा 90०८ 9 ८9॥॥65) को भ्रधिक उदार बनाया जाय, 
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(6) बैकों को प्रामीणा क्षेत्रो मे भ्रपनी झाखाये खोलने के लिए अ्र्य-सहायता 
(5प0$ 46७) दी जाय. मि 
(९) मुख्येतर (॥06डचथा) क्षेत्रों मे बेक्ो के लिए सु रक्षा सम्बन्धी उपयुक्त 
व्यवस्था की जाय; 
(४) बैको को चाहिये कि वे चलते-फिरते वैको ()/०0]९ ४7%8) बी 
“यत्रस्था करे, जो छोटे-छोटे गावो मे भी बैकिय सुविधाये प्रदान करे, 
/5५॥) निश्षेपों के बीमे (009०ज॥ [0*छा०ग०८) की व्यवस्था वी जाय- 
(५॥]) वैक में किसी व्यक्ति के पर्याप्त कोष हुये बिना ही चैंक वाटने को 
दण्ड-प्पराध (0700 0# 67०४) अ्रथवा व्यवहार-अपराध ((0 0लि।९९) 
बना दिया जाय--इससे लोगो मे चैक प्रयोग करने की आदत का श्ीक्रता से प्रसार 
होगा. और 
(५0॥) भारत में वैक्ग परिषदों (छिक्षाचयाह ॥ै१8०००ाणा५) को चाहिये 
कि वे लोगो में बैकिग की आदत को सर्वप्रिय बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करे, 
ग्रापसी ग्रतुचित प्रतिस्पर्धा से बचे, ग्रौर सामान्य हित की बातों के सम्पन्ध में बैंको 
में सहफारिता को प्रोत्साहित करे । इन ऊपर लिसे सुझावों मे से कुछ पर केन्द्रीय 
सरःर औौर रिजर्व वेक कार्य कर रहे है ! रिजर्व बैक की बिपत्र बाजार की योजना 
को तथा इसके द्वारा रुपया भेजने की सुविधाओं को अधिक उदार बनाया जा रहा 
है | १ जुलाई, १६५५ को इम्पीरियल बैक ग्रॉफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट 
बैक ग्रॉफ इण्डिया की स्थापना की गई है, और उस पर यह दायित्व लादा गया हैं 
कि वह झ्ागामी ५ वर्षो मे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ४०० नई झाखाये खोले । 
तदनुसार दिसम्बर, १६५७ तक स्टेट बैंक ने अपनी १५७ नई शाखाये खोली थी । 
बीमा कम्पनिया--भारत मे बीमा क्म्पनिया भी सुस्थापित औद्योगिक 
कम्पतिपों के अशो व ऋरपत्रो मे विनियोग करके श्रौद्योगिक वित्त प्रदान करती 
हैं । दिसम्बर, १६५२ के अन्त मे इन ब्रीमा कम्पनियों की कुल सम्पत्ति २६२६२ 
करोड रु० की थी । इसमे से ञ्र शो व ऋणपत्रों मे इन के विनियोग ४१७६ करोड 
रपये के थे । इसमे से १३ १५ करोड ₹० ऋरुपत्रो मे, १०६० करोड़ रु० पूर्वाधिकार 
अशो में तथा १७'७४ करोड रु० साधारण अशो मे विनियोग क्ये हुए थे। 
पश्चिम के झौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो की बीमा कम्पनियों वी तुलना में, भारत 
की बीमा कम्पतिया अ्रपनी सम्पत्ति का आपेक्षाकृत छोटा भाग श्रशों व ऋणापत्रो 
में लगाती है। तथापि, पिछले कुछ वर्षो से इस प्रकार के विनियोगो की माता तथा 
सापेक्षिकर श्रतिश्वत दोनो में वृद्धि हुई है। उदाहरणाथ्थे, चून १६५७ के भ्रन्त में जीवन 
बीमा निगम के भारत में ३४५ ६१ करोड र० के कुल विनियोगो में से ६३“४१ करोड़ 
रु० के (कुल के लगभग १८५८) विनियोग झशो व ऋरापत्रो मे थे । इसके अतिरिक्त, 
सामान्य बीमा कम्पनियों की ३१ दिसम्बर, १६५६ को कुल सम्पत्ति ४२ ४४ करोड 
रपये की थी, जिसमें से लगभग २०५४ भारतीय कम्पनियों के अशोव ऋण्पत्रों 
में लगी हुई थी + जैसा कि हमे ज्ञात है, जनवरी, १९५५ मे मारत में जीवन बीमा 


( द८ ) 


व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था और सरवार झव इस व्यदसाय को 
जीयन बीमा दिगम के द्वारा चलती है। २५ अगस्त १६४८ को ससंद मैं घोषित 
निगम की विनियोग-नीति के अन्तगंत निगम अपने कोषो दा ५०४ भाग सरवाटी 
प्रतिभूतियों में, ३५५ स्वीड्ृत प्रतिभूतियों में प्र्थात्‌ उत समुक्त स्वन्ध वम्पनियों की 
प्रतिभूतियों मे. जो कि लाभाश लाभ झौर विनियोगो के बारे में निर्दिष्ट शर्तों को 
पूरा करती है, श्रौर शेष १५८८ग्रन्य में विनियोग कर सदता है। 

निर्ममन गृद ([-७0९ ि००४९७) तथा विनिषोग प्रन्यास ([7ए९शंगला 
कण) >- 

औद्योगिक ह्रि से उत्तत देशो, जैसे कि इ गलेैड और स० रा० अमरीका, 
आदि दो पू जी बाजारों वी एक विश्येपता वहा तिर्गंमन अथवा ग्रतिगोपन» 
(एप्वेटाशपोताह). ग्रशे का होना है | वहा अज्ञों अथवा ऋणपन्नो 
का बहुत सा तिर्गंमन इन समस्याओं द्वारा होता है । जव कसी औद्योगिक 
बम्पनी के भर शो अथवा ऋणपतों वा इन सस्याओं के द्वारा प्रभिगोषन होता है, तो 
कम्पनी को दो भुरय लाभ होते हैं--एक तो इससे उसी प्रतिभूतियों की विपण्यता 
()/&):209))]॥९ ) बढ जाती है, दूसरे, कम्पनी को तुरन्त ग्रावश्यक मात्रा में कोप 
मिल जाते है बयोकि न विरी हुई श्षेप प्रतिभूतिया विर्ममन गृह सरीद तेता है, भौर 
बाद में उन्हे अच्छा अवसर पा कर वेच देता है। परन्तु भारत मे इस प्रतार 
के गृहो का ग्रभाव है। प्रवन्ध अ्रभिकर्ता किसी सीमा तक यह वार्य करते हैं । परन्तु 
वह भ्रपर्माप्त तथा दोपपूर्णा दोनो हैं । विनियोग प्रत्यासों का जैसा कि हम अभी 
आ्रागे पढ़ेंगे बहुत कम विकास हुमा है। कुछ नई स्थापित विशिष्ट वित्तीय सस्याग्रो 
(इनका इसी अध्याय में झागे अ्रध्ययच किया जायेगा) के जिम्मे भी श्र'्लो अथवा 
ऋणणपत्रों के भ्रभिगोपन का कार्य सौपा गया है। पर तु भ्रभी तक श्रौद्योगिक सास 
एवं विनियोग (( 0. [. ८.) को छोडवर अन्य सस्याओ ने इस कार्य को करना 
झ्रारम्भ नही किया है। अत, यह आवश्यक है कि ये ससस्‍्थाये इस दिशा में भ्रपने 
कार्य को बढाये तथा यू० के० ग्रादि देशो की भाति यहा निर्ममन गृह भी स्थापित 
किए जाय । 

विनियो प्रन्यास (]0४९5ए९॥0 (7088)--एक विनियोग प्रस्यास भ्रथवा 
वम्पनी अपने गद्य अथवा ऋशपत्र वेचकर जनता से कोप एकत्र करती है, और 
फिर इन बोषो का प्रत्यक्ष रूप से विभिन्‍न प्रयार की प्रतिभूतियों मे विनियो 
है। इस प्रकार ऐसी सस्था पिनियोजक जनता से विज्निस्त प्रकार वी प्रतिभूतियों में बिनि- 

*% अभिगोपन (ऐगवेशताए हट) थ भो प्रयवा ऋणपत्रों को जनता के सामने 

रखने से पूर्व रिया जाने बाता वह अनुयन्ध है, जिसमें समझौते में निश्चित वमीशत 
के बदले अभिमोपत् न विक्री हुई झेप प्रतिभृतियो को स्वंद्य त्रय कस्े बंद बचने 
देता है। बई बार झभिगोपक बुल तिगंभन को ही आरमस्म में ही क्रय कर लेता हैं । 
दोनो दरशाप्रों में ही क्रय की हुई प्रतिभूतियों को बाद में सुम्वर देखफर, वह अनता 
को देच देता है, झ्रौर इस प्रवार वमीशन के अ्रतिरिक्त लाभ भी बमाता है। 
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करने की जिस्मेवारी अपने ऊपर ले लेतो हैं । इससे इन विनियोजकों का जोखिम 
कम हो जाता है क्योकि एक तो ये सस्थायें पू जी बाजार के अधिक गहरे सम्पर्क में 
होने के कारण उसके बारे मे अधिक ज्ञात रखती हैं, और दूसरे, उनकी पूजी कई 
एक प्रतिभूतियों मे लगी हुई होती है, जिससे किसी एक के मूल्य मे कमी थाने से 
होने वाली हानि सभी पर बट जाती है। अत इस सबसे लोगों में बचत भौर 
विनियोग की प्रोत्साहन भिलता है, श्ौर उद्योगो को बडी मात्रा मे पु जी मिलती है । 
इसीलिए योरप और अमरीका में ऐसे विनियोग प्रल्यासो का बड़ा विकास हुआ है । 
आरत में भी पिछले कुछ (लगभग २५) वर्षो' में ऐसे विनियोग प्रन्यास, जैसे कि 
इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट, लिमिटेड, न्यूइण्डिया इन्वेस्टमैग्ट कार्पोरेशन, लिमिटेड, 
वर्ड स इस्वेस्टमेन्ट्स, लिमिटेड, टाटा का इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन श्रॉफ इण्डिया, 
लिमिटेड, इत्यादि स्थापित हुए हैं , परन्तु इन में से कुछ तो केवल उन्ही औद्योगिक 
उपक््मों में अपने क्रोपरों का विनियोग करते रहे हैं, जिनम्रे उनके प्रवन्ध 
प्रभिकर्ताओं के हित हैं। कुछ केवल नाम के ही विनियोग प्रम्याम हैं, और उनके 
साधन बहुत सीमित हैं । प्रता भारत में अभी तक विजियोग प्रन्यास भ्रोग्ञोगिक वित्त 
के महत्वपूर्ण साधन नहीं बने हैं । यहा सुहृढ और स्वस्थ आधारो पर इनका समठन 
करना झ्भी भी एक अपूर्णो आवश्यकता हैं । 
देजश्ञी बैक्र ([708९00०७8 880|९१$) -- 

भूतकाल मे जब देश मे सयुक्त पू जो वेको का वहुत कम विकास हुआ था, श्रौरजव नहीं तो 
सार्वजनिक जमा और न निजी जमा तथा निजी ऋण उद्योगों की सभी आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए परयाप्त ये, तब बुरा उद्योगपतियो को देझ्ञी बेकरों से वित्तीय सहायता 
प्राप्त करनी पडत्ती थी । भारत मे ब्रिटिश झासन के प्रारम्भिक काल मे तो इन देशी 
बैकरों का सारे देश में ही बहुत प्रच्छा काम था। परन्तु समय बीतने के साथ-साथ 
जैसे-जैसे भारत झ्रायिकाधिक पद्चिम व उसकी नई औश्ोगिक त्या वासिज्यी 
((०कप्णटथंश) गअर्थ-व्यवस्था के सम्पर्क मे आया, ओर देश में आधुनिक प्रकार 
के बैक स्थापित हुए तथा देश की गर्थ-ब्यवस्था में अन्य परिवतन आये, इन देक्षी 
बेकरी के कार्य तथा साधत दोनों कम हो गये हैं। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही 
देश के पुराने तथा सुस्थाधित उद्योग (जमे कि सूती वस्त्र, कपास और लोहा तथा 
इस्पात) इन देशी बैकरों से लगभग स्वतन्त्र थे, क्योकि ये अपनी आावश्यक्तता की 
पूजी सावेजनिक जमा, निजी जमा, निजी ऋणो तथा सपथुक्त पू जी बैको से ग्रासानी 
से ही प्राप्त कर लेते थे । परन्तु कुछ नये उद्योगों (जैसे कि कागुज, चीनी, दियासलाई, 
छोटे यन्त्र आदि) में छोटे अथवा अल्प पू जी वाले (एंफतेटए ८४ए/0ग5९०0) उपक्रम 
प्रवश्य इन देशी वेकरों से ऋण लेते थे, केयोकि इन्हे वित्त-प्राप्ति के अन्य स्रोत 
इतने सुलभ नहीं थे, जितने कि पुराने उद्योगो के बड़े उपक््मो को । इस निर्भेरता का 
एक और कारण यह भी था कि देशी वेजर की ऋण देने की विधि सरल, चिर- 
परिचित है तथा वह निजी जमानत पर ही ऋण दे देता है, जवक्रि संयुक्त पू'जी बैंकों 
की ऋण देने की विधि अपेक्षाइृत अधिक पेचीदा और श्विप्टाचार पूर्ण होती है, 
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तथा बैक बिना विधी अच्छी जमानत (जैसे कि व्यापार पश्र या गुल्यवान्‌ प्रतिभूति, 
आदि) के ऋण नही देते है । तथापि, देशी वेकर का ऋण बड़ा महा ऋण रहा 
है, क्योकि वह प्रधिक जोशिंम भी उठाता है। उदाहरणाये जैसा कि केन्द्रीय बैंकिंग 
जाच समिति, १६१६-३१ ने बताया है, बहुत सी कोयला कम्पनियाँ देशी बेकरों से 
१२५ से १८५ के बीच, और कुछ बार तो २४५ पर- ऋण लेती थी । 

पिछले २४-३० वर्षो मे देशी बैकरो का भ्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र में महत्व 
बहुत कम हो गया है । श्रव ये केवल देश के लघु उद्योगों को या देश के उन भागों 
में जहा वैकिग सुविधाओं का पर्याप्त विकाव नही हुमा है, भ्रौद्योगिक वित्त प्रदान 
बरते हैं। भ्रभ्यथा या तो इन्होंने ग्रपना काम बन्द कर दिया है, या भिलकर संयुक्त 
पूंजी बैको में भ्रपनें को सेगठित कर लिया है, या ये व्यापार को अ्रल्पकालीन पूणी 
प्रदान करते हैं, ग्रोर साथ ही देक्िग के प्रतिरिक्त ग्रत्य कार्य भी करते हैं। 
श्रावश्यकता इस घात थी है कि इनका रिजवे बेक भ्राफ इण्डिया से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय, भौर इनके बैंकिंग कार्य, भ्त्य कार्यो' से श्रलण कर ध्मुचित 
भ्राधार पर सगठित किये जायें । 

विशिष्ट वित्तीय सस्थायें (508०8) [५8909] [78/0॥०१४)-- 

ऊपर हम बह झाये हैं कि भारत में उदधोगों के धीमे विकास का एक मुल्य 
कारण यहा भ्रौद्योगिक वित्त, विशेषत' दी्धकालीन व मध्यकासीन वित्त की प्रत्यधिक 
श्रपर्गाप्त रही है । भ्रत. ग्रव जब कि देश स्व॒तम्त्र हो चुका है, भ्ौर इसका तेजी से 
श्रौद्योगीकरए करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, इस बात की प्रत्मधिक आवश्यकता 
है कि देश मे जहां उद्योगों को कार्यशील पूजी प्रदात करने के लिय्रे बरतभाव 
सुविधाभो व स्रोतों का विकास किया जाय, वहा दीर्घकालीन व मध्यकालीन वित्त 
प्रदान करने के लिये भौ समुचित प्रबन्ध किया जाय । देश की सरकार ते इस दूसरी 
आ्रावश्पकता के महत्व की पहचानते हुए पिछले १० दर्षों मे कुछ विशिष्ट वित्तीय 
संस्थाग्रो की स्थापना की है। इंगलैंर भौर योरुप के अन्य देशों में, जहाँ “मिखित 
बैंकिंग! (१४९० पिज्ा|पाह) की अ्रषा रही है, वहां, और क्ताडा, प्राष्द्रे लिया 
का लेटिन प्रमरीका के झर्धं-विकसित देशो तक में भी पिछले १०--१४ वर्षों में 
इस प्रकार की वित्तीय सस्था्ये स्थापित की गई हैं। भारत की विशिष्ट परिस्थितियों 
मे इस प्रकार की सस्थाग्रों की स्थापना शोर भी ग्रावश्यक थी। श्री एन० दास के 
अनुसार, इत विशिष्ट सस्याभी वी स्थापना का “मुख्य कारण यह है कि, सामान्य 
संगरुक्त स्कंध बैक भ्रपनी पू'जी व प्रन्य सम्पत्ति को दीघ॑कालीन ऋणों मे फसा नही 
सकते, भ्रौर दूसरी श्रोर, विभिन्‍त कारणों से, भोसतन विनियोगकर्ता श्रीदोगिक 
कम्पनियों द्वार चलाये [09) गये श्र्नो व ऋणपत्रो मे भ्रासाती से रुपया लगाने 
को तैयार नहीं है। जब कि देश को पूजी को गतिप्तान करना (%00॥500/) 
तथ्य पृ'जी बाजार का विकास जिससे कि उद्योगों में ब्याज की उचित दर पर नंगा 
दत्य नियमित रूप से जाते लगेया, भ्रनिवामंतः एक दीषकालीन क्रम है, ऐसी सस्थायें 
जिनमे सखार वेद्धीय बेड, व्यापारिक देव, बीमा वम्पनिया तथा प्रन्य वित्तीय 


( ६३ ) 


संस्थायें सभी भाग ले सकें, देश के झ्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहित 
करती है और इस बात को सुनिश्चित करतो है कि देश का पूजी 
अधिकतम उत्पादक कार्यो में लगे” ।* भारत में इस प्रकार की सभी विशिष्ट सस्थायें 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही स्थापित की गई है । ये सस्याये निम्नलिखित है --- 


(१) भारत का ओद्योगिक वित्त निगम (फवेजांशे सितशा०६ ए०- 
एण्श्थांणा ठ 0044). 


(२) राज्य वित्तीय निगम (586 /टठंग (०फ्णकं०0७) . 
(३) भारत का झ्ौद्योगिक साख तथा विनियोग निमम ([707॥णंगे 
एाल्फी € [एएल्ाणाला (0एणनांणा ए छितं& (/0). 
(४) यष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम [80079 078) 06४6« 
]क%;ृप्रा००५ (.०एणबा०0)। 
(५) पुनवित्त निगम (हिह-जीए87०४७ (णएुणशाणा)- 
इसके झतिरिक्त १६५६ मे कई एक देशों की सरकारो ने मिलकर एक शअन्तरयष्ट्रीय 
वित्त निगम [[ाध्याक्षांणा सितभाए८ (००0०) की स्थापना की है। 
भारत सरकार भी इसकी सदस्य है। 
नीचे हम बारी-बारी इन संस्थाओं के बारे में पढते है । 
भारत का झ्ौद्योगिक वित्त निगम 
[7स्‍075पं॥ गिगरशाट८ 004४० ०६ ॥708) 
भारत के भ्रोद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १ जुलाई, १६४८ को के द्धीय 
सरकार द्वारा फ्रवरी, १६४८ में पास किये गए एक विशिष्ट अधिनियम '“्ौद्योगिक 
वित्त नियम अधितियम, १६४८: के अन्तर्गत हुई थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ 
उद्योगों को दीर्घकालीत व मध्यकालोन वित्त प्रदान करने के लिए (और निजी 
उद्योगों को सार्वजनिक अर्थ-सहायता पहुचाने के लिए) देश की सरकार द्वारा 
स्थापित की जाने वाली विभिन्‍न विशिष्ट वित्तीय सस्थाग्रो मे से यहू पहलौ तथा 
अत्यस्त महत्वपूर्ण ससया है। 
उद्देश्य-प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८ की प्रस्ताववा 
(?;८७४४४/८) के झब्दों मे, नियम का उद्देश्य “भारत में ओद्योगिक संस्थाओं को 
दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन साख ग्रधिक आसानी से उपलब्ध कराना है, और 
विशेषतया तब जब कि उन्हे प्राप्त सामान्य बेकिंग सुविधाये समुचित न हो या अ्रशो 
से ऋणपत्रो को जारी करके पूजी प्राप्त करने की विधि को प्रयोग मे न लाया जा 
सके ।" निगम का उद्देइय अपर्याप्त निजी वित्तोय संगठनों की क्रियायो को समाप्त 
करना नही, वरन्‌ उनकी अनुपूर्ति करता (5प9ए7]९ए९॥/) है । 
+ खेर, 0835, [00078] एिग्राशए88 ॥0 [08, 200 €१, ए 66-87. 
| तत्पश्चातू इस अधिनियम में, नये अनुभवों तथा आवश्यक्ताओं के 
अनुसार, तीन बार (१६५२ मे, १६५५ में ओर नवम्बर, १६५७ मे) सशोधत किये 
जा झेके है। इससे विग्रम का कार्यक्षेत्र तथा उपयोगिता बढ़ गई है । 
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क्षेत्र--यह निगम केवल 'ग्रौद्योगिक सस्याओो' को ही वित्त प्रदान कर 
सकता है। ग्रधिनियम के ग्रनुसार ऐसी संस्था केवल वह 'सीमित लोक कम्पती 
- (2० [+ज०व (०एएशा)) झपवा सहकारी समिति हे, जिसका भारत में 
पूजीयन हुमा है, जो बस्तुप्रो के निर्माण अथवा विधायन (?7००८४»॥ह) में श्रथवा 
खबन-उद्योग (058) में अथवा विजलो या भ्रन्य किसी प्रकार वी शक्ति के 
उत्पादन या वितरण में लगी हुई है॥ १६५२ मे श्रधिनियम से किए गये एक सशोषन 
के द्वारा निगम के क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है, भौर तब से निगम जहाज 
कम्पतियो' (99978 (0०णएड77८७) को भौ वित्तीय सहायता दें सकती है । 
राष्ट्रीयक्ृत ((६४४०४०३८०) झ्रौद्योगिक सस्यायें निगम के कायक्षेत्र से 
बाहर हैं, निगम इन्हे कोई वित्तीय सहायता प्रदात नही कर सकता। 

१६४४ से पूर्द निगम कैवल पहले से हो कार्य कर रहौ भौद्योगिक संस्थाप्रों 
को ऋण दे सकता था; यह उन भौद्योगिक सस्थाओं को कई ऋण नहीं दे सकता 
था, जो शीक्र ही कार्य भ्रारम्म करने जा रही हो। प्रौद्योगिक वित्त विगम 
'ग्रधितियम में १६५४ मे किये गये एक भ्रौर सशोधन के द्वारा यह प्रतिबन्ध हढां 
दिया गया है, और तब से निगम नई ह्यावित श्रोयोगिक यंस्थाओं को भी ऋण दे 
सकता है ॥* 

पूजी व कार्यश्ील कोष (0०9 & 9०708 रिएएऐे३)--निगम की 
प्रधिकृत (॥0(॥०४६$८0) पूजी १० करोड ₹० है, जो पराच-पांच हजार रु० के 
३०,००० पुर्णत्तया परिदत (7ोप ९2/8-0७) भ्रशों में विभाजित है। निगम की 
निर्मित ([58060), प्राथित (5705० 0८0) तथा परिदत्त (?शात-ए9) पूजी 
४ फरोड रु० है, जो १०,००० भ्र॑शों को देचकर प्राप्त की गई है। इन [प्रशों का 
विभिन्‍न प्रार्थी (500507078) दंस्थाम्रो मे इस प्रकार बंठवारा किया गया था++८ 





प्रार्थी सस्या_ | राशि ।म्रश्योंकीसंस्या 
१. केद्रीय सरकार १ करोड़ र०। २,००० 
२. रिजवं बेक आफ इण्डिया हूं & ४: दे/००० 
३. झनुसूचित बैक (२५ ,, »|. रे रै०० 





४. विनियोग प्रन्यात (६४00 पए४६), 
बीमा वम्पनिया तया इसी प्रकार की प्रन्य | 


वित्तीय सस्थारें । १२५ ५, ७». २१०० 

५. सहकारी देंक ०५० ,, » . १९,००० 
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* उदाहरणार्थ, इस सशोथन के पदचात्‌ निगम ने बम्बई दुस्ट कोट पेपर 
मिल्स लिमिटेड को उतके बनते ही, अर्थात्‌ उसके द्वारा श्र” पूजी एकत्र करने से 
चहले ही १ करोड़ ३० का क्राण दिया था । 
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ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि नियम का पूजी कलेवर ((ब्फ़ॉथे 
90ए०॥१७) न तो यूणुदया राज्य के स्वामित्व तथा नियन्त्रण में है, न इससे 
पूर्णतया स्वतन्त्र है । यह मिश्चित प्रकार का हैं | तथापि, निजो व्यक्ति निगम के 
भ्रशधारी नही हो सकते । 

झपनी कार्यशील पू जी को बढाने के लिये नियम का निम्नलिखित उपाय 
अपनाने का अधिकार है :-- 

(0) वह बध (0705) अथवा ऋणापत्र ([22980ए7८७) जारी करके अपनी 
परिदत्त पू जी तथा सुरक्षित कोष (पि८७७:४४ £ण्णऐ) की अधिक से अधिक दक्ष 
गुना रकम प्राप्त कर सकता है । 

यदि किसी उद्योग को विदेशी मुद्रा मे ऋण देने की झावश्यकता हो, तो 
निमम, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, विश्व बेक (फ०४ते ऐ७7४) से अथवा 
किसी भ्रन्य विदेशी स्रोत से भी ऋण ले सकता है । केन्द्रीय सरकार इस ऋण की 
जमानती होगी । निगम रिजर्व बैक से भी अधिक से अधिक १८ मास को अवधि 
के लिए कसी समय पर कुल मिलाकर अधिक से अधिक ३ करोड रुपये के ऋण 
ले सकता है। १६५५ के सप्योधन के अधीन निगम को केन्द्रीय सरकार छे भी ऋण 
लेने का प्रधिकार दे दिया गया है। तदुनुसार द्वितीय पथ वर्षीय योजना मे केन्द्रीय 
सरकार द्वाद्य निगम को १३५ करोड रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की गई थी । 
इसे भ्रव बडाकर २२ २४ करोड़ रुपये कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार ने निगम 
के ग्र शो के मूलथन व लाभाश (जिस की दर कम से कम २३६४ भ्रवश्य होगी) 
के भुगतान की तथा निगम के बधों व ऋणपत्नों के मूलधन व ब्याज के भुगतान की 
भी गारण्टी दी हुई है। 

(४) निगम जनता से कम से कम ५ वष की अवधि वाले अधिक से झ्रधिक 
१० करोड़ रु० के निश्चत कालीन निक्षेप (0०79०»४७) स्वीकार कर सकता है; 
और 

(0) अधिनियम मे नवम्बर, १६५७ मे किये गए एक सशोधन के अधीन 
निगम भ्रव राज्य सरकारो तया स्थानीय प्राधिकारियों से भी निश्षेप स्वीकार 
कर सकता है। 

१६५७-५४ के ग्रन्त में तिगम्र की कुत्त कार्यशील पूंजी लगभग ३ करोड़ 
रुपये थी। इसमें से ५ करोड रुपये नो अ द्य पूजी थी; १२४ करोड़ रु० बन्धोी व 
ऋ पत्रों हे द्वारा एकत्र किये गये थे, १५ करोड रु० के ऋण केन्द्रीय सरकार 
से प्राप्त किए गए थे, और झेष सुरक्षित तथा अन्य कोष ये। १६५८- ५६ के 


बजट परे केन्द्रीय सरकार ने निगम को ३ करोड़ सपये का और ऋण देने की 
ब्यवस्था की है । 





* औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १६४८ के अधीन इस प्रकार से है” 
“ पाच गुना ही रकम प्राप्त की जा सकती थी । परन्तु नवम्बर, १६५७ में कर 
में किये गये एक सद्ोधन के द्वारा इसे बढ़ा कर १० गुना कर दिया गये, 
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स्थापित होने वाली सहकारी चौनी फैक्ट्रियों को काफ़ी ऋण दिया है । 

फरवरी, १६५२ तक निगम ५३८८ ब्याज की दर पर ऋण देता था, ब्याज 
और मूलधन की किश्त ठीक समय पर चुकाने पर ३% को छूट दी जाती थी। 
तत्पर॑चात ब्याज की दर को पहले बडा कर ६२५४ और अप्रैल, १६५७ में इसे भौर 
बढ़ा कर ७// कर दिया गया है। तथापि, छूट को दर मे कोई परिव्तत नहीं 
हुप्रा है। 

ब्रानोचताः--निग्रम के श्रभी तक के १० वर्ष के जीवन काल में समय-समय 
पर इसके कार्यक्षेत्र, प्रबन्ध तथा कार्यकरण्य की कई बातों को लेकर कडी प्रालोचना 
हुई है । इन प्रालोचनाझो तथा निगम के कार्यकरण के व्यवहारिक भनुभव के भाषार 
पर लिगम के १६४८ के भ्रधितियम में तीन बार (१६५२, १६५५ व १६५७ में) 
संशोधन किये गये हैँ । इससे निगम का कार्यक्षेत्र व पू जी साधन दोनो बढ़े हैं, मौर 
निगम उद्योगो को पहले की तुलता मे भ्रधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने लगा है । 
निगम की कुछ मुख्य आलोचनाये निम्नलिखित हैं.-- 

(१) निगम की स्थापता के प्रारम्भिक वर्षो मे यह कहा जाता था कि निजी 
कषत्रों मे उद्योगो की दीघंकालीन पू जी की भावश्यकता को देखते हुए, निगम के पूृ'जी 
साधन बहुत कम हैं। भ्ौर अत' निगम द्वारा बास्तव में दिये जाने वाले ऋणों की 
मात्रा बहुत अपर्याप्त है । सपय बीतने के साथ यह शिकायत समाप्त हो (रही है। 
ग्रह एक तो इसलिये हुप्रा है कि मूल अधिनियम में सशोधन करके निगस के ऋण 
प्राप्त करने के प्रधिकार को बढा दिया गया है, जिससे उसके पूंजी साधन बढ़ रहे 
हैं। दूसरे, पिछले कुछ वर्षो में विभिन्‍न प्रकार के उद्योगो को भध्यकालीन व दीघें- 
काप्तीम ऋण अंदान करने के लिये कुछ एक थोर वित्रेय निगम स्थापित किये गये 
हैं, जिनका झागे प्रध्ययत किया जायगा । तीसरे, हमे यह भी ध्यान रखना है कि 
निगम का उद्दं श्य पू जी दाजार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाग्रों की केबल 
झतुपूरति करता है, उन्हे समाप्त वर उनका स्थाव सेना नही है । चौथे, निगम जितने 
ऋण) की स्वीकृति देता है, प्रार्थी उत सभी का वास्तव में भुगतान नहीं लेते, बयोकि 
बहुत बार वे झपनी योजना वो बदल देते हैं भथवा शड देते हैं । इससे यह स्पष्ट 
होता है कि देश मे ऋशण-सुविधाप्रो का पूराययूरा लाभ छठाने वालों की भी 
कभी है। 

(२) निगम ने देश के ग्रध॑-विकसित क्षेत्रों, जैसे कि राजस्थान और मध्य 
पदेश, भशदि के झौद्योगिक विकास मे बहुत कम योगदान दिया है! परन्तु हमे ध्यान 
रखना है कि निगम का कार्य भ्रपनी श्लोर से श्रौद्योगिक उपक्रम चलाना नहीं है, 
घरन जो उपक्रम वित्तीय सहायता के लिये उसके पास श्रायं, 3'हें ऐसी सहायता 
देना है। 

हे (३) निगम के कार्यक्श्श की एक और घत्वन्त कडी अजोचया थह की 
जाती है कि भभी तक इसने उद्योगो को जोखिम धू'जी (>वुणा।ए क सिडए एशु+- 
॥४) प्रदान नहो को हैं--इसने भभी तक प्रौद्योगिक प्रशों अथवा ऋशतपप्रों के 
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अभिगोपन का अथवा जमानत देने का कार्य नही क्या है. यह उच्योगो के दीघेवा- 
लोन ऋण ही प्रदान करता रहा है। 


(४) रूणों की स्वीकृति देने से अनावश्यक देर लगाई जाती है । निगम की 
स्थापना के झ्रारम्भ मे यह क्सी सीमा तक ठीक था, परन्तु अब सार क्रम को इस 
प्रकार से नियमित कर दिया गया है क्रि प्रार्थनापतरों के निबटाने मे कम से कम 
समय छगे। व॒छ ग्रार्थनापत्नों के निवटाने में अध्कि समय इस लिये रूग जाता है, 
व्योकि पेश की गई योजना पूर्ण विस्तार मे नहीं बनाई गई होती और पत्र- 
व्यवहार के द्वारा आवश्यक सूचना प्राप्त क्॒ ने मे समग्र तगता है। फिर, कानूती, 
आऔपचारिक्ता » में भी समय लग जाता है । 

(५)ऋण देने समय निगम बी सतत नर्ते लगाता है। उदाहरणार्थ, वन्धक 
ऋणों का ५०% भाग 'उधार-प्रतिभूति अन्तर' (*ाष्टा)) रखने के प्रतिरिक्त, 
निगम सामास्यत प्रवन्प ग्रभिकर्ता क्री जमानत की भी छार्वे लगाता है। यह सभी 
दाप्रों मे आवश्यक नहीं होना चाहिए । 

(६) हठिनम द्वारा वसूल किय्रे जाते वाले व्याज की दर [3 ) बहुत ऊची 
है । नये औद्योगिक उपक्रमो के जन्म के मार्ग में यह बहुत बड़ी बाधा है वयोकि 
नये उद्योगो को ल.भ कमाने की स्थिति में पहचने तक सामान्यतः ४-५ वर्ष लग 
जाते हैं, और तव तव॑ उनके लिये ७० की दर पर व्याज का भार वहुत अधिक 
पडता है । परन्तु उधर निगम की भी मजबूरी है। उसे अपने ऋणापत्रों पर व्याज 
की जो दर देनी पडती है उसहे संस्यापन का खर्चा तया अ्रप्र/ष्य ऋणों के लिये 
व्यवस्था, आदि को ध्यान मे रखते हुए, निगम द्वारा वसूल किये जाने वाले व्याज 
की दर को बहुत ऊंचा नही कहा जा सकता | अत श्रोफ़ समिति (१६५३) ने, यह 
सुझाव रखा था कि निगम को जहा कही सम्भव हो, वहा ऋण लेने वाली कम्पनी 
से कोई ऐसा समभौता छर लेता चाहिये, जिसके अन्तर्गत निगमे कम्पनी से प्रारम्भिक 
वर्षो में नोचो दर पर व्याज ले ओर बाद भें जब कम्तनी लाभ कमाते लगे, तो दह 
तिगम को पिद्धते वर्षो का भी ब्याज का अलर दे दे । 

(७) निमम के प्रवनध के विश्द्ध यह श्रारोप भी समय समय पर लगाया गया 
है कि यह तिप्यक्ष भाव से ऋणो की स्वीकृति नहीं देता । १६५२ में यह आलोचना 
इतनी ग्रधिक हुई कि भारत सरकार ने दिसम्बर १६४२ में श्रीमती दृपलानी की 
अ्रध्यक्षता मे एक जाच समिति की नियुक्ति की । समिति ने मई, १६५३ में पेश वी 
गई ग्रवती रिपोर्ट में निगम हल प्रवन्ध पर पश्षगतों होने के आरोप को सत्य नहीं 
पाया । तथात्रि. समिति का सत या कि उसकी कुछ पेमनिया ठोक नहीं थी, और 
उनसे बचा जा सक्रता था। 

(८) १६४८ के अधिनियम के अन्तर्गत निगम केवल पहले से स्थापित औद्यो- 
गिक कम्पनियों को हा ऋर्ण दे सकता था, नये ट्रौद्योगिक उपक्ो को नहीं। यह 
भी झ्रालोचना का एक विपय था । अतः १६५४ के सशोघन के द्वारा इस दोष को 


(६ ६5८ ) 


दूर कर दिया गया है, भर अब दब से निगम नये भ्रौद्योगिक उपक्षमो को भी ऋश 
देने लगा है ॥* 
राज्य वित्तीप निगम (5:906 विध्शातंगे (०7ए०78०॥5) 

झ्रावदयकता --औद्योगिक वित्त निगम, जिसका हम अभी ऊपर पध्ययन,कर 
आये हैं, लोक समिति कम्पनियों (200] [/47/९0 (20४एश॥८३) द्वारा चलाये 
जाने वाले बडे-बडे श्रौद्योगिक उपकरमों की हो दीघेकालीत व मध्यकासीन वित्तीय 
प्रावश्यकताप्रो को पूरा करता है. लघु व मध्य भ्राकार के उद्योग इसके कार्म-सेत्र मे 
सही आते । परन्तु भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में इस दूसरी प्रकार के उथोगीं 
का विकास भी, विशेषता रोजगार अवसरों के प्रसार के हृष्दिकोश से, बहुत महत्व- 
पूर्ण है। भारत गे इन उद्योगो की भी अपनी वित्तोष समस्‍यायें हैं- -और बड़े उद्योगों 
की तुलना में ये समस्‍यायें कम विकद नही हैं--जिनके कारण देश मे इनका विकास 
भौ रुका हुग्रा है। भ्रतः इस घात की भो ग्रादश्यकता थी कि इन उदोगों की दीघे- 
कालीन थ मध्यकालीन वित्त प्रदान करने के लिये अलग से वित्त संस्थाएं स्थापित की 
जाय | इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही अ्रक्तूबर,१६५१ मे भारत सरकार 
ये 'राज्य वित्तीय निगम अधिनियम” (506 शंबशालंब] एणछाथंणा5 0०7) 
पास क्या । इस अ्रधितियम के श्रत्तगंत उन लघु व मध्य श्राकार के उद्योगों को, 
जो कि केन्द्रीय निगम के कार्य क्षेत्र में नही आते, दीषकालीन व भध्यकालीन विक्त 
प्रदान करने के लिये कोई 'ी राज्य सरकार यदि चाहे तो भपते राज्य मे वित्तीय 
निगम स्थापित कर सकती है $ कुछ राज्यो मे /उद्योयो को राज्य सहायता भ्रधिनियम! ५ 
("886 8४0 40 प्राेए॥आ९5 8८) के श्रन्तर्गंत्, जो पोड़ी-बहुत सहायता इन 
उद्योगो को मिला करती थी, इसके स्थान पर ये राज्य वित्तीय निणम अब कही बडे 


स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने जगे हैं । 
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम अधिकाँश बातों मे श्रौद्योगिक दित निएरम 


प्रधिनियम, १६४८ के बिल्कुल अनुरुष बनाया गया है। अ्रत. इसकी कार्मशील पू'जी 
प्रवन्ध, कार्यों , भ्रादि से सम्बन्धित मुल्य प्रावधान लगभग वे ही हैं, जो कि केद्धीय 
निगम के हैं। इन प्रावधानों का अध्ययन हम अभ्रभी ऊपर कर आये हैं । प्रतः 
उन्हे यहा विस्तार सहित दोहराना झ्रावश्यक नही हैं। तथापि, ये दोतों भ्रधिनियम 
एक दूसरे से जिंत भुख्य बातों मे भिल्‍ने हैं, उदको यहा बतताना भ्रवश्य भ्रावश्यक है । 
क्षेत्र-यह तो स्पष्ट ही है कि केन्द्रीय नियम का कायक्षेत्र जहा सम्पूर्ण 
भारत है, वहा राश्य निगम का कार्यक्षेत्र फेवल प्रपना-ग्रपना राज्य है। श्रतः 
बैन्द्रीय निगम का सम्बन्ध जहा बेन्द्रीय सरकार से है, वहा राज्य निगम का सम्बन्ध * 
अपते र'ज्य की सरकार से है । यहाँ एक महत्वपूर्ण मिन्‍्त॒ता यह है कि राज्य वित्तीय + 
निगम अधितियम मे औद्योगिक सस्‍्या' की परिभाषा को झधिक विस्तृत, कर. हिग्ा, 
है, जिससे इसमे न केदल लोक सीमित वस्पनियां ही झाती हैं, वरन्‌ निजी सीमित 
कप्पतिया (?#४७(६ [एा६०१ (.०क्रछ७७/९७), साक्रेदारिया तथा स्वामिक फर्म 
(शज्रृमचनप (शाएश॥७) भी ब्ाती हैं। यह वडा प्रावध्यक था, वयोकि राज्य 


प 








निगम झुस्यत, लघु झोयोगिक उपक्षमो के निए स्थापित किये जा रहे हैं और दे 
उपक्म बहुदा निजी कम्पनिया. छा्मेदारिया दा स्वानिक फर्म होती हैं। 





पूंजी--किस्लो राज्य निगम की प्रडिह्त ($णाणात्ते) अर पू डी ६० 
साख ₹५ से ५ करोड ₹० तठक्ञ की हो सकती हैं जइक्ति रेन्द्रीय नियम ज्ञी यह पू जी 
१० करोड रुपहुँ । ऋपनी कार्य शोल पू जी क्षो दडाने के लिए क्द्रीय शिगम वी 
झाण्य निम्रमो को भी ()) दब स्‍्षवा ऋआपापत्र जारी करके ऋपनों परिदत पूजी 
क्षित कोष से अधिक से झिक्र ४ घुना तक रकम प्राप्त 
कम से कम ४ दर्ष की अवद्दि के विज्ेत [0त[७-ा>) पाप्त करने का 














जरोड ₹० तक के 


अधिकार है । कैद्ीय नियम जहा प्रधिक झे अ्रषिक दुक्त 





निश्नेष स्वीकार ऋर उक्ता है, पहा कोई राज्य निगम अधिक से ऋदिक ऋपती परि- 
इस पू जी के बराबर तद निक्षेप्र स्वीक्षार कर सकता है। राज्य सिम के पनंणो. 
ऋषाफजो के मूलघन बी बापद्धो दया लाझाय द क्री 
जमानत उत्त राज्य की सरक्षार को देनो होदो है, जदइ॒क्ति केन्द्रिय निगम 
के सम्बन्ध में यह ज्मानत केन्दीय सरकार ने दी है। 

केन्द्रीय निगन व राग्य निममो में यहा एक महदपर्य शिनन्‍्दता यह है कि 
राज्य निगमो के अर शो को निडो व्यक्ति व ग॑ र-प्रनुसूचित बेंक (१०७-६ट९पेफोल्से 
837$8) भी खरोद रक्षते हैं, जबकि रेन्द्रीय नियम के प्रश इनके द्वारा नही खरीदे 
जा सकते तयाडि, राज्य निगम भी झपनो प्रश्य पूजी का केदल २५३ भाग ही 
इन्हे देंच उषठी हैं, और वह भी केन्द्रोय उरक्षार की झनुझति से शेष <५० ग्रश 
राज्य सरक्षार, रिजु बैक, प्रमुद्च्ित बैंक बोमा कम्पतिया. दिवियोग प्रस्यास 
[[9' शडाफ९0॥ 9733), तैया इस्ो प्रचार को अन्य दिलोय सस्दायें व हहकारी 
बेक हो छूरोद छक्ते हैं, शोर इत प्झो क्षा हस्तान्परए कद इन्‍्हों सस्पाप्रो मे हो 
सकता है) निजो व्यक्तियों को राज्य निगम के ऋंश खरीदने छा प्रघिकार दे दिये 
जाने के कारण इन नियमों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि ये अपने हो प्रशो 
को जमानत पर जिसी को ऋण नहीं दे सकते । 

कार्य--राज्य वित्तोय भी वे ही क्षार्य हैं, जो कि 
के, ऊँसे कि (६) ऊपर ततलाई गई प्रोद्योगिक सस्पागो के ऋणों ह॑ 
(४) उनके स्कघो (800७) श्र शो, दंघो व ऋरुपत्रो क्षा अमियोरन (ऐश 
#70) करना, और (४७४) इन्हे ऋरा ऋषवा परेशदिया देना 
राज्य निम्मो के कार्यों में यहा महत्वपूरं रिल्ता यह है रक्ति राज्य 
ग्रौद्योगिक सस्दा को भ्रधिक से ऋधिक २० वर्षों की क्‍झदधि के 
जमानत, ऋण भषवा परेशगिया दे सकते हैं, जदकलि केस्द्रोय निषम 
तम प्रदंधि २५ वर्ष है। छाप हो एक झौर मिन्दता यह है कि राज्य नियम 
एक ग्रौद्योगिक्त दंस्था क्षो १० लाख रू० से अद्विक का ऋत नहीं दे सकता, 
य निरेंभ १ करो २० टक का (गौर केस्ट्रीय रूरक्षर द्वारा ऋण को हुपानन 
दिये होने पर तो १ करोड र० से भी ऋपिक्ष को आटा दे सकता है । यह इसलिये 
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क्योविं एक तो केन्द्रीय निगम को तुलना में राज्य निगमों की कार्यशील पूजी कम 
होगो, भ्रौर दूसरे उन्हे छोटे-छोटे अविक औद्योगिक उपक्रमों की वित्तीय आवश्यक- 
ताम्रों को पूरा करना होगा। तथापि, (केन्रीय नियम के सामान्य ऋणों व जमा- 
नत की भाति), राज्य नियमों के ऋण व जूमानत भी किसी ठोस सम्पत्ति के बंधक, 
रहने अथवा उपप्राधीयन ([)एण॥९८०४०४) ढारा पूर्णृतया सुरक्षित होगे । 

प्रवनाध-केन्द्रीय नियम की भाति, राज्य निगम का प्रबन्ध भी संचालको के 
एक 2 उपकी एक कार्यकारिणी समिति और एक प्रवन्ध-सचालक द्वारा किया 
जाता है ॥ 

राज्य वित्तीय निममों की स्थापता व उनका कार्पफरण--३१ मार्च, १६५८ 
तक मैसूर तथा जम्मू व काइमीर राज्य को छोडकर ग्न्य सभी (१२) राज्यों में 
राज्य वित्तीय निगम स्थापित किये जा चुके थे। कव मंसूर राज्य ने भी ऐसे निगम 
की स्थापना का निर्णय ले लिया है। झधिकाश निगमों की अधिकृत पूजी २ करोड़ 
₹० और परिदत्त पू थी १ करोड र० है। रिजर्व बैक ने सामान्यतया इन निगमो को 
१० से १५ प्रतिशत के बीच अर श-पू जो प्रदाव की है । मार्च, १६५८ के अन्त में इत 
१२ निगमों की कुल पू जी १३ ३ करोड ह० था । 

पिछले पाच वर्षो' में इव तिगमो के द्वारा स्त्रीकृत, वास्तव में दिये गये तथा 
देय (0080800॥78) ऋणो के ग्राकडे नीचे दिये गये हैं-- 

राज्य वित्तोय निगमो के ऋण कार्य 


(लाख र० मे) 

वर्ष स्तीकृत-ऋण वास्तव मे दिये वर्ष के अन्त से देय 

गये ऋरा (005भ907%9) ऋण 
१६५३०४४ ७० श्३ १,०३ 
१६५४-५५ २११ १३२ २५२६ 
१६५५-२६ ४.०५ १,5५७ ४,०३ 
१६५६-५७ ४,४३३ ३५5६ ६१४४५ 
१६५७-४८ ४ड,७७ ३७१ ९६६ 


ऊपर वी तालिवा से स्पष्ट है कि १६५३-५४ में निगमों 6/रा दिये जाने वाले 
ऋणों की मात्रा बहुत छोटी थी । इसका मुल्य कारण यह था कि उम्र वर्ष में केवल 
दो ही राज्य वित्तीय निगम थे। अभ्रधिकाश राज्य वित्तीय निगम १६५४-५५ वे 
१६५५-५६ के दो वर्षो भे प्र्थात्‌ तीन-चार वर्ष पहले ही स्थापित किये गये है। भरत: 
ऊपर की दाविका से यह भी स्पष्ट है कि पिछले तीन बर्षों में इक मिग्रमो द्वारा 
मे ही वृद्धि हुई है। फलस्वरूप देय ऋश्ो की मात्रा मे भी निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
स्वीकृत ऋणों त्था वास्तव में दिए गए ऋणों की मात्रा, दोनों 
पिद्धते वर्ष (१६५७-५८) में एवं और अच्छी बात यह हुई है कि उस वर्ष में जितने 
ऋण स्वोबत हुए बे, उनेके भ्रपेक्षाइत, वाफ़ों बढ़ें लाग का वास्तव में भुगतात किया 
गया । तथापि, ग्रज्णी तक नी ये निमम ढोठे व मध्य स्तर के उद्योगों जो पर्मोष्व 


#>्तताएडट  दिल्नहाएल शद्िता: ता व३ 4 कक ॥ का (५ ः 
डे कह 
प्रफ्रशातत कल 8 १ लव० ]57-753, ५प्याला। ६0, ४2832 
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वित्तीय म्रह्मयता प्रदान वही कर पाये है। इसका एक कारण तो यही है कि 
इत तिगमो के वित्तीय साधन काफी सीमित है। इन साधनों को बढ़ाने के 
लिये पिछने वर्ष (१६५७-५८) मे ही कुछ पुराने सिगमो (पजाब, बम्बई, केरल और 
पश्चिमी बगाल) ने दस वर्षीय बध (070७) जारी करके लगभग हे करोड र० 
एकत्र किया है। 

निगमों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के सीमित होने का एक कारण यह 
भी है कि जितने ऋणो के लिये इनक पास प्रार्थना-पत्र आते है, बह॒धा उनका बहुत 
छोटा प्रतिशत स्वीकार हो पाता है ! इसके झागे निम्तलिखित म्रुख्य कारण है-- 

(१) राज्य निगम भूमि, इमारत, मशीनरी आदि स्थिर पू जी की ठोस जुमानत 
पर ऋणा दे सकते है। परन्तु बहुधा लघ्च॒ उपक्रमो के पास ऐसी सम्पत्ति का अभाव 
होता है | बहुत वार भूमि व इमारत किराये की होती है, और केवल मशीनरी का 
मूल्य बहुत कम होता है, जिस की जुमानत पर पूरा ऋण नही दिया जा सकता ॥ 
यह कठिनाई इसलिये और भी वढ जाती है, क्योकि निगम स्थिर पू जी के मूल्य का 
५०५ उधार-प्रतिभूति अन्तर (*87६70) रखकर शेप के बराबर ही ऋण देते हैं । 
ऐसी दक्षा में बहुत से ऋण लेने वाले पण्य सामग्री (500०७ 40 74०८) की जमा- 
नत पर ऋणा मागते है। परन्तु राज्य निगम ऐसा नहीं कर सकत. क्योकि पण्य सामग्री 
की जमानत पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करना व्यापारिक बेकों का सामान्य कार्य 
है, न कि इन निगमो का । 

(२) बहुत वार जो सम्पत्ति जमानत के रूप में पेश की जाती है, उसके 
स्वामित्व सम्बन्धी पत्र ([00८ए४८॥॥७ ०६ ]॥6) उपलब्ध नहीं होते, गौर उनके 
स्वामित्व के बारे मे कुछ कठिनाइया (८०॥79)०७४०४७) होठी है । ऐसी सम्पत्ति, 
को कोई निगम जमानत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता | यह इसलिये होता है 
बयोकि राज्य निगम केवल सीमित कम्पनियों को ही वित्त प्रदान नही करते, वरन्‌ 
इनके क्षेत्र में साकेदारिया, सयुक्त परिवार उपक्रम (गंध! श्राप छिएचंत्रट३४९७) 
तथा स्वामिक फर्म (श0फ्ञरांश००३ (०7८९7३४) भी झाती है। ये साभेदारियाँ 
ब स्वामिक फर्म ठीक प्रकार से अपना हिसाथ-क्तिाब नहीं रखती और न उसका 
लेखा-परीक्षण कराती है, वयोकि उनके ऊपर इस प्रकार का कोई वैघानिक दायित्व 
नही है | ऐसी दशा में निगम उतकी आशिक दक्षा का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा 
सकते । अत ऋण देने से पहले निगम इस बात पर जोर देते हें क्रि आवेदक ठीक- 
ओक लेखा रखे, जिस्तके लिये ये छोटे उपक्रता आजाती से तैयार नही होते । 

(३) व्यवहार मे यह भी देखा गया है कि छोटे उपक्रमो के अधिकाँश आवे- 
दन-पत्र अध्रे होते है । उसमें दतके कारखानों मे लगी मणीनों की उत्पादन-क्षमता 
वापिक-उत्पदग, लान- प्रस्तावित प्रसार वे पलस्वरूप उत्पादन में होने वाली 
यृद्धि, अतिरिक लागत के बारे में पूरी-यूरी सूचना नहीं होतो । अतः ऐसे आवेदन- 
पत्र पुरे हुप से अस्दीज़्त हो जाते है । 





( हैग्३ ) 


(८) निमप्तो की एक और कठिनाई यह भी है कि विभिन्‍त लबु उद्योगो के 
बारे मे आवश्यक ग्राकडे देश में उपलब्ध नहीं हैं । ऐसी दशा में उस उद्योग की भावी 
सम्भावनाओं के बारे मे निगम ठोकडीक झअनुप्रात लग।कर अपनी हीति का निर्धा- 
रण तही कर सकता | है 

(५) बहुत से लबु उपक्रमो को राज्य निगमों से इसीलिये वित्तीय सहायता 
नहीं मिल पाती, क्योकि इत उपक्रशों की वित्तीर आवश्यकृतायें बहुत छोटी होती हैं, 
और राज्य निगम एक प्तीमा से छोटी मात्रा के ऋण नही देते है । 

(६) राज्य निगमों द्वारा दिये जाने चाले ऋण काफी महंगे पड़ते हैं। इन 
पर ब्याज को दर सामान्यतः ६ प्ले ७ प्रतिद्यत के बीच होती है । इसके भ्तिरिक्त, 
ऋण लेने वाले की रजिस्ट्रं शन फीस, स्टाम्प-कर, वकीलों की फ्रौस, मुल्यांकव शुल्क 
(ए४घ४४णा ब्ाह००), आदि खु्े भी बर्दाइत करने पड़ते है। 

शज्य वित्तीय तिगमो के कार्यक्ररण के अनुभव के आधार पर जाने गये 
इसके कुछ दोषी व बाधाओं को दुर करने के लिगे, सितम्बर, १६५६ में राज्य वित्तीय 
निगम प्रधितियम, १६५११ मे कुछ निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं-- 

(१) दो या भ्रधिक राज्य, यदि चाहे तो, शापसी समभौते के द्वारा मिलकर 
एक संयुक्त निगम स्थापित कर सकते है। यह भो हो सकता है कि सममोते के हारा 
पहले से स्थित विंसी राज्य निगम का पग्रधिकास/क्षेत्र (|एर४तीलांणा) बिस्ी प्रन्‍्य 
राज्य तक भी वढों दिया जाय ।१ 

(२) राज्य वित्तीय निगम केन्द्रीय सरकार झयवा औद्योगिक वित्त विगर के 
अप्रिकर्ता के रूप मे भी कार्य कर सकता है ।* 

(३) पज्य निगम रिजवे बैक से १५ गहोने की ्रवधि ठक के लिये भ्रल्पकालीत 
ऋशर ले सकता है । 

(४) राज्य विगम राज्य सरकार, अवृयूचित बैक, अजब सहकारी बैक को 
जमानत पर लब्चु व कुटीर उद्योगों को, पर्याप्त ठोम्न सम्पत्ति न रहते पर भी, वित्तीय 
सहायता प्रदान कर सकते हैं। 

(५) निगम जिन ग्रौद्योगिक उपक्रसो को अपने हाथों में ले, उनके कार्यक्षम 
प्रबन्ध के लिए निग्मो को कुछ ग्रधिकार दिये गए हैं । 

(६) रिजर्व बैक को यह श्रपिकार दे दिया गया है कि केद्रीय सरकार के 
बहने पर बह राज्य वितीय नियमों के कार्यकरण का निरीक्षण कर यक्‍ता है। 





*अकयूवर, १६५७ में ऐसे ही एक समझौते के द्वार पंजाब नियम का अधिकार 
क्षेत्र दिल्ली तक बढ़ा दिया गया है। 
शइम समय उत्तर प्रदेश, आाप्न प्रदेश प्रौर वम्बईसमेंवहा के राज्य 
वित्तीय निगम प्रपती-प्रपदी राज्य मेखार दर झद़ोंगों को दिये जाने वाले वित्त के 
विठरणु के लिये प्रभिवर्ता दा कार्य करते हैं । 


+२श४: थे 


अपती पू ज़ी को किसी ग्रौद्योगिक उपक्रम में प्रत्यक्ष रूप से लगा सकता है। 
औद्योगिक वित्त विगम व राज्य वित्तीय नियम ग्रह दूसरा कार्य सही कर सकते, 
केवत पहला कार्य ही कर सकते है। 
इस निगम को इस से सम्बन्धित ग्रौद्योगिक उपक्रणो पर वियल्रण करने के 
लिए कुठ अधिकार भी प्रदान किये गये है । ददनुसार, यह ऐसे विसी उपक्रम के 
संचालक मण्डल मे सचालकों को या परामशंदाताद (09508) को मनोनीत 
(प००॥॥96) बर सत्ता है, या उसके साथ सामेदारी स्थापित कर सवधा है या 
उसके साकें कार्य करण के लिए ऐसी ही कोई व्यवस्था कर सकता है । 
इसके ग्रतिरिक्त, इस निगम का कार्य औद्योगिक योजनाम्रों का भ्रध्ययत 
थ जाव (]75८» १९४०४) करता भी होगा, और इद योजना को कार्यरूप देंते 
हुए यह, जहाँ तक भी सम्भव होगा, निजी क्षेत्र में उपलब्ध औद्योगिक उपकरण 
पनुभव शोर वीशल का अधिकतम प्रयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । 
यह निगम केवल औद्योगिक उपक््मो को सहायता ही नहीं देगा, वरद्‌ यदि 
किसी दिशा में श्रावश्यकतता हुई, तो यह स्वयं भी नई ब्ौद्योगिक इक्ाइयाँ स्थापित 
करेगा । जब ये इकाड्या अच्छी प्रकार स्थापित हो जाय॑ं यौर लाभ देने लगे तथा 
यदि ग्रावश्यक व वाउतीय समझा जाय, तो इन्हे निजी उपक्नभियों को भी सौपा 
जा सकता है । इस प्रकार यह तिगम सावंजतिऊ व निजी दोनो क्षेत्रों में उद्योगों 
के श्रनुरूप ([408॥077005) विकास के लिये प्रपत्न करेगा । 
फार्यकरए --निगम ने अपना कार्य १६५४ मे प्रारम्भ क्या, प्रौर वई एक 
शद्योगों वो प्रारस्भ करने का निरंय जिया । इनके बारे में इसने प्रारश्मिक सोज- 
थीन भी श्रारस्भ वी । इनमे से कुछ झौद्योगिक योजतायें ये हैं.--इस्पात फाउन्ड्रोज, 
फोजेशाप्स (70६०७॥०]७), स्ट्रवचरल फेत्रिकेशन [9प"एा७ शिबफ(वॉ०४) 
रिफ्रे बदरीजु (९(६४00३९3), रंग बनाने के समाने, बुद पह्प, वार्वेत ब्लैक, पाइ- 
'इट्स ते गरंघक, छपाई की मणीनो अदि के निर्माए की योगनायें, श्रादि। इन 
अन्वेषणों में, ग्रावश्य इतातुसार, विदेशों विशेषज्ञों यो ग्रहायत्ता भी ली गई है। इस 
के अतिरिक्त पटसन तथा सूती वस्त्र के उद्योगी वे' पुनरस्थापन तथा प्राधुनिकोकरण 
के लिग्रे निगम के द्वारा दोधकालीन ऋण देने वा भी निर्शय लिया गया; 
और इस कार्य के ज़िये निगम ने कलकत्ता और चन्वई मे दो पण्दल भी नियुक्त 
क््यि 
दूसरी पचरवर्षीय योजना भें निगम के कार्मो' के जिये ५५ करोड़ र०की 
व्यवस्था पी गई है । इसमे से लगभग २०-२५ ब्रोड र० तो पदसन झोर सूती वस्त्र 
उद्योगों के आाघुतिकीक रण के लिये ऋएो में दिया जायगा, और झोप लगभग ३५ 
करोड़ श्पया मेये दुनियादी तथा भारी उद्योगों की स्थापना व विकास में खर्च होगा 
अभी ऊपर हम वतला छुके हैं कि निगम ने १६५४ में ही कुछ प्रौद्योगिक योजनाओं 
के बारे मे सोत-दीद झआरस्म कर दी थी। इसके अतिरिक्त, द्वितीय योजनावाल में 
निगम द्वारा एक अत्युभिनियम्र का कारखाना, भूमि खोदने व खान खोदने, प्रादि के 


( (०५ ) 


ः लिये भारी मशोनें बनाने, और फैरस व नात-फैरस (शिछाएा०05 & रिएार्नदवा००७४) 

उद्योगों में काम आने वाले बेलन तथा वेलन के कारखानो के औजारो के निर्माण 
का एक कारखाना स्थापित करने के दिये पद उठाये जायेगे । 

योजना में यह माना गया है कि निगम के उपयुक्त कार्य-क्रम को पूरा करने 
के लिये झ्रावश्यकता से कम घन की व्यवस्था की गई है । अत योजना में कहां गया 
है कि यदि वित्त के प्रभाव मे, निगम के कार्यक्रमों मे प्राथमिकता क्रम बनाने की 
आवश्यकता हुई, तो पहली प्राथमिकता भारी मशीने बनाने वाले उद्योगों तथा उनसे 
प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित उद्योगों को दी जापरेगी, क्योकि तृतीय पच्रवर्षीय योजना भे 
जिन भारी मशीनों की झ्रावश्यकता होगी, उन्हे भारत मे ही बनाने के उपयुक्त साधन 
बनाने ग्रावश्यक हैं । 

झद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 
(प्रका+पंथे ठःवता। & फाएब्शाव्का 0 णए०णशां०त) 

स्थापना -यह एक निजी स्वामित्व एव प्रबन्ध वाला निगम है जिसकी स्थाप्न 
जनवरी १९५५ मे निजी क्षेत्र मे उद्योगो के विकास को विभिन्‍न भ्र77र से प्रोत्साहित 
करने के लिये हुई थी । १६५३ मे भारत सरकार एवं विश्व बैक (| 3 है) ) की 
और से पुरस्कृत (5907507९0) तीन व्यक्तियों के एक शिष्टमप्डल ()॥[880॥) 
ने यह निर्णाय किया कि भारत को, यू० के० (0. |६.) के 'औद्योगिक एवं वाणिज्य 
वित्त निगम (0089 श्ाते ए00गढालंबे कंतरवत०९ (079078000) की 
भाति ही एक विशिष्ट सस्था की आवश्यकता है, क्योकि प्रौद्योगिक वित्त निगम, 
उद्योगो की दीघेकालीन झावड्यक्ताओ को पूरी तरह से पूरा नही कर पा रहा है। 

अत भारत, यू० के० व्‌ स० रा० अमरीका (ए 5 /.) के पूजीपतियों 
ने भारत सरकार व विश्व बेक वी सहायता से १६५४५ मे इस निगम वी स्थापना 
थी। 

पूंजी-कलेवर (एक अएप्थए7०)--इस नियम वी अधिकृत पूणी 
२५ करोड़ रु० है तथा ग्रभी तक इसकी प्राथित एवं पूर्णतया परिदत्त अझ्यपूजी 
५ करोड र० है।इस ५ करोड रु० की परिदत ग्रश्श पूजी मेसे ७०% पुजी 
भारतीयहितो [बैको, वीमा कम्पनियों, आदि निजी सस्थाग्रो तथा जनता) द्वारा, 
२०५ ब्रिटिश हितों द्वारा और शेष १०५ ग्रमरीक्‍न हितो द्वारा दी गई है । इसके 
अतिरिक्त, भारत सरकार ने 'प्रावंधिक सहयोग प्रधासन! ([6८गंस्श 00-णुश३- 
॥00 /0फ्रांछआए»7०४) के रुपया-कोष से निगम को ७४ बरोड र० वी बिना 
ब्याज की पेशगी (॥0४४70९) दी है ) यह पेशगी १५ वर्ष के पश्चात्‌ १५ समान 
वाधिक किस्तों मे वायिस करनी होगी । विश्व बैक (. के पे. ))) ने इस नियम 
को भारत सरकार की जमानत पर विभिन्‍न विदेश्ञी मुद्राओ मे ५ करोड रु० का 
ऋगा दिया है। इस ऋण की अवधि १५ वर्ष है, और इस पर ब्याज वी दर ४६%, 
है । इस प्रकार इत्त निगम का प्रारम्भ १७ ५ करोड़ २० की कार्येज्ञील पू जी से हुआ 
है। इस कार्यशील पूजो को झौर बढ़ाने के लिये निगम वो अपनी परिदत्त पूजी, 


(_ १०६ ) 


सुरक्षित बोप (ह९5६४८७) तथा भारत सरकार की ओर से मिली पेशगी की बाकी 
(07/5शातप/) की बुल रकम के श्रधिक से भ्रधिक तौन गुना तक रण लेने का 
अधिकार है । 
उद्देश्य तथा कार्ये->इस निगम का मुख्य उद्देइय निजी क्षेत्र मे उद्योगों के 
विकास को प्रो साहित करना है। इसके लिये यह तिगम सामान्य रुप से (१) निजी 
उपक्रमों की स्थापना, प्रसार एवं श्राधुल्कीकरण में सहायता देगा, (7) ऐसे उप- 
क्रमो में देशी और विदेशी दोनो प्रकार की निजी पू जो वी हिस्सेदारों (28700]४- 
#0४) को प्रोत्साहित करेगा, भ्ौर (॥) औद्योगिक विनीयोगो के निजी स्वामित्व 
को तथा विनियोग बाजार के प्रसार वो प्रोत्साहित करेगा । इन उद्देश्यों वी पृत्ति के 
लिये यह निगम निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करेगा-- 
[7) यह दीघंवालीन श्रथवा मध्ययालीन ऋणों के रुप में अथवा (770५४ 
?०वञाशंए/४०॥७) के रुप में वित्त प्रदान करेगा । 
(४) भंझो व॒प्रतिभूतियों के नये निर्ममन को पुरस्कृत (5/07807) करेगा 
तथा उनका भ्रभिगोपत ([770०7-७४॥०) बरेगा, 
(४४) निजी विनियोग के अन्य स्रोतो से प्राप्त ऋणो की जमानत देगा, 
(१४) विनियोगों का जितनी जल्दी भी उचित हो उत्तनी जल्दी ही पुनः 
भूल्याकम करके कोपों को पुन. विनियोग के लिये उपलब्ध करायेगा, प्रोर 
(९) भारतीय उद्योगों को प्रवस्धक्रीय (११७॥०ह९7/), प्रापेधिक (]6०॥- 
०) दया प्राशासनिक (ह80॥7परा॥700 ६) परामछय प्रदान करेगा तथा उन्हे 
प्रवन्धक्रीय, प्रावैधिक तथा प्राशासनिव सेवायें प्राप्त करते मे सहायता देगा । निगम दा 
यह वार्य इसके कायें क्षेत्र को काफी विस्तृत बना देता है । श्रौद्योगिक वित्त निगम 
निजी क्षेत्र में उद्योगों शो ठोस एवं पर्याप्त जमानत पर केवल वित्त प्रदान करता है, 
इस प्रकार की सेवा प्रदात नही करता । 
ग्राशा है कि यह संस्था निजी क्षेत्र में उद्योगों के प्रसार एवं श्राधुनिकीकरण 
को प्रोत्साहित कर उनके उचित विकास में सहायव होगा । कुछ लोगों का प्रनुमान 
है कि, कुछ समय बीतने पर, यह नियम एक विनियोग प्रन्यास ([#ए८8गाथा 
परप्पञ) मे विशभित हो पायेगा, जिसका विश्विष्ट कायें निजी उपक््मो की जोखिम 
का पल (गए) वा एक भाग तथा आधुनिक प्रौद्योगिक ज्ञान प्रदान करना 
होगा 
कार्यफरण :--१६५७ के प्रत्त तव दिगम ने कुल ११६४ करोड रु० की 
वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी थी। इसमे से ५४४ करोड़ रु० की सहायता 
ऋणो के एप में थी, शौर ६:२१ करोड़ रु० की सहायता भ्रशों व ऋशणपनों के 
कि [हर 0७3, वतपशशा। वधयाताब७ 90 प080, श॥व. औ6ए७०व 
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( १०७ ) 


अभिगोपन तथा अद्यो के प्रत्यक्ष अभिदात के रुप मे थी। इसमे से ३२१ करोड 
० के पाँच ऋणा विदेशी मुद्राओं के थे । तथापि इस स्वीह्स सहायता का वास्तविक 
भुगतान काफी कम था । १६५७ के ग्रन्त तक ऋणो या वास्तिजिक भुगतान केवल 
१६४ करोड़ ९० (स्वीकृत ऋण बा लगभग ३६/८। और झंझों व. ऋणापत्रो का 
थास्तविक झभिगोपन तया झझो से वास्तविक प्रत्यल आलमिदान गुल २६ बरोड 
हू० का ।स्वोइत रकम का लगमग एक निहाई) था । निगम ने यह सहायता कई 
एक उद्योगों के नये व पुराने उपक्रमो को दी हैं । 
पुनवित निगम (इ९७४9990९ (णफ्ण०३७)) -- 

जून १६५८ में उद्योगों के लिये पुनवित्त निशम प्राइवेट लिमिटेड! (॥९॥॥- 
बा06€ (०णफृणजाण्ा 0907 ऐफ्नए) 78०. .! ) ) के नाम से देश में एक 
और वित्तीय नियम की स्थापता की गई है । इस निगम का उह्ूँ इप मिजी क्षेत्र भ मध्यम 
भ्राकपर की श्ौद्योगिक इदाइयो के लिये उपलब्ध विनीय साथनों को बढ़ाना है। 
इसके लिये यह निगम उद्योगों को प्रत्यक्ष रुप से स्वयं ऋण नदी देता, वरन्‌, जैसा 
कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह बैंको को ऐसा क्रने के लिये वित्त प्रदान करेया। 
बैंक उद्योगों को जो खरा देते हैं, उसके बदले मे अथवा उम सुत्रिवा को और वटाने 
के लिये, निगम बेकों को पुनः वित्त प्राप्ति (रि८॥७७०५०९) की सुविधा देगा इस 
सुविधा के आधार पर बैक आगे उद्योगों को अ्रघिक मात्रा मे ऋण दे पायेगे । 

यह निश्चित किया गया है कि निमम बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले केबल 
उन्ही ऋणों को पुत्र भुताने (पुत्र वित्त प्राप्त करने) की सुविधा देगा, जो मध्यम 
आकार के हैं, अर्थात्‌ बोई एक ऋण ५० लाख र० से अधिक वा नही है, जो मध्यम 
अवधि के भर्यात्‌ २ से ७ वर्ष के बीच की ग्रवधि के है, भर जो मध्यम श्राकार की 
ऐसी झौद्योगिक इक्ाइयो को दिये गये है, जिनकी परिदत्त अझ पू जी और सुरक्षित 
कोष मिलकर २५ करोड र० से अधिक नहीं हैं। साथ ही ये ऋएा प्रधानत. उन 
उद्योगों में लगी हुईं उत्पादन इकाइयों को दिये जाते चाहिये, जिन्हे दूसरी भषवा 
भागे भाने वालो पंच वर्षोषर योजनामों मे झाभिल किया गया है प्रथवा क्रिया 
जायेगा । 
पूजी-निगम वी ग्रधिडठ पू जी २५ क रोड २० हैं। इसकी प्रारम्मिक तिर्गाभित्त 
पूजी (820९0 (:०.४॥9)) १२४५ बरोड २७० है, जिसत्रा प्रभिदान रिजर्व वेक, 
जीवन चोमा निगम, तथा १५ बड़े अनुसूचित वैक्नो ने क्रिया है । इसके ग्रतिरिक्त 
भारत सरशार विगम को र२६ करोड २० का ऋण देगो# । २६ करोड ₹० को यह्‌ 
रकम अमर्शक्‍न कृषि वस्तुओं को बेचने से प्राप्त धव-राशि का एक भाग होगी । 
अगस्त, १६५६ में भारत सरकार ओर स० रा० झमरीरा वी सरयार के वीच एक 
“कृषि-बस्तु समभोता! हुआ था। उस समभोते में यह तय पाया था कि अगरीक्षन 
सरकार भारत सरकार को जो इृधि-वस्तुओो के सूप में ऋण प्रदान वर रही है, 

+इस सम्बन्ध मे अगस्त, १६५८ में नारत सरकार ब० से रा० अमरीका 
को सरकार के बीच एक नया समझोता हुआ है + 


( शैध्द ) 


उनके बिक्कीग्रागम मे से भारत सरकार ५'४ करोड़ डालर के बराबर का लगभग 
२६ करोड रुपया निजी क्षेत्र से उद्योगों को ऋण देते के लिये उपलब्ध करायेगो 
झौर थे ऋण निर्दिष्ट स्थापित बैंको के जरिये दिये जायेंगे। उसी के लिये एक 
पुववित्त निगम की स्थापना कया तभी निश्चय लिया ग्रया था, जिसकी वास्तव में 
स्थापना, काफी देर के पश्चातू जूत, १६५८ मे हुई है। इस प्रक/र निगम के पास 
ऋरा देने के लिये आरम्भ मे ३-०५ करोड़ रु० (१२५ करोड़ रु० की प्रार्थित पू'जी 
तथा २६ करोड़ रु० का भारत सरकार स्ले प्राप्त ऋएा) को पूरी होगी। 
इसमें से निगम की श्रंश-पूंजी में भाग सेने याले प्रत्येक अनुसूचित बेक का 
प्रभ्यश (00008) निश्चित कर दिया जायेगा, जिसके झन्तगंत वह निगम से पुतः 
वित्त की सुविधा प्राप्त कर सकेगा । 

प्राशा है इस निगम की स्थापना से मध्यम आझ्ाकार के प्रौद्योगिक उपक्रमों 
को बडा 'लाभ होगा, झ्ौर वे दूसरी (तथा आगे प्राने दाली प्रत्य) पंचवर्षीय योजना 
के ढाचे के प्रन्त्गंत उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढा पायेंगे । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम (0(६४एथ०7० गिं8006 (0०7ए07०४०४)-- 


प्रत्तर्शाष्ट्रीय वित्त विगम की स्थापना जुलाई, १६५६ मे हुई थी यह विश्व 
बैक (], 8. छे, 00,) से ही सम्बद्ध एक संस्था है, यद्यपि इसकी वैद्य सत्ता और इसके 
कोप बैक से बिल्कुल भ्रलग है तथावि, वेक के सदस्य देशों की सरकारें ही इस 
निगम की सदस्य हो सकती हैं। निगम का उद्दं इप सदस्य देशों मे, मोर विशेषत: 
कम, विकसित क्षेत्रों मे, उत्पादक निजी साहस को प्रोत्साहित करके प्राधिक विकास 
कोग्रढना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह निगम निम्नलिखित कार्य करेगा । 

(#) जहां उचित शर्तों पर पर्याप्त मात्रा मे निजी पूजी उपलब्ध नही हैं, 
वहां निजी वितिमोजक के साथ मिलकर श्रौर पूजी की वापसी के सम्बन्ध में 
सरकार वी जमा के बिन? ही उत्पादक निजी उपक्रमों में विनियोग करना, 

(॥) विनिषोग भप्रवसर, निजी पू जी (विदेशी भौर देश की दोनो) भौर प्नु« 
भवी प्रबन्ध को एक साथ काब्रे के लिये निकासी गृह ((0007४78 7005०) के रूप 
मे बाय करना, और 

(7) सदस्य देशों में ऐसे वातावरणा को जन्म देने मे सहायक होता जिससे 
कि देशी और विदेशी निजी पू'जी को उत्पादक दिनियोगो मे लगाने का प्रोत्साहन 
मिल्रे । 

निगम की अधिकृत पूंजी १० करोड़ भ्रमरीकन शालर है| इसमे ७४ 
करोड़ डालर का ३२ देशो की सरकारों ने भ्रमिदान किया है। भारत सरझार भी 
इसकी एक सदस्य है, श्रौर इसने निगम के भ्र'शों मे ४४४३ लाख डालर का प्रभि- 
दान किया है । 
उपसंह/र-- 


ऊपर दे प्रध्ययन से स्पष्द है कि हाल ही तक भारत मे भौद्योगिक वित्त 


[ १०६ ) 


प्राप्त करने वी सुविधाये कई प्रकार से अपर्याप्त तथा दोपपूरों थी। कुछ एक 
सुस्थावित तथा बडी औद्योगिक कम्पनियों को छोडकर, भन्य सभी को पूणजी प्राप्त 
करने मे बडी क्ठिताई रहती थी । यह वठिनाई कायक्षील पूजी की तुलता मे दीर्ष- 
कालीन और जोखिम (ट्दुणाए पूजी के सम्बन्ध मे अधिक थी, और बडे स्तर के 
उद्योगों की तुलना मे लघु व कुटीर उद्योगों के लिये कार्यशील पूजीके सम्बन्ध मे 
भी कही अधिक थी । परन्तु पिछले झाठ-दस वर्षो से दशा सुधर रही है ( इन वर्षो" 
पे राज्य की प्रत्यक्ष सामेदारी से अथवा उसके प्रोत्साहन से उद्योगों की विभिन्‍न 
प्रकार की वित्तीय आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये देश मे कई एक विनियोग 
श्रथवा विकास तिग्रम स्थापित किये गये है। प्रबन्ध अ्रभिरर्ता प्रशाली के दोषो को 
दुर करने के लिये श्रावश्यक कदम उठाये गये है । जीवन बीमा व्यवसाय का 
राष्ट्रीयरण करके, इसके द्वारा प्राप्त कोधों का नियोजित रुप से विनियोग करने 
का भ्रधिकार सरकार ने प्राप्त कर लिया है । उद्योगो को बढ़ती 8ई मात्रा मे कार्य- 
शील पूजी प्रदान करने के लिये व्यापारिक बैंको के साधनों को तथा बैंकिंग सुवि- 
धाप्नों को बढाने के प्रयत्न किये जा रहे है | ग्रत श्री एच० दास का कहना है कि, 
“जब भारतीय केन्द्रीय बेकिय जाच समिर्ति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तब से देश 
काफी आगे बढ छुका है! यदि निजी साहस झाज भी कठिनाई मे है, तो इसके 
कारण वित्त की बजाय ग्रन्य क्षेत्रों मे हूं ठने चाहिये ।«” परन्तु यह वास्तविकता का 
कुछ श्रतिरंजित चित्र है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र मे दशा मे काफी सुधार हुआ है, 
यह सत्य है। परन्तु अभी भी सुधार तथा विकास के लिये क्षेत्र बाकी है, और इस 
सुधार तथा विकास की झावश्यकता भी है। भारतीय पू जी बाजार मे अभी भी 
ब्रवर्तत, नि्गेंमनन और अभिगोपन की सरधाझ्रो तथा विनियोग प्रन्यास्रों का सापेक्षिक 
अभाव है, जिसे दूर करना ग्रावश्यक है। साथ ही हाल ही के वर्षो' मे जो नई 
बिशिष्ट वित्तीय सस्थाये स्थापित की गई है, उनकी उपयोगिता को बढ़ाना भी 
प्रावस्यक है ? जतता से बचत तथा विनियोग करने की थ्रादत को प्रोत्साहित करने 
में स्‍्कृत्ध वितिमयो (5/06६ #5८॥००४९७) का बडा महत्व है, क्योकि वे भ्रति- 
भूतियों को तरलता प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षो मे इन विविभयो में बहुत 
ग्रधिक स्व बाजी होती रही है, जिससे स्वन्धो व झझो के मूल्यों मे भारी उतार- 
चढ़ाव झ्राते रहे है। इससे विनियोग हतोत्साहित होता हे । भरत. स्कन्ध विनिमयों 
का कार्यकरण भ्रच्छी प्रकार से नियमित होना चाहिये और स्वस्थ व्यापार-रीतियों 
का विकास किया जाना चाहिये। हएं वी बात है कि २५ भगस्त, १६४८ को ससद 
में घोषित जीवन बीमा नियम की विनियोग-नीति का एक प्रधान उहू देय स्कन्ध 
बाजार की उथल-पुथत्त को कम बरके उसमे स्थायित्व लाना रखा गया है । इस 
उद्देश्य की पूछ्ति के किये दिगम तेजी के युग मे भ्रशो को वेचेगा और मन्दी के युग 
में उन्हें खरोदेगा ।यह व्यर्थ दी सट्टेवाजी मे न पड़कर राष्ट्रीय हितो को रक्षा 
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करेगा इसके प्रतिरिक्त, व्यापारिक वैकी के द्वारा उद्योगों को पहले से प्रधिक मात्रा 
में प्रह्यकालौन वित्त दिलवादे के लिये भयत्नो को बढ़ाना भी प्रावश्यक है । 


एफरश्लञ। (96९४0०05 
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मिजी उपक्रम राज्य कौ सक्रिय सहायता तथा सहयोग के बिता, क्या कुछ कर 
सकता है, इसफा अनुमान हमर देश का पिछले १०० वर्षों से होने वाले ऑद्योगी- 
करण से ही लगा सकते है । भ्रतः यदि हम देश का तेजी से श्रौद्योगिक विकास कर 
लोगो को भ्च्छा जीवन विताने के लिये पर्याप्त आय देने वाले रोजुगार-अ्रवश्च॒र 
प्रदान कर देश मे पूर्ण रोजगार वो स्थिति एवं व्यापक समूद्धि लाना चाहते हैं, तो 
राज्य का इस ओौद्योगिक बरिकास मे सक्रिय सहयोग अनिवाये है 

राज्य के इस सक्रिय सहयोग को माता तथा स्वस्प क्या हो, यह एक प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रइन है। इसका उत्तर समय तथा परिस्थितियों के झमुसार भिन्‍्न-भिन्‍न 
होगा, । ग्राज की परिस्थितियों मे यह झावश्यक है कि राज्य न केवल निजी प्रोद्यो- 
गिक उपक्रम की विभिन्‍न कठिनाइयों को दूर करे, वरन्‌ वह स्वय भ्रोद्योगिक क्षेत्र 
में श्राकर झपनी इकाइया स्थापित कर निजी उपक्रम के प्रथत्नो की कमी को पूरा 
करे | इस दृष्टि से भारत जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश मे राज्य को, भोटे 
रुप से, तिम्तलिखित कार्य करने होगे-- 

(१) प्रौद्योगोकरएा के श्रावश्यक उपादार्नों, जैसे परिवहन व सचार के 
साधनों तथा झक्ति वे साधनों का सम्रुचित विकास-- 

सडको का निर्माण तथा विकास हो सुभो देशो में राज्य का पूराना कर्तव्य 
रहा है। भारत ये रेले तथा बायु परिवहन राष्ट्रीय उद्योग हैं ॥ जल-एरिवहुन के 
विकास तथा दरक्ति, विशेषत, बिजली, के विकास के लिये बडी मात्रा में साथनों की 
आरवश्यबता है, श्रतः राज्य की यहायता अपेक्षतीय है ! किसी भी देश के ओौद्योगी- 
करण के लिये इत॑ दोतों प्रसार के साधनों का विश्ास पहली ग्रावश्यकता है। 
(२) श्रौद्योगिक वित्त-- 

औद्योगिक वित्त को आधुनिक उद्योगों का जीवन-रक्त पह्मा जाता है। भतः 
आवश्यक है हि देश से सभी प्रकार वा औद्योगिक वित्त पर्याप्त मात्रा मे प्रदान 
करने के लिये उपयुक्त सरथायें हो। भारत जैसे देश में इब्र सस्थाओं की स्पापना 
एवं विकास थे लिये राज्य की राहायता एवं सहयोग भ्रनिवार्स है । 
(३) प्रौद्योगिव अ्रनुसधान सर्दोक्षय एवं प्रशिक्षण-- 

आजफ्स विदेशों में ग्रौद्योगिक क्षेत्र े तित नये भ्राविध्कार हो रहे हैं। ग्रतः 
देश के उच्योगो को पिद्धयेफ्न से वचाने के लिये व औद्योगिक प्रगति के लिये ग्ोद्यो- 
गिक श्रनुसंशत के महत्व को प्रधिक वढा-चढ्ा कर नहीं कहां जा सकता | बड़े स्तर 
पर श्रौद्योगिक अनुसधान भारत के विजी उपक्रम के बसकी बात नहीं है । अतः यहां 
श्रौद्योगिक अनुसशन तथा औद्योगिक विदास के लिये प्रावश्यक विभिन्‍न्त सतिन 
प्रदार्थों' श्रादि वा सर्वेक्षण भी राज्य का दायित्व होना आवश्यक है। साथ ही, 
उद्योगों को श्रशिक्षित श्रम प्रदात करने के लिये झोद्योगिक अशिक्षण की समुचित 
व्यवस्था वरता भी राज्य का व्तेव्य है! 
(४) उपध्रुक्क राज्यशोपोय (705०3)) तवा कर-वौति-- 

किस्ली भी देश में विभिन्‍त उद्योगों के विभिन्त प्रिशितियों मे शभिराए:स्त 


परिस्थितियों मे भिन्‍न भिन्‍न बारणी से विदेज्षी प्रतियोगियों से सरक्षण वी श्रावश्य- 
कता हो सकती है। श्रतः यह आवर्यक है कि सरकार आवश्यकता पडने पर उद्योगों 
को उचित अ्रवधि के लिये उपयुक्त मात्रा में सरक्षण प्रदान करे । साथ ही, मह भी 
आ्रावश्यक है कि सरकार जहा करारोपण के अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रसे, वहां 
यह भी देखे क्रि उसफी कर नीति ऐसी न हो जिसमे उद्योगों मे विनियोग प्रनुच्ति 
रूप से हतोत्साहित छोता हो ६ 

(५) राज्य-वद्योग --ग्रभी तक हमने ऊपर राज्य के उन कार्यो का उल्लेस 
विया है, जिनके द्वारा मुख्यण निजी औद्योगिय उपक्त्म की वे वठिनाइवा दूर होगी, 
जो उनके मार्ग मे बाघाये है | परन्तु वेयल इतन से काम नहीं चलेगा ( देश के दर त 
औद्योगिक विकास के लिये राज्य को सवा औद्योगिक क्षेत्र से श्रा अपनी उद्योग 
इकाइया भी स्मावित करनी होगी / यह हो सबता है कि बहुत से उद्योग ऐसे हो; 
जिनमे बहुत बडी मात्रा में यू जी का विनियोग भ्रावश्यक हो और झवा मिनमें 
जोखिम की माता बहुत अधिक हो, जियके कारण निजी उपज़्म उने उद्योगों मे 
आने से धवराता हो, पर-तु जिनका समुचित विकास देश के झ्रोद्यागी 7रण के लिये 
अथवा जन हित में झ्रावश्यक्र हो | तब राज्य को इन उद्योगों मे ये बारखाने 
लगाने पड़े गे । इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि बुछ उद्योगो में त्जी उपक्रम 
का विनियोग ग्रावश्यक्ता से कप्र हो (जैसे भारत में लोहा व इस्पात उद्योग) अथवा 
इस वा फार्यकरण जत-ठित मे न हो. तब राज्य को था हो निजी कारखानो के 
साथ-प्ताध अपने नये कारखाने लगाने पड़ेंगे अथवा,और पुराने कारखानों कोभी 
श्रपने हाथो में लेना पड़ेगा । 

ऊपर के ग्रध्मयन रो स्पप्ट है कि भारत जैसे औद्योगिक हृष्टि से पिछड़े देश 
भें राज्य का देश के भ्ौद्योगिक विकास में महत्व बड़ा व्यापक है । इस अध्याय में हम 
संक्षेप में भारत सरकार को औद्योगिक नीति का ग्रध्ययन बरेगे । 
भारत में राज्य की उद्योगों के प्रति नीति-- 

स्वतस्तता प्राप्ति से पर्व भारत की विदेशी सरत्रार बी उद्योगों के प्रति नीति 
आरम्भ में वेवल यथेच्छाक। रिता ([,088९7-8॥0): वरन्‌ उदासीनता व गगैक्षा 
(/[शी। ५ शाएँ 00९ (०) की और प्रथम महायुद्ध वे पश्चात्‌ से सीमित 
सहायता ([/00९प_े /५६३।४७॥९९) बी नीति थी | उसवी नीति का मुझुय उद्देश्य 
भारत में उद्योगी का विवास न होकर ब्रिटिश्व उद्योगो के तैयार माल को बेचने के 
लिये भारतीय बाजार को सुरक्षित रखना था । भारत के औद्योगिक हृप्टि से पिछडा 
रहने का यहे प्रमुख बारण रहा है। परन्तु १४५ अगस्त, १६४७ को देण के स्वतन्त 
होने रे दशा बदल गई । उस दिन से अपने भाग्य के हम स्वय निर्माता छुए। अतः 
यह स्वाभाविक था कि शता्दियो दी दासता से शोपित जनता देश में एक नये 
अ्राधिक युग वे प्रवधरण वा स्वप्न देखते लगी जिसमें कि भारत भी पौद्यामिक उन्नति 
कर समृद्धि सम्पस्त होगा । इसके लिये राज्य को अपनी हिव्क्रिता छोड, देश के 
झ्ौद्योगीकरण में सज्िय सहयोग देना भ्रावश्यक था । तदनुसार, ६ अ्रप्नौल, १६४८ 


[ हशड ) 


को भारत सरकार ने पहली बार एक निदिचित श्रौद्योगिक नीति की घोषणा की, 
जिसके हारा देश मे मिध्रित अर्थे-व्यवस्था (00580 2९08089) की नींव पड़ी। 
इस घोषणा के पश्चात्‌ से देश में राज्य और उच्चोगो के सम्बन्ध में एक नया युग 
झ्रारम्भ होहा है जिसमे राज्य उद्योगों के प्रति एक उदासीन दर्शक [पवेीचिक्ा: 
5«८४०५४) न रह कर एक सक्रिय सामौदार हो गया है। पिछले दस वर्षों" 
की प्रत्प प्रवधि में ही इस क्षेत्र मे इतती भ्रधिक महत्वपूर्ण घटमायें हुई हैं कि १६५६ 
में ही इग नीति का नई परिस्थितियों के प्रनवूल पुनः प्रतिपादन करना पडा। 
नीचे हम इन पुरानी तथा नई दोनो नीतियों तथा थ्र य. सम्बन्धित घटनाग्रों, प्रादि 
का सक्षेप मे अध्ययन करते हैं । 

भारत सरकार की १६४८ की ध्रोद्योगिक नोति--इस नीति की मुरुय बातें 
निम्नलिखित हैं:-- 

उद्योगों को मोटे रूप से निम्नलिखित चार वर्गों' में बांदा गया धा+- 

(प्र) वे उद्येण जित पर पूर्ण रुप से राज्य का एकाधिकार [िणेएशए८ 
$॥86 (००७०) होगा:--इस बर्म मे ये त्तीत उद्योग शामिल किये गये थे-- 
प्रसश्र शस्त्रों को निर्माण, प्र झक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण, प्रौर रेज-धातायात । 
साथ ही यहू भी स्पष्ठ कर दिया गया था कि संक्द (फएधाहआ८ए) के समय में 
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रावश्यक किसी भी उद्योग को प्रपने हाथो में ले 
सकती है। 

(प्रा) छ ग्राघारभूत (॥(९५) उद्योगोः- कोयला, लोहा वे इस्पात, वायुबान 
निर्माण, जलयान-निर्माण, टेलीफोन, तार और वेतार के तार (रेडियो सैद्स को 
छोड़ कर) का निर्माण, भ्रौर खतिज सेल का दूरारा ब्य॑ बताया था। इन उद्योगों 
में भविष्य में सभी उत्पोदत-इकाइया राज्य द्वारा स्थापित की जॉनी थी, थ्द्यवि, 
अ्रावश्यकता पडले पर, राज्य निजी उपक्रम से भी सहयोग प्राप्त कर सता था। 
इन उद्योगों में पहले से ही लगी हुई निजो उत्पादन इकाइयों को झागामी १० वर्षों) 
तक भ्रौर कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात्‌ राज्य, यदि 
प्रावश्यक समभे तो, उनवा राष्ट्रीयक्रण कर सकता था। 

(३) तीसरा वर्ग ऐसे १८ महत्वपूर्ण उद्योगो का बनाया गया था, णिन्‍्हें निजी 
उपक्षम ने ही चलाना था, परंतु जिनका राज्य द्वारा विशेष रूप से “नियमन तथा 
निय॑त्र ए! घ्रावइ्यक समझा गया था । इस वर्म से ये उद्योग शामित्र किये गये थेः-- 
नमक, मोटरकार तया द्रवटर, ब्राईम मूप्रसे ([४06 0४८४5), विजली-इ जीनियरी 
(०टणां८ फताह0०७३घट्ट), मशीनों भ्रौजार, भारी रसायन, खाद शोर दवयें, 
बिजली-राप्ताग्ननिक उद्योग, नान-फैरस (४०॥-ई७70०75) धातुएं, रवड़ का उद्योग, 
विजलों तथा ओोश्योगिक भच्ुस)र, सूती व ऊनी वस्त्र, सीमेट, चीनी, फागूजु अखबारी 
बागूज, वायु तथा समुद्री परिवहन, खनिज तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योग । 

(६) शेष सभी उद्योग चोये वर्ग मे रखे गये थे । इनमें निजी उपक्रम को, 
राज्य के सामान्य निमस्त्रण में, काम करने वी स्वतस्वता दी गई थी; 


तल 


( शश५ ) 


साथ ही, नीति में यह भी कहा गया था कि सरकार भी धीरे-धीरे दन 
उद्योगों मे अपने कारखाने स्थापित कर सकती है, और यदि किसी उद्योग में निजी 
उपक्रम काम को सुचारु रूप से नही चला रहा है, तो राज्य उसमे हस्तक्षेप कर 


* सकता हैं। 


उद्योगो के ऊपर दिए वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सरकार ने पूर्ण य्थेच्छाकारिता 
(,08862-06) ग्रथवा पूर्णो समूहवाद ((:०)|९८४६३५४) की दोनो सीमाओ्ो से बच 
कर “मध्य-मार्ग' अपनाया और देश में मिश्चित अर्थ-व्यवस्था (४८० 4९००४०ए१) 
की नीव डाली | 

(२) सरकार ने अपनी इस नीति में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर तथा 
सु उद्योगो के महत्व को भी स्वीकार किया और, कहा कि विस्थापितों के पुनर- 
स्थापन, स्थानीय साधनों के अधिक अच्छे उपयोग तथा कुछ प्रकार की आवश्यक 
उपभोग वस्तुग्रो मे स्थानीय झ्रात्म निर्भरता (3०£-३0॥069०४) के लिए ये उद्योग 
विशेष रूप से उपयुक्त हैं। इन उद्योगों का विकास वैसे तो राज्य सरकारों के अधीव 
है । तथापि, नीति में यह कहा गया था कि भारत सरकार इन उद्योगों का बड़े उद्योगो 
से समन्वय तथा ग्ठ-बन्धन (0!६87०000) करने का प्रय्त्त करेगी। 

(३) श्रौद्योगिक श्रम.--नीति में श्रम तथा प्रवन्‍्व के बीच सम्तोषजनक तथा 
शान्तिपूर्ण सम्बन्धो के महत्व पर भी जोर दिया गया था । इसके लिये वीति मे उचित 
सजदू री, विनियोग की गई पू जी पर उचित श्रतिफल और श्रसिकों की अ्रधिक अच्छी 
दक्ाओं पर परामर्श देने के लिये उपयुक्त मशीनरी स्थापित करने की बात कही गई 
थी। साथ ही यह कह! गया था कि श्रमिको को उत्पादन मे वृद्धि के अनुपातानुसार 
(3॥076 $०७७) लाभो में भाग मिलना चाहिये, और उन्हे प्रबन्ध मे भी भाग 
देना चाहिये | झौद्योगिक मजदूरों की वास व्यवस्था मे सुधार करने के लिए नीति में 
भागामी १० वर्षो में १० लाख मकान बनाने की योजना रखी गई थी । 

(४) प्रशुल्क नोति (॥277 7०॥०)):--नीति मे इस बात का झ्राइवासन 
दिया गया था कि सरवार एक ऐसी भ्रशुल्क नीति झपनायेगी, जिससे भ्रनुचित विदेशी 
प्रतियोगिता समाप्त हो, भौर उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना देश के 
साधनों का प्रयोग प्रोत्साहित हो । 

(५) कर प्रशालो --कर-प्रणाली के सम्बन्ध मे नीति परे यह कहा गया था 
कि सरकार इस पर पुत्र: विचार करेगी ओर आवश्यकतानुसार इसमे ऐसे समायोजन 


(" करेगी, जिससे देश मे बचत और उत्पादक भ्रयोग प्रोत्साहित हो, और कुछ एक लोगों 


के हाथों में घन का अनुचित सकेद्धणा न हो पाय ! 

(६) विदेशों पू जी--विदेशी पूजी के सम्बन्ध मे नीति मे यह कहा गया था 
कि कुछ एक अपवादो को छोड़ कर, सामान्य रूप से अ्रधिकाश स्वामित्व तथा 
नियन्‍नश भारतीयों के हाथो मे होगा । परन्तु अन्तत. विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर 
भारतीयों कौ रखने के लिए सभी दश्षाप्नो में उपयुक्त भारतीय वर्मचारियों को 
प्रशिक्षा पर जोर दिया जायेगा । 


१६४८ की श्रोद्योगिक नीति का कार्यकरर अ्रप्रैज, १६४८ में अपनाई गई .. 
यह औद्योगिक नीति पूरे ८ वर्ष तक देश में आर्यशील रही | ३० अप्रौल, १६५६ को 
आरत सरकार ने इसमे आवश्यक्तानुस्तार सशोधन कर नई झ्रोश्योगिक तीति की 
घोपणा की । इन ८ वर्षों की भ्रस्पादधि मे सरकार ने अपनी नीति के झनुसरण में 
कई एक ठोस कार्य किये, जिनका अत्यन्त सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ॥ 

अपनी नीति के अनुसार, सरकार ने कई एक सार्वेजनिक उपक्रमों की स्था- 
पता की है, जैसे कि सिदरी (विहार) में रासायनिक उवरक ((पहाप्गो 
एृ८ात5००) बनाये का कारखाना, चिंतरंजन (पश्चिमी वगांल) में रेल के इन्जित 

बनाने का वारख्ाना, पिराम्वूर (मद्रास) में रेल के डिब्बे बनाते का कारखाना; 
बंगलौर के पाप्त जलाहाली मे मशीनी झजार वनामे का कारखाना, हूपतारायण पुर 
(पश्चिमी यगाल) मे टेलीफोन-समुद्रतार (८७७।८७) बनाने का कारखाना; दिल्‍ली 
में डी डी. टी. (0. 0. 7.) बनाने का कारखाता, पूरा के पास ऐिम्परी में पशश्ीव 
बनाने का बारजाना, नेवानगर (मध्य प्रदेश) में मध्य प्रदेश की सरकार का भखबारी 
कागज बताने दा कारखाता, चक्क (0॥773) में उत्तर प्रदेश की सरकार का प्षीमेट 
बताने का कारखाना, इत्यादि | इनके अतिरिक्त, देश की सरवार वाई एक प्रौर बड़े 
बडे नये घारखाने देश मे बना रही है, जिनकी स्थापना का निर्णय १६४६ वी नई 
औद्योगिक नौति की घोयणा से पहले ही ले तिया गया था। इनमे सब से महत्वयूर् 
उपक्रम लौहे भौर इस्पात के तीन बड़ें-बडे तारखाने हैं, जो कि रऊरकेला (उड़ीसा) 
सिलाई (मध्य प्रदेश) भौर दुर्गाएर (पश्चिमी वयात्ल में स्थापित किये जा रहे हैं 
क्द्रीय सरकार ने बुछ तिजी उपक्रपो का राष्ट्रीयकरण भी जिया है, णैसे १ श्रंगस्त 
१६५३ को वायु यातायात का, ३ जुलाई, १६५५ को इम्पीरियल बेक झॉफ इण्डिया 
का, भौर १६९ जनवरी, १६५६ को जीवन दीमा व्यवद्ाय का राष्ट्रीयकरण किया । 
विशाखापत्तनम [व्राध्न प्रदेश) मे स्थित पानी के जहाजु बनाते का कारखाना 
जनवरी, १६५२ से पहले एक निजी उपक्रम था। जनवरी, १६५२ में केंद्रीय 
सरकार ने इमकी दो-तिदाई ब्रश पू थी को स्वय खरीद कर, इसवा प्रबन्ध अपने हाथ 
मेले विया ) इस प्रतार १६४८ की ओ्रोद्योगिक नीति के झन्तगंत देश में सावं- 
जनिक क्षेत्र का पर्याप्त प्रसार हुआ है । 
विजी क्षेत्र में उद्योगों के विश को प्रोत्साहित करने के लिये भी सरकार 
ने निम्नलिपित कई एक पद उठाये हैं। श्रक्युवर, १६४८ में ही सरकार ने उद्योगों 
को कट सम्यन्धी कई रिफापतें दी जैसे कि औद्योगिक कच्चे मालो पर से आ्राथात 
शुर्क हटा दिये, शशीनों व सथदों पर लगे झ्ायात-शुल्क वी दर को कम कर दिया, 
४ बर्षो' के लिये नये उद्योगी के लाभो को (३ की दर तक) झाय-कर से मुक्त कर 
बा झवमूल्यन भत्तो (0८[ए८८आ00 6&॥0फ०४७५९७) से अधिक उदारता 
वी गई $ 
उस्योगों के यरक्षण सम्सस्बी उचित नौति के निर्माण के लिये १९४६ में 
५ राजक्ोेप्ीय झगोग (£४ ०) (०णाफ्राब्वण०) की नियुक्ति थी गई, जिसकी 
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सिफारियों के श्राघार पर एक व्यापक राजक्नोपीय नीति को अपनाया गया और 
जनवरी, १६५२ में एक परिनियत प्रसुल्क आयोग (एशिणण) पुश्चा 
(ए०्क्रण्ाश्ह्ा०ा) की नियुक्ति की ग्द, जो कि सरब्तित उद्योगों की उन्नति पर 
विचार करता है और नये सरक्षण को घोजनाओ का परीक्षण करता है । इससे 
पूर्व अलग-अलग उद्योगों के सरक्षण की माय पर विचार करने के लिये अलग-पलग 
प्रशुल्क भण्डलों की तिमुक्ति की जाती थी, और दत्दू इसके काम को समाप्ति पर 
तोड दिया जादा था 

उद्योगों को दीर्घक्वालीन बिल प्रदात करने के लिये सरकार के प्रत्यक्ष सहयोग 
से अयवा उसके आगीवाद से कई एक वित्त तिगम दस में स्थापित क्रिबे गये है, जैसे 
कि औद्योगिक वित निगम ([ £ ( ), राज्य दिसीय निगम राण्ट्रीय ग्रौद्योगिक 
विक्राम तियम (४7 0 () ओर ग्रौद्योगिक्ष साब एवं विनियोग निगम 
(. ८ | ()। इलके बारे में विस्तार सहित हम पहले ही पिछले अध्याय में 
स्रयास्थान पढ़ आये हैं। औद्योगिक तष्टि से उनन्‍्तत देशों से पृ जी उपकरणों और 
प्रौद्योगिक कर्म बारियो की मेवाग्रो तथा झ्ूयों तर अनुदानों, झादि के तप ने विदेशी 
सहायता प्राप्त करने के लिये नी प्रयत किये गये है। ध्षाथ ही, विदेशी पू जी को 
देश में आक्पित्र करने के भी विशेष प्रयन छिपे गय्ने हैं । इसके लिये कई 
दशाओं में तो सरक्ार ने नो कारवाने लगाये है (श्रववा लगा रही है) उनमे विदेशी 
सहुवोग को प्राप्त क्िय गया है' कई दनाग्रों में विदेशियों ने निजी उपक्रमो की 
स्थापता की है, जैसे कि तीन विदेशी तेत कम्मनियों ने लगभग ६० करोड रुपये के 
विनियोग से देश में तेल साफ करने के तोन बदले कारखाने (दो ट्राम्वे में और 
एक विशाखापनतम के पास) स्थापित क़िफे हैं। 

देश के औद्योगिक विक्रम के लिये ग्रत्यावस्यके अनुसंधान के लिये केन्द्रीय 
सरकार ने १२ राष्ट्रीय प्रयोगशालाझों की स्थापता क्री है । 

देश में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विक्ञाप्त के लिये भो सरकार ने कई 
एक महत्वदृर्ण पद उठाये है, जैस कि कई एक अजित भारतीय मणष्डलो, राष्ट्रीय 
खबु उद्योग निगम, लबु उद्योग सेवागालाओं, औद्योगिक दस्तियो आदि की स्थापना 
की है, कुटीर व खबु उद्योगो और बढ़े स्तर के उद्योगों के मम्मिलित उत्पादन कॉर्य- 
कम बनाये गये हैं प्लौर इसके अल्तगव उन्पादन के हुछ ढोत्र कुदीर उद्योगों के लिएे 
सुरक्षित कर दिये गये हैं, कुद दे्षाओं में वुट्वीर उद्योगों के विकास पर व्यय करने 
के लिये बड़े स्तर के उद्योगों के उत्पादन दर विशिट कर लगाये गे हैं, कुछ दक्शाग्रो 
में कुटीर उद्योगों के उत्ताइन क्यो कर-मुक्त रखा गया है, इसे अविरिक्त कुटीर व 
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लबु उद्येनों की कच्चे माल, वित्त, विपणात, प्रश्िज्षा, आदि से सम्दन्धिद विभिन्‍न 
कठिनाइयों को दूर करते के जिये सरक्वर में कई एक पद उठाये है, और उदा रही 





है, जिससे कि टन उद्योगों क्री बे स्वर 


उद्योगों की दुक्मा में प्रतियोगी मक्ति 
बढ़े और ये उद्योद् अम्तद 


आपने पात्रों पर खड़े हा सके । प्रयम पत्र वर्षीय योजना 
के प्रन्दगंत सरदार ने इन छव कार्यक्र्ता पर एक बट्री घव-रानि ब्यय की है। 





। 
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सरी योजवा में इससे भी कई गुता बडो राशि व्यय के लिये रखी गई है। इन सब 
7्॒नों का हम पहले हो विस्तार सहित भ्रध्याय २३ मे अध्ययद कर आये है। 
प्रौद्योगिक श्रम की दशा को सुधारने के लिये भी सरकार मे कई एक महत्व- 
पुएँ श्रम भ्रधिनियम पास किये है, और श्रम-कस्याण सम्बन्धी कार्यो के क्षेत्र को 
बढ़ाया है। उनके रहने के लिये भच्छे मकानों की सख्या को बढ़ाया जा रहा है, 
प्रौर सामाजिक बीमे की योजना को देश मे चालू किया है ॥ इन सब बातों का 
अआलि प्रध्याय में विस्तार सहित अध्ययन किया जायेगा । हे 
उद्योग (बिकास तथा लिम्मस) अधिनियम, १६४१ [(फ्रतएग6 
[9कलनैणृएए्त शाप हिश्वुप्रौ॥०0 8०, 495]) :-राज्य की उद्योगो के प्रति 
नीति के विकास में एक भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना उद्योग (विकास तथा नियमन) 
अ्रधिनियम, १६६१ का पास तथा लागू किया जाता है। यह झधितियम प्रक्तुवर, 
१६५१ मे पाप्त किया गया था और मई १६५२ में लागू किया गया था। तत्पश्वात 
१६५३ व १६५६ मे इस में प्रावश्यकतानुसार कुछ सशोधन भी किये गये है। यह 
अधिनियम सरकार की ग्रौद्योगिक नीति के अनुकूल निजी क्षेत्र के उद्योगों का 
नियमन तथा तियलश करने का मुक्य साधन है भौर उद्योगों क॑ सम्बन्ध मे सरकार 
को बहुत विस्तृत प्रधिकार देता है । यह भ्रधिनियम जम्मू व काइमीर राज्य को छोड़कर, 
शोए सारे भारत में, झधिनियम की पहली स्रारणी में दिये ग्रये उधोगो पर, लागू 
होता है। भारम्भ में इन उद्योगों की सतया ३७ थी। १६४३ में किये गये एक 
संशोधन के द्वारा इनको संख्या बढ़ा कर ४५ कर दो गई । १६५६ के एक झौर 
संशोधन के द्वारा २४ भौर नये उद्योग कंद्धीय सरकार के नियन्त्रण में श्रा गये हैं । 
इस अधितियम की युस्य बातें निम्नलिखित हैः- 

(१) प्रधिनियम की घाराप्रो के अत्तगंद भ्ाने वाले सभी पहले से स्थित 
आद्योगिक उपक्रमो को सरकार से रजिस्टर करदाता आवश्यक है। साथ हो, ऐसे 
ज्ो नए उपक्रम स्थापित किये जाने हो, उनके लिए पहले लाइग्रेस़ लेना ग्रावश्मक 
है । इन नए उपक्मों को लाईसेस् देते समय सरकार, णदि प्रावश्यक समझे तो, 
उनके स्पापन (4,0८७॥४०0०), उतके निस्नतम प्राकार, भादि के वारे मे शर्तें लगा 
सकती है। 

(३) प्रधिनियम सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि यदि कोई 
अपक्षम ठीक प्रकार से कार्य न कर रहा हो, तो सरकार उसके प्रान्तरिक भामतो में 
जाय पड़ताल कर सकतो है, झोर उसे झावश्यक हिंदायतें दे सकती है। यदि वह 
उमकम उन हिंदायतो को ने माने या पूरा न कर सके, तो सरकार उम्तका प्रबन्ध 
अपने हाथों मे भी ले सकती है। १६४३ के संशोधन के अनुसार, भव सरकार बिना 
जांच के भी उद्योगो वा प्रदन्ध प्रपने हाय मे से सकतो है) 

(३) भ्रपिनियम में उद्योगों के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद (0छ7- 

फर्म #ऐश३७9 (००००) दी वियुक्ति की व्यवस्था की गई है; जिसके सदस्य 
पिल भातिकों, मजदूरों, उपभोक्ताओं, प्रारम्भिक उत्पाददो थे राज्य के प्रतिनिधि 
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बतलाया यया था कि उद्योगों के वितात्त में राज्य को प्रगतिश्ञील तथा सक्षिय योगः 
दान देगा आवश्यक है । तदनुमार, इस नीति-सकल्प में चौद्योगिक क्षेत्र में सावेजतिक 
एव विजी क्षेत्रों की सीमाओ को निर्धारित क्या गया था । 

१६४६ तक इस नीति को चलते हुए ८ वर्ष हो गये थे । इन ८ वर्षो” मे 
भारत में कई एक महत्वपूर्ण घटनाये तया परिवर्तन हुए। उदाहरणा्थ, इस ८ वर्षो) 
की अवधि में भारत का सवियात पास किया गया, जिसमे “राज्य नीति के निर्देशक 
चिद्धान्तो” (9४लाए९ रिध्रशप्वी७३ 6 586 ९०॥८३) का प्रतिपादन कियी 
गया । ग्राथिदर तियोजन सबठित ग्राघार पर चला है। 

पहली पच्रवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, भौर दुसरी आरम्म होने जा 
रही है। सतद ने (दिसम्बर १६१५ मे) 'समाज के समाजवादी दग' (४०टं॥3/ 
00० ० 370679) को सामाजिक एवं ग्राथिक वीति का उद्देदय मात लिया 
है। इन सब महत्वपूर्ण घटनाओं, और विश्येपत, दुमरी पंचवर्षोय योजना के प्रारम्भ, 
के कारण यह्‌ प्रावश्यक् हो गया था कि औद्योगिक नीति का पुन. प्रतिपादन किया 
जाय । प्रत. ३० भ्रप्नल, १६५६ वो देद्ध के प्रधान मन्‍्त्री ने भारतीय संसद में नई 
औद्योगिक नीति की घोषणा वी । 


भई झौद्योगिक नीति के श्राघार का प्रतिपादनः--देश की जनता को लाभ: 
दायक्र रोजगार के वढते हुए अवसर प्रदान करने तथा उतको रहने सहने एवं 
बाम करने की दशाप्रो को सुधारने के लिये ग्रावश्पक है कि झ्ाधिक विशाद की 
दर भ्रौर झ्रौद्योगीक्रण वी गति को बढाया जाय, प्रौर विशेषतः भारी एवं मशीन बनाते 
बाले उद्योगों का विकास दिया जाय, ओर एक जिस्तृत तथा बढ़ता हुआ सहापरी 
भेत बनाया जाय | साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इस समय भाव एवं घन के 
वितरण में जो भ्रसमानता है उसे क्र किया जाय, एकाधिवारों (%00०/०॥९७) 
को तथा विभिन्‍न क्षेत्रो मे बुछ एक व्यक्तियों के हाथो में श्राथिक शक्ति के सकेन्द्रण 
को रोका जाय। नई श्रौद्योगिक नीति के सकल्प मे कहा गया है कि “तदनुतार; 
राज्य नये भ्रौद्योगिक उपक़्मो को स्थावित करने तथा परिवहन सुविधाश्रों का 
विकास करे मे प्रधान तथा प्रत्यक्ष दायित्व को अधिकाबिक संभालेगा। यह बढते 
हुए स्तर पर राज्य व्यापार (5:06 784४६) भी करेगा ।!! 

इसी सकह्प में झागे कहा गया है कि "समाजवादी ढंग के समाज को 
राष्ट्रीय उदृदेशय के रूप मे अपदाना तथा योजनावद् एवं द्रुत विकास की श्रावश्यकता 
इस बात वी मांग बरते हैं दि. आधारभूत एब सामरिक (>(४श्ट्ीट) महत्व 
के अथवा सर्वजनिक उपयोग की सेयाओं (९०८ छाप इधास्०८७) 
के सभी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये। प्रन्य श्रावश्यक उद्योग 
जिनमे इतनी बडी खाता में विनियोग की प्रावश्यक्ता है कि वर्तमान परिस्यितियों 
में, बेवल राज्य हो पूरा कर सकता है, भी सार्वजनिक क्षेत्र मे होने ग्रावश््यकर हैं। 
इस जिये राज्य वो प्रधिक विस्तृत क्षेत्र मे उद्योगों के मावी विक्रास या प्रत्यक्ष 
दामित्व सम्भालना है ।? इससे स्पप्ट है कि भारत में भविष्य में श्रौद्योगिक क्षेत्र 
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में सावेजनिक क्षेत्र का विस्तार प्रगतिशीस रूप से बढ़ता जायेगा। तथापि, संरल्प 
(ए९*णीएएण) से यह भी माना गया है कि पूजी एवं कर्मचारियों की बुछू एक 
ऐसी सौमाये भी हैं. जिनवे कारण इस समय राज्य सभवेतः सभी झ्ावश्यक 
उद्योगो बा विवास झपने हाथो में नहों से राबता। भतः राज्य के लिए 
यह ग्यावश्यक हो जाता है फ्लि वह उस क्षेत्रबों तिश्चित बरे जिसमे कि 
भावी विज्ञाय पूर्णतया राज्य का दायित्व होगा. भौर साथ हो, उन उद्योगो को 
चुने जिनके वित्रास में राज्य वा योग प्रधान होगा १ 
इसी बात तो ध्यान मे रसच्दर भारत सरकार मे झपनी नई झभौद्योगिए मीति 
' में उद्योगों को उनके भावों विकाप्त मे राज्य झा पंया हाथ होगा इस बात के ग्राधार 
पर, निम्नलिखित तीन बर्गो में बाँटा है। 
(१, पहला वर्ग उन उद्योगों का है जिनका भावों विवाश र ज्य का एकाकी 
(7:5५ ७५५९८) दाषित्व होगा । इसमे १७ उद्योग (धस्त-शस्प्र, रण शक्ति, लोहा 
व इस्पात बोयला खनिज तेल. वायु यातायात, रेल ग्रातायात, जलयाग-निर्माण- 
भादि) शामिल है । इल उद्योगों भे उत नई इकाइयो को छोडपर जिसरी कि निजी 
* ये उद्योग निम्नलिखित है -- 


इलोह्तेचोर 4 
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क्षेत्र मे स्थापना पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, प्रन्य सभो नई इकाइया राज्य दारा 
स्थापित की जायेगी तथापि, इसका भर्च यह नही है कि इन उद्योगों मे पहले से ही 
स्थित निजी स्वामित्व को इकाइयों का भविष्य मे प्रसार नही हो पायेगा, भयवा, यप्टू, 
के हित मे,प्रावश्यक्ृता पड़द्े पर राज्य नई इकाइयों की स्थापना में तिजो उपक्रम का 
सहयोग नही ले सकेगी । हा नीति-सवल्प मे यह झवद्य कहा गया है कि रेल तथा 
वायुप रिवहत, भस्त्रशस्त्र तथा झरा शक्ति वेन्द्रीय सरकार के एकाधिकार के रूप मे ही 
चलाये जायेंगे । पन्‍न्य मे जब कभी निजी उपक्रम से सहकारिता झावश्यक होगी तब 
राज्य नई झ्ौद्योगिक इवाई की प्नश पूजी का भाषे रे भ्रधिक भाग अपने हाथो में 
रखकर (99 ऐ॥ ०४7३ रिशायशेएआ07) पथवा भन्‍य किसी विधि से इस बात 
का प्रदत्ध करेगा कि उस इवाई की नीति का मार्गदर्शत करने तथा उसके कार्यों का 
तियन्त्ण करने के लिए उसके पास पर्याप्त अधिकार रहे । 

(२) दूसरे वर्ग, मे वे उद्योग शामिल्ल किये गये हैं, जो कि उत्तरोत्तर 
राज्याधोन (586-0४!९त) होगे, भौर इसलिये जिनमें नई इकाइर्या स्थापित करने 
मे राज्य सदा भागे रहेगा, परन्तु जिनमे निजी उपक्रम से भी यह आशा की जायेगी 
कि वह राज्य के प्रयत्नों की पनुपृति (४09. थफ्था!) करे । इस प्रकार इन उद्योगों 
मे भविध्य मे राज्य एव निजी उपक्रम दोनो ही साथ साथ कार्य करेंगे भौर भपने 
प्रपने वारखाने लगा सकेंगे। यहा भी निजी उपक्रम या तो भकेले ही या राज्य की 
साभेदारी मे कारखाने स्थापित कर सकेगा। इस वर्ग में १२ उद्योग” (मशीनी 
झ्रौजार, उवंरक, सिन्धेटिक रबड़, सड़क परिवहत, समुद्री परिवहद प्रादि) 
शामिल हैं । 
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(३) तीसरे बर्य में शेष सभी उद्योग आते हैं | इत उद्योगों का भावी विकास 
सामान्यत , निजी क्षेत्र तथा उपक्रम के लिये छोड दिया जायेगा, यद्यपि राज्य को 
भो यह अधिकार होगा कि वह इस वर्ग के भी किद्ठी भो उद्योग मे अपना वारखाता 
खोल से । 

राज्य की यह नीति होगी कि वह परिवहत, जिजली तथा अन्य सेवामो के 
विकास को सुनिश्चित कर, झोद उपयुक्त राजकोपीय तथा प्रन्य पद उठ कर, पच- 
दर्षीय योजनागों में बनाये गये कार्यक्रमो के अनुसार, निजी क्षेत्र म इन उद्योगों के 
विकाप्त को प्रोत्साहित करे तथा सुविधाजनक वनाये। इन उद्योगों को वित्तीय 
सहायता प्रदात करने के लिये राज्य उपयुक्त सस्याप्रो की स्थापना तथा विकास 
करता रहेगा। झौदयोगिक तथा कृषि-कार्यो के लिये सहकारिता के आधार पर 
मृगठित उपक्रमो को विशिष्ट सहायता दी जायेगी। उपयुक्त दश्मामरों से राज्य निनी 
सेत्र को वित्तीय सहायता भो प्रदान कर सकता है।इस प्रवार वी सहायता, 
विशेषत तब जब कि यह वडी मात्रा में दी जानी हो, यथा सभव जोखिम पू जी 
(व) (४9॥४)) में हिस्सेदारी के रूप में होगी, यद्यपि यह झद्यत ऋण॒-पत्र 
पूंजी ([06987/॥7६ (४9॥०!|)के रफ के भी हो सकती है । मर 

इप्के स्वाथ ही नीति में यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि विजो क्षेत्र 9! 
श्रौद्योगिक उपक्रमों को श्रावश्यक्र रूप से राज्य की सामाजिक एवं ग्राथिक नीति के 
ढाचे में ढसना पड़ेगा, श्रौर कि दे 'उद्योग (विकास तथा विंवमन) अधिनियम! तथा 
इसी प्रकार के अन्य विदान के नियन्त्रण तया नियमन के अस्तगंत कार्य करेंगे। 
तथापि, नीति भे यह भी माना गया है कि सामास्यत., इन उपक्रमो को राष्ट्रीय 
योजना के लक्ष्यों एवं उद्दं शयों से सगत जितनों भी स्वतस्तता सभव है, उतनी 
स्वतन्त्रता से विकास करने को अनुप्रति होना प्रच्छा है। साथ ही नीति मे यह भी 
प्राश्वासन दिया गया हे कि जब एक ही उद्योग में निजी एवं सावंजनिक स्वामित्व 
के कारताने होंगे, दो दोनो को उचित ठथा भेदभाव रहित व्यवहार देने की राज्य 
की नीति चलती रहेगी । 

यहा यह बात समझ लेती श्रावश्यक हे कि उद्योगों बे पर रहिये वर्गों से 
विभाजन का यह प्रय॑ नहीं है कि उन्हे स्वेयर अलग ग्रलग वर्गोँ (एशल पट्ठाए 
(०7७७४/४४६४॥७) में रखा जा रहा है, वरत्‌ यह निश्चित है कि इन वर्गों के क्षेत्र 
एक दूसरे को व्याप्त करेंगे। इसी प्रकार निगी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों के 
बीच पर्याप्त परस्पर अनुबन्धन भी झनिवाय है।नीति मे इस वात को फिर से 
स्ष्ट कर दिया गया है कि जब कभी नियोजन की आवश्यक्तायें इस बात की मांग 
करें श्रथवा प्रन्य कोई महत्वपू्ो कारण हो, तो सरकार वो इस बात का अधिकार 
होगा कि पहले दो वर्गो' में भामिल न के गये उद्योगों मे भी वह अपने कारखाने 
स्थापित करले। उघर उपयुक्त इश्चाम्रों में, दिजो स्वामित्व वो इक्ाइयो को अपनी 
प्रावश्यक्ततायें पूरा करने के लिये ग्रथवा उपोत्पाद ( 8;77०वै०८७) के रूप में 
प्रथम वर्ग में शामिल की गई वस्नुओं को उत्पन्द करने को अनुप्हि भी दी जा 


( हर ) 


सकती है। इसके अतिरिक्त, निजी स्वामित्त कौ छोटी इकाइयो को इन उद्योगों मे 
उत्पादन करने, णैंते कि हल्का सामान ([|8# (उस्यी) बनाने, स्थानीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिजली का उत्पादन, और छोटे स्तर पर खान 
खोदना, आदि पर कोइ मदाही नहीं होगी | फ़िर, यह भी हो सकता है कि साथें* 
जनिक क्षेत्र मे भारी उद्योग हल्के पुर्जों ((णणएुण7९४॥$) की अपनी बुछ आवद्य- 
कताप्रो की वस्तुएं निजी क्षेत्र से प्राप्त करें, जब कि निजी द्वोन्न अपनी बहुत सी 
आावश्यकताश्रों के लिये सावंजनिक क्षेत्र पर निर्भर हो । 
क्ुटीर, प्राम तथा लघु उद्योग :--आौद्योगिक नीति मे देश वी झर्थ-ब्यवस्वा 

मे कुटीर, प्राम तथा लबु उद्योगों के महत्व को भुलाया नहीं गया है, अपितु इमके 
विकास की आवश्यकता पर वल देते हुए यह माना गया है कि कुछ एक महत्वपूर्ण 
समध्याप्रों के हल करने में ये उद्योग विशेष रूप से गुणकारी है। उदाहरणार्थ, इनमे 
यह गुण है कि ये तुरन्त ही बड़ी मात्रा भे रोजयार प्रदान करते हैं, देश मे राष्ट्रीय 
झाय का वितरण अधिक समतापूर्ण करने की ये एक श्रच्छी विधि है, देश की 
प्र्यथा वेकार रहने वाली पूंजी एवं कौशल के प्रभावधूर्णा प्रयोग को ये सभव एवं 
भ्रासान बनाते है, और बड़े उद्योगों के केन्द्रीयकरण से ग्रोद्योगिक केन्द्रों व प्रतियो* 
जिस तगरीकरण (एए)४७४६४७००) के जो दोष है, उन्हे उत्पन्न नहीं होने देते 

इन उद्योगों के इस महत्व को ध्यात मे रख कर राज्य पहले से ही बडे उद्योगों के 
उत्पादन की मात्रा पर रोक लगा कर, विभेदात्मक कर लगा कर, ग्रथवा प्रत्यक्ष 
प्रभ-सहायता (5७030) दे कर, इन कुटीर, ग्राम तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित 
करने की नीति का ग्रनुतरणा करती रही है। नई ग्रौद्योगिक नीति मे यह कहां गया 
है कि यद्यपि ग्रावश्यक्रतानुसार इस प्रकार के पदो का भी सहारा लिया जाता रहेगा, 
“राज्य-नीति का उहूं इय यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेद्धित क्षेत्र प्रात्म-निर्भर 
होने के लिये पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ले और कि इसका विकास बडे स्तर के उद्योगों 
दे! विकास से जोड़ा जा सके । इसलिये राज्य छोटे उत्पादको की प्रतियोगी शक्ति को 
बढ़ाने वाले पदों पर सब से अधिक ध्यान देगा ।” नीति सकल्‍प के अनुसार, इसके 
लिय्रे यह झावश्यक है कि उत्पादन-विधि को स्तर सुधारा जाय और उसे प्राघु 
निक बनाया जाय, परन्तु इस परिवर्तन की गति को इस प्रकार नियमित क्या जाय 
डिससे दि, यथा सभव कम से कम औद्योगिक (76०४०००६]८७|) दे रोजूगारी 
हो १ प्राबवंधिक तथा वित्तीय सहायता, एवं उपयुक्त कार्य-स्थान वा प्रभाव, क्‍ग्रौर 
मरम्मत आदि की सुविधाओं बी अप्रयप्तता छोटे स्तर के उत्पादको की गम्भीर 
कठिनाइयों में से हैं। इत कठिनाइयो को दूर करने के लिये श्रौद्योगिक बस्तियों 
([70०७४०| ॥289083 ) तथा ग्रामीण सामुदायिक कार्यशालाओो की स्थापना के 
रूप मे प्रयत्नो का भ्रारम्भ हो छुक्ा है। इन प्रयत्नो को और झागे बढ़ाया जायेगा । 
गांवों मे विजलो कै पहुचने गौर वहा कारोगरो को सस्ते मूल्य पर बिजली के मिलने 
से भी इन उद्योगों को काफी लाभ होगा ॥ इसके श्रतिरिक्त, छोटे उत्पादकों में 
भोद्यागिक सहकारी समितियों (00 (०-०९०7१८७) के सगठने से उन्हे 
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कई प्रकार वी सहायता मिलेगी । अतः राज्य को ऐसी सहकारी समितिया हर प्रकार 
से प्रोत्सा'हित करनी चाहिये । 

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (99]भा८८०१ टिल्ट्टा०72) 0९ए6]०॥0७॥॥) :-- 
नई झ्ौद्योगिक नीति मे देश के विभिन्‍्दर भागो के सन्तुलित आथिक विकास पर भी 
बल डाला गया है । नीति का कहना है कि सम्पूर्ण देश को ओद्योगीकरण के लाभ 
पहुचाने के लिये आवश्यक है कि विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास के स्तर मे जो अन्तर है, 
उन्हे उत्तरोत्तर कम किया जाय | इस अन्तर के कई कारण हो सकते है, जैसे कि 
कुछ स्थानों पर कच्चे माल व भ्रन्य प्राकृतिक साधनों वी उपलब्धि तथा वहां बिजली, 
पानी व परिवहन आदि की सुविधाझ्रो का विकास, तथा अन्य स्थनों पर इनका 
अ्रभाव झ्रथवा पिछडापन । भ्रत इस श्रन्तर को कम करने के लिये झ्रावश्यक है कि 
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा उन क्षेत्रों मे जहा रोजगार अवसर बढाने की 
ग्रधिक आवश्यकता है, बिजली, पानी व परिवहन, झ्रादि की इन सुविधाग्रों का धीरे- 
धीरे विकास क्या जाय, जिससे कि उन क्षेत्रों में यदि अन्य आवश्यक वाते उपलब्ध 
है, तो वहा भी उद्योगों का विकास हो सके । 

श्रौद्योगिक श्रम -नीति में इस वात को झावश्यक माना गया है कि उद्योगों 
में लगे हुए सभी को उचित सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान डिये जाने चाहियें। 
श्रमिकों की रहने व काम करने की दक्शाओं में सुधार होता चाहिये झ्रौर उनकी 
बार्य क्षमता के स्तर को ऊचा उठाना चाहिये । औद्योगिक झान्ति को बनाये रखना 
झौद्योगिक' उन्नति की प्राथमिक ग्लावह््यवताओं मे से एक है । एक समाजवादी प्रजा- 
तन्त्र मे श्रम विकास के सामान्य कार्यक्रम में एक हिस्सेदार है श्रौर इस कार्य-क्रम मे 
उसे पूर्ण उत्साह व जोश के साथ भाग लेना चाहिये । अत. प्रवन्ध व श्रम मे आपसी 
परामर्श होना चाहिये, और, जहा कही भी सभव हो वहा, श्रमिकों को प्रवन्ध में 
उत्तरोत्तर भाग देना चाहिये । सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को इस दिशा में एक 
आदर्श स्थापित करना है $ 

सावंजनिक उपक्रम (7४४० ॥८फए्प79८७) ;-- सार्वजनिक उपक्रमों 
की सफलता के लिये नीति मे अधिकार के विकेन्द्रीकरण, उनके कार्यकरण में 
अधिकतम सभव स्वतन्त्रता तथा उनके प्रवन्ध को व्यापारिक आधार पर चलाने की 
प्रावश्यक्ता पर जोर दिया गया है । 

प्रन्य बातें :-भ्रौद्योगिक विकास के बढते के साथ साथ प्रौद्योगिक तथा 
प्रवन्धकीय सेवि वर्ग (4९लाग्रांध्डों &े फैगाबुद्8। ?९६:४०॥7८९) तथा अन्य 
प्रशिक्षित श्रम के लिये माग काफी बढ़ेगी । अत इस बढती हुई माग को पूरा करने 
के लिये विभिन्‍न प्रकार वी भ्रशिक्षा चुविधाओं को वढाते जाना आवाश्यक है । 
विदेशी पूजी के प्रति प्रचलित नीति और उद्योगों के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्य सरकारों के बीच उत्तरदाय्रित्व का जो वर्तमान विभाजन है, उनके 
सबम्ध में नई ग्रौद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझता गया है। 

इस प्रकार १६४८ की औद्योगिक नीति की तुलना में, सरकार की इस नई 
ग्रौद्योगिक नीति में उद्योगों मे सावंजनिक उपक्रम के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर 
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दिया गंवा है, और अधिकांश ग्राधारभूत उद्योगों का भावी विकास राज्य का 
उत्तरदायित्व बना दिया गया है। यह सब कुछ “समाजवादी ढंग के समाज की 
स्थापना के उद्दंश्य के अनुकूल ही है । 

प्रथम योजना के श्रस्तर्गत राज्य ने उद्योगों के विकास के लिये वया कुछ 
किया है भौर द्वितीय योजना के अन्दगंत वह क्या कुछ कर रही है, इसका श्रध्ययत 
झ्रागे पुस्तक के झ्रन्त्रिम अध्याय (भारत में ग्राधिके नियोजन) के अन्तर्गत यथास्थान 


किया जायेगा । 
पजांएस्श।ए (20059995 
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अध्याय २६ 
भारत में औद्योगिक श्रम 
([तप्रदाशंणशे [,39०पघ४ थ शिप9) 

आदक्घत--किसी भी देश के झ्राथिक विक्ताश से वहा के श्रम का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। देझ के तेजी से झधिक विकास के लिये, प्रन्य बातों के 
साय-साथ, यह भी आवश्यक्ष है कि वहा का श्रम वार्यक्षम, सुसगठित एव सुन्तुष्ट हो 
झौर वह घन के उत्पादन में अपना सक्रिय तथा स्वेच्छापूर्ण सहयोग दे । यह बात 
सभी प्रकार के श्रम के चारे में सत्य है। तथापि. हम यहाँ मुख्यत झौद्योगिक श्रम 
का अध्ययन करेंगे है! 

भारतीय श्रम के बारे में यह बहु पचलिठ मत है कि ६ गरलण्ड, जापान, 
जमंनी, झ्रादि झौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो के श्रम की तुलना मे यह (भारतीय 
श्रम) वहत कम कार्यक्षम है। यह मत ठथ्य के क्यन के रुप मे पूर्शंतया सत्य है। 
परन्तु साथ ही, यह भी जान लेना झआवस्यक है कि भारतीय श्वम का भपेक्षाकृत कम 
कार्यक्षम होना मुख्यत उन बाहरी दशाओ के कारण है, जिनके अन्तर्गत वि उसे 
काम करना पडता है, और न कि उसकी हिन्‍्हीं ग्राधार भूत व स्थाई आन्तरिक 
दुर्वेलताओ के कारण । अत यह एक सन्तोप क्षा विषय है, क्योकि इससे सुधार का 
मार्ग अधिक सहल हो जाता है । भारत मे श्रम की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव 
डालने वालो ये बाहरी दछ्षायें अनेको हैं, जैसे कि अत्यधिक नीची मजदूरों जिससे कि 
श्रमिक के परिवार का जीवन निर्वाह भी बडी कठिनाई से होता है, और फलस्वरूप 
उसका सामान्य स्वास्थ्य बडा नोचा रहता है, काम के लम्बे घटे, दोषपूर्ण एवं 
ग्रस्वास्थ्यक्र वार्य-दशायें, जैसे कि कारखानों का प्रकाशहीन और घुठे हुए होता, 
पीने के पानी, नहाने, खाना खाने, मध्यान्तर मे झ्राराम करने, आदि की सुविधापों 
का अभाव या दोपपूर्णा व्यवस्था, झ्रावास-स्थानों की क्‍ग्रत्यघिक बुरो दशा--रहने के 
मकानों का गन्‍्दे, छोटे, घुटे हुए, प्रकाश हीन, वायुहीन, झौर भनुष्यो के निवास के 
पूर्णतया श्रयोग्य होना सामाजिक सुरक्षा तथा चिकतित्ला एव मनोर जन को सुविधा- 
झों का प्रभाव अथवा अत्यधिक पिछड़े होना, सामान्‍य शिक्षा तथा प्रावंधिक प्रशिक्षा 
को सुविधाओं का झविक्‍सित होना, मजदूर सघ आन्दोलन का अविकतित होना, 
मिल मालिको का द्वोपपूर्ों वतवि, सगठनकर्ताओं को स्वय की ग्रकार्येक्षमता, आदि 
प्रादि। आज जब कि भारत औद्योगिक विकास के प्रथ पर झाझूढह है, तब यह 
आवश्यक हो जाता है कि श्रम की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालने वाली ऊपर 
बतबाई गई विभिल दक्षाओ में सुझार कर श्रम को कार्यक्षमता को बढाया जाय, 
और देश मे एक प्रसन्न, सन्तुष्ट सुमगठित और कार्यक्षम श्षम-शक्ति संगठित की 
जाय । इसके लिये सरकार, मिल मालिक, मजदूरों झौर मजदुर संघ आन्दोलन सभी 
को मिल कर प्रयन्‍न करने होंगे। इस अध्याय में हम मुख्यतः इन्ही प्रयत्नों का 
अध्ययन करेगे । 


[ श्श८ ) 


भारत में श्रम-विधान 
[49007 ॥,ल्ांडबांणा ॥ वात) 

औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ जहाँ कही भी बडे स्तर के उद्योगो का विकास 
हुआ है. बही प्रारम्भिक दक्ाओ मे मिल मालिको ने श्रमिको का विभिन्‍न प्रकार 
से भनमाना झोपण किया है। अतः शीत्ष अथवा देर भे, सरकारो ने बाध्य होकर, 
श्रम श्रौर पूजी के राम्बन्धो को नियमित करने तथा श्रमिकों की शोषण से रक्षा करने 
झौर उनकी द््या को सुधारने के लिए विभिन्‍न प्रकार का विधान पास किया है। 
भारत में भी ऐसा ही हुग्ना । भारत मे बडे स्तर के ग्राधुनिक उद्योगों का इतिहास 
बहुत पुराना नही है। इनका जन्म १६वीं शताब्दी के उत्तराध में हुआ था, भौर 
इनका विकास वर्तमान शताब्दी में समय बीतने के साथ-साथ बहुत धीमी गति से 
हुआ है। प्रत: भारत में थम-विधान का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। यहा 
पहला फैक्ट्री श्रधिनियम सब्‌ १८८१ में पास किया गया था। तपश्चातू, और 
विशेषत' प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ से देश में कई प्रकार का श्रम-वियात पास्त किया 
गया है। श्री वी० बी० गिरि ने ग्रपवी पुस्तक [,8)007 िक्रौश्ा४ ॥ [0070 
पत0५४7३ में (पृष्ठ १०६ पर) इस समय लागू श्रम-विघाद को निम्नलिखित वर्गों 
में बाय है -- 

(१) प्रपः प्रमाप (99-/०»7परेआ0) व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान ; 

() बच्चे; (9) स्थ्रिया 

(२) विशिष्ट उद्योगों से सम्बन्धित विधान + 

(3) कारखाने तथा कार्यशालायें, (3) खांने तथा खनिज पढार्थ, () उद्यान 
(?]शाधवाणा5), (7४) बातायात, नामश. (श्र) रेले', (झ्रा) बम्दरगाहे तथा 
सौस्थान (/)00८७), (इ) समुद्र तथा श्रान्तरिक जल, (ई) सडऊें श्रोर (उ वायु; 
(५) दुकानें तथा वाणिज्य सस्थान ((णाणलालंग व89॥5॥॥6९79); 
(४) निर्माण बाप ((0०॥89७७९०७ ७०४५); (४४) कूषि 

(३) विशिष्ट विपयो से सम्बन्धित विधान, 

६) मजदूरी, (५) ऋशग्रस्तता, (॥7) सामाजिक सुरक्षा, नामश. (प्र) काम 
करने वालो की क्षतिपूर्ति, (आ) मातृत्व-लाभ (]वैश्वश्ग(9 टा०8), (इ) बीमा, 
(ई) निवृत्तिन्लाभ, (रिशा।श्शाशा। पश९७), (3) बोनस योजनाये,(१४) बल्याण 
(४) भ्रावास्ष-ब्यवस्था (४) बलात्‌ श्रम (?०ा८८ते ॥,89007) ॥ 

(४) (9) मजदूर सघो तथा (7) श्रौद्योगिक सम्बाधो से सम्बन्धित विधान, 
झऔौर 

(५) समको से सम्बन्धित विधान । 

ऊपर की सूची से देद में श्रम-विधान के विस्तार का अनुमान लगाया जा 
सता है। नीचे हम इनमें से मुख्य वा सक्षेप में अध्ययन करते हैं। 

फैक्ट्री विधान (ए८०प् ट्वांशगांणण)--भारत में पहला फैडट्रो 
अधिनियम १८४८१ में पास विया गया था | इससे पूर्व मिल मालिकों को इस बात 


“है. ("8 मे की, 


नौ पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि दे श्रमिकों से मर्जी जिस प्रकार कार्य ले । उन पर कानून 
की झोर से कोई प्रतिवन्ध नही था । ग्रत: कारखानो में काम के घण्टे बहुत लम्बे 
(१२ से १४ तक) थे । दीच में नियमित रूप से श्रायम व साप्ताहिक छूटूटी ग्रादि 
की कोई निरिचत व्यवस्था नहीं थी। बारखानों में काम की दशायें अत्यस्त इमा* 
नुपिक यी। स्त्रियो व बच्चो के श्रम का विद्येप रूप से ग्रत्यधिक झोपण होता था। 
श्रमिकों बी ऐसी दु्देशा होते हुए भी पहला फैक्ट्री अधिनियम श्षमिक्रो के अपन 
अयलत्यों या तत्कालीन सरकार की जायरूक्ता के कलस्वरूप पास नहीं हुआ । इसका 
कारण तो यह था दि १८७० के आस पास बम्वई में सूती वस्त्र मिल उद्योग वी 
स्थापना से इंगल॑ण्ड के सूती वस्त्र उद्योग व व्यापार को कुछ हानि होने लगी, क्यों 
कि भारत में मजदूरी भीची झौर काम दे घन्‍्टे लग्वे होते से भारतीय सूती कपड़ा 
अ्रपेक्षाइृत सस्ता तैयार कया जाता था ॥ श्रत लवाझायर और माल्लेस्टर के सूती 
उद्योगपतियो व व्यापारियों ने भारत के राज्य मन्त्री से यह मांग की कि भारतीय 
फंक्‍िट्रियों मे भी वैसे ही भ्रधिनियम लागू किये जाय॑, जेसे कि इ गलैंड में फरीडट्रयों पर 
लागू कये जाते हैं। श्रत सब्‌ १८७५ मे ऐसे विधान की झ्ावध्यकृता पर विचार 
करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई, झौर श्रन्दत १८८१ में पहला फ्कट्रो 
अधिनियम पास किया गया । इसके पश्चात्‌ १८६१, १६११, १६२२, १९३४ झ्लौर 
१६४८ मे फंवद्री मभधिनियम पास क्ए गए और समय समय पर शावब्यक्तानुसार 
इन में संशोधन किए गए । इस समय फैकिट्रयों पर १६४८ वा फैड़ी झधिनियम 
(इसमे क्ए गए सशोधनो सहित) लागू है । 

१६४८ से पूर्व के फंबद्ी अधितियमों को घुरुय घातेट--१६४८ से पूर्व के फँवट्री 
श्रधिनियमों मे निम्नलिसित मुख्य बातों छी व्यवस्था वी गई थी--- 

(१) एक निश्चित श्रायु से छोटे बच्चों को काम पर लगाने वी मनाही -- 
१८८१ के फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत ७ वर्ष से कम आयु के बच्चो को कारखानों 
में काम पर नही लगाया जा सकता था। १६११ में इस आयु को वड्ाकर € वर्ष 
और १६२२ में १२ वर्ष कर दिया गया था । (१६४८ के अधिनियम में यह आयु 
१४ वर्ष रखी गई है) । 

(२) काम के घंटों का नियमनः- बच्चो, स्त्रियों ओर पुस्पों के वाम के 
घंटो बा झलग-प्रलग तियमन किया गया । 

(प्र बच्चे - १८८१ के अधिनियम में केवल ७ से १२ वर्ष के बीच की 
झायु के बच्चो के काम के घटे निश्चित किये गये । इनसे एक दिन में ६ घटो से 
ग्रधिक काम नही लिया जा सवता था। बाद के अधिनियमो में दच्चो की शाय- 
अवधि को क्रमशः बढाया गया और उनके काम के घण्टो को क्रमश कम क्या मया. 4 
उदाहरणार्थ, १८६१ के श्रधिनियम के अनुसार & से १४ वर्ष तक की श्रायु के बच्चो 
से ७ घंटे प्रतिदिन से ग्रधिक काम नही लिया जा सकता था । १६११ के श्रधिनियम 
के द्वारा वस्त्र उद्योग मे काम करने वाले बच्चों के काम के घटे अ्रधिक से अधिक 
६ कर दिए गए । १६२२ के अधिनियम के द्वारा १२ से १५ वर्ष की झायू के सभी 


(१०) 


बालको के सभी फैविट्रयों मे अधिक से अधिक वगम के घंटे ६ कर दिये गये, श्लौर 
१६३४ के ग्रविनियम के द्वारा इन्हे ४ कर दिया गया । 

[धा) स्थ्रियाँः--स्त्रियो के काम के घंटो को सर्वप्रथम १६६१ के भ्रधिनियम 
के द्वारा नियमित विया गया । इसके अनुसार स्त्रियों से एक दिन मे ११ घंडों से 
भ्रधिक काम नही लिया जा सकता था। यह व्यवस्था १६३४ तक रही । १६३४ के 
अ्रधितियम मे इन्हे कम करके १० कर दिया गया । 

(इ) पुरुष -पुस्पों के काम के घटों को सर्वप्रथम १६११ के अधिनियम 
के हारा तियमित किया गया | इस अधिनियम मे प्रतिदिन काम के घटों कौ उच्च- 
तम सीमा १२ रखी गई। १६२२ के अधिनियम में इसे कम करके ११ प्रतिदिन 
श्रौर ६० प्रति सप्ताह कर दिया गया (१६३४ के अधिनियम में मौसमी (जो वर्ष में 
१८० से कम दिन कार्य करती थी) और बारहमासी (जो वर्ष भे १८० से झर्धिक 
दिन कार्य करती थी) फैबटरियों में प्रन्तर किया गया । इसमे यह व्यवस्था की गई 
कि बारहमासी फैलट्रियों में वथस्क पुरुष श्रमियों से श्रधिक से भ्रधिक १० घंटे प्रति 
दिन और ५४ घटे प्रति सप्ताह काम लिया जा सकता था, जबकि मौसमो फैविद्रयों 
में भ्रधिक से अधिक १६ घंटे भ्रति दित भौर ६० घटे प्रति सप्ताह काम लिया जा 
सकता था। प्रधितियम में १६४६ मे क्ये गये एक सद्योधन के द्वारा काम के 
घंटों की उच्चतम सीगा बारहमासी फैविद्रयों मे £ घटे प्रति दिम भ्ौर ४८ घटे प्रति 
सप्ताह और मोसमी फंक्ट्रियों मे १० घटे प्रति दिन और ५४ घंटे प्रति सप्ताह कर 
दी गई ह 

(३) स्त्रियों व बच्चों द्वारा रात में काम करमे को मनाही :--रावंप्रथम 
१०६९१ के फैक्ट्री अधिनियम में स्त्रियो श्ौर बच्चो दायरा रात में ८ बजे के दाद श्रौर 
प्रात, ५ बजे से पहले काम वी भनाही की गई। १६२२ के भ्रधिनिमग में इस समय 
को धोटा सा भोर वढ़ा कर सांय ७ बजे के बाद व प्रात, ५) बजे से पहले, और 
१६३४ के भ्रधिनियम में साय ७ बजे के बाद व प्रात: ६ बजे से पहले कर दिया 
गया । 

(४) विश्राम तथा छट्टी की व्यवस्था :->१८८१ के फैबट्री ग्रधिनियम मे केवल 
दि के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि उन्हे एक दिन मे एक__घन्टे का विश्राम 
और महीने भे चार दिन की छुट्टो दी जाया वाद के अधिनियमों में सभी प्रवार के 
श्रमित्रो के लिये विथराम तथा छेट्टी की ध्यवस्था की गई और बच्चों के विधाम को 

बढ़ाया गया। सप्ताह में एक दिन की छट्टी वी व्यवस्था १८६६१ के प्रधिनियम के 
द्वारा ही कर दी गई थी | १६३४ के अधिनियम में सर्वप्रथम एक दिन में काम के 

म्टो के 'विस्तार' (*5]7९80-0:९7”) पर भी ध्यान दिया गया, भौर यहँ नियत 
किया गया कि लगातार काम करने की ग्रवधि वयस्क धमिक्रो के लिये १३ घने 
और वच्चों के लिये ६३ घन्टे से अधिक नहीं होगी | १६४६ के एक सशौधन के 
द्वारा वयस्क श्रमिकों द्वारा लगातार काम करने की भ्रधिक्तम भ्रवधि को १३ घन्टों 
से धटा कर बारहमासी शारखानों मे १० घन्टे श्रौर मौसमी कारखानों मे ६६३४ पढ़े 
प्रति दिन बर दिया गया । 
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(५) श्रधिसमय [056)॥ (५) -- सर्वप्रथम १६२२ के फैवट्री अधिनियम में 
यह व्यवस्था वी रई कि ऋष्सिस्य के लिये साधारशा वेतन का १६ गुना दिया 
जाय । १६३४ के अधिनियम से इस दर को बढाकर साधारण वेतन का १३६ गुना 
कर दिया गया । १६४६ क सशोधन द्वारा इसे आगे बढाकर साधारण वेतन का 
दुगुना कर दिया गय्ग । 

(६) कारखानो की दक्षाओ में सुधार तथा निरीक्षण की व्यवस्था -१८८६ 
के फैक्ट्री अधिनियम भे घातक मशीनो के चारो योर जगला बनवाने, दु्घंटनाशों की 
सरकार थो सूचना देने और वारखाना निरीक्षवों को नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 
बाद के प्रधिनियमों मे सफाई. रोबनी, श्रमिय्ों क विश्वाम, स्वास्थ्य व यारीरिक 
सुरक्षा की क्षमश अधिक व्यापक व्यवस्था बी गई, और कारसानो के निरीक्षण को 
झधिक कठोर और प्रभावपूर्ण बनाया गया । 

(७) फैक्ट्री अधिनियमों फे अन्तर्गत झ्राते वाले कारखागै .--श्छ८१ का 
फैक्ट्री अधिनियम क्रेबल उन्हीं कारख नो पर लागू होता था, जिनमे १०० या अधिक 
श्रमिक वाम करते शे, झौर जो दर्प मे चार महीने से भ्रविकः चलते थे । बाद के 
अ्रधिनियमो वे क्षेत्र दो हृण्य' बढाया गया । उदाहरणार्थ १८६१ के + धितियम में 
विजली का प्रयोग परने वाले ग्रौर ५० शथवा प्रधिक श्रमिकों से काम लेने 
बाले सभी बारखानों को शामिल कर लिया गया। साथ ही, स्थानीय सरकारो को 
यह अधिकार दे दिया गया क्लि वे इस अधिनियम को कम से कम २० श्रमिकों वाले 
कारखामो पर भी लागू नर सकती थी । १६११ के झ्रधिनियम को वर्ष गें ४ गास 
मे कम काम करने वाले मौसमी कारणसानों पर भी लागू क्रिया गया। ६६२ को 
भ्रधिनियम था क्षेत्र बढा कर, इसे बिजली का प्रयोग करने वाले और २० अथवा 
अधिक श्रमिकों वाले सभी कारखानों पर लागू किया गया । स्थानीय सरकारे इसे 
काम्त से कम १० श्रमिकों वाले हा “भी लागू कर सकती थी । 

फैक्ट्री प््रधिनियम १६४८-+ईर्स समय देश मे १६४८ का फैक्ट्री श्रधिनियम 

(समय-गमंय पर इस में किए गए छोटे सशोधनो के सहित) प्रचलित है। इसे 
£ भ्रप्रौल १६४६ को लागू किया गया था । इसके लागू होने से पटले के सब फैक्ट्री 
अ्रधि नियम रह हो गये थे । इस अधिनियम मे फैक्ट्री-अम के लिए काफी विस्तृत 
व्यवस्थायें की गई हैं, जिससे पुराने गधिनियमो के बहुत से दोषो 4 दूर किया 
जा सका है । इस अपिनियभ के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है.-- 

(१) क्षेत्र--यह अधिनियम उन सब कारखानों पर लागू होता है, 
(3) लिनमें बिजली का अयोग होता है, तथा (० अथवा अधिक श्रमिक कार्य करते 
हैं, और (7) जिनमे बिजली का प्रयोग तो नही होता, परन्तु २० अथवा अध्कि 
श्रेमिक कार्य करते हैं। साथ ही राज्य सरकारो को यह अधिकार दे दिया गया है कि 
यदि बिसी औद्योगिक सस्थान में केवल एक ही परिवार के श्रम ह्वारा बाम नहीं 

क्या जाता, तो दें श्रमिको की सख्या ग्रधवा विजली के प्रयोग की ऊपर बतलाई 
गई शर्ता' को ध्यान में रखे बिना हे। इस अधिनियम को उस औद्योगिक 
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सरथान पर लागू कर सकती है। अधिनियम मे मोख़दी और जारहमासों कारखानो 
के पुराने भेद को समाप्त कर दिया गया हैं।... 

(२) मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा शोर कल्याण के विषय में ग्रधितियम मे 
बिस्तृत व्यवस्थाये को गई है । मजदूरो के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सफाई 
गदगी को बाहर फेंकने, साफ हवा अन्दर झाने, तापमान, धूल और गैस कमरे से 
बाहर निकालने के लिए पंखो, भ्रधिक भीड से बचाव, प्रकाश, पीते के पानी, पीक- 
दान, शोचालय, सूतालय, प्राथमिक चिकित्सा, आदि के बारे मे विस्तुत ब्यवस्थाये 
वी गई है । ५०० से अधिक मजदूरों वाले कारखानो मे एम्बुलेन्स रखना ग्रावश्यक 
कर दिया गया है । 

मजदूरों की रक्षा के लिये कई एक प्रावधान रखे गये हैं, जैसे कि मशीनरी 
के चारो शोर वाड लगाई जाय, चलती मशीनों की देख-भाल झौर चालू रखने में 
सावधानी चरती जाय, आखो वा वचाद और जहरीली गैसो से बचाव किया जाय, 
झादि। 

कल्याण सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार हैः--उपयुक्त तथा पर्याप्त धुलाई- 
सुविधाये, २५० या अधिक मजदूरों वाले कारखानो मे कैन्टीन, ५० या अधिक स्त्री 
मजदूरों बाले कारखानों में बालग्रह ((7०८॥/९5), १५० या अधिक मजुदूरों वाले 
बारखा/नो में विश्वाम गृह श्ौर जलपावग्रह की व्यवस्था और ५०० या भ्रधिक 
मजदूरो वाले कारख।नो में “कल्याण भ्रधिकारियो' की नियुक्ति, भ्रादि। 

(३) बच्चे; - १४ वर्ष से कम झायु के बच्चों को कारखानो में काम 
पर नही लगाया जा सकता । क्श्यीरावस्था (१५ से १८ बुएर्ष) के बालकों को शारी- 
रिक समर्थंता का डावटरी प्रमाण-पत्र देने पर वयस्क मात्रा जा सकता है । तथापि, 

है प्रमाण-पत्र १ वर्ष तक ही मान्य हो सकता है । ७ बजे साथ॑ से लेकर प्रातः 
६ बजे के वीच बच्चों और स्त्रियों को काम पर नहीं श्षगाया जा सकता। जिस 
मशीन पर चोट लगने का डर हो, उस पर भी उन्हे नहीं लगाया जा सकता । 

(४) काम के धटे--वयस्को के लिये काम के घटे ४८, प्रति सप्ताह या 
& प्रतिदिव नियत किये गये है। बीच को छू टूटी मिला कर एक समय में सर्जूदर 
को ह घेक से अधिक १०२ घटे तक काम पर रखा जा सकता है। इन्हे ५ घंटों के 
लगातार काम के पश्चात्‌ कम से कम प्राथे घटे का श्वकाश देता आवश्यक है । 

१८ घर्ष से कम झ्रायु वालो के लिये काम के घटे ४३ प्रतिदिन और काम 

के घंटो का विस्तार ५ घदे प्रतिदिव नियत किये गये है । 

(५) प्रधिसमय (07ध४॥०) के लिए साधारण वेतन का दुगना देना होगा । 

(६) छ.,ट्विपाँ-सप्ताह में एक छ टूटी के अतिरिक्त, अत्मेक श्रमिक लगातार 
एक वर्ष तक दाम करने क ब्ाद मजदूरी सहित छुटूटी के ज्िए निम्न दर पर 

धश्रिकारी हैः-- वयस्क श्रमिव्र राय के प्रति २० दिन के पीछे १ दिन और 
वर्ष भे बस से कम १० दिन; १८ वर्ष से कम भायु वाला अमिक कार्य के प्रति 
१४ दि के पीछे १ द्वित झोर वर्ष में कम्र से कम १४ दिन । यदि श्रमिकों में प्रपनी 
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प्रजित छुंट्टिया नही ली हैं, तो नौकरी छोडने पर उन्हे इनके लिये श्र॒लग से वेतन 
मिलेगा । छट्टिया वयस्क श्रसिको के लिये ३० दिन तक और बच्चो के लिये ४० 
दिन तक जमा हो सकतो है। 

(७) प्रन्य-- 

(3) प्रबन्धको के लिये यह भ्रनिवायं कर दिया गया है कि कारखाने मे होने 
वाली प्रत्येक दुर्घटवा व श्रमिक की बीमारी के बारे मे मुख्य फैवट्री निरीक्षक को 
सूचना दी जावे । 

())) नये कारखानो के निर्माण्य तथा पुराने कारखानों के विस्तार के लिये 
साइसेस प्राप्त करना तथा रजिस्ट्री कराना श्रनिवाय कर देने के अ्रतिरिक्त इनकी 
पूर्व स्वीकृति तथा भ्रनुमति भी भ्रावश्यक कर दी गई है। 

(9) इस भ्रधिनियम को व मानते वाले प्रवन्धकों को उचित दण्ड देने की 
भी व्यवस्था कर दी गई है । 

ऊपर के सक्षिप्त विवरण से भी स्पष्ट है कि १६४८ का फँवट्री ग्रधिनियम 
काफी अ्यापक तथा रान्तोषजनक है ॥ परन्तु फिर भी सगय-समथ पर (१६४६, 
१६५०, १६५३, प्लौर १६५४ मे) इसमे भ्रावश्यकतानु तार छोटे छोटे सशोधन किये 
गये हैं। इस ग्रधितियम का क्षेत्र यद्यवि काफी व्यापक है, तथापि ग्रभी भी बडी 
स्पा में ऐसे बहुत से छोटे-छोटे कारखाने है जिन में भाडे के श्रमिकों से काम लिया 
जाता है, परन्तु जो इप्त भ्र घनियम के अन्तर्गत वही आते । इन कारखातों मे श्रम्रिको 
का भअत्याधिक शोषण होता है । इसके अतिरिक्त, जिन कारक्षानो पर यह ग्रधितियम 
लागू होता भी है, उबमे से भी बहुत सो मे अ्धिनियस के विभिन्‍न प्रावधानों की झंब- 
हेलना की जाती है, और इस प्रकार मजदूरो का शोषण किया जाता है। इसका एक 
मुख्य कारण तो यह है कि विभिस्त राज्यों में फैक्ट्री निरीक्षण की व्यवस्था बड़ी 
अपर्याप्त है। दूसरे दोषी मालिकों को बडी हल्की सजू दी जाती है। प्रतः फंकिट्रियों 
में काम करने वाले मजदूरों का शोषण कम करने के लिये ग्रावश्यक है कि इस अधि- 
नियम के कुछ प्रावधानों को छोटे नियमित कारखानो पर भी लागू किया जाय, 
इसके विभिन्‍न प्रावधानों को श्रधिक सख्ती से लागू किया जाय, और फ॑ क्‍्टरी निरी- 
क्षफों की संख्या को बढाया जाय | 
खान विधान (७६८४ ।€ह्वॉथ809) 

भारत में खावो ये ५५ लाख से भी अधिक मजदूर काम करते है । इनमे 
से तीन चौथाई से भी अधिक मजदूर कोयले को खानो मे काम करते है, भौर लग- 
भग २०४ मजदूर स्त्रिया है । खान-उद्योय मुरयत बिहार, परिचमी बयाल और 
मध्य ज़देश में केन्द्रित है । 

खातों में काम कौ दशाओ को नियमित करने के लिये पहला अधिनियम 
१६०१ मे पास किया गया था। परन्तु इसमे बहुतसी कमिया थी । उदाहरणार्थ, 
इसमे मजदूरों के काम के घटे तक भी तिथत नही शिये गये थे । ग्रत कई एक 
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संशोधनो के प्रब्चात्‌ १६२३ में इसके स्थान पर एक अधिक व्यापक 
खान झधिनियम पाव किय गया । इसके द्वारा मजदूरों के काम के धछ्ये का निंयमत 
(प्रतिमप्ताह खान के अन्दर ५४ घटे और बाहर ६० घटे) क्या गया, और !१३ 
वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाते से मता किया गया । इस अधिनियम 
में भी ग्राये समय-समय पर कई एक सदथ्योधन किये गये, जिनके द्वारा पीने के पानी, 
सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, स्व्रियो व पुरुषो के लिये ग्रलग-पलग बन्द स्तानागृह, 
बालशृह तयथा सुरक्षा, आदि की व्यवस्था की गई । इसके ग्रतिरिक्त महत्वपूर्ण खान- 
पत्रों मे खान मण्डलों (:078 98705) की स्थापना की व्यवस्था वी गई। 
इन मण्डलों में मजदूर, मालिक ्ौर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। 


भारतीय खाव अधिनियस, १६५२--खान-मजदूरों से सम्बन्धित विधान को 
फक्ट्री मजदूरों के विधान के स्तर पर ही लाने के लिये भारत सरकार ने १६५२ मे 
भारतीय खान श्रवितियम पास किया | दस समय जम्मू व काश्मीर-राज्य को छोड़ 
कर, शेष भारत में सभी खातों पर यही श्रधितियम लागू होता है । इसके मुख्य 
प्रावधान निम्नलिश्ित हैं-- 


(१) काम के घष्टे-खान के भीतर या वाहर काम करते वाले दोनों प्रकार 
के बयस्क मजदुरो के काम के घण्टो को कम करके ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर 
दिया गया है। एक मजदूर से एक दिन में खान के भीतर ८ घण्टे ब बाहर & घण्टे 
से अ्रधिक काम भही लिया जा सकता । 


(२) बच्चे -इस व्यवस्था को चालू रखा गया है कि १६ दर्प से कम झायु 
के बच्चों को वाम पर मही लगाया जा सकता। १४ से १८ वर्ष के किशोंरादस्था 
वालों से खान के भीतर तभी काम लिय। जा सकता है जब डाक्टर से उनके लिये 
समर्थता वा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय । यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रायु 
के बालकों से खान में वाहर ही ४; घण्टे श्रतदिन से ग्रधिक काम नहीं लिया जा 
सकता । 


(३) स्त्रीया--इस व्यवस्था को भी चालू रखा गया है कि स्त्रियों वो भूमि 
के नीचे काम पर नही लगाया जा सकता। भूमि के ऊपर भी उनहे ७ धजे साय 
के वाद और ६ बजे प्रात: से पहले काम नद्ठी लिया जा सकता । 


(४) भ्रधि समय (05८४ 09८)- इस झधिनियम के द्वारा पहली बार 
यह व्यवस्थाखादों में वी गईहै कि भूमितल पर वाम करने वाले मजदूरों को 
बेतन का भ्धिसमय के लिये साधारण डेढ़ गुठा और भूमि के नीचे धाम करने वालो 
को साधारण वेत्तन का दोसना दिया जाय। 
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(५) छू दिटियां -सप्ताह मे एक छुट्टी के अतिरिवत, मासिक वेतत पर 
काम करने वालो को १ वर्ष तक लगातार दाम करने पर १४ दिन की वेतन 
सहित छुट्टी, भर साप्ताहिक वेतन पर काम करने वालो या कार्मानुस्तार वेतन पाने 
वालो को १ वर्ष तक लगातार वाम बरने पर ७ दिन की देसनसहित छुट्टी दी 
जायगी । 

(६) मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रौर पत्यार के सम्बन्ध में प्रावधान 
मोटे रूप से फंक्ट्रो अधि नियम, १६४८ के प्रावधानों मे मिलते जुलते हैं; 

(७) निरीक्षण तथा अ्रधिनियम वा उतलघन करने वालो के लिये दण्ड की 
भी उचित व्यवस्था वी गई है। 

प्रन्य खाब विधान --'कोयला खान श्रम कल्याण वोप' १६४७ [एण्शे 
[28 [,00005 ७६।४ि९ [0 /७.. ५०7) के झन्‍्तगेत कोयले की ख्तानों भे 
काम करने वाने धशियों के वल्याश को बहाने के लिये विशिष्ट कर (( ९४७) लगा 
कर एक कोप बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है। कोप 
सै श्रमिकों की गृह व्यवस्था को सुधारने, जल पूति शिक्षा और चिकित्सा की सुवि- 
धाश्रो को प्रदान करने की कल्याण ज़ियायें चलाई जायेगी । इसी प्रकार का एक 
प्रधिनियम १६४६ मे अ्रश्नक की खानो में क्राम बरने वाले श्रमिकों के लियेभी 
पास जिया गया था । 

१६४८ में एव और अधितियम ((००७] ै॥2ढ ॥फ70घंटता गिफते & 
80708 8८[९॥९8 8।) पास क के कोयले की खानों मे फाम बरदे बाले श्रमिकों 
को लिए एक भविष्यनिधि ([श0त0॥ 7४४७0) नी योजना तथा बोनस देने की 
योजना बनाने का सरकार को अधिकार दिया गया है। १६५२ के एक और अधि- 
नियम [0०गे 0065 (एम ला०० & 39) #ल] के द्वारा कोयले 
के संरक्षण तथा कोयला खानो मे सुरक्षा उपायो को वनाए रखते के लिए उचित 
उपाय प्पनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है | तदनुसार, एक 
कोयला भण्डल की नियुक्ति की गई है । 

इ्द्यान विधान (?]9तताशांक .ल्हांडोआं०0)--चाय, कहवा, रबड, 
आदि के उद्यानों मे, लगभग १२:५ लाख श्रमिक वार्य करते है। इनमें से १०९३ 
सास श्रमिक चाय के उद्यानों मे, १! ७५ लाख श्रमिक क्हवा के उद्यातो मे और ०*५ 
लाख श्रमिक रबड़ के उद्यानो मे वाम करते है । इनमे रे अ्धिकाश श्रमिक दूर-दूर 
के क्षेत्रों से भर्तों किये जाते हैं | उद्यानो मे काम बहुधा मौसमी होता है और जल- 
वायु मलेरिया वाली होती है $ 

१६५१ से पहले तक इन उद्यानों मे काम की दक्षाओ को नियमित करने वाला 
कोई मी अधिनियम नही था । इससे पहले समय-समय पर बई एक ग्रधि तियम पास 
किये गये ये । जैसे कि 'प्रसम श्रमिक तथा प्रवासी अधिनियम, १६०११, “चाय क्षेत्रीय 
प्रवासी श्रमिक अधि नियम, १६३२', झादि । परन्तु १६३२ का अधिनियम भी केवल 
श्रमिकों को भर्ती को,भर भर्ती किए गए श्रमियों को असम के चाय के बगीचो मे भेजने 
को तथा वहा से उनकी वापसी को ही नियमित करता है, चाय के बगीचो में काम 


( श३६ ) 


करने बाले श्मिक्रों की कार्ये-द्शाओं को नियमित नहीं करता । इस कमी को पूरा 
करने के लिए १६५१ मे सर्वप्रथम एक व्यापक ग्रधिनियम बनाया गया । नीचे हमे 
इसका झ्ध्ययन करते हैं । 

उद्यान भ्रप्त प्रधितियम १६५१ (३॥९ ?]40शांठा १,४०७ ० 3953] 
यह अधिनियम झकनूबर १६५१ में पास किया गया था, और प्रेप्नैल, १६४४ से देश 
में लागू क्रिया गया है। यह जम्मू व काब्मीर राज्य को छोड कर दोष सम्पूर्ण भारत 
में छाग होता है ! इसको मुख्य बाते जिम्नतिखित हैं.-- 

(१) क्षेत्र-्यह ग्रधिनियम चाय, कहवा, रवड और सिन्क्ोना के उन सभी 
उद्यानों पर ज्ञागु होता है, जहा कम से कम ३० श्रमिक का करते हैं, और जिनका 
क्षेत्रफल कम से कम २४ एक्ड है। परन्तु कोई भी राज्य संस्कार इसे भ्रन्य 
उद्यानों पर भी लागू कर सबती है । 

(२) छा के घंटे “वयस्क श्रमिकों से प्रति सप्ताह अधिक से अधिक ४४ 
घण्टे और १८ वर्ष से कम झायु के बच्चो से ४० घटे काम लिया जा स़बता है । १२ 
वर्ष से कम भ्रायु के बच्चो को काम पर नही लगाया जा सकता। स्त्रियों और बच्चो 
से सांयं ७ बजे के बाद ओर प्रात* ६ बजे से पहले काम नहीं लिया जा सकता । 
एक दिल में काम के घंटों का विस्तार (97680 ०४६४) १२ घढो से अधिक मही 
हो सकता। ५ घंटो के लगातार॑ काम के पह्चात शभ्राषे घंटे का आ्राराम देना 
आवश्यक है । 

(३) छू. दिटि्याँ--सप्ताह में एक छुट्टी के ग्रतिरिक्त, वयस्क श्रम्तिकों को 
प्रति २० दिन के पीछे १ दिन की और १८ बर्ष से कम श्रायु वालो को प्रति १५ 
दिन के पीछे १ दिन की वेतन सहित छुटूटो मिलेगी । ऐसी ३० दिन तक की छुट्टियां 
इक्टूदो हो सकती हैं / इसके अतिरित्त, बीमार होने पर व स्त्रियों के बच्चा होने पर 


भी बह छट्टिया मल सकती हैं। राज्य सरकारों को इसके लिए निगम 
बनाने हैं। 

(४) प्रन्य --श्रम्रिको के स्वास्थ्य और कल्याण तथा कल्याण अधिकारियों 
की नियुक्ति सम्बश्धो प्रावधान लगभग वैसे ही हैं ज॑से कि फैक्ट्री ग्रधेतियम, १६४८ 
में हैं। इसके असिरिवत, अधिनियम में यह भी प्रावधान हैं कि उद्यानों के मालिक 
उद्यानी मे रहने वाले श्रमिकों और उनके एरिवारों के रहने के लिए मकानों कौ 
भी व्यवस्था करे ) 

इसी प्रकार रेलो में, जलयानों पर, बन्दरगाहों व नौस्थानों (00९॥४) पर, 
मोटर यातायात में, दूकानो, वाशिज्य संस्थानों ((णद्यवाटालंगर नि8बकडीताशा5] 
रस्तोरा) सिनेमा, और वियेटरों, आदि में काम करते वाले श्रमिकों के शाम के घटों, 
छुट्टियों, भ्रादि के लिए भी भ्रधिनियम पास किये गये हैं ) स्थावाभाव के वारण 
इन सबका यहा विस्तृत अध्ययन नहीं किया जा सकता। 
झष्प श्रम-विषान (0067 [,000ए7 शटंडीबा00)-- 

नीचे हम संक्षेव में श्रम संग्बन्धी अन्य प्रमुख प्रधिन्यिमों वा अध्ययन 
करते हैं! 


६ १३७ ) 


() मणदूरी सम्बन्धी विधान (१४४४९७ .ल्‍ट2980॥)-- 

मजदूरी से सम्बन्धित निम्तलिखित दो अधिनियम देश्व में प्रचक्षित हैं-- 
झ्र) बेतन भगतान झ्रधिनियम, १६३६ (९4) शाला ती छ/2९४ 8०, 2976) 

मजदूरी का नियमित रुप से भुगतान मजदूरों के लिय एक वहच महत्वद्‌ ४ यात 

१। १६ ६ से पहले मजदूरी के शुगतान को नियमित करने के लिये कोई भ्रिति“स 
दैदा मे नही था, प्लौ” बहुत से सालिक लोग मजदरों को काफी-फाफी देर से मजदूरी 
देते थे, और उसमे गे बई प्रकार की प्रनुक्षित कठौ तेया काठते थे। इस सवको 
नियमित करने के लिये १६३६ में यह वेतन-श्रुगतान अधिनियम पास किया गया । 
यह शधितियय जम्पू व काय्मीर राज्य को छोड़कर भेप सारे भारत में लागू 
होता है । 











यह ग्रधिनियय उन मचदूरों पर लागू होता है, जिनका वेतन २०० रू० 
मािक से क्रम है, ग्रौर जो कारखानो मे प्रथवा रेलो पर काम करते हैं। उपयुक्त 
(द्वीप भ्रथया राज्य) ससतारो को अधिशार है किये अधिनियम भे बताये गये 
किमी भी श्रौ गिक सस्थान पर इस अधिनियम के प्राववानों का विस्तार कर दे । 
तदबुप्तार केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम को झानो मे, मद्रास में उद्यानों में गौर 
उत्तर प्रदेश में दापाजानों में भी लागू किया गया हे । 

मजदूरी के मरुगतान में देरी से बचाव वे लिये अ्धितियम मे मजदूरी के 
भ्रुगतात क्री गधिकतम प्रवधि एक सास नियत की गई है । यदि किसी उपक्रम में 
ज्गे श्रमिर्ों की सख्या १,००० से कम है, तो उनवी मजदूरी का भुगतान श्रगते 
महीते ये ७ दिन के भीतर हो जाता चाहिये, भौर यदि श्रतिकों बी सल्या १,००० 
से प्रधिक है तो यह मुगताव १० दिन के भीतर हो जाता चाहिय्रे । जिस मजदूर 
को काम से हदा दिया गया है, उसे दो दिन के भीवर उसकी मजदूरी मिल जानी 
चाहिये । बेन वा सभी भुगतान काम के दिन और नकद मुद्रा में होना 
आवश्यक है । 





अ्धिनिय्रम के अनुसार, मजदूरी में से जुर्माना, किराया, भ्रायकर, बीमा, 
पृर्वोतायी कोष, झादि के लिये वुच्ध निंदिप्ट कटोतिया काटी जा सकती हैं । जुर्माने 
के रुप में श्रमिक के वेतत में से किसी भी मास मे दो पैसे प्रति रुपया से अधिक 
रकम नहीं काही जा सकती ॥ इस रकम वा ठोक-ठोद लेखा रखना, भोर इसे श्रम- 
कल्याए पर खर्च करना प्रावस्यक् है। 

इस ग्रधिनियम का संझोघन करने वी आवश्यकता है,वयोक्ति १६३६ के 
याद से भूल्य-स्तर और वेतत घड़ यये हैं. और अतः अधिनियम वो भो अब उत 
मजदूरों पर भी लागू वरगाझ्ावश्यक हैं, जिनका वेतन २०० र० से अधिक है| 
अब अधिनियम के कार्य-क्षेत्र के लिये ४०० रु० के वेतन की अधिक्रतम सीमा उचित 
होगी । 


( १३८ ) 
न्यूनतम सज्दुरी प्रधितियस, १६४८ ( ४|एंणएा एै०६८७ ०, 948)-- 
चेतन से सम्बन्धित एक और भहत्वपूर्ण प्रश्न स्युनतम मजदूरी वो निश्चित 
करना है । भारव जैसे देश मे यह झौर भी झ्रावश्यक है, क्योकि यहां श्रर सह्ता 
और प्रसगहित है,और झ्रत उसका बहुत अधिक शोपण होता है। इस आवश्यकता पर 
शाही श्रम ग्रायोग [क्‍ि०:श (०्णाफ़ांब्झेणा णा ]॥०0७7) ने तथा प्रस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संध [, ।. 0.) ने झ्राज से २० वर्ष पहले हो जोर डाला था। परन्तु भारत 
में इस प्रकार वा अधिनियम, (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) २० वर्ष पद्चात्‌ श्र्भति 
१६४८ मे पास दिया जा सका ! इस मधितियम की मुस्य बातें निग्नलिखित हैं-- 
अधिनियम केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारो को एक निदिष्ट झवधि में कुछ 
चुने हुए उद्योगो मे काम करने वाले श्रमिकों (जिनमे बलके भी शामिल है) को दी 
जाने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने का अधिवार देता है। ये चुनें 
हुए उद्योग वे हैं, शिनमे मजदूरों का भप्रत्याधिक शोषण होता है । इतके नाम अधि- 
नियम की सूची मे दिये गये हैं, और इस प्रकार हैं: तम्वादू, जिसमे बडी बनाना 
भरी झामित्न है, चावल को मिले, आटा पीसने थी मिले, दाल की मिलें, 
तेल. के. कारबानें, उशन  ((ीक्षा॥7०09),.. वित्ती स्थानीय 
प्राधिकारी के प्रधीन रोजगार, सडक प्रथवा भवन-निर्माण, पःथर तोडना, लाख 
बनाने के कारखाने, प्रश्चक का काम, सावंजनिक मोटर यातायात, चमडा रगने तंथा 
अमडे का सामान बनाये का काम, और कृषि । 
अधभितिगम उपयुक्त सरकार को इसप्त बाठ का प्रधिकार देता है कि बहु 
इसके प्रयोग का भ्रन्य किसी भी ऐसे उद्योग तब विस्तार बर दे, जिसमे वि उसके 
मत मे, परिनियत (50804075) रूनतम मजदूरी निश्चित करनी आवश्यक है। किप्ती 
ऐसे उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निश्चित मही की जाती जिसमें कि सम्पूर्ण राज्य ग्रे 
१,००० से भी कम श्रमिक काम करते है। भ्रधिनियम के ग्रन्तर्गंद जिस उद्योग के 
लिये न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाय, उसके लिये उपयुक्त सरवार प्रतिदिन काम 
के घंटे / जिससे विधाम का समय भी शामिल है) ठिश्चित कर सकती है, सप्ताह भे 
बेतत सहित एक दिन वी छट्टी वी तथा अ्धिसमय (05-7९) के लिये श्रलग 
भुगतान की भी व्यवस्था कर सबती है। 
श्रधितियम के अनुसार, खेती में श्रमिकों के लिये स्यूवतम मजदूरी को ग्रयामी 
इ वर्षों के भीतर और शेष अनुसूचित उद्योगो मे आगमी २ बों के भीतर 
निश्चित विया जाना था। पर-तु इस प्रवधि के भीतर ऐसा मे हो सवा। भ्रतः३ 
अधिनियम भे समय-समय पर सशोवन करके इस श्रवधि को झागे बढाया गया। 
अन्तत: अन्तिम तिथि की सीमा शो समाप्त बर दिया गया, और उपयुक्त प्रकार 
से यह वहा गया है कि वे ययाज्ञीत्र इस दिद्या में पद उठायें। तदनुसार, क्पि को 
छोडकर; भ्रम्य लगभग सभी अनुसूचित उद्योगो मे न्यूनतम मजदूरी को निश्चिचतव र दिपा 
गया है । कृषि वे क्षेत्र में भ्रधिकाश शज्यो ने यो तो सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रो के लिये या बुछ 
निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए न्यूततम मजदूरी वो तिश्चित कर दिया है। दुछ राज्यो मे 
बे ७ इसे सम्बन्ध में हृएया इस पुस्तक दे प्रथम भाग के पृष्ठ २७४-२७२ को 





( शे११ ) 


इस अधिनियम दो अनुसूचित उद्योगो के अतिरिक्त, वुछ भय शोषित उद्योगों में भी 
लागू कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी की जो दरे निश्चित की गई है, वे विभिन्‍न 
राज्यो में भिन्‍न भिन्‍न हैं, और अलग्र-प्रलग उद्योग के लिए अ्वग-प्रलग है, और 
समय-समय पर उनमे सशोघन भी किये गये हैं । 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इस प्रकार उचित दिज्ञा मे उठाया गया एक 
श्रावश्यक्ष कदम है । परन्तु इसवी सूची मे सभी झोषित उद्योगों को स्पष्ट रुप से 
शामिल नही क्या गया है, जिससे इसका क्षेत्र संकुचित हो यया है। प्रायश्यक्ता 
इस बात की है कि सभी प्रकार के कार्यो के लिए एक “राष्ट्रीय न्यूनतम सजदूरी” 
(पिश्वाणा३। 0एंगरण्णा ४०६०७) निश्चित की जाय, और जिन ब्यवसायों में 
सम्भव हो वह, 'डचित सजदुरी' (>शिः एब्ट्ू०9) निश्वित जी जाय॥ 'एचित 
मजदूरी' निश्चित करने के लिये भारतीय ससद में १६५० में एक विधेयक (97!) 
भी रखा गया था । परन्तु इसे वीच में ही छोड दिया गया, और भभी तक इस 
प्रकार का कोई भी अधिनियम पास नहीं क्या जा सका है । 

नीचे हम भारत में सामाजिव सु रक्षा, औद्योगिक सम्बन्धी तथा मजदूर सघ 
प्रान्दोलन का बुछ विस्तार में क्‍्रध्ययन करेंगे । इसी अध्ययन में यथा स्थान इनमे 
सम्बन्धित विधान का भी उल्लेख किया जायेगा । झत, उसे यहा अलग से देना 
प्रनावश्यक है । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा 
(950८ था 5९०प:७ए ४5 79049) 

सादाजिक सुरक्षा फा भर्य 

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो कि समाज अथवा राज्य प्रपने सदस्यों 
को उत प्र भाने वाले कुछ जोधिमो के विरुद्ध श्रदाव करता है। आधुनिक समाज 
में व्यकितयों पर कई प्रकार के सवट भ्राते रहते हैं, से कि बीमारो, बेरोजुगारी, 
बुढापा, किसी दुर्घटना से श्र गहीन हो जाने श्रयवा भारी चोट पहुंचाने से स्थाई 
प्रथवा पग्रस्थाई रूप से काम करने के अयोग्य हो जादा भ्रथवा ग्रकाल मृत्यु से उस 
स्पक्ति के प्राधितों का नियमार हो जाना, स्त्री भमिको के सस्वन्ध में प्रयूत्ति बाल 
भादि । ये सव सक्ट ऐसे है जिनका एक तिथ॑ंत व्यक्ति अथवा श्रमिक, झकेले अथवा 
अपने जैसे झन्य व्यक्तियों से मिलकर, सामना नही कर सकता । झ्रत; ये सकक्‍ट उत्त 
की झाय कमाने वी झक्ति पर आघात करते हैं जिससे बह तथा उस पर प्राध्रित 
श्यक्ति जीवव-निर्वाह चलाते मे भी वड़ी कठिनाई पात्रे हैँ। ऐसी दशा में समाज 
अयवा राज्य का यह कत्तं ब्य हो जाता है कि वह ऐसे लोगो की रक्षा करे। इस 
रक्षा के लिए उठाये गये पदो को ही सामाजिक सुरक्षा कहते है । 

सामाजिक सुरक्षा एक काफी व्यापक शब्द है, और इसमे सामाजिक बीमा तथा 
सामाजिक सहायता दोनो ही झामिल होने हैं। सामाजिक बोमा (502ंडी वाउप्र- 
पर८€) के ग्स्तगंत श्रमिक, मालिक और सरकार तीनो अपने अनिवार्य प्नंशदानो 
के द्वारा एक कोप का निर्माण करते हैं, भोर फिर इस कोष में से दीमारी, 


( १४० 3) 


बेतेजगारी ग्रादि संकटो के समय में प्रागोषित (छष्पा८्त) श्रमिकों वो, उनके 
अधिकार के रूप मे, इतने लगभ दिये जाग हैं, जिससे कि उनका रहनत-सहत का एक 
तिस्ततम स्तर वदा रहे । सामाजिक सहायता के अत्तयंत घरकार कम झाग वाले 
लोगो को सामास्य कोषों से, बिना किद्ली प्रकार का चन्दा लिये, संकट के समय 
मे भ्रय॑-सहायता प्रदान करती है, जिससे उनका रहन-सहन का एक निम्नतम स्तर 
बना रहे । विभिन्‍न उत्तत देशों में सांशाजिक सुरक्षा के रूप भें आवश्यकतादुसार, 
सामाजिक बीघ्रा और सामाजिक सहायता दोनो विधियों को ही झपनाया जाता है। 
कियी भी देश मे सागाशिक सुरक्षा का महत्त्व स्पष्ठ है। इस गे लोगो के 
रहन-सहद और कारये करने की वज्ञाम्रो में सुधार होता है श्रौर उन्हे भविष्य की 
झनिरिचतताग्रो की चिस्ताग्रो से मुवित मिलती है। इससे जहां उनती कार्यक्षमता 
में वृद्धि होती है, वहाँ देश के मानवीय सावनो की अनुचित वर्बादी सकती है, और 
देश में धन के उत्पादन में बृद्धि होती है । ग्रत्' एक कल्याण राज्य की स्थापना के 
लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था अनिवार्य है ॥ 


पश्चिम के उल्तत देशों, जैसे इगलैड, भ्रमरौका, सोवियत रूस, जमेंनी, 
भादि ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र मे बहुत ध्राति वी है | इगरलंड मे तो १६४२ मे 
प्रहतुत बीअरिज योजता के ग्रस्तगेंत वहा की सरएर ने सामाजिक सुरक्षा की एक 
ध्यापक् सेवा का सगठन किया है जिमके भ्रन्तगंत जाता की गर्भ से लेकर मृत्यु 
तक और मृत्यु के पश्चात्‌ उतके झ्राश्चितों की “्रभावण “बीमारी', 'ग्रज्ञानता,, 
“मलितता' (5पुपश०) गौर वेफारी' के पाचो दानवो से सु रक्षा करने का प्रयत्त 
किया जाता है। यहा हम भारत में ग्रौद्योगिक् श्रमिक्रो को प्राप्त रामाजिक सुरक्षा 
के बारे मे पढते हैं पु 
आरत में सामाजिक सुरक्षा 


भारत जैसे भ्रध विक्रसित तथा पिछड़े देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यापक 
इपतस्था की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट है। भारत एक न्थिन देश है, और 
यहा श्रमिकों की मजहूरी की दरे' बहुत नीची हैं ! ग्रत उतका रहनजहत वा स्तर 
भी बहुत नौचा रहता है, झौर उनके पास श्रपनी कोई जमा पूंजी नहीं रहती 
जिससे थी मारो, वेक्ारी, दुढापा, ग्रादि सत्रट के समय मे ग्रपता निर्वाह चलाया 
जा पके । उधर भारत मे इस प्रसार के सकटो बा झापात उन्‍नत देशो परी अपेक्षा 
कही श्रधिक है । अत. ऐसे सकटो के समय मे इन्हे ब्याज की ऊची दर पर ऋण 
लेना पडता है, जिसवा भार सदा के लिये उनके सिर पर लदा रहता है। तिस पर 
भी इतऊकी दशा अत्यन्त श्ोचनीय ही बनी रहती है। श्रतः भारत में सामाजिक 
सुरक्षा वी व्यापक व्यवस्था की प्रत्यघिक झावश्यव॒ता है 


इस के अन्‍्तगंत लोगो पर झाने वाले उठ सभी सक्‍्टो के विरद्ध व्यवस्था 
करने की ग्रावश्यकता है, जो कि उन्हे आफ कमाने के योग्य नही छोडते । ये संकट 
अथवा दक्षा्ें निम्मलिसित हैं :-(अ) प्राय यमाने मे शत्थाई झयोग्ग्ता, जो कि 


( (डेश ) 


बीमारी, दुर्घटवा, बेरोजगारी अथवा ग्रयूति, आदि के कारण उत्पम्ध हुई हो ॥ 
(आ) स्थाई अयोग्यता जो कि बुढापा, पूर्ण अंग्हानि (7880908769) अथवा 
चिरकालिऊ असमर्थता (७7०७८ [एशछते।५), आदि के कारण उत्पन्न हुई 
हो । और (इ) परिवार के आय कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, जिस से कि उसके 
आश्चित लॉग निराघार हो जाय। झत पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की कसी 
योजना में तिम्नलिसित के विरुद्ध पर्याप्त व्यवस्था का होना आवश्यक है .-- 
(१) वीमारी झथवा कोई अन्य थ्रसमर्थ ता, (२) दुर्घटवा, (३) भ्रसूति, (४) थेरोजगारी, 
(५) बुढापा, और (६) उत्तरजीयोन्दशा (>परण्एणछया]ए) । 

भारत में इन ऊपर बताये सकटो में से किसो के लिए भी पूर्ण व्यवस्था 
गही है, यद्यपि दुछ के लित्रे थोरी-नहुत्र व्यवस्था अवश्य उपलब्ध है । 

भारत में इस सनय निम्नलिखित ग्रधिनियमो के अन्तर्गत श्रसिको को कुछ 
प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है --- 

(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १६२३ के अन्त्गंल काम के समय चोट 
लग जाने या प्रन्य दुर्घटना हो जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति का लाभ । 

(२) मातृत्व लाभ प्रधिनियमो के अन्तर्गत स्त्री थ्रमियों को प्राप्त मातृत्व 
लाभ । 

(३) थपिक राज्य बीमा ग्रधिनियम, १६४८ के प्न्त्गंत श्रागोषित श्रमिकों 
को प्राप्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ । 

(४) कोबला खून्त भविष्य विधि पिया बोगस योजना अ्रधिनियम, १६४८ 
ग्रोर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (थि9]0ए९९७ 070 शऐश्शा #ए॥0 ४०), 
१६५२ के अधीन प्राप्त पूर्पीयायी कोष-लाभ झौर । 

(५) झ्ौद्योगिक कगड़े (सशोधन) अधिनियम, १६५३ के अस्‍्तर्गत आआ्राप्त 
छंग्नी सम्बन्धी लाम (पि7९एणाएशा। & [,0९-०गी छ९॥९।३) । 

नीचे हम इन का वारी-बारी सक्षेप मे ग्रध्ययन करते है । 

श्रमिक क्षतियृति अ्धिनियन (फैं०075छा९१5 ए०गराए्शाइ्शाणा ॥९०, ]9238)-- 

सामाजिक सुरक्षा वी दिद्या मे'भारत से सबसे पहला कदम १६२३ में 
श्रमिक क्षतिपूत्ति अधिनियम के रूप मे अपनाया गया भां। इसमें समय-समय पर 
कई एक सशोधन किये गये है । इस समय यह ग्रधिनियम २७ निदिष्ट रोजगारों पर 
लागू होश है । इनमे सभी सगठित उद्योग, रेलें, खाने और जोपिम वाले अन्य 
लगभग सभी रोजगार झामिल हैं ! कारखयदों में यह उत पर लागू होता है, जिनमे 
यदि बिजली का प्रयोग होता हैं तो १० अथवा अधिक श्रमिक क्राम करते हो पार 
बिजली का प्रयोग न होता हो तो ५० या अधिक श्रमिक काम करते हो । मविनियम 
के क्षेत्र मे केवल बे ही श्रमिक झाते हैं, जिनका मासिक वेतन ४००) रु० से कम है, 
और जो बलक॑ नहीं है अ्रथवा प्रशासन सस्बस्वी कार्य नही करते है। जो श्रमिक 
कर्मचारी-राज्य दीमा अधिनियम, १६४८ के भ्रन्दर्गंत कर्मचारी-राज्य बीमा निगम 


हु कल 


( १४३२ ) 


से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वे भी इस अधितियम के अम्तगंव मालिहो से 
क्षतिपूर्ति प्राप्द नहीं कर सकते । 

अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता हैं कि यदि काम करते समय, उस 
काम से जन्य किसी दुर्घटना रे किसी श्रमिक को चोट लगती है. भ्रववा उस काम 
से जन्व कोई अनुसूचित बीमारी होती है, तो उस्ते मालिक के द्वारा हर्जाना दिया 
जायेगा । तथापि, यदि चोट अ्रथवा बीमारी ७ दिन से पहले ठीक हो जाती है या 
चोट ऐसी है, जो श्रमिक के दोष से लगी है, भर इससे उसकी मृत्यु नहीं होती, 
तो मातिक हर्जाता देने के लिए बाध्य नही होगा 

ह॒जने अपया क्षतियरृति की रकम चोट की प्रकृति और श्रमिक की मातिक 
मजदूरी पर निर्भर होतो है । इस दृष्टि से चोटो को तीन वर्गों मे वाँठा गया है +-- 
(0) के जिकसे श्रमिक की मृध्यु हो जाती है, (४) वे जिनसे श्रपिक की स्थाई रूप से 
पूर्ण अयवा ग्राशिक प्रगहानि होती है; भौर वे जिनसे श्रमिक की अस्थाई श्रग- 
हानि होती है । वयह थमिरो की मृत्यु होने पर क्षतियूति की रकम, मजदूरी की 
दर के प्रनुसार, ५०० रु० से ४५०० रु० के बीच होती है; स्थाई रूप से पूर्ण 
अआंगहाएनि की एपिसि ऐे एह ७७७ ₹० से ६,३०७ ० के दीच होती है१ प्रद्यायु 
श्रमिकों की मृत्यु होने पर क्षतिपूति की एफ ही दर २०० रु० है, और स्थाई रूप 
से पूर्ण श्र गहानि वी क्षतिवृति की एक ही रक्ृप १२०० रु० है। स्थाई रुप से 
आशिक अर'गहानि होने पर क्षतिपूर्ति की रकम आय कमाने की शक्ति की प्रतिशत 
हानि के आधार पर तै की जाती है । भ्रस्थाई भ्रगहानि की दशा से श्रमिकों को 
प्रति मास प्राधे महीने की मजदूरी, जो कि ग्रधिक से प्रधिक् ३० रे० हो सकती है, 
दी जाती है। यह व्यवस्था अविक से भ्रधिक ५ वर्ष तक चल सकती है।' प्रगहानि 
के पहले ७ दिनो के लिये कोई क्षतिपूर्ति नही दी जाती । 

अधिनिम्म के अधीन सभी राज्यों मे श्रमिक्रों की क्षतिपृ्ति के कमिइतर 
हैं। मालिकों को सभी दुर्घटतामो की सूचनायें इन के पाप्त भेजनी पड़ती हैं। ये 
ऋमिदनर क्षतिपूर्ति के श्रुगतात सम्बन्धी विभिन्‍न कार्य बरते हैं। 

जब भारत में भ्रम्िक्रों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध 
नहीं थी, तब श्रमिको को क्षतिपू्ति श्रविनियम के द्वारा इस प्रकार वी सीमित सुरक्षा 
की व्यवस्था करना एक महत्त्वपूर्ण बात थी । अधिनियम के अन्तर्गत श्रम्तिफों को 
सोमित सहायता मिलती रही है। बडे मालिक बहुघा ग्रधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों 
को मानते हैं। परन्तु छोटे मालिक और छोटे स्थानों पर मालिक प्रधिनियम की 
अवहेलना करने का प्रयत्न करते हैं। क्षतियू्ति के लिये प्रार्थथापत्रो पर कार्यवाही से 
भी काफी देर लगाई जाती है। उधर श्रमिक श्रशिक्षित तथा भ्रनभिज्ञ होने के कारणश 
बहुत बार क्षतिपूर्ति की माग ही नही करते । अत- यह श्रावश्यक्र है कि इन दोषों 
को दूर क्या जाय । 

कुछ मालिको ने तो क्षतिपूर्ति के मरगताव का बीमा करवा लिया है। इससे 
मातिकों ओर श्रमिरों दोनो को लाम होठा है। प्रतः यह विधि अन्य मालिकों 


(६ १४३ ) 


हारा भी झपनाई झाती चाहिए यदि बर्मचारि-्राज्य बीमा अधिन्यिम को समस्त 
देश कै सभी उद्योगी मे लागू कर दिया जाता है. तो फिर इलर्ग से प्रमिजी को 
इस क्षतिरति अधिनियम की ही कोई आवश्यकता नहीं स्हेगी। 

मानत्व लाभ प्रधिनियम ("शिल्पा छेलाथर कैलः 
को प्रसवक्ाल से एट्ले और बाद मे विश्गम तेया पौष्टिक पोदने वी तथ 
समय हब्टरी सहायता की क्शिष ग्रावस्वक्ता होती है। झत ऐसे समय में उन्हें 
काम से वेतन महित छ टी तथा मुफ्त डावटरी सहादता, आदि के रेप मे मातृत्व 
अभी तक भी मील कफ सम्बन्धों 


क्या गया है। तेयापिं लगभन समो 
॥। इस 


0)-स्ती धम्बो 
॥ प्रसव के 


लाभ देता अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु भारत में अः 
बोर्ड भी अखिल भारतीय प्रधितियम परास्त तही वि 
दाज्यों में बहा की सरकारों ने इस प्रकार के अधिनियम पास किए हुए 
प्रकार का पहला प्रय्िनियम वस्बई राज्य में १६२६ भे पास क्या गया या। इसके 
इचान प्रन्य राज्यों मे भी समझ समय पर ऐसे हो प्रण्निश्म पास विए ४० 
१६४९ गे केन्द्रीय सगकार ने खानों मे क्रम करने वाली स्थियों के लिए एप मातृत्व 
लाभ अधिनियम दनाया । 
इस अधिनिय्मो के ग्रन्तगंत स्त्री ध्रमिकों वो प्रसव काल से पहने भर बाद 
में वेतनमहित छूटूटी तेया थ्र य लाभ दिये जाते हैं भ तथा उन्हे भराप्व दे “न | 
अविकारिणी होने की शर्ते दिभिन्‍न राज्यों में मिन्‍त मिन्‍त हैं। उदाहस्णार अगर मे 
१५० दिन काम करने पर, विहार झोर उत्तरप्रदेश में ६ महीने काम बर्ने १ प 
बंगाल, पंजाब, झौर मध्यप्रदेश मे & महीते बाम करने वर और मुद्रा मे २४० दिन 
शाप करते पर ही कोई स्त्री्पामझ मातुस्व लाभ प्राप्त कर सकती है। अधिनियमी 
के ब्रधीन प्रसव से पहले ओर वाद में एक निश्चित अवधि तक स्वो-शमियों हे] 
विश्वाम कहना प्रमिवार्य है । विश्राम वी इस अ्रवधि मे उन्हें अर्थसहायता दी जाती है। 
पह अवधि सामान्‍्यत ८ सप्ताह है--औसप़न चार सप्ताह प्रसठ से पहले मे ग्रौर चार 
झाताह बाद में । तथापि यह ग्रवधि बुछ राज्यों (जंसे हेदरादाद मे जादतकीर 
कोचीन) मे १२ सप्ताह और बुद्ध (जैसे मद्रास और उड़ीसा) में..६.-.य वाह है 
लाभ दी बता भी विशचन्त राज्यों में भिस्त-भिन्‍्न है। कुधराष्यों मे ५ शो वा 
१२ आते प्रतिदिन वी सर्वसमाग दर [798 88०) पर लाभ दिया जाता है: कुछ 
+ भ्रन्य राज्यों में एक सर्वसभान दर पर अथवा श्रमिक वी मजदूरों को दर पर, दोतों 
मैसे जो भी प्रधिक हो, झौर दुच प्रन्य राज्यो मे इन दोनो मे से यो भी कस 
हो, लाभ दिया जाता है। 
कुद्ध ग्रविनियमों में स्त्री-अफिदों को ऊपर दतलाये गये मातृत्व दाभोके 
अ्रतिरिक्त, बोनस और डाबटरो सहायता प्रदान बरने वी और दुछ में कारुखातो में 
दा्-गूहो की सुविधा देने शो भी व्यवस्था है। उत्तरप्रदेश और पंजाब मे सर्भपात् दोने 
पर भी स्त्री-श्रक्षिको को बेतनसहित छुट्टी दो जाती है। 








(. १४४ रा 


फर्मचारी-राज्य बीमा ग्रधिनियम, १६४८ 
(० कशए)॥९९३ शा [त507०४९९४ ०, 948) 


यद्यपि १६४८ से भी पहले श्रमिकों को क्षत्िपू्ति झ्धिनियम, १६२३ तथा 
मातृत्व लाभ अवितियम्ो के अन्तर्गत श्रमिकों को कुछ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी, 
तथापि आवश्यकता और इस क्षेत्र मे श्रन्य देशों की प्रगति को देखते हुए यह 'ना 
के वराबर थी। अत' भारत में सामाजिक सुरक्षा वी एक अधिक व्यापक तथा 
साहसिक योजना को लागू करने की आवश्यकता थी। १६४८ का कर्मचारी-राज्य 
बीमा अधिनियम (१६५ मे इसमे ज़िब्रे गये सशोधन सहित) इस आवश्यकता वो 
एक गत्यन्त छोटी सीमा तक दूरा करता है । नीचे हम इस अ्रधिनियम्र के मुह्य प्राव- 
घानो का अध्ययन करते हैं । 

क्षेत्र--यह अधिनियम, मौसमी कारखानों को छोड कर, उन ग्रन्य सभी 
कारखानों पर लग होता है, जो विजली से चताये जाते है और जिनमे २० झयवा 
ग्रधिक श्रमिक काम करते है। तथापि, 6रकार इसे, पूर्रातया श्रथवा झ्शतवा, किसी 
भी प्रवा।र के संस्घान पर लागू कर सकती है। इसके अन्तर्गत वें सब श्रमिक क्‍ग्रौर 
बला भ्राते है, जिनवा मासिक वेतन ४०० र० से कम है। तथापि, भारतीय सेना 
के सदस्य इसके श्रन्तर्गत नही झाते | अ्धितियग के अधीन बीमा-योजना  सभौ श्रमिकों 
के लिये भ्निवाये है। 

प्रद्यापन:--पभ्रधिनियम का प्रशासन वर्भचारि-राज्य बीमा निगम” (॥6 
[़ाणै ०9६९४ "धरा [ए7०९ (009०) पाम के एक स्वायत्त निकाय 
को सौंपा गया है। वेख्दीय सरवार, राज्य सरकारो, भारतीय ससद, भालिको, 
श्रमिकों और डावटरी पेशे के कुल ३१ प्रतिनिधि इस निगम के सदस्य है । निगम के 
सदस्यों द्वारा श्रापस में से ही निर्वाचित १३ सदस्यों की एक स्थाई समिति 
( 9शातेातह ७०ण्या॥०6 ) हैं, जो निगम की वार्यवारिशी के रूप में 
कार्य करती है। चिकित्सा-लाभो के प्रशासन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये 
विंग की अलग से एक “विकित्सा लाभ परिपद' (१60०0 90८5 (००४४०८)) 
है। निगम वा गुरुय प्रवस्ध प्रधिकारी इस का महानिदेद्धक ( 0॥00०- 
6९0०) है । 

दित्त:-योजना की बित्त व्यवस्था के हेतु एक “वर्मचारि-राज्य बीमा कोप' 
बनाया गया है। इसमे मालिकों और श्रमिकों के चन्दे तथा ढेस्द्रीय सरवार व राज्य 
सरकारों के ग्रनुदान शामित्र दिये जाते है। इसके लिये स्थानीय प्रधिकारियो, व्यक्तियो 
अ्रथवा सस्यांग्रों गे उपहार भी स्वीकार कड्ये झा राकते है। वेन्द्रीय सरकार ने प्रथम 
पाच वर्षो में योजना की भ्रशासन-लागत का (»मिषरो को दिये जाते वाले लाभो भी 
लागत वा नहीं) दो-तिहाई भाग दिया है। इसके श्रतिरिक्त, चिवित्सा लागत का 
हं भाग केस्रीय सवार श्रौर हे भाग सम्पन्धित राज्य रारकार सहती है। श्रमिदो 
प्लौर उसके मानिकों वी चन्दे की दरें श्रमिकों के प्रतिदिन के वेतन की दरी के प्रनु- 


( शेड ) 


सार निश्चित की गई हैं! इस हेतु श्रमिक्रो को, उनके दैनिक बेतत के अनुम्मार ८ 
धर्गो' में वाटा गया है। पहले वर्ग के श्रमिको अर्थात १ २० से कम दैनिक वेतन पाने 
बाले श्रमिकों से कोई चन्दा तही लिया जाता, यद्यपि उनके मात्षिदों को उनके दिये 
भी चन्दा देना पड़ता है. और इन श्रमिकों को योजना के सभी लान भी < लसे हैं । 
इस के बाद जैसे-जैसे श्रमिक का दैनिक वेतन बहता है वेसे-वसे श्रमिक व मासिक का 
साप्ताहिक चन्दा भी बढ़ता है। उदाहरणार्थ यदि श्रमिक वा दैनिक वेतन १ २ु० 
से १ र० ८ ग्राने के बीच है, तो श्रमिक का चन्द्रा २ आने प्रति सप्ताह, और उत्तते 
मालिक का चन्दा ७ झाने प्रति सप्ताह है और यदि श्रमिक का देनिक वेतन बढ़तेनबढने 
६८ ग्रथवा अधिक रू० है, तो श्रभिक्त वा साप्ताहिक चन्दा १ रु० ४ झाने भ्रौर मालिक 
का साप्ताहिक चन्दा २ 5० ८ गाने है । जब तक अधिनियम को सारे देस में लागू 
नही किया जाता. तब तक, १६५१ के संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है 
कि, समस्त भारत में सभी मालिक अपने कुल वेतन का ३ छदे के रूप में देंगे, और 
देश के जिन भागों मे योजना को लागू कर दिया गया है, वहा मे 
की क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा मातृत्व लाभ भ्रधिनियमो के दायित्व से गत कर दिया 
गया है) मालिकों को बुल बेतत का १५ अर्थात कुल मिला वा है? चरदे 
के रूप में देता पड़ता है । तथापि, श्रमिक केवल वहा ही चन्दा द गे जश कम जना 
को लागू कर दिया गया है, ग्रन्य स्थानों के श्रमिक यह चन्दा नही द गे । 

लाभ -भ्रश्निग्रम के ग्रन्तर्गंत श्रागोषित ([॥5ए7९तं श्रमित्रो को निम्नलिखित 
लाभ देने की व्यवस्था वी गई है -- है, 

() बीमारी लाभ, (73) मातृत्व लाभ, ())3) अ्रद्भहानि लाभ. (0१ प्राश्नियों 
को लाभ, और (५) चिकित्सा लाभ । पहले चार लाभ नकद रण्ये े रूप में दिये 
जाते है, जबकि प्रस्तिम लाभ सेवा के रूप में दिया जाता है । 

(3) बीमारी लाभ (80९०३ फ्शा८ति)--ब्रीमार होने पर, आ्रायोरिद 
श्रमिक को झ्यकटरी प्रमारा-पत्र पर देनिक वेवन वी झाधी रकम के वराबर की दर 
प्र नकद स्पया मिलता है ) यदि श्रमिक्र १५ दित के भीनर ही दुमरी बार बीहार 
नहीं पडता, तो उसे बीमारी के पहले दो दिनो में कोई लाभ नहीं दिया जाता! 
तत्पश्चात कसी भी ३६४ दिनो को निरन्तर अ्रवधि मे प्रधिक से अ्रधिकू ५६ दिनो 
के लिये यह जाभ दिया जाता है। यदि श्रमिक उसी बारखाने मे दो देय से 
अधिक समय से लगातार काम करता आ रहा है, तो उम्र वीमार रहते पर 


पहले से भीची दर पर १८ सप्ताह तक और के लिये यह बीमारी लाभ मिल 
सकता है । 

मातृत्व लाभ (फेशिशापं)) ऐशाशी)--स्ती-क्षमिकों वो. दीमारी लाभ 
की ही दर पर, ग्रथवा कम्र से कम ११आने प्रति दिन की दर पर १२ सप्त ह्को 
लिये नकद रुपयो में मातृत्व लाभ दिया जाता है। इन १२ झत्ताहों मे 
42003 झधिक ६ सप्ताह हो प्रसव होने ही संभावित तिथि से पूर्व 
सकते हैं 








| 
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( १४६ ) 


ग्रंयहानि वाभ (98070छ90क पैट्ाशी।) +-क्ाम वरते सयय चोट लग 
जाने से जो अज्भूहानि होती है, उसके बदले मे श्रमिक को निम्गलिखित लाभ दिये 
जाते. हैं -- 

6) ग्रस्थाई अ्रज्भह्माति वी दक्षा मे, यदि ग्रद्भभानि ७ से अधिक दिनों तक 
चलती है तो इस कात में श्वमित् रो उसके दैनिक वेतन की लगभग आधी रकम वी 
दर पर नकद लाभ दिया जाता है। 

(8) स्थाई रूपये पूरे छज्भजहानि होते पर क्मिक को उस के जीवन 
काल में वही दैनिक वेतव की लगभग द्राधी रवम की दर पर एक परमार की पेशन 
दी जाती है 

(9) स्थाई सूप से आशिक ग्र्भह्दाति की दशा में श्रमिक छो उसके पूरे 
जीवन काल में उसके दैनिक वेतन वी आधी रक्ष्म का वह भोग देनिक नकद लाभ 
के रूप मे दिया जाता है, जो कि श्रमिक उस अज्जूट्रार्ति के फलस्वरूप कमाने मे 
असमर्थ हो गया है। 

(00) ग्राणितों के राम (ऐल्एटाःठेशार ए७०ग8):--यदि काम करते 
समय चोट भ्राने से श्रत्रिक की मृत्यु हो जाती है ता उसके अ्रश्चित्ों को एक निविष्ट 
अवधि हक मरने वाले धमिफ की दैनिक वेतत ») शा 9 रज्म की दर पर कुल सकद॑ 
लाभ दिया जाता है । 

(५) चिदित्सा लाभ ( ल्वॉस्व क्ेटशरी। “-न्यागोपित श्रमिक को 
बीमारी, झजूहानि अथवा भ्रयूती की दछ्षा मे निगम द्वारा शुफ्त मे चिकित्सावी 
सुविधा पाप्त करने का भी अधिकार है। निगम द्वारा यह सुत्रिधा प्रागोपित भ्रमित 
के परिवार के झन्य संदस्थो को भी दी जा सकती हैं । 

बोजना का कार्पफरएण:--कमेचारी-राज्य बीमा विशर्मा का ६ पश्रवतूबर, 
१६४८ में उद्घाटन हुप्रा था परस्तु योजता वा श्री गणेश रेड फरवरी, १६५२ 
से पहले न हो सका । तब भी इसे सारे भारत मे सागर नहीं किया गया । उस दिन, 
प्रयोग के रूप में, इसे पहने कानपुर और दित्सी मे आरम्भ विया गया । वाद में 
इसे धीरे-धीरे भ्रत्थ राज्यों में अन्य केलतों थे भी बढाया गया है। दस समय यह्‌ 
योजवा कापपुर, दिल्‍ली, पजाव के ७ नगर, नागयुर, बृह्त्तर वम्बई, मध्यभारत में 
४ नगर, वीगमुत्तर, हेदराबाद और सिरन्टराबाद, कलकत्ता, हावड़ा, चाप्र में ७ 
नगर, गद्गास, उत्तर प्रदेश शे रानपुर के झतिरिक्त ६ भौर नगर और केरल में ४ 
जगरों में प्रचलिन है, और लगभग १० लास श्रमिकत्ष इसके भ्न्तर्गत ग्राते हैं। 

१६५५-५६ के सन्त से श्रमितरो का कुल झशदान ३२ ३७ करोड रु० और मालिकों 
था श्र शदान ३२४५ बरोड र० था। आगोपित श्रमिकों को नव॑द लाभ के रूप मे कूल 


११४ बरोड ₹० दिये गये थे, जिसमे से ६३१५ लास र० केवल बोषारी लाभ के 
स्थ में दिये गये थे । 


० हट. 


जुलती हैं। अधिनियम के अन्तेगत बनाई गई योजना को पहले ६ सुख्य उद्योगों, शामश: 

सीमेट, प्विगरेट, इन्जीनियरी (इलेक्ट्रिकल, मकेनिकल और सामान्य), लोहा व 

इस्पात, कागज और वस्त्र उद्योग में लागू किया गया था । बाद में योजना का प्रत्य 

उद्योगो तक भी विस्तार कर दिया गया ।ञ्रब यह योजना ३० से भी अधिक 

उद्योंगी मे (जिनमे कोयला खानों को छोड़कर प्रन्य खाते तथा उद्यान भी झामित 
है) ६ हजार से, भी अभधिक सस्‍्यानों में लगभग २८ लाख श्रमिकों वर लागू होती 

है। कोष में कुल झ झदाव लगभग १०० करोड़ रु० के होगे । 

छटना राष्वन्धी लाभ (फिशालाकागटा: शाप ॥.१9-णीं 0006॥8)-- 


१६४३ के अन्त मे श्रमिको को एक सीमित प्रकार का वेकारी लाभ देने की 
भी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था दिसम्बर, १६५३ मे औद्योगिक झगड़े (संशो* 
धन) भ्रधिनियम पास करके की गई है । संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत छटनी किये 
गये । श्रमिको को क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। मह अ्धिनिगम 
उन सभी वारहमासी कारखामो, खानों श्रौर उद्यानों पर लागू होता है, जहां ५० 
अथवा भ्रधिक श्रमिक काये करते है। जो श्रमिक निरन्तर एक वर्ष या अधिक समय 
से काम पर लगा हुआ है, उसे एक महीने पहले लिखित मे सूचता दिये बिना प्रथवा 
धदले में एक महीने का वेतन दिये बिना, और साथ ही नौकरी खोने की क्षतिपूर्ति दिये 
बिना, उसकी छटनी नही की जा सकती । इस क्षतिपूर्ति कौ रकम सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष 
अथवा ६ महीने से ,रधिक इसके किसी भी भाग बे लिये १५ दित के भ्रौसत वेतत की दर 
पर दीजाती है। इसी प्रकार अधिनियम में श्रमिक को कुछ समय कैलिये का मपर से हथाने 
(.0)-ररी) की दशामेभी उनको क्षतिपूर्ति दैने की व्यवस्था कीगई है। यदि श्रमिक्कम से 
कम एक वर्ष से काम पर निरम्तर लगा हुआ है, तो उसे मालिक से काम पर से हटाने 
(7.0) -र्णी) की भ्रवधि के लिये उसके आधारभूत वेतन तथा महेगाई भत्ता की कुल 
रक्ष्म के ५०/८के बरावर वे दरपर क्षतिपूत्ति मिलती है। १२ मासपकी अवधि मेग्रधिक से 
झधिक ४५ दिन तक यह स्षतिपूर्ति अधवा लाभ मिल सकता है। परन्तु यदि उसी १२मास 
को अवधि में श्रमिक को फिर लगातार एक सप्ताह से श्रधिक के लिये ([.8%-०) 
जाता है तो उसे ४५ दिन से भ्रधिक दिनो के लिये भी यह लाभ मिल सकता है। 
उ्रपतहार-- 

ऊपर के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्वतन्नता-प्राष्ति के पर्चातु भारत ने 
सामाजि+ सुरक्षा के क्षेत्र मे साधारण सा आरम्भ विया है। इस समय प्रचलित 
विभिन्‍न योजनाओ के अन्तगंद लाखो श्रमिकों को एक सीमित मात्रा में सामाजिक 
गुरक्षा प्रदान की घाती है । परन्तु फिर भी करोड़ो की सख्या में ऐसे श्रमिक (जैसे 
भूमिहीन इृषि श्रमिक और घरेलू कार्यो' तथा छोटे उद्योगो मे काम करने बलि 
श्षमिर भ्रादि) है. जिन्हे जिसी भी प्रक्तर की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नही हे। 
फिर जिर हुए साप्तानिक यगुरुक्षा प्राप्त भी है बह उसी प्रवार से सर्जा गीन नहीं 


( ए४ड६ ) 


है, जिस प्रकार से कि यह इंगलेण्ड में सारी जनता को गर्भ से मरणे तके झौर मृत्यु 
के परचात्‌ मृत व्यक्ति के आश्रितों को उपलब्ध है । इ गलैंड की दर्ा को देखते हुये, 
तो श्रभी हमे इस दिल्ञा मे बहुत फासला ते करना है। भारत अभी एक तिर्यन देश 
है। अत. यहा की जनता को जितनी अ्रधिक मात्रा मे सामाजिक सुरक्षा वी आ्रावश्य- 
कता है, देश के बरतंभान साधनों द्वारा उत्तनी ही कम मात्रा में व्यवस्था कीजा 
सकती है । इसीलिये अ्रभी तक एक सीमित मात्रा मे ही इसकी व्यवस्था की जा 
सकी है। परन्तु हम देश मे समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का उद्दँ इय अपना 
चुके हैं, भौर नियोजित ढग से देश का द्वूत़ झ्राथिक विकास करने मे प्रयलशील है ॥ 
ऐसी दक्शा मे भ्रावश्यक है कि देश की अधिक से अधिक जनता के लिये सामाजिक 
सुरक्षा की ययासभव व्यवस्था वी जाय । सामाजिक बीमे के भ्रतिरिक्त सरकार भी 
सामाजिक सहायता की एक व्यावक योजना को चलाये । 


भारत मे श्रौद्योगिम सम्बन्ध 
([प्रतष509] ऐे०]4४०७५ $0 7972) 

अ्रौद्योगिक सम्बन्धों से हमारा अभिश्नाय यहा श्रम और पूंजी के बीच 
आपसी सम्बन्धों से है। पहले जब उत्पत्ति छोटे पैमाने पर होती थी, तब कारीग्र 
स्वतन्त्र उत्पादक हुआ करता था, और उत्पादन-साधनों का वह स्वय ही स्वामी 
हुँश्ा करता था । परन्तु जब से बडे-बड़े कारखानों मे बड़े स्तर पर उत्पादन होते 
लगा है, तब से दशा बदल गई है । उत्पादन के भौतिक साधनों का स्वामित्व कुछ 
एक बड़े-बड़े यू जीपतियों के हाथो मे केन्द्रित हो गया है, और काम करने वाले 
श्रमिक, इन पूजीपति मालिकों की दया पर ग्राश्नित भाडे के मजदूर हो गये है । 
ये पूजीपति-मालिक भ्रपनो स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर बहुधा मजदूरों का 
विभिन्‍न प्रकार से शोषण करते है । इससे मजदूरों मे अशास्ति (प0८8६) उत्पन्न 
होती है, और वे भ्रपने कष्टो का निवारण करने के लिये हडताल, ग्रादि करते है । 
बाभी-कभी मजदूरों व मिल-मालिको मे कंगडा होने पर मिल-मालिक ही मजदूरों से 
प्रपनी बात मनवाने के लिये तालाबन्दी ([,0०.-००) कर देते है भ्रर्थात्‌ कारणाने 
को कुछ समय के लिये चलाना बन्द कर देते है । दोनो ही दशाओं मे देश मे धन के 
उत्पादन में कमी होती है, और मजदूरों तथा मिल मालिको को हानि होती है। 
अतः देश मे धन के उत्पादन को ऊंचे स्वर पर बनाये रखने के लिये और अधिक 
उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये औद्योगिक शान्ति ([)8074] ९९४९७) को 
बनाये रखता ग्रत्यन्त झ्रावर्यक है ? मौद्योगिक झएन्ति का ग्रथे केवल हड्वालो और 
तालावन्दी से बचाव ही नही है, वरन्‌ ऐसे वातावरण से है जिसमे मजूदुर तथा 
मिल-मालिक सहयोग तथा शुभेच्छा की भावना से कार्य करते है। इसके लिये आब- 
हमक है कि मिल-मालिक मजदूरों को साड़े की वस्तुये न समभकर “उद्योग मे बराबर 
के हिस्मेदार' (तूएकं िवतिलाक वी कपशश्वा)/) समझे । उनका उ्ं श्य मजदूरों 
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को कम से कप देकर प्रधिक से अधिक वाम लेकर उनका सेत्याधिक शोषण करना 
न होकर, उन्हे 'उचित व्यवहार! (या 08)?) देना होता चाहिये । मजदूरों का 
विश्वाय तथा सहयोग जीतने के लिये उन्हे प्रवन्ध में हिस्सा दिया जाता चाहिये । 
उधर मजदूरों को चाहिये कि वे भी अपने प्रधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यो 
तथा दायित्वों को भली प्रवार समझे | दोनो झोर से ऐसा होने पर ही देश में श्रौद्यो- 
गिक शान्ति रह सत्ती है गौर सही श्रयों मे भ्ौद्योगिक प्रजातन्व्रवाद की स्थापना 
हो सकती है । ऐसी दक्शा मे भी यह सम्भव है कि मजदूरो और उनके मियोजकों मे 
किसी न किसी बात पर सतभेद हो । परस्तु इस नई दशा से एक तो ऐसे मतभेद 
अपेक्षाइत कम होगे, शोर दूधरे इनको आवसी वात-चीत व समभौने हारा निबटा 
लिया जायेगा, हडताल व तालेबन्दी के द्वारा एक दूसरे की शक्ति को अजुभाते की 
नौबत बहुत कम झायेगी। नीचे हम भारत में श्रौद्योगिक झंगडो के कारण, से क्षिप्त 
इतिह्ाप्त और इन भंगड़ों वो निवढाने व ौद्योगिक शान्ति को बताये रखने के लिये 
जो व्यवस्था है, उत्तरी सक्षेप्र भे ग्रध्ययन करेगे ! 
औद्योगिक भागों के काररा 

जैसा कि ऊपर बतयाया या चुका है, भौद्योगिय भगडो का मुल्य कारण 
श्रम और उतलतादन साधनों के स्वामित्व का विच्छेद तथा ऐसी दशा में पूजीपति 
मालिक द्वारा भजदूरो का शोपण वररने वी प्रवृत्ति और मजदूरों द्वारा अपनी रक्षा 
करने का प्रयत्न है। अधिक विस्तार मे देशा जाय तो झ्रौद्योगिक भगढ़ो के कई 
कारण हो सतते है, जैसे कि मजदूरी, योतस, महगाई, भत्ता, वाम के घटे, छुट्टिपा, 
काम की दशायें, किसी सजदू को अनुचित रुप से नोकरों से हटा देना भौर उस्े 
पुल, काम पर लगाने को मांग, सुयुक्तिकरण ([0॥9॥7]58॥0॥) भ्रथवा प्रस्य 
कारणों से कुछ मजदूरों बी छटनी, निगोगक हारा मणदुर संघ को सास्यता ने देवा 
आदि | ऊपर लिखे इन सब बा रखो को भ्राधिक का रण कहा जाए सत्ता है। भारत से 
अ्रधिवांश ग्ौद्योगिक भगड़े इन्ही मे से किसी न किसी कारण से होते रहे हैं। 
उदाहरणार्थ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ जब देश मे बहुत अधिक भर्तत्तोष था, 
तब इसवा मुझुय मारस यह पिथा वस्तुओं के मूल्य व रहन-सहन को लागत बहुत 
बढ़ गई थी, जब कि मजदूरियाँ बहुत बम बढी थी। इसके अ्रतिरिक्त विभिन्‍न 
कारणों से मजदूर अपने रहने व काम करने की बुरी दक्चाग्रो, बाप्त के लम्बे 
घन्दों थ रौजगार से सम्बन्धित अपने अन्य क्ट्टो के प्रति काफी जागरूक हो गये थे । 
१६२२ के पदचात्‌ दशा कुछ खुधरी । परन्तु १६२८ के पश्चात्‌ दशा फिर खराब 
हो गई, जब झाधथिक मनन्‍्दी के कारण मजदूरों की छटनी हुई भौर उनकी भजदूरियां 
क्रम कर दी गई, निससे देश भे बहुत सी हडतालें हुई । पुत्र. द्वितीय विश्व युद्ध 
के श्रौरम्भ से रहन-राहत की ज्ञागत के बददे के कारण मजदूरो ने मजदूरी व बोनस 
में दृद्धि तया महगाई भत्ते की माग की। नियोजको ने इस माग को दवाने का 
प्रयल शिया, जिप्तसे हड़तातें हुई । १६४६, १६४७ के दो वर्षो' मे त्तो इन्ही कारणों 
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(१६१६), देश मे राजतीतिर जाग्रति, प्रजातन्तथवादी विचारों का असार, आदि 
विभिन्‍न तंतल्वी ने मिल्रक्र मजदूरों मे अपनी बुरी दशा तथा उम्रमें सुधार के प्रति 
सामान्य जाग्रति उत्तन्‍्त की श्रौर तव से देश में मजदूरों व मालिको के बीच 'शक्ति 
की परीक्षा' (वात ठ 5घवाट्टूत) का युग भ्रारम्म हुमा । १६१४-१६२१ के 
बीच देश मे बहत अधिक शौद्योगिक भ्रशान्ति रही भोद बडी संख्या से हड़काले तथा 
तालावन्दिया! हुई । १६२१ भें देश मे छुल ३६६ वार्य-रोध ।50शएशू९8 रण 
करण) हुए, जिनमे लगभग ६ लाख भजदूर ग्रस्त थे झौर जिनमे लगभग ६६ 
लाख मनुष्य दिन नष्ट हुए । 

आरत में औद्योगिक ऋगडो के सरकारी ग्रावड़े १६२१ से द्री उपलब्ध हैं। 
नये की सारिणी में तव से बाद के छुछ वर्षों के ये झाकडे दिये गए हैं। 

सारणी# 
का र्य-रोघ (8000ए28/६४ ० "०70)--(92[-956) 
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अ8०गवक १. ए. किक, 7.40०घ० ऐक्कगकड व एबी वेप्रतेडध, 
9. १6, 48 & 82, & ॥05।8 258, फ. 44. 
| नष्ट ममुध्य-दिन >>मुव्य (मजदूर) जो काम पर नहीं श्राये २ जितने 
दिन थे काम पर नहीं प्राये । दूसरे झब्दो मे, यदि ३,००० मजदूर ५ दिन काम पर 
पहीँ प्राये तो सप्ट मनुप्य दिन-5३००० १८ ४५७-१४,००० ) 
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१६२४५ के दर्ष को छोटकर, जिसमे कि लगभग १६५८ लाख मनुष्य-ददिन 
नष्ट हुए, १६२२ से १६२७ तक के द्ाव में अपेज्ाइत केस औद्योगिक झगड़े हुए 
झौर कम मनुष्य-दिन नष्ठ हुये । यह शुख्यतः इसलिये हुआ उयोकि -स क्छ में 
बस्तुप्रो के मूल्य मिरने से रहन-सहन की लागठ काफ़ी कम हो गई थी। 

२६२८ व १६२६ के दो वर्षो में देश में फिर बहुत अधिक अग्मान्ति रही 
दोनों वर्षों में बम्बई को सूती मिलों मे दो बहूत दडी हडठालें हुईं । बंगाज् की 
मिलो मे, लोहा और इस्पात कस, जसझेदपुर में दथा कई एक रटेलों मे भी कई 
हबनालें हुई । झद्देले सत्‌ (६०८ में ३१६ ७ लाख मनुष्य-दिन नप्ट हुये, 
१६०१ में भी केवल ६६ ८ लाख मनुष्य दिन ही नष्ट हये थे । इन वर्षों 
अधिक प्रौद्योगिक कारण यह था कि झध् 
आरम्भ होत व विदेगी प्रतियोगिता के बढ़ने से मिलन्शालिकों ने कारखातो में 
सुयुभिकिरग (रि२० ४०४००) उत्पादन को कम करना छटनी (क्‍िवांमटाटव७ 
फाषगा) री को कम करने की नीति अपताई थी । मज्टूरो ने इमका विरोध 
क्या, और फ्ल्स्वरुप ऋगडे बढ़े | इन मगड़ों के बढ़ने का एक और कारस यह 
था कि तव तक मजदूर मघ आन्दोलन नी बुहू यक्ति प्राप्त कर चुका था और 
दोलन मे साम्यवादी प्रमुत्व मे झा रहे थे । मुख्यत १६२८व १६२६ वो रन 
हंइतालों दे परिश्यामस्वरूप ही सरकार ने पश्रोद्योगिक कगणडे अधिन्यिम, १६२६ 
पास्त विया, और उसी वर्ष मे शाही श्रम आयोग (80५० (०शाएइसशं0तत णा 
[.990ए7) की नियुक्ति हुई । 

१६३० से १६३७ तक का क्षाज्न ग्रपेन्नाइत ग्रोद्येगिक घान्ति का काल था, 
बचद्यप्रि इस काल में भी इुछ अत्यजीदी हउठालें हुई थी। इस झपनिति का एक झुन्‍्य 
कारण सम्मवत यहे था कि इस क्यल में देश आर्थिक मनन्‍्दी े से गुवर रहा या। 

२६३७ के पह्चात्‌ से देश मे फिर से औद्योगित 
देश मे १६३५ में हुए राजनीतिक सुधारों के फ्लस्दरुप मजदूर 
ये किअव शीघ्र ही उनकी दणया खुघरेगी । परन्तु 
सरकारों के दनने से भो तत्काल दुछ नही हुप्रा । इससे 
हृइतालों वी सख्या बदी । 
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१६३६ में दूमरा विश्व युद्ध आरम्म हो गया । वस्तुओं के झू 
सहन दी लागत देझ्दी से दढने लगे । अत: मजदूरों को भी अपनी 
और महंगाई, भत्ता आदि लेने के लिए हटतालो का आरुरा लेना पटा। दश्यापि, 
सरकार द्वारा भारत छी सुरक्षा नियम के मस्ती से लागू करने पर उदनो हप्तालें 

नही हुई , जितनी कि बन्यवा होती । 

१६४६ व १६४७ में जितमे औद्योगिक ऋगड़े हुये और मनुप्य-दित 
नप्ट हुपे न तो ौ्षिसतों एक्ष वर्ष मे अभी तक उतने ऋयडे को देश मे हुये और न 
ही डवने मदुस्दय-दिन नप्ट हुए १ युद्ध की समाप्ठि के पश्चात्‌ ही स्फीति और झूह्यो 
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तथा रहव-सहन की लागत मे वृद्धि चलली रही | उधर भारत की सुरक्षा नियम के 
बरमन सितम्बर, १६४६ में समाम्त कर दिये गये । १५ झगरत, १६४७ को देश 
स्वतस्त्र हो गया। इससे मजहूरो ने श्रपनी दर्या वो शौप्न चुधरवाने के लिये सरकार 
पर दबाव डालना श्रावश्यक समझा काप्नेस विरोधी राजनीतिक दलों ने मजदूरों 
के इस प्रसन्‍्तोष से लाभ उठाने का प्रयत्न बिया। इन सब कारणों से १७४६ व १६४७ 
के इन दो वर्षों मे श्रौद्योगिक ग्रशान्ति अन्यधिक बढ गई थी । दैसे तो यह श्रशान्ति 
सभी उद्योगों व राज्यो में सामान्य ची, तथापि सबसे भ्रधिक भंगडे सूती, उती बे 
रेशभी वस्त्र के उद्योगो मे हुए । डाक व तार विभाग, इन्जीनियरिय उद्योग, पटसन 
उद्योग वे रेलो में भी झगड़े हुये। भगडो का सुख्य दारण मजदूरी व बोनस थे । 


राष्ट्रीय सरकार इस प्रत्यधिक श्ौद्योगिक प्रश्मान्ति से बहुत चिन्तित हुई। 
उत्पादन घो बढाने के लिए श्रौद्योगिक शान्ति का होना श्रत्यावश्यक था। श्रतः 
दिसावर, १६४७ से सरवार ने मजदूरो, नियोजको घ सरकार के प्रतिनिधियों का 
एक त्रिदलीय (7098॥0०) श्रौद्योगिक सम्मेलन बुलाया जिसमे “ग्रोयोगिक सब्धि 
संकल्प' ([70पञयांण] 7०6 पि०००४०॥) भ्रपताया गया । संकत्प में सजदुरो 
व तियोजकों से तीन वर्षो के लिए श्रौद्योगिक शान्ति वो बनाये रखने के लिये कहा 
शया प्रौर साथ ही इंसके लिए विभिन्‍न उपायो की भी सिफारिश की गई। सरकार 
ने इन सिफारिशों को कार्य रूप दिया | मजदूरों को उचित मजदूरी, पूछझी का 
उचित प्रतिफल थौर लाभो मे श्रमिक को हिस्सा के भ्रश्तो घी जाच करने के लिए 
समितिरयाँ नियुक्त की गई' | औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धी सभी मामलों में श्रस 
का भी सहयोग प्राप्त करने के लिये पद उठाये गये, झोौर श्रमिकों को वास-व्यवस्था को 
पुधारने के लिये एक थोजना भी बनाई गई । माचे, १६४७ में श्रौद्योगिफ 'कगडे 
अधिनियम पाठ क्रिया जा चुका था, जिसके अन्तर्गत समभौते थे अधिनिणँय के 
द्वारा झंगड़ों का निपढारा करने के तन्त्र की व्यवस्था की गई थी। श्रधिनियम के 
अन्तगंत नियुक्त स्यायाधिकरण (7श०७७७।७) के निएंयों (॥५8:09) के फलस्वरूप 
लगभग सभी मुश्य उद्योगों मे मजदूरी की दरें निश्चित की गई' भौर उनके रतर वो 
बढाया गया। इस सब पदों के फलस्वरूप श्रागामी दो वर्षों मे कगड़ो थ मष्ठ मनुष्य* 
दिनों की संश्या दोनों में कमी हुई । परन्तु १६५० मे दशा श्रपेक्षाकत खराब रही । 
यद्यपि ऋगडो को सख्या १६४६ मे हुये कगडो से कम ही थी, तथापि, नष्ट मलुप्य- 
दितो की सद्या १६४६ की तुलता में लगभग दुगुनी थी। १६४० मे लगभग १२८ 
लाख भनुष्य-दिभ भप्ट हुये, जबबि १६४६ में केवल ६६ लाख मपुष्य-दिन नए्ट हुये 
थे। तत्पश्चात्‌ पत्ति वर्ष नष्ट मनुष्य-दिनों की सस्या अपेक्षाकृत काफी कम रही है । 
१६५४ तक यह ३३-३४ लाख करे प्रास-पाम्त थी । 


प्रौद्योगिक रान्धि संवल्प (दिसम्बर, १६४७) के भ्रपनाये जाने से पूर्व मजदूरों 
फी प्रधिकाश मार्गे मजदूरी व बोनस से सम्बन्धित हुघा करती थी। इसके पश्चात्‌ 
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से इस प्रद्वर की मार्गे कापी कम हो गई हैं, और वर्मेचारियों (शिलाइ्णाएथ) व 
प्रन्य बातो से सम्यन्धित सा्यें बट गई हैं । 

१६३६ से १८५४ तक जितन भगड़े हुए उनमे से केवल १८५८ ही सफल 
हुये, लगभय इतने (१८/) ही झारिक रूप से सफ्ल हुए, और शेप झसफ्ल या 
अनिश्चित रहे । इतसे स्थप्ट है कि भारत मे पृरुतया अथवा आधिक रूप से सफ्ल 
भगड़ो की प्रतिशत माफी नीची है 
भारत में श्रौद्योगिए पयगड़ों से सम्दन्धी विदात-- 

भारत में १९०२६ से पहले झद्योगित भगडो को रोकने व उनका निवटारा 
करमे वे' लिये जाई कानूनी व्यवस्था व मशीनरी नहींथी । इससे पहले दुचछ 
औद्योगिक भगड़ो को निवटाने के तिय्रे केदल १८६० का “नियोजक तथा मजदूर 
(मगई ) अधिनियम! (ं णाप्धा३ 6 ४ 00 पए्श८७छ जिशु/०/९४ हट) था । परन्तु एक 
तो इस झ्धिनियम दा क्षेत्र बहुत सीमिन था, दूसरे. यह सम्भवत कभी भी प्रयोग 
में नही लाया गया था। (यह झ्न्तन १६३० में रह ही कर दिया गया था ।) अब्रत- 
१६२८-२६ मे जतर देश में हदलालों वी एप वाढ सी आई, तो सरकार ने १६१६ 
मरे कयापारिक भगरड़े म्रधिनियम', (६२६ प्रास किया । 

व्यापारिक भागड़े श्रधिनियम', १६२६ (406 /)5970९5 8८ 929)- 
किसी भगरडे वा निवटारा करने के लिये उपयुक्त वेन्द्रीय प्रान्तीय अथवा रेल 
अधिकारी द्वारा 'जाच कचहरियों ((((०एा७ ए +िहवृ्णा) ) श्रथवा समभौता 
मण्डलो' ('पि0४705 06 (०एथॉशां०ा') वी स्थापना दी व्यवस्था बी। जांच- 
कचहरी का कार्य इसको सौंप गये मामले की जाच करना और इस पर अपनी रिपोर्ट 
देना था। सम'भौता मण्डल का कार्य, भगड के विभिन्न पहलुओं की जांच करके 
उसबा निवटारा करने वा प्रवत्त करना था । यदि मण्डल इसमे ग्रसफ्ल रहें तो 
इसमे नियुक्त करने वाले अधिकारी जो पूरी रिपोर्ट देती थी | इस अधिनियम मे यह 
भी व्यपस्था बी गई थी कि सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा (799)6 छ॥9 
80702५७), जैमे हि रेले, डाक, तार अबब्य टेलीफोन, रोशनी वा पानी की पूर्ति, 
अथवा सफाई झ्रादि में हड़ताल अथवा तालावन्दी की घोषणा करने से पहले (४ 
दिन वा नोदिस देना ग्रावश्यक था । ऐसा न करने पर अ्रपसाधियों को सजझ्या दी 
जा संत्रती थी | अधितियम ने अवैध हडताले और तालादन्दिया उन्हे माना जिनका 
उद्योग में ही व्यापारिक मगर के बढादे को छोटडकर कोई ग्रन्य उद्देश्य था अथवा 
जो समुदाय को भारी कष्ट देती थी । प्रधिनियम द्वारा सहानुभूतिक (5) झएश0०१०) 
हइतालों को भी अवैध करार दिया गया था ६ 

प्रातीय स्वायत्तशासन (एिल्स्राएलंश 3ण०7०फ)) छे पूर्व मे ही तो 
केन्द्रीय सरकार ने और न राज्य सरकारों ने हो इस अधिनियम का उच्तित उपयोग 
क्यि ) 

इस अधिनियम के कई एक दोय थे । एक गम्भीर दोय यहु था कि प्रधिनियम 
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के अन्तर्गत ऋगड़ो के निबढारे के लिए केवच (2.0 ॥००) बाहरी मशीनरी को 
स्थापना की ही ध्यवस्था क्षी गई थी। इसमे भगडे की ग्रारस्भिक प्रवस्था में हो 
आपसी बातचीत के द्वारा कगडे को रोकने व उसका निबटारा करने के लिए किसी 
झास्तरिए तथा स्थाई मशीनरी की स्थापना की व्यवस्था नही की गई थी। दूसरा 
दोप यह था कि इसके द्वारा समुदाय को भारी कष्ट पहुचाने के बहाने किसी भी 
बडे औद्योगिक झगड़े को अवैध करार दिया जा सकता था। फिर सहानुभूतिक 
हडताल की मनाही भी प्रालोचना का विषय थी । १६३१ में प्रकाशित झपनी रिपोर्ट 
में शाही थम झायोग (हि०एथ 0०ाणाएंअंणा णा 89०७) ने इन दोषों को 
बताते हुये भंगडों को विवेधने के लिये स्थाई परिनियत (98707) 
मशीनरी की स्थापना की तथा झगड़े की ब्रारम्भिक अवस्था से भापसी बातचीत 
द्वारा समभोता करवाने के लिए 'समभौता-ग्रफसरो' की नियुक्ति की तथा श्रम- 
अधिवारियो (.8900४ 080675)की नियुक्ति को सिफारिश को । परन्तु लम्बी प्रवधि 
त्तक इन स्िफारिशो को कोई ब्यवहारिक रूप नही दिया गया । ७ वष के परचात्‌ 
१६३४ में व्यापारिक झगड़े अधिनियम, १६२६ में संशोधन किया गया, जिसमे केवल 
'सम'मौता-अ्धिका रियो' ((00॥०॥०४०० 08029”) की नियुक्ति की व्यवस्था की 
गई।॥ भगड़ो का निवटारा करने के लिए किसी स्थाई मशीनरी का भ्रभाव फिर भी 
बना रहा। 

बम्बई सरकार ने इस क्षेत्र मे १६३२४ व १६३८ में अपने क्षेत्र के लिए लए 
से अधिनियम पास किये। १६३४ के भ्रधिनियम मे मजदरों के हितों की देख-भाल 
करने के लिये 'श्रम-अधिकारियो' की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। १६३८ का 
प्रधितियम इससे कही झागे गया । इस के द्वारा पहली बार “प्रनिवार्य-समभौते” के 
सिद्धात को भ्रपनाया गया । इसने न केवल अधिनिर्णायको (80[प०९८४॥०:४) तथा 
समभौता-अ्धिकारियों वी नियुक्ति की व्यवस्था की वरन्‌ पहली बार “भ्ौद्योगिक 
न्यायालय (पग0४॥एं0) (००४7) के रूप में झोौद्योगिक भंगड़ों के निबदाने के 
जिसे स्थाई तन्त्र की स्थापना को व्यवस्था की । तथापि, अभी भी कगड़े समाप्त 
करने के प्रान्तरिक तम्त्र के स्थान पर घाहरो तन्‍्क्र पर हो जोर रहा । बाद में इसके 
स्थान प्र बम्बई झौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १६४६ के रूप मे एक झ्रधिक ध्याएक 
अधितियम पास किया गया । 

भारत रक्षा नियम (02९७८९९ ठा खाते म०८5३)--द्वितीय विश्व युद्ध 
काल में तततालीन कठिनाई की दशा का सामता करने व उत्पादन को बनाग्रे रखने 
के लिये सरकार ने भारत रक्षा नियम के ८१ भ्- नियम के झूप मे कुच बड़े सस्त 
दम उठाये 4 इस नियम के अ्रन्तगंत औद्योगिक झगडो को अनिवार्य रूप से समझौते * 
अथवा अध्रधिनिर्शय के लिये भेजा जा सकता था, अधिनिशायकों का निर॑य दोर्नों 
दलो परु कासुनी रूप से लाग्रु कर दिया गया, समभोते श्रथवा विवाचत 
(#पजंप४07) के काल से तथा इसके दो मास बाद तक हृड़तालों ओर पाला- 
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बन्दियो की मनाही कर दी गई, भौर साथ ही ऐसी सब हड़दालो को, जोकि यथार्थ 
व्यापारिक भगड़ो के कारण उपन्‍्न नही हुई थी, भी मनाही कर दी गई 

ये युद्ध कालीन नियम ३० सितम्बर, १६४६ तक लागू रहे । १६४६ व 
१६४७ की युद्धोत्तर परिस्थितियों मे देश मे हडलालो की एक वाढ सी आई। इस 
परिस्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रौद्योगिक कगडे अधिनियम 
१६४७ पास किया, जिसने १ झरप्नल, १९४७ से १६२६ के व्यापारिक भगड़ो 
अधिनियम का स्थान ग्रहटा किया । इस समय थ्रौद्योगिक कयडो को रोकते व उन 
का निवटारा करने के लिये यही अधिनियम (इसमे आवश्यकतानुसार समय-समय 
पर किये गये कुछ सश्योधन सहित) देश मे लागू है । 
औद्योगिक फगड़े श्रधिनियम, १६४७-- 


तम्त्रों के प्रकार (790०७ ०॥ 'शै॥0॥००७)--श्रौद्योगिक रंगे अधिनियम, 
१६४७ क्षे अन्तर्गत दो प्रकार के तन्त्रो की व्यवस्था की गई है--(भ्र) एक तो झगडो 
को रोकने के लिए “कारखाना समितियों (७४०१७ (०0शाशा।९९७) के रूप में 
आन्तरिक तस्न को और (भरा) दूसरे, जब कभी भगडे उत्पन्त हो जायें, तो उनके 
निवटारे के लिए दाह्म तस्त्र की । इस दूसरे प्रकार के तन्‍्त्र मे (१) स्थाई समझौता 
ग्रधिकारी, (२) समभौता मण्डल, (३) जाच-न्यायालय, और (४) प्रोद्योगिक 
द्विब्यूतल शामिल है । 

कारखाना समितियाँ (९/०7)३ (०४7॥९68)--प्रधिनियम के प्रन्तगेत्त 
उपयुक्त सरकार को इस बात बा भ्रविकार दिया गया है कि वह १०० अथवा अधिक 
मजदूरों से काम लेने वाले प्रत्येक शौद्योगिक सस्थान से कारखाना समिति वबनवाये । 
एक कारखाना समिति मे समान संख्या मे मियोजको तथा मजदूरों के प्रतिनिधि हीते 
है । ऐसी समिति का फासे “नियोजको त्तचा मजदुरो मे एकता तथा अच्छे संबंध फो 
प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिये पदों का उठाना तथा इस उद्देश्य से साके 
हित के मामलों पर अपना मत प्रकट करना और इन मामलो के विषय मे किसी प्रकार 
के भिन्‍्नन्‍मत को समाप्त करने का प्रयत्त करना है। तदुनुसार विभिन्‍न उद्योगों मे 
कारखाना समितिया स्थापित की गई है । १६५६ मे इतकी सड्या लगभग २२००घीँ” 

तथापि, कुछ एक समितियों को छोडकर, शेप समितिया अपने उद्देइ्य में 
सफल नही हुई है । नियोजक, मजदूर भोर मजदूर सघ अभी भी इन समितियों को 
शक की दृष्टि से देखते है । प्रत्येक वर्ग यह सोचता है कि यह समिति उतके 
अधिकारों व कार्यो को हड़प लेगी 0 मजदूर संध इसे श्रपनी प्रतिस्पर्धा शस्या 
प्रमझता है, और नियोजक भी इसे मजदूर सघ को स्थातापन्त संस्था समभता है। 
तथापि, इन समितियों की स्थापना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 
वियोजको और मजदूरो दोनो के दिलो तथा हृष्टिकोश मे परिवर्तन नहीं झाता 


+प08 एप॥९४एवा फछग्चणा :. वै.ब00चए था एातां॥ (एप, ऐै०ए 
497] ९, 39. -५ 








([ ११८! ) 


और वे एके दूसरे को उोग मे वरावर के हिस्सेदार नही समझते तव तक ऊपर 
से लादा ग्या आपती परामर्श का कोई भी तन्त्र विश्वेव सहायक नही होगा । 

कह्याए ब्विकारों (हले।व० 08903)--्त्रौद्योगिक झपड़ो को रोकने 
के लिये तथा मजदूरों की शिकायतों के बास्तरिक निवारण के दिए एक शौर तसल 
बल्याए अधिकारी हो सऊते हैँ । भारत में फैक्ट्री भविनियम, १६४८ के भस्तर्गत 
ऐस्ते प्रत्येक बारखाते मे जहा कि ५०० श्रथवा पभ्रधिक मजदूर काम करते हो, 
कल्याण प्रधिकारी की स्थापता झतिवाय॑ कर दी गई है। यद्यपि, ये पह्याण 
अधिकारी भी अपने कार्यो मे विशेष सफर तथा प्रभावपू्ण नहीं हुए हैं, तथापि, 
जहा पह्दी इन्हे स्वेच्छा से निधुक्त किया गया है, वहा ये काफो ,्र्नावपुर्ण रहे हैं, 
झ्ौर वहा ब्रौद्योगिक सम्बन्धो मे काफी सुधार हुप्रा है। 

मजदूर संप--प्रजातस्त्रवादी ढग से चलाया जाने बाला एक स्वस्थ तथा 
सश्चक्त मजदूर संघ और नियोजको द्वारा ऐप्ते मजदूर संध की श्रावश्यकता थो स्वेच्छा 
से मानना ग्रौद्योगिक भगडो को रोकते व उनका मिपठारा करने के झान्तरिक तत्व 
थी सफभता के लिए ग्रावइ्यक शर्त है। इप्के बिता कितता भी बाहरी दबाव 
अच्छे श्रौद्योगिक सध्वन्ध उत्पर्ग करने व बनाये रखने में सफल नहीं हो सकता । 
ओ्रौद्योगिक 'भगड़ों झा निबदवरा (50007: ०६ [000३7 0897068)-- 

ओोद्योगिक ऋगड अधिबियम, १६४७ उपयुवत (॥997097780) प्रकार 
को किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशिष्ट उद्योग में अथवा उद्योगों में ऋंगड का 
निवढारा करने के लिये समभोता श्रविवारी, रामभोता मण्डल, जाँच न्यायालय 
अथवा भौद्योगिक ट्रिब्युनल नियुक्त करने को भ्रधिकार देता है। 

समभौता भ्रविह्वरी (2०४०॥४॥॥०७ 0#0०8)--जब कभी कोई ऋणडा 
उत्पत्न होता है, श्रथवा इसके उत्पन्त होने का भय होता है, तो सबसे पहले झगड़ा 
एक समकोता अधिकारी के सुपुंद क्यो जाता है । उसे १४ दिन के भीतर श्रपनी 
रिपोर्ट सरकार को देनी होती है । यदि कोई समझौता हो जाता है तो दोनो दल 
इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और वह समझौता दोनो दलो को प्रनिवायंतः मानना 
होता है। यदि कोई समभौता नही होता, तो समझौता भ्रधिकारी को श्रपने प्रयत्मी 
की पूरी रिपोर्ट सरकार वो देनी होती है । तलश्चात्‌ सरकार भगडे वो समभौता 
भण्डल प्रथवा श्ौद्योगिक ट्रिब्युनल को सुप्रुंद कर सकती है । 

समभौता मण्डल (0030 ० (०लीआाणा)--समभौता मण्डल मे एक 
स्वतन्त्र प्रधान (४727) तथा दोनो दलो के समान संख्या मे दो झअपवा भ्रधिक 


प्रतिनिधि होते हैं। मण्डल को दो महौने के भीतर समभौते के अपने प्रयत्त समाप्त की 


करने होते हैं। यदि इसे सफ़्लता मिलह्वी है ज्ञो झम्नस्लौत्ा छः मढ़ीरे के लिए अमफा 
दोदो कै मानने पर अधिक बाल वे रिए शगणृ "हता है। यदि अ्रसफ्लता होती है, 
तो मण्डल भी श्रपटी पूरी रिपोट सरदा- को देता है। 

जाँच न्यायातप ((०छ४ ० सदुणाए])--इस प्रसफलता के पश्चात 


( १४६ ) 


सरकार मामज़ा जांच स्थायालय को सौप सकती है। इस न्यायालय को केवल 
ऋमड़े के बारे मे आवद्यक्र तथ्य एकत्र करने होते हैं और सामान्यतः छः महीते के 
भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देनी होती है । 

ओद्योगिक द्विव्यूनल ([700आ॥74] 790॥95)-- अन्त में उपयुक्त सरवार 
ऋगड़े पर प्रपना निर्णय देने के लिए मामला औद्योगिक ड्रविब्यूनल को सौप सकती 
है। ऐसा तब होता है जब या तो भगडे के दोनो दल इस बात के लिए सरकार 
से प्रार्थता करते हैं या स्वय उपयुक्त सरकार ही ऐसा वरना लाभदायक समभती 
है। द्विब्यूतल का निर्णय दोनो दलो को मनाना होता है । तथापि, सरबार वो ३० 
दिनो के भीतर-भीतर इस निर्णय को भ्रस्वीवार करने का अथवा इस में सशोधन 
करने का अधिकार होता है ।* 

अधिनियम की एक और महंत्त्वपूर्णा विशेषता यह है कि इसके अनुसार 
सावेजनिक उपयोगिता की सेवाओं (?७॥॥९ एश इैश५०९) झे सभी भंग 
सरकार को अनिवार्य रूप से समभौते ((० |७|३0०॥-) के लिये भेजने पडले हैं, 
जब कि पअ्रन्प मामलों मे ऐसा करना सरकार की मर्जी पर तिर्भर है। अधिनियम 
सरवार को कुछ सेवाग्रो को सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाये घोषित बरने का 
श्रधिकार देता है । इन सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाब्नो मे ऐसी बोई भी हडताल 
ग्रथवा तालावन्दी अ्रवेध है, जो छ सप्ताह की पूर्व सूचता दिये बिना अ्रथवा इस 
सूचना की समाप्ति के १४ दिनो के भीतर अथवा गम भौते के प्रयत्नों के बीच में ही 
ग्रथवा इन प्रयत्नो की समाप्ति के ७ दिनो के भीतर की जाती है। श्रन्य उद्योगों, 
मे भी वे सत्र हुडताले व तालादन्दिया रवेंध है, जो समभौते के प्रयत्नो के बीच है न्‍ 
अ्रथवा इन प्रयत्तों की समाप्ति के ७ दिनों के भीतर झौर ट्विब्यूनतः की कार्यवाही 
के बीच हो म्थवा इनकी समाप्ति के २ महीनों के भीतर तथा उन दिनो में जब कि 
कोई निर्णय अथवा समझोता चालू है, की जाती है। ऐसी ग्रवैध हृष्तालो व 
तालाबन्दियों व इन के उक्साने के लिए सजाये देने की व्यवस्था है । अधिमि यम 
में उन व्यक्तियो की रक्षा की भी व्यवस्था है, जो अवेध हडतालों में भाग लेने से 
इन्कार करते है। साध ही यह भी व्यवस्था है. कि क्षा्यदाह के दीच कोई भी 
नियोजक किसी भी मजदूर की न तो नौकरी की बर्तो' को ददल सकता है; न उसे 


सजा दे सकता है) केवल फपड़े से शसम्बद्ध उस के दुर्व्यवहार के लिए ही वह ऐसा 
कर सवता है । 





१६४७ के पदचात्‌ भारत सरकार ने कुछ विश्विषप्ट आ्रावश्यक्ताओ को पूरा 
करने के लिये ग्रौद्योगिक कपडे अधितियम, १६४७ के पूरक के रूप मे समय समय 
पर कई एक अध्यादेश (070)7800९४) प्रह्यापित विये व झ्धिनियम पास क्यि।] 


भारत सरकार ने इसी अधिकार वय प्रयोग करते हुये अगस्त, १६४४ में 
बेंक ट्रिब्यूबल के निर्णय में कुछ सशोधन कर दिये थे; जिस पर भारत सरकार के 
तत्कालीन श्रम मन्‍्त्री श्री गिरि ने त्याग-पत्र दिया था? 





( १६० ) 


रवेप्रथम अप्रैल, १६४६ में एक आदेश के द्वारा एक से अधिक राज्यों में शासायें 
रखते वाली वेकिंग व बीमा कम्पनियों को उस सूची मे शामिल क्या गया जिम्के 
लिये केवल केन्द्रीय सरकार ही मण्डल, न्यायालय श्रथदा ड्रविब्यूनल नियुक्त कर 


सकती है ६ दिसम्वर, १६४६ मे इस भादेश के स्थान पर एक अधिनियम पास 
किया गया । 


मई, १६५० में एक भौर श्रधिनियम [700४8 0]59965 औए६- 
]99 ग्रैणाशे ॥०, 950) पास किया गया । इसके द्वारा विभिमत प्रौद्यो- 
भिक्क निर्णयो मे एक रूपता (ऐीणिएा।॥) लाने झ्ौौर विभिन्‍न श्रोद्योगिक 
द्विब्युतनों के कार्यो की स्रमीक्षा करते व उन का समस्वय करने के लिये एक 'श्रम 
पुतरजियार द्विब्युवत' (8४००7 07७06 777907७) की स्थापता की व्यवस्था 
की गई । तथाति, यह झधिनियम १६५६ में एक ओर अधिनियम के द्वारा 
विखण्डित कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ १६५१, १६४२ और १६४३ मे भी 
१६४७ के भरौद्योगिक झगड़े अधिनियम में भी कुछ संशोधन किये गये । तथापि, 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सशोधन 7६४६ में हुआ । नीचे हम इस संशोघक प्धितियम 
(#कशापँएह ॥०४) का अध्ययन करते हैं । 

आ्रौद्योगिक ऋूगडे (संशोधन तथा मिश्चित प्रावधान) भधिनियषम १६५६ 
[40अघंब्र ऐ89 008 (ैप्राशापशथा: दे ॥६८९॥॥६००४  श0543078) 
ह९५ 956] --यहू अधिनियम अगृस्त १६५६ में पास किया गया था। इसके 
महत्त्वपूर्ण प्रावध्षात तिम्तलिखित है 

() श्रमिक की एक नई परिभाषा दी गई है, जिसके द्वारा ५०० रु० मासिक से 
कम वेतन पाने वाले 'प्रंवेक्षण' (90फृधाशं3क79) तथा प्रावेधिक (76८709)) 
कर्मचारी भी श्रमिक माते गये हैं। हां, साथ ही शर्त यह है कि ये पर्यवेक्षण कमे- 
बारी प्रवन्ध अ्यवा प्रशासन विषयक कार्य ने करते हो; 

(४) कोई भी नियोजक श्रमिकों को २१ दिन को पूर्व सूचना दिये बिना 
कुछ निर्दिष्ट विषयों, जँसे मजदूरी, भविष्य निधि (090०0 #णाएं) में 
झंशदान, काम के घम्टे; इत्यादि मे कोई परिवर्तन नही करेगा; 

(६४) नियोजको को इस बात का अधिकार दिया गया है कि, यदि भावश्यक 
हो तो, किसी झगड़े के मामले को कार्यवाही के बीच में भी वे कसी श्रमिक को 
भागड़े से असम्बद्ध बातो के लिये सजा दे सकते हैं। परन्तु यदि सजा श्रमिक को 
नौकरी से अ्रलग्र करता है, तो उस्त अ्रधिकारी से इस बात की पनुज्ञा लेनी 

. श्ावश्यक है जो कि झगड़े पर विचार कर रहा हो । दि 
सो श्रैह्येणिल, पाप स्फुत्ल्पिट, सपयपरियपत्यए। अीषीमयम, ९४४० 
[फ़वेफडफांगे 057065 (5एएगीनर पजंपणे) #त, 950] का विश्वष्डव 
कर दिया गया है भ्ौर न्‍्यायाधिकरणो की उस समय अभ्रचलित प्रणाली के स्थान 
पर होने प्रवार के मूल स्यावाधिकरणों --(अ) श्रमन्‍न्यायालय, (आरं) श्रौद्योगिक 


६ रै६६ / 


न्यागाधिकरण और (६) राष्ट्रीण न्‍्यायाधिकरणों को स्थापना 

गई है। इन तीनों प्रकार के स्यायाविकरणो के कार्यो को निर्धारित * 

श्रम-त्यायातय नियोजफो की झ्ाज्ञाओं के औचित्य अथवा अनौचित्य 

देगा, श्रौद्योगिक स्यायाधिकरण मजदूरी, वाम के घंठे, आदि पर झ१ 

ओर राष्ट्रीय स्थायालय राष्ट्रीय महत्त्व के अथवा एक से अधिक राज्यों जन्यत 
मामलों पर निरंय देगा । 

(५) भगठे के दोनों दल एफ लिखित संविद्‌ (8876९४४७था+) के द्वारा 
स्वेच्छा से भगडा मध्यस्थता के लिये सौप सकते हैं, झोर समभोते के क्रम से बाहर 
भी हुम्मा सविद्‌ दोनो दलों पर सागर होगा । 

इसके शतिसि कुछ राज्यो, जैमे वम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि की 
सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों के लिये अलग से औद्योगिक मागड़ों से सम्बन्धित 
अधिनियम पास क्ये हुए हैं। 

भारत में मजदूर संघ आन्दोलन 
(फन्नवंट घ्राीएत्त ध०एटशारए ऐ 999) 

प्रावक्यन-मिटनी तथा बोद्रिस बेब (9)0069 शा।े 9९७॥706 00) के दब्दों 
मे एक मजदूर सघ “मजदूरी पर काम करने वालो का प्रपने कार्य-जीवन की दक्शाओं 
को बनाये रखते व उनमें सुधार करने के लिये एक निरन्तर संगठन है ४” मजदूर 
संघ अपने इस उद्दें इय की प्राव्ति के लिये आपसी बीमा, (ऐफ्तएशे [एशपा90००), 
सामूहिक सौदेवाजी (0०९८४४९ ऐकाहक्षापण्ड़) और कान पास करवाने 
(68० [एक८ाएशए) की विधियों का प्रयोग करते हैं + ये मुष्य रूप से दो प्रकार 
के बाय करते है ;--(१) सामरिक कार्य (॥६७0/ #ए॥०707७) :>मजुदुर संघों 
का एक मुझ्य कार्य मजदूरों के कार्य व रोजुगार सम्बन्धी बातो को सुधारने के लिये, 
जैसे कि उन्हे उचित मजदूरी दिलवाने, उनके काम के घंटे कम करवाने, उनकी काम 
करने की दशाओं मे सुधार वरवाने, कारखानों के लाभे में व प्रबन्ध मे मजदूरों को 
भी हिस्‍सा दिलवाने, ग्रादि के लिये सतत प्रयत्व (90) करना है) इसके लिये वे 
सामूहिक रूप से अपने नियोजको (£909९४5) से सौदेशजी व बातचीत करते 
हैं. सरकार से इस सम्बन्य मे काजुन पास करवाते हैं और समय पड़ने पर हड़ताल 
आदि भी करते हैं। इसीलिये इन कार्यो को सामरिक (फश)॥68) कार्य कहा 
जाता है. ५ (२) जरुणएएकएरी का (0202(०८७६५ ७ ?४४०४७७ २िएए९७०७७) 5 
मजदूर संघ अपने सदस्पो से चन्दे के रूप में घत एकत्र कर तथा बाहर वालो से दान 
प्राप्त कर मजदूरों की दार्यक्षमता तथा दक्षा को सुधारने के लिये अपनी ओर से 
कई एक वल्याणकारी कार्य करते है, जैसे दीमारी, दुर्घटता, अस्थाई वेकारी, हड़ताल, 
तालाबन्दी, झ्ादि के समय में मजदूरों को अर्थ-सहायता प्रथवा अन्य सहायता देते 
है, उनके बच्भो की तथा उनकी शिक्षा के लिये पाठश्ञालायें, पुस्तकालय व वाचनालप 
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और चिकित्सा के लिये औपधालय चलाते हूँ तथा खेल कूद व मनोर जन की प्रन्य 
सुविधाओं का प्रबन्ध करते हैं । 

इस प्रकार आज के औद्योगिक युग मे मजदूर संघ मजदुरों के हितों की रक्षा 
के लिये तथा उनके वल्याण की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक संगठन हैं। देश में 
झ्रौद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये तथा कसी औद्योगिक योजना के सफल 
कार्यकरण के लिये भी सुहठ भ्ौर स्वस्थ ग्राधारो पर संगठित सजुदुर संघों का होना 
सहायक सिद्ध होता है। 

भारत में मजदूर संघ आस्टोलत का विकास 

प्रारम्भिक इतिहास “-भारंत मे आधुनिक भजूदूर संघ आन्दोलन का 
इतिहास बहुत पुराता नहीं है, बयोकि यहांगर बड़े पैमाने के उद्योग-घंवे बहुत 
देर से स्थापित होने आारप्भ हुए थे। देश भे मजदूर संघ आन्दोलन का वास्तविक 
क्कास प्रथम भहायुद्ध के पश्चात्‌ से आरम्भ होता है) तथापि, इससे प्रहले के 
४०-४५ वर्षो में भी इस दिशा भें समय-समय पर बुछ प्रयत्त क्ये गये थे । 

शष्ष७श से (६१८ तक फा काल ;--सर्वश्रथम १५७४ में श्री सोराबजी 
शाएर जी डंगाली के नेतृत्व मे कुछ समाज सुधारको तया लोकोपकारियों (शिक्षोशा- 
॥70.98) ने कारखानों मे काम करने वाले श्रमिक्रों, विशेषतः स्त्रियों व बच्चों 
की प्रत्यन्त बुरी दशा को ओोर ध्यात दिलाने के लिये वम्वई में एक आन्दोलन प्रारंभ 
किया था । परन्तु इस भ्रान्दोलन को विशेष सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात्‌ 
१८८४ में भारत के प्रथम मजदूर नेता, श्री मारायण मेघा जी लोखंडे ने बम्बई के 
श्रमिकों को संगठित करने को प्रयत्व किया, ओर उनकी दशा को सुधारने के लिये 
झआात्दोलत चलाया । उसे कुद सफ़लता भी मित्ती, जिससे प्रोत्साहित हो कर उत्तने 
१५६० में “बम्बई मिल मजदूर संघ' की स्थापनाटको, और साथ ही श्रमिकों के पहले 
पत्र, दीनवन्धु' का प्रकाशन भारस्भ क्या । इघर १८८२ से १८६० के बीच केवल 
घम्बई भ्रौर मद्रास प्र जीडेसियों मे ही २५ हडतालें हुई । १५६१ में दुसरा फंक्ट्री 
झधिमियम पास हुआ । इसके पशुचात्‌ से आन्दोलन में शिथिलता आरा गई। इसका 
एक कारख देश्व में प्लेग, व अकाल का फ़ेंलना और आर्थिक मन्‍्दी का भागा था, 
और दूसरा कारण इसी बाल मे श्री बंगालीव लोखडे की मृत्यथी । १६ थी 
शताब्दी के अन्त में आन्दोलत जीवत हीन सा था) 

१६०४५ से मजदूर द्रान्दोलन में किर से जान आई । इसका एक कारण यह 
था कि १६०४ में बंगाल का विभाजन होने पर देझ्न मे जो राजनीतिक हलचल 
हुई इसने श्रम शानदोलन वो भी प्रोत्साहित क्िया। इसो समय देश मे चलाये गये 
'रवदेशी आन्दौलन' वा भौ यही श्रमाव पडा । इधर १६०४ के पश्चात से देश में 
कई एक सूती वस्त्र मिलें स्वाएत हुई , जिनमे मजदूरों से प्रति दिन बड़े सम्बे घंटे 
दाम लिया जाता था। इससे जहा तक एक भौर मजदूरों मे अ्तन्तोप या, वहां 
दूसरी शोर, इज्गजेंड मे मान्वेस्टर के फटा प्रित-मात्तिकों ने भारतीय सूती वस्त 
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पिल्लो में मजूदरों की वीची सजुदयी व काम के लम्बे घंटो का भारी विरोध किया ) 
हू इसलिये कयी के इसपे इद्धवैंड के खूरी वच्त्र उद्योय को सस्ते भारतीय कपड़े 
कड़ी प्रतियोगिता का चामता करतः पड़ रहा था। मुब्यत, विदेदी हितों के इस 
दबाव के फतस्दहूय भारत सरकार ने १६११ में एक और फैवट्री अधिनियम पात्त 
किया, जियके द्वारा कारखातों में काम करने वाले श्रमिकों के क्ामर के घंटे कम 
किये गये | इप कान में भी देय में, वितेपतः अम्बई क्वी मित्रों मं, और रेलो तथा 
रेल कार्यश्ालाग्रो में कई एक हेड़वा ले हुई । साथ हो, इस क्षाल में मजदूरों के कई 
एक संगठन देश के व्विभिन्‍्त भागों से स्तापित हुए, जितमे से १६१० मे दम्बई में 
भंगठित को गई “कामंगर हितवर्घरु सना” बिशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

१६१४ में उ्यम महायुद्ध आरम्भ हो गया। बुद्धकाल में वस्लुओ के मूल्यों के 
बड़ने से रहत-यहन की लागत बड़ गई । साथ ही, बड़े क्ारखानों में रोजुयार वी 
माना भी बटी। इसने श्रम ग्रान्दोलन को ओर झजित दी । परन्तु देश में मजदूर 
संघ ग्रान्दोलन वी वास्त विक्ष नींद प्रथम विद्व उुद्ध की समाप्ति के पस्चात्‌ ही 
प्रठझी । इससे पूर्व इसलिये नहीं. क्योति लव तक मजदूर सभाये संजदूरों के स्थाई 
संगठत नही थी । वे एक प्रकार की तदर्थ (५० ४०८) समितियाँ थीं, जो तत्शालीव 
क्िंपी विशिष्ट शिकायत को दूर क्षरने के लिये बनाई जानी घी, और उस शिरायत 
के दूर होने पर था असफलता मिलने पर समाप्त हो जाती थी । 


१६१८ से पश्चात्‌ का क्षाल--भारत में मजदूर संघ ग्रान्योलन का वास्तविक विकास 
प्रवम॑ महाय्रुव की समाप्ति के पस्चात्‌ भारत में मजदूर संघ ग्राल्दोशद के 
विकास के लिये द्मायें विशेष रूप से अनु्य थी । एक तो युद्धवाल मे दस्तुपओ्ो के 
मूल्यों के बढ़ने से रहन-सहन की लागत बहुत वड गई थी। परन्तु मजुदुरों की 
मजदूरी मे विशेष वृद्धि नही डबकि मिल-माजिको ने भारी लाभ कमाये 
ये। इससे मजदूरों मे भारी असस्तोष था । उबर बुद्धकाल में बहुत से भारतीय 
सिपाद्दी विदेशों मे हो आये थे, और वहा उन्होंने मजदूरों की ज्ञही अ्रच्दी दशा को 
देखा था। घर ध्राकर उन्होने मजदूरों के असन्‍्तोप को भद्क्ाया | उघर राजनीतिक 
क्षेत्र में लोकमान्य तिलक, धीमती ऐनी वेसन्ड (309. लैछफणा०४ 92४०४ तथा 
महात्मा गांधी स्वराज्य दी माय कर रहे थे। महात्मा गाँधी दारा चलाये गये 
१६१६-२१ के असहयोग झ्ान्दोतन ने मजदूर आन्दोलन को भी नया उत्वाह तथा 
नई स्फूति दी । देश से ठाहर की घटनाओं का भी भारतीय मजदूर सघ आन्दोलन 
पर प्रमाद पढ़ा । इस सम्बन्ध में १६१८ में रूस में हुई क्रान्ति विश्वेष रूपसे 
उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा विश्व में पहची वार एक दढे देश में गजदरों के दल 
ने राज्य सत्ता संभाली । एक और महत््वपूर्णो घटना १६१६ मे “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगदन'ं [सिश्फागपण्एने 907 छिश्थ्षपंडड 9०४) वी स्वायना ची 4 भारत 
इसका संस्थापक-मदस्य था। इसकी ओर से होने बाते वापिऊ “सन्तर्राष्ट्रीय थम 
सम्मेतन' में भारतीय ख़मिको के प्रतिनिधि को भी जाना होता था।अतः १६२० 
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भैही देक्ष मे मजुदृर संधों के पहले केस्रीय संगठन, अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन 
काग्रे स' (*8)) [704 ॥7306 (फए/ 00ए87853') को स्थापदा हुई । इन सद 
बातो तथा घटनाओं ने देश मे मजुद्दृर संध आन्दोलन के विकास वो बहुत प्रोत्साहित 
किया । देश में १६१८ से १६२१ के बीच बहुत सी हश्तालें भी हुई, जिंतमे मे 
कई एक में मजदूरों को सफलता भी मिलो । इन्ही के फलस्वरूप १६२१ में फैबट्रो 
अधिनियम में संशोधन किया गया, श्रौर इसमे मजदूरों की कई एक माँगें पूरी वी 
गई" ( परन्तु तभी एक और घटना हुई । १६२६ में वकिघम मिल, मद्रास में हड़ताल 
हुई। प्रिल मे मद्रास हाई कोर्ट से इस हडताल को भ्रवैध घोषित करवाया, और 
मद्रास श्रम संघ पर जुर्माना करवाया । इससे एक बार को श्रम झ्रान्‍दोलंत की धषका 
लगा ) तब तक देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके द्वारा मजुदुर सघो भौर 
उसकी क्ियाओ्रो को वेध रूप से मान्यता आप्त होती। मद्रात हाई कोर्ट के इस 
निर्णय ने इस बात के ग्रभाव को पूर्ण प्रकाश में ला कर खड़ा कर दिया। अतः 
१६२१ में ही श्री एत० एम० जोशी ने असेम्वली मे एक मजूदुर सघ विधेषका 
पेश किया । परन्तु यह पास न हो सका । देश में पहली बार मजदूर संघ भ्धितियम, 
१६२६ पास होने के लिये श्रभी ५ वर्ष और प्रतीक्षा करती पडी । इस ऋधिमियम 
का पास होना भारत मे मजदूर संघ श्रान्दोलन के विकास के इतिहास में एक 
भहँस्‍्वपूर्ण घटना थी। इसके द्वारा रजिस्टर्ड भजुदूर संघो को कागूनी मान्यता प्रेदाने 
की गई। श्रधिनियम के अन्तर्गत कोई भी सजूदूर संघ झ्रपता सरकार द्वारा रजिस्ट्रे- 
शने करवा सकता था) ऐसे रजिस्टर्ड मजदूर संघ को कई एक विशेष ग्रधिकार 
( छा0८हु०5 ) दिये गये। उद्ाहरणाय, उनके द्वारा मजुदूर संघ की यथार्थ 
क्रियाश्रों के करने पर, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; उन्हे समित्ति के 
रूप में बने रहने ((०ए०४८ ऐद्रोंध०7०७) का, सतत उत्तराधिकार (ए- 
एशए॥) $प९९९5४०॥) का तथा चल एवं ग्रयल सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार 
दिया गया । साथ ही, इन मजदूर संघों पर बुछ प्रत्रिवन्‍्ध भी लगाये गये, जैसे कि संघ 
की कार्यकारिणी के कमर से कम आघे सदस्य मजदूर सघ के क्षेत्र के कारखाने भ्रथवा 
कारछानों मे काम करने वाले होने भावश्यक हैं; मजदूर संघ के लेखों का प्रति वर्ष 
लेखा-परीक्षण होदा आवश्यक है; परिक्षित लेखों की तथा नियमाबल्ती वी एक-एक 
प्रति प्रौर कार्यकारिणी के सदस्यों के दाम को सूची प्रति वर्य सरवार के पास 
भैजती प्रावर्यक है, संघ के सामात्य को्यों को राजनीतिक कार्यो के लिये व्यय नहीं 
किया जा सकता; हा, इसके लिये भ्रलग से कोप बनाया जा सवत्ता हैं, परन्तु इसके 
लिये घन्दा देना सदस्यता की आवश्यक शर्तें नही होगी। 

१६१८ से १६२६ तक के इस काल मे पजदूर संघो को संख्या भे पाफी जुद्धि 
हुई । 'प्रहमदाबाद घूतो मिल मजदूर सम' जो अपनी वल्याख क्रियात्रो के लिये 
प्रभी तेब' भी एक ग्रादश मजदूर सध माना जाता है, इसी काल से १६३० में 
हयाषित हुम्ना था। १६२० मे हो स्थापित, 'प्रस्तित भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस' वी 
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स्थापना के बारे मे हम पहले ही वह आये है। १६२२ मे अखिल भारतीय रेलवे 
मैन्स फैडरेशन' बनाई गई, जिससे लगभग सभी रेल सघ सम्बद्ध (84982त) हो 
गये । इस काल में मजदूर संघ आन्दोलन मे वास्तव में एकता तथा सहयोग था, जो 
कि १६२६ के पश्चात्‌ से देखने को नहीं मिलता ! 

१६२६ से १६३६ तक का काल--इस काल की एक महत्त्वपूर्ण बात मजदूर 
संघ श्रान्दोलतल की आपसी फूट और पुतमिलन है । १६२६ से कुछ पहले से ही 
आन्दोलन मे साम्यवादियों का प्रभाव बढता जा रहा था। १६२६ मे ट्रेंड यूनियन 
काग्रेस (' [. (..) के नागपुर के अधिवेशद मे वाग्रंस की सत्ता साम्यवादियों के 
हाथो मे आरा गई । इस पर नरम दल वालो ने श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व मे 
ट्रेंड यूनियन फैडरेशन' के नाम से मजदूर सघो की एफ अलग अखिल भारतीय 
सस्था बता ली। १६३१ मे 'टूंड यूनियन काग्रे स' मे फिर विभाजन हुआ। गरम 
दल के साम्यवादियो ने “ट्रेंड यूनियन काग्रेस' से अलग हो कर श्री देदपाँडे व 
रानादिव के नेतृत्व मे रेड ट्रेंड यूनियन' काग्रेस के नाम से एक तीसरी अखिल 
भारतीय ससथा बना ली । तथपि, यह तीन वर्ष के पश्चात्‌ १६३४ में ही 
फिर अपनी ग्ादि सस्था, ट्रेड यूनियन वाग्रेस' मे मिल गईं। १६३४ से शेष दोनों 
सस्थाओो के एकीव रण के प्रयत्न आरम्भ हुये, भर ग्रत्तत १६३८ मे इन प्रयत्नो 
को सफलता मिली । तव फिर ट्रेड यूनियन काँग्रेस” के रूप में मजदूर सघो की 
एक ही अखिल भारतीय सगठन रह गया । इस ऊाल मे रेलवे मैन फैडरेशत पूरणंतया 
निष्पक्ष रही । 

इस आन्तरिक फूठ के बावजूद भी इस काल में मजदूर सघो की सख्या व 
सदस्यता दोनों ही वढी । झरारम्भ मे बहुत कम मजदूर सघो ने १६२५६ के मजदूर संघ 
अधिनियम के ग्रन्तर्गंत प्रपने श्राप वो रजिस्टर करवाया, वयोकि वे रजिस्ट्रेशन के 
खर्चे व अधिनियम के अन्तर्गत वाधिक विवरण भेजने के रूभफठ से बचना चाहते 
थे । परन्तु शीघ्र ही यह प्रवृत्ति मन्द पड गई, वयोकि इससे मिच-मालिको को मजदूर 
संधो को मान्यता ने देने का यह बहाना मिलता था कि वे (सघ) रजिस्टर्ड 
नही हैं | वैसे इस काल मे मिल-मालिकों का मजदूर सूघो के प्रति बर्ताव सदा ही 
हं पपरुर्ण रहा | वे मजदूर संघो व उनके का्यंकर्त्ता्लो को अपना सन्‌ समभते रहे। 
मजदूर सधो के कार्यकर्त्ताशरों को नौकरिरया न देना, किसी न किसी वहाने से उन्हें 
नौकरी से अभ्रलग कर देना, उन्हे बिना वात गुण्डो मे पिटवा देना व भन्‍्य प्रकार से 
उन्हें डराता व तंग करना, अधिरुएय मिल-सालिको का रवैया रहा । 

इसे काल से भी समय-र पं पर, विशेषत १६२७-२६ तथा ?€३७४०३८ 
के काल मे देश में (विशेषत. बम्बई मे) कई एक हडताले हुई । इन्हे कम करने के 
लिये भारत सरकार ने १६२६ में भारतीय व्यापारिक भगडे अधिनियम ([तीक्ा 

7४0६ 0ल्‍ए0०॥९5 ह५१) पास दिया, जिसके अन्तर्गत जाच-कचहरियो' ('ए०प्णड 
०६ [एवूपांए) ) तथा समझौता मण्डलो! ((एएर्लो।श्ाणा छ0०श0५') को स्थापना 
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की व्यवस्था की गई । १६२६ की एक और महत्त्वपूर्ण घटना उद्योगों तथा उद्यानों 
भें काम करने वाले श्रमिकों की दशा तथा मिलन्मालिकों व मजदूरों के भाषती 
सम्बन्धो की जाँच करने तथा सिफारिश करने के लिए 'शाही श्रम आयोग 
(ए०एमे (०चाफाड्च॑णा गा था) की नियुवित है । झ्रायोग ने अपनी 
पिपोर्द १६३१ में दी । 

१६३० के पश्चात्‌ तोन-चार वर्षों तक आधिक भन्‍्दी, वढतो हुई बेरोजगारी 
पिस्ती हुई मजदूरी तथा सजदूर संघ झान्दोलत की भीतरो फूट के कारण मजदूरे 
को दशा काफी खराब रही । 

१६३६ से १६४६ तक फा फाल - १६३६ मे द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो 
गया। युद्ध में सरकार को सहायता देने के प्रइन पर 'ट्रेंड यूनियन कांग्रेस” निष्पक्ष 
रही । इस पर इस के एक भाग ने श्री एम० एन० रॉय के नेतृत्व में भ्रलग होकर 
“इण्डियन फैडरेशन श्रॉफ लेबर” (7089 ए९०९ए४४०४ 0 4.8फ0प7)कै नाम से एक 
शया देखी संगठन बना लिया। फैडरेशन ने सरकार को युद्ध जीतदे मे पूर्ण सहायता 
देने की नीति अपनाई । इससे इसे सरकार से वित्तीय तथा प्रन्य सद्दायता मिली। 
परन्तु जनता की सहानुभूति इस के साथ विशेष ते थी ! उघर नेशनल कब्रेसे के 
नेताग्रों के जेल में चले जाने से “ट्रेंड यूनियन काग्रेस' पर साम्यवादियों था प्रभु 
छा गया, जो ग्रमी तक चला प्रा रहा है । 

युद्ध काल में वस्तुओं के मूल्य तथा रहन-सहव की सा्गत तेजी से बढ़े। 
इससे भिल-मालिको के लाभ भी कई गुना बढ़े | झ्रत: मजदूरी को बढवाने की भी 
आवश्यकता पड़ी । इससे मजदूरो मे मजदूर संघो के संगठन वी आवश्यकता को 
पहले से अधिक ग्रतुभव किया । उधर से मजदूर संघो के दोनो केन्द्रीय संगठनों ने 
भी प्रपना-पभपना कार्य तथा प्रभाव बढाने के भ्रयत्न क्यि । इससे मजदूर संघो की 
संश्या व उनकी सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई । युद्ध काल में उत्पादन को बढाने की 
आवश्यकता ने मजदूरों व उनके संघों के भ्रत्ति सरकार तथा मिल-मालिको दोनों के 
रृष्दिकोण मे छुछ परिवर्तत को जन्म दिया, और उन्होंने श्रमर-कल्याए को बढ़ाने 
के लिये कुछ पद जठाये 

स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌-स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से मजदूर संध 
आन्दोलन ने देश में वाफी प्रगति की है / इसके कई कारण रहे हूँ। एक तो यह 
कि देद्ग के स्वतम्त्र होते से मजदूरों मे एक नई चेतता थ्राई है | वे यह समझते लगे 
हैं कि संगठित होकर नये भारत मे वे श्रपनी दशा अधिक भ्रासानी से सुधार संबते 
हैं। दूसरे, स्वतन्त्रता-प्राष्ति से तुरन्त पढले व तुरत्त पश्चात्‌ बढ़ते हये मूल्यों व 
बढती हुई बेरोजगारी से अपनी रक्षा करने के लिए भजदूर सघो ने वई एके झृफ्त 
हड़तालें सयठित की थीं । इनसे सजदू रो को सगठन भी शक्ति वा भ्राभास मित्ता, 
और तब से श्रद्व तक समय-समय पर मजदूरों ने अपनी सभकित शक्ति के प्रदरे 
द्वारा अपने लिए कई एक लाम प्राप्त क्ये हैं । तोसरे, स्वतन्ध भारत मे राष्ट्र 
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सरकार भी मजदूरों, उनके वल्याण तथा उनके संगठनों के प्रति कही अधिक उदार 
है । उसने १६४७ में ही मजदूर संघ अधितियम में संशोधन कर मिल-्मालिकों द्वारा 
प्रतिनिधि मजदूर संघ को मान्यता देना अनिवाय कर दिया है, यद्यपि इस वात को 
अ्रभी तक वास्तव में लागू नही किया है । १६४८ त्तथा १६५६ की पुरानी तया नई 
झ्ौद्योगिक नीति की घोषणाओं में भारत सरकार ने उत्पादन मे औद्योग्रिक झान्ति 
तथा श्रम के महत्त्व को मानते हुये कारखाने के प्रवन्ध तथा लाभो में मजदूरों को 
हिस्सा देने के सिद्धांत को माना है । इसके भ्रतिरिक्त, उसने मजदूरों की दक्षा को 
सुघारते के लिये कई एक महत्वपूर्ण ग्रधितियम प्रात किये हैं, और ग्रन्य पद उठाये 
हैं। इन सव का अझध्ययत हम पहले ही ऊपर कर आये हैं ॥ चौथे, भारतीय प्रजा- 
तन्त्रवाद में जहा कि सभी प्रौढ व्यक्तियों वो मत देने का भ्रधिकार हैं, मजदूरों के 
संगठन के महत्व को भुलाया नहीं जा सरता । ग्रतः विभिन्‍न राजनीतिक दलों ने 
मजदूर सघो के प्रपने-अ्रपने केन्द्रीय संगटन वना लिए हैं । ये बेन्द्रीय संगठन मजदूरों 
में ग्रपना-प्रपना प्रभाव बटाने के लिए कार्य करते हैं। इससे भी मजदूर संघ 
आन्दोलन का विकास हुआ है । परन्तु साथ ही, इससे यह हानि भी हुई है कि 
झ्रान्दोलन में एकता नहीं रही है, और इसमे राजनीतिक्ता अधिक था गई है। 
मजदूरों की हित-वृद्धि के लिए यह अच्छा वही है । 

पिछले लगभग ४० वर्षो में मजद्र सँघ भ्रान्दोलन ने देश मे कितनी प्रगति 
की है, यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा :-- 


वर्षे पू'जीक्षत मजदूर. विवरण भेजने वाले. विवररा भेजने वाले 
संघो की संख्या संघो की सख्या सधो की सदस्य-सल्या 
(लाखों में) 
१६२७-२८ २६ र८ शन्१ 
१६३२-३३ १७० श्४ड २३७ 
१६३६-४० ६६७ ४५० श्रश्र्‌ 
१६४५-४६ १,०८७ ध्र्प्भू दाद 
१६४७-४५ २,६६६ १,६२८ १६६१ 
१६५३-५४ ६,१३४ ३,३०० २१ १४ 


ऊपर की तालिका के आँकटों के सम्बन्ध में हमे कुछ बातों का ध्यान रखना 
चाहिये :--( १) भ्रभी भी सभी मजदूर सघ पूजीक्षत नही हैं; वैसे जो मजदूर संघ 
पूजीइत नहीं हैं, वे नाम-मात्र मे ही मजदूर साध हैं। हाँ, मजदूर साघो का पूजीक्षत 
होता ही उनकी अच्छी सदस्यता ग्रथवा झक्ति को पहचान नहीं है। (२) सभी पजीकृत 
मजदूर साथ सरकार (रजिस्ट्रार) को विवरण नही भेजते । श्रत: संगठित मजदूरों 
की संख्या का ठौक-ठीक श्रनुमान नहीं लथाया जा सकता । 

वर्तमान स्थिति “---इस समय मजदूर सघो के देद् मे चार केन्द्रीय संगठन 
हैं। एक तो १६२० में स्थापित सव से पुराना सगठन, ग्याखिल भारतीय टोड 
यूनियन कांग्रेस (0. , ए'. ए. 0.) हो है। इससे साम्यवादियों का अमुत्व है, श्रीर 
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यह संगठव उन्ही की विचारधारा में विश्वास करता है। दुसरा केस्द्रीय संगठन 
“इण्डियन नेदनद्र ट्रेड यूनियन काम्रेंश' ([. ९. 7. एं. ८.) है। इसकी स्थापना 
भई, १६४७ में सरदार पटेल के तेतृत्व में हुई थी । इस नेशनल कांग्रेस का प्रभु 
है, भौर यह उसी की विचारधारा में दिश्वास करता है । इमें समय यह मजदूर सों 
का सद से बहा संघठत है। मजदूर सधो का एक तीसरा केन्द्रीय संगठन “हद 
गजदूर सभा! है जिसको स्थापना दिसम्बर, १६४4 में समांजवादियों द्वारा को गई 
धौ। तभी ऊपर इवताई गई “इग्डिपत फँडरेशन आफ लेवर' ([/तीशा रिवऐश:आए०फ 
० 7.39077) भी इसी में मिल गई थी । हिन्द मजुदुर सभा! देश में 'प्रशातम्बबादी 
समाजव।द' (0200८०४० 3500ंह:घछ) स्थापित करवा चाहती है। चौथा 
केन्द्रीय संगठन “युनाइटिड ट्रेड यूनियन कां्रेस' (6. 7. ७. ९.) है। इसकी स्था- 
पता मई १६४६ में ग्रो० के० ही० दाह के नेतृत्व मे हुई थी। इसका उउें श्य देक् में 
राजनीतिक दलो से स्वतन्त्र एक शुद्ध मजदूर संघ ग्रान्दोलन की स्थापना है। 

१६५६ में इन केल्वीय संगठनों से संबद्ध मजुदृर संघो की सख्या व उनकी 
सदस्यता इस प्रकार थी :-- 





तालिका# 
संगठन सम्बद्ध संघ सदस्यता (लाखों में) 

३ इण्डियद नेशनल 
ट्रेंड गूनियत कांग्रेस ६१७ ७२ 
२. अ्रखिल भारतीय ट्रेड... ५५८ डर्रे 
यूनियन कांगेंस 
३. हिन्द मजदूर सभा ११९ २०४ 
४. यूनाइटिड ट्रेड यूनियत १३७ १५६ 

काग्रें स 

कुल १४३१ १७४८ 


इन वेस्द्रीय संगठनों तथा इनसे सम्बद्ध मजदूर संधो के ग्रतिरिक्त भी देश में 
बहुत से ऐसे मजदूर सघ है जो न तो पजीकृत हैं श्रीर न ही किसी केर्द्रीय संगठव 
से सावद्ध हैं । फ़िर इन केस्दीय संगठनों के ग्रतिरिक्त कुछ उद्योगों के भ्रपने ग्रश्चित 
भारतोय संच (हशतृ€ा४पगाड) हैं, जो इम बेन्द्रीय संगठनों में से करिप्ली से भी 
सम्बद्ध नही हैं। उनका अपना स्वतन्त्र प्रस्तित्व है। ऐसे सघो के कुछ उदाहररा हैं 
नेशनल पैडरेशन प्रॉफ इण्डियन रेलवेमन (रिक०णाओें ए९१०ट९जशांफत ्॑ [छंशा 
सेओोएकए शव), नेशनल फैडरेशन ग्रॉफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ ब्क्ज (रिताआओों 
॥व्वेल्प्था0 व ऐक्न द १ वेलड्राण्फ्ो) ऐं०गेप्टा३), घोंद इष्डिया वेंक एम्लॉईज 
एसोपियेशन (हो गाता ऐद्याह £िएपॉ०)९९७ ैह5४००ं०ॉंटा), प्रॉल इण्डिया 
पो्द एण्ड डॉक वर्कजा ,फेडरेशन [2)) ॥9473 7009 & ॥000: ए/०:६६०७ [*९०६- 

- +80008 - [009 953, 9. 46, हर 
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प०7), ऑन इण्डिया माइन वर्क फुडरेशन (है शत 8 फेणपटा३ 
एटइेधाबा०7), इण्डियन फुँडरेशन आफ वकिड्ध जनेलिस्ट्स ([009ाव ए०तै९७- 
मंकत ० 9०३०8 70ण7४5७), श्रादि | तथापि, इन सघानो (7८पैशथा०ा७) 
से सम्बद्ध बहुत ये मजदूर संघ ऊपर बतलाये गये केन्द्रीय संगठनों मे से किसी एक 
के भी राइस्य हैं । इस संधानों से सबसे अधिक शक्तिशाली संधाव नेशमत ूँडरेशन 
आफ इण्डियन रेलवेमेन है. जिसकी रचना १६५३ में ही रेलवे कमंचारियों के पहले 
के दो संधानों : आल इण्डिया रेलवेमैन्स फुँडरेशन तथा नेशनल रेलवेमेन्स फू डरेशन 
के संविदयन (ऐैशहृ८०) से हुई थी। वैसे भी भारतीय मजदूरों में सबसे सधिक 
संगठित मजुदुर रेल कर्मचारी तथा डाक व तार विभाग के कर्मचारी तथा छापा- 
खानो के कर्मचारी है । 

48५३-४४ मे देश भे ६,०३४ पंजीकृत मजूहर संघ थे । इतमे से केवल 
३,२०० में सरकार को अपना विवरण भेजा था। इत ३,३०० सघों की सदस्य 
सस्या २११४ लाख सबसे ग्रधिक पंजीकृत मजदूर सव परिचमी बंगाल (१,४३६), 
वम्बई (७६५), उत्तर प्रदेश (६२०) तथा मद्रास (५३४) में थे । अधिकाश भजदूर 
सघ श्रौद्योगिक सच (॥005॥79] (॥रंणा$) हैं, श्र्थात्‌ ऐसे सघ हैं जो मजदूरों 
को उद्योग के ब्राधार पर, नकि उनके कार्य व कौशल के भ्ाधार पर, संगठित 
करते है। तथापि, इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रघवाद '्रहमदाबाद टैक्सटाइल लेबर एसो- 
सियेशन! है जिसके सम्बद्ध सदस्य 'शिल्प संघ! (टी ए॥079) हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
संघ है जिनकी सदस्यता एक-एक प्रकार के कार्य करने वालो तक ही सीमित है, जैसे 
कि सूत बातने वालो क्य सघ, जुलाहो का सघ, इत्यादि । 
भारत में मज़दर संघ प्राव्दोलर का सूल्यांकम 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि विशेषत: द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ से भारत भे मजदूर सध आन्दोलन ने पर्याप्त प्रगति की है। मजूदूर संघों की 
संख्या और उनकी सदस्यता दोनो मे ही पर्याप्त वृद्धि हुई है। साथ ही, कुछ मजदूर 
संघो व उनके संगठनों ने मजदूरों वो उनके नियोजकों ([70)05०४७) से कई एक 
सुविधाये तथा लाभ दिलवाये है। तथापि, इस सबके बावज़ुद भी “भारत में मजदूर 
सन्त आन्दोणन अभी अपनी रचनात्मक अवस्था में हो है ।”# इसकी सदस्यता अभी 
भी पाफी कमर है। इसे वास्५व मे प्रभाववूणण बनने के लिये ग्रपनी सदस्यता को 
अभी काफी बढाना होगा । झाथ ही, अन्य उन्नत देशों के मजूदुर संघ आम्दोलनों से 
तुलना करने पर पता चलता है कि भारत मे सजुदुर संछ श्ाज्दोलन ठोस तब 
स्वस्थ ॒(5उप्ताते बाते पिल्वाप्ाज) आबारों चर विकसित नहीं हुआ है। इसके 
संगठन में कई एक दोष हैं। यदि हम देश में सही भ्र्थों' में गौद्योगिक प्रजातंत्रवाद 
(0दैडधांक ऐशआ००४०)) कार्यशीच देखना चाहते हैं, तो यहां एक शक्तिशाली 
तथा स्वस्थ मजदूर संघ झान्दोलन का विकास अत्यावत्यक हैं। इसके लिये भीचे 


+ए. ए. छाप ; १/फ्रण्पए एककीला जा पातांध्त फावेष्नपछ ॥, 50. 
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हम पहले झान्दोलन के दोषों तथा कठिनाइयों का प्रध्ययन करेंगे । फिर, प्रान्दोत्न 
की धक्तिशाली बनाने के उपायो का अध्ययन करेंगे। 
भारत में मजदूर संघ भ्रानदोलन की कठिनाइयाँ तया दोष ” 

(१) भारत मे भजदुर संघ आभ्दोलत की पहली कठिताई यहां के श्रौद्योगिक 
अम का गमनशील (!/870079) होमा है) स्वस्थ तथा धाक्तिशाली मजदूर संघ 
भ्रान्दोलन के लिये पहली झावश्यकता यह है कि उद्योगो में काम करने वाले मजदूर 
स्थाई हों, और उतका भपने काम में हित स्थाई हो ! परन्ठु भारतीय कारख़ानो में 
काम करने वाले अजदूरों का एक बडा भाग ऐसा है, जो गांवों से भ्राता है, झौर 
शिनका गांवों से सम्बन्ध बना रहता है। बहुत से लोग तो जिन दिनी गांवों में खेती 
में काम नहीं होता, उन दिनो के लिये कारखानों में नौकरी करने झा जाते हैं । 
ऐसे लोगो का इस भ्रस्थाई काम मे व काम कौ दक्ाओं, भ्रादि मे कोई स्थाई हित 
नही होता । भ्रतः वे मजदूर संघों व उनकी क्रियाग्रो में कोई रंचि नहीं रखते | काम 
की दशायें, प्रादि सत्तोषजनक न होने पर थे मजदूर संघों के ढारा अपनी दशा 
मजे के लिये प्रयत्न करने के स्थान पर काम छोड़ कर वापिस गांवों में चले 
जाते हैं। 

(९) भ्रधिकांश भारतीय श्रमिक भ्रनपढ हैं। थे मजदूर संधों प्रोर उनके 
महत्त्व से भ्रनभिन्ञ हैं। मजदूरों मे से हो उनके नेता न निकलने के दोष का भी भह 
एक प्रमुख कारण है । 

(३) भारत में मजदूरी की दरें बहुत नीची हैं। इसके फारश बहुत बार 
गरीब मजदूर मजदूर संघ का मामूली चन्दा भी नही दे पाता ५ इससे जहाँ एक भोर 
बहुत से भजदुर संघो के सदस्य नहो बनते, वहां दूसरी श्लौर मजद्र संघों की 
वित्तीय दशा घड़ी कमजोर रहती है, पग्रौर वे ट्रब्प की कमी के कारण श्रपते बहुत 
प्ै कार्ये, विशेषतः कल्याणा-कार्य नही कर पाते 

(४) दोची मजदूरों के कारण मजदूरों का रहन-सहन का स्तर भी नीचा 
होता है, भर उनमें शक्ति वी कमी होती है। उधर उन्हे दिन में छम्बे घंटे फाम 
करना होता हैं। फल गह होता है कि मजदूर संघ वी क्रियामो में मांग लेते के 
तिये उनके पास न हो श्रेक्ति ही होती है प्रौर न ही समय होता है । 

_ (५) भारतीय मजदूरों में भाषा, जाति, घर्म, प्रान्त, रौति-रिवाज, आदि 
कै श्राधार पर विभाजत देश में शक्तिशाली मजदूर संध प्रान्दोलन के विकास के 
मार्ये में एक श्रोर वाघा है। ये विभाजन मजदूरों को एक नहीं होने देते | घहुत बार 
नियोजक तथा उनके क्वारिन्दे इन विभाजनों का भ्नुचित लाभ उठाते हैं, भ्रौर 
मजदूरों-मजदूरों को श्रापस में लडवा देते हैं । 

(६) दलालो (09/०४५) तथा नियोजकों का अ्रत्याधिक विरोध भारतीय 
मजदूर संघ झ्लान्दोलन को एक और कठिनाई हैं। मजदूर संध के बनमे से दलामों 

(709/0४) का मघदूरी में प्रशाद कप होता है । उपर नियोजक मजदूर संधों को 
सभी शरारत की जड़ समभते हैं। वे झासानी से यह भनुमव नही करते कि दाक्ति- 


( १७१ ) 


झाली मजुदूर संध प्रौद्योगिक झ्ञान्ति तथा स्थाइत्व के लिये अत्यावश्यक हैं। उनमें 
से कुछ तियोजक तो भले-बुरे हर तरीके से मजदूरों की एकता को भंग करे में 
प्रयत्नशील रहते है । इसके लिये वे गुप्तचरो व गुण्डी को रखते हूँ । गुप्तचरों के द्वारा 
मजदूर कार्यकर्त्ताओं की क्रियाप्रो व ग्रतिविधियो वा पता रखते है, उन्हें घुस या 
अन्य लालच देकर फुसलाने का प्रयप्ठ करते है, या जाति, घर्म अथवा भाषा श्रादि 
की बात को ब्रेकर उनमे ग्रापस्त मे फूड डलदा देते है । इस प्रकार कायू न श्राने वाले 
कारयेकर्त्ताश्ो को मुण्डो से पिटवा तक देते है श्रथवा और तरह से उन्हे डराते-घमकाते 
व्‌ तय करते हैं। ट० राघाकमत मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन वर्किज्ञे 
कक, (पका (०४पए8 (288) मे इस कठिनाई का विश्येप रूप से उल्लेख 
कया है । 
३ इन बाह्य कठिनाइयों के अतिरिक्त भारतीय मजदूर सघ झान्दोलन के 
संगठत में निम्नलिखित ब्रान्तरिक दोष है:--- 

(१) भारतीय मजदूर सघ आन्दोलन का एक बहुत वडा झान्तरिक दोष यह 
है. कि श्राज भी इसका नेतृत्व स्वयं मशदूरों के हाथो मे न होकर घुए्यत्त. बाहर के 
लोगों, विशेषदः राजनीतिक कार्यकर्ताओं, के हमशें मे है। इसका एक प्रमुख कारण 
स्वेय मजदू रो की निधंनता तथा निरक्षरता रही है । निर्धन होने के कारण मजदूर 
प्रागे बढ कर मजदूर सघ का कार्य इसलिये नहीं करना चाहते, क्योकि इससे उन्हे 
मिल-मात्निक द्वारा नौकरी से हटा दिये जाने का अ्रथवा प्रन्य प्रकार से तग किय्ने 
जाने का भय होता है। प्रनपढ होने के कारण वे मजदूर सघो के सगठन का भली 
भाति महेत्त्व नही समझते, और न ही उनके सफल संगठन की पर्याप्त क्षमता रखते 
है। इसके भ्रतिरिक्त स्वतन्त्रता-प्राप्लि से पूर्व देश के सभी लोगो का पहला उद्दे इय 
देश को विदेशियों की गुलामी से मुक्त करदाना था। भरत. मजदूर भी राजमोतिक 
फार्यकर्त्ताओं के प्रभाव से श्रछूरे नहीं रह सकते। और फिर हमें यह भी मानता 
पड़ेगा कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों भे यह बाहर के लोगो व राजनीतिक 
फायंकर्तताप्रों के प्रपत्तों के फलस्वरूप ही है देश में वर्तमान भजदूर संघ आन्दोलन 
की नींव पड़ सकी । परस्तु साथ ही, यह भी सत्य है कि इधर इनके कारण आान्दो- 
धन को कई एक हानियां भी हुई हैं) एक सबसे बड़ी हाति तो यही हुई है कि इससे 
मजदूरों मे एकता भही है ! जैसा कि हम ऊपर बता आये है, विभिम्त राजनीतिक 
दलों के प्रशुत्व में इस समय मजदूर सथो के चार डेन्द्रीय संयठन हैं । किर, ये बाहरी 
सोग मजदूरों को समस्याओं व कठिनाइयों को अच्छी प्रकार नहीं समझते । उनका 
इनके बारे में ज्ञान आत्म-अनुभव पर श्राघारित न होकर दवा तथा लोफोपकार की 
भावना पर आधारित होता है । बहुत से 'वाहर के दोग” तो कसी न विसी स्वार्च 
को सामने रख कर ही आन्दोलन में शामिल होते है। ऐसे लोग सच्चे शब्दों मे 
मजदूरों के हितंपी नही होते । उन्हें बहुत बार मजदूरों का भी विद्वास व सहयोग 
भहो मिलता। फिर, ये 'वाहरी लोग' वह॒था उद्योग थी प्रावंधिक बातों को नहीं 

हु 


[ शछर ) 


जानते । भ्रतः वे मिल-मालिको से बात-चीत मे ज्ञान के समान रतर पर सही मिल 
पाते | इस सबसे आन्दो्त कमजोर पड़ता है। आन्दोलन को स्वस्थ तथा शरत्तिशाती 
बनाने के लिये आवश्यक है कि इसके नेता मजदूरों में से ही हो । 

|. (२) भारतीय मजदूर सथ ब्रासदोलन में एकता का श्रभाव इसकी एक और 
कमजोरी है। यहां 'एक उद्योग में मजदूरों का एक संगठन! होने के स्थात पर एक 
से प्रधिक प्रतिस्पर्धो संगठन हैं, और प्रत्येक सगरन अपने श्रापवी उस उद्योग के 
गजदूरों का वास्तविक प्रतिनिधि बतल्ाता है। यह बात करखाने के झौर राष्ट्रीय 
दोनों स्तरों पर है। कंद्द्रीय संगठनों कौ अनेकता की बात हम पहले ही की 
भाये हैं। इससे मजदूरों की सामूहिक रूप से सौदा करने की शक्षित कमजोर होती 
है, ग्रोर वे भपनी उचित मांगों को भी पुरा नही करवा प्राते । यदि एक संघ नियो- 
जक से एक बात पर सहमत होता है, तो दूस्तरा उत्ती पर असहमत होता है भौर 
किसी अन्य वात पर जोर देता है। मियोजक मजदूरों के इस आपसी पिरोध का 
लाभ उठाते हैं, और साथ ही स्व हित मे इसे श्रौर बढ़ावा देते हैं । 

(३) भारत में श्रभिकाश मजदुर संघ बहुत छोटे झाकार के है भौर, उनके 
वित्तीय साधन अत्यन्त श्रपर्याप्त हैं। 

१६५२-५३ में विधरण भेजने वाले मजदूर संधो मे से ६५५१ सप ऐसे ये 
जितमे से प्रत्येक की संदस्य-संख्या ३०० से भी कम थी ।* इसका एक कारण तो 
एक ही उद्योग थे कई एक प्रतिस्पर्धी मजदूर संघो का होना है, भौर दूसरा तथा 
अधिक मंहत्वपूर्ण कारण यह है कि देश मे मजदुर संघ आन्दोलन ऊपर लिखी 
*जिभिन्‍न कठिनाइयों से भ्रभी मजदूरों भे घर नही कर गया है। इसका फल यह होता 

है कि उनके पास चन्‍्दे के रूप मे बहुत कम स्पया झा पाता है। सदस्यता बढाने के 
लिये मजदूर संघ प्रति सदस्य चन्दा भी बहुत कम रखते है। परन्तु मजदूरों वो 
सामान्य निर्धनता के कारण वह भी नियमित रूप से एकत्र नही हो पाता। मजदूर 
संध सदस्यता फेम होते के भय से चस्दा न देने घालो के विरुद्ध भो कुछ कारवाई 
नही करते, भौर न ही उनकी सदस्यता आसानी से समाप्त करते है। देश में सशक्त 
मजदूर संघ प्रन्दोलत के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय साधनों काहोनाग्रावश्यक है। 

(४) मुख्यतः वित्तीय साथनों की कमी को कारण भारतीय मजदूर सप 
पूर्णकालिक सर्वदनिक कर्मचारी (9४॥०८-४ग्रा० 790 09९८४) तथा प्राव- 
घिक विद्येपज्ञो (46काम॑त्गे &फृध्या9) नही रख सकते । थे संघ के दाम को 

चलाने के लिये श्रवेतनिक ([[070879) कार्यकर्ताओं वी सेवाधी पर निर्भर होते 


है। परन्तु ऐसे कार्यकर्ता अपना पूरा समय हथा ध्यात इक शोर नही लगा सकते ) 
इससे संघ का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता । 
4७0०४ ंर०शश०७३ 6. 8०णश एए 
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( रैज्डे ) 


(५) भारत में मजदूर सप झुत्यत सामरिक (टेहि७2) काब॑। ही करते 
हैं। अपने बल्यारा-कार्यों की ओर व लगभग घ्यात ही नहीं देते । फल यह होठा है 
क्ि मजदूरों वा ऐसे संघों में हित स्थाई नहीं होता $ उब की मिल-मालिक से कोई 
नगडा, आदि दात होती है, तो मजदर सघ इुछ समय दे ल्यि जीदित हो उठता 
है । बल्ले, प्रदर्गन, प्रतिवाद (770/८5१-). दात चीत और हट्ठाल. आदि होती 
हैं। वात समाप्त हो जाने पर फिर सक्‍न्‍कुछ गे जाता है । मज्दूर संघ को 
मजदूरों का स्थाई तथा जोवित समगठन दनाते के लिये उसे बल्पारा कार्यो में समान 
दुचि लेनी चाहिये। परन्तु यहा फिर वित्त की कमी आ खडी होती है| 
भारतीय मजदूर सघ झारदोतत को शक्तिशाली बनाने के उपाय-- 








एक झन्स्शिली मजदूर संघ ग्रान्दोलन मजदूरों के हितों की रक्षा करने के 
लिये तथा देश मे औद्योगिक झान्ति रखकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अत्यन्त 
झावश्यक है । रृपर हम पढ़ आये हैं कि भारतीय मजदूर सघ आानदो लन अभी स्वस्थ 
तथा घन्द्ञाली नहीं हैं । इसे ऐसा बनाने के लिये निम्नलिखित उपायो को 
ग्रपनाना प्रावर्यत है-- 

(१) शक्ति को पहली छर्ते एकता है । ज्पर हम पढ़ आये हैं कि भारतीय 
मजदूर सघ ब्रान्दोलन मे इस एक्ता का ऋम द हैं। झत यह प्र/्यन्त आवश्यक है 
कि मजदूर जाहि, भाषा, घर्म, प्रान्त आदि के भेद-मावों को झुलाक्षर अपने आप 
को एक वर्ग का झानें । उनका हित इसी में है) फ़िर, एक उद्योग में एक मजदूर 
सघ' ('046 0६390 ४9 0॥6 [॥0एश7) ') तथा सभी राघो का केघल 
एक दस्लियाली केन्द्रोय सगठन होना चाहिये । इसके लिए मजहूर संघ आन्दोलन 
में जो राजनीतिबता ग्याई हुई है, उसे समाप्त करना झादइयक होया, बयोकि 

आन्दोलन की वर्वेमान फूठ का सम्मवत- सबसे बड़ा कारण यह राजनीतिक्ता है। 
इसके लिए मजदूरों में शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा एकता की भावना को जाग्रत 
करना होगा । 

(२) रूजदूर संघ प्रान्दोलन का नेतृत्व स्वयं मजदूरों के हाथों में होना 
चाहिये । हाँ, छुछ समय तक “वाहर के लोगों से उन्हे इम दिल्ला| में कुछ सहायता 
ठया मार्ग दर्शव अवर्य मिलता चाहिये । इस समय आन्दोलन का नेतृत्व अधिकाशतः 
राजनीनिन्नो (0णांत॒लंश्ा३) के हायो में है। मजदूरों दी आपसी प्रतिस्पर्धा का 
यह एक मुस्य कारण है। झन स्वस्थ ठया सयुक्त (४7९0) मजदूर संघ 
आन्दोचन के लिए आ्रावस्यक्ष हें कि इसका नेतृत्व स्वव मजदूरों के हाथो मे हो ॥ 

(३) मजदूर संघ आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिये यह भी प्रादश्यक है 
कि प्रजदूर सप्रो को सदस्यता तथा वित्तोय साधतों में दृद्धि हो! इस सम्वन्ध में 
सत्र बादेदर्ताओं का उड् इय शत प्रतिशद सदस्यता होनी चाहिये । साथ हो, सइस्यों 


से नियमित रुप में चन्द्रा एकत्र क्तिया जाना चाहिये । इन दोनो दायों से मजदूर 





शव 
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संधों की वित्तीय दशा सुधरेगी । परन्तु इसके लिये संध कार्यकर्ताओं को भजदूरोंमे 
काफो भधिक काम करना पड़ेगा । 

(४) फल्याण-कार्य--मजदूर संघों को मजदूरों के कल्याण सम्बस्धी कार्यों 
चैसे कि उनकी शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, झादि का प्रबन्ध करना, तथा बीमारी, 
बेरोजगारी, मृत्यु श्रादि आपत्ति के समय मे उन्हे अर्थ-सहाय॑ंता देनां, आदि पर 
भ्रधिक जोर देना च्ाहिये। पभ्भी तक अधिकाँश मजदूर संघ ऐसा न कर के भभवा 
धहुत कमर करके मुख्यतः हडताल भादि करवा कर नियोजकों से मजदूरों की मांगों 
को धूरा करवाने का ही कार्य करते हैं। इसका एक मुख्य कारण मजदूर संघो के 
पास वित्त की कभी है। झतः इन कल्यांण कार्यों को करने के लिए भी मणदूर पंघों 
को सदस्यता तथा वित्तीय साधनों को बढ़ाना भ्रावश्थक है। इसके लिये मजदूर संघों 
को ग्रलण से 'कल्याण फोध' (8९०2६ ४७0४?) रखने चाहियें। भ्रहमदावाद का 
'टैबसटाइल लेवर एसोसिएशन' भ्रपनी भाव का ६० से ७० प्रतिशत तक भाग इवे 
बल्याण-कार्यो' पर व्यय करता है । इससे वह संघ देश के प्रच्छे मजदूर संधों में 
प्रथम है। ग्रन्य सजदुर संघों को भी इस दिशा मे उसका अनुसरण करना चाहिये 

(५४) हड़ताल कोष (8प्ती९ ह0४08)--श्री वी० वी० गिरि का सुभाव 

, है कि हड़तालो को सफल बताने के लिए भऔर इस प्रकार मजदूरों, मिल-मालिफों 
तथा सरकार सभी की आँखों मे उदका मान बढाने के लिए भ्रावश्यक है कि मजदूर 
संघ भअ्रल्नग से हडताल कोष रखें । हड़ताल के दितो मे मजदूरों को इस कोष ,से 
सहायता दी जानी चाहिये । इससे मजदूरों को बड़ छम्बल मिलेगा, भ्रौर उनका 
उत्साह बढ़ेगा । 

(६) पूर्ण कालिक सर्वेतनिक कार्यकर्ता तथा प्रावंधिक विशेषज्ञ (५॥०७- 
पश8 एगे१ ज०फशा३ & प्रश्णातएक िए/शा।३)--मजदूर संघो को अपना 
कार्य नियमित रूप से बढाने व सुचारू रूप से घलाते के लिये पूर्णकालिक स्वैतनिक 
पया प्रशिक्षित कार्यकर्ता रखने चाहियें। केवल अवैतन्तिक कार्यकर्त्ताओं से काम 
नहीं चल सकता । इसके प्रतिरिवत, प्रत्येक उद्योग के मजदुर संघो के राष्ट्रीय 
प्रधान को ऐसे प्रावेधिक विशेषज्ञ नोकर रखते चाहियें, जो उस श्द्योग की प्रविधि 
संथां प्रन्य बातों से पूर्णतया परिचित हों, जिससे कि म्रिल-मातिको से बात-चीत के 
समय उनकी सेवां का प्रयोग किया जा सके, और मजदूर संघ केवद इस कारण 
पे री में न रहे कि उनके मेताओ को उद्योग के सभी पहसुओो के बारे में पूर्ण ज्ञान 
नहीं है । 

(७) मजदूर संघता में प्रश्िक्षा (थ्गंग.्ट थी 77706 एपाण्याहया)-- 
मजदूरों मे से मजदूर संयों के देता तथा कुशल वार्यकर्ता निकालने के लिये मजदूर 
संघता में प्रशिक्षा की सुविधाशों को व्यवस्था करना प्रावश्यक है। इसके पिये 
झावसफोर्ड के 'रस्किन विद्यालय' जैसे श्रम विद्यालयों को देश के विश्िस्त भागों में 
झोसना चाहिये | हाल ही में कक्तकत्ता में एशियन मजदूर स्ाघ विद्यालय/ कौ 


( र७४ ) 


स्थापना से इस दिशा में पहला कदम उद्ाया जा छुका है । इसी प्रकार के और कई 
एक विद्यालय देश में खोले ज्ञाने चाहियें | दूसरी पंच वर्षीय योजना में भी श्रमिकों 
की प्रदिक्षा के वारे में व्यवस्था की गई है। मजदूरों तया मजदूर संघों के कार्य 
कर्तात्रों की शिक्षा तथा ज्ञान वृद्धि के लिए सरल भाषा में रुचि पूर्ण मजदूर संघ 
पत्निकायें भी प्रकाशित की जानी चाहियें। मजदूर संघों ,के हाथों में शिक्षा तथा 
प्रचार का यह प्रच्छा यन्त्र होगा। इस समय भी मजदूर सर्घों के केन्द्रीय सैगठन 
अपनी अपनी पत्रिकायें निकालते हैं। इन में मजदूरों की समस्याप्रों के अध्ययन पर 
अधिक बल दिया जाना चाहिये। 

(८) मजदूरों व सजदूर नेताओं के दापित्व- मजदूरों व उनके नेताशों को 
मजदूरों के केवल अ्रधिक्षारों को ही नही, वरत्‌ उनके क्तंव्यो व दायरित्वों को भी 
सद्या ध्यान में रखना चाहिये । संघ के कायंक्रर्त्ताओं को मजदूरों में अनुशासन व 
उत्तरदायित्व की भावना का विक्षाम करना चाहिये और उन्हे यह अनुभव कराना 
चाहिये कि उचित मजदूरी के वदले मे उचित काम भी करना चाहिये। इससे 
शुभेच्छा के वातावरण का जस्म होगा. जिसमे मजदूर झपनी माँगो वो अधिक 
आसानी से पूरा करवा कक्गे। 

(६) निपोजक तथा सरकार का मदूज़र संधों के प्रति हष्टिकोए-- 

मिल-मालिकों दया सरकार को यह बात पूर्णतया अगुमव कर लेनी चाहिये 
कि मजदूर सघ आज के ओौद्योगिक समाज की झ्ावश्यक सस्या है, और कि देश में 
श्रौद्योगिक शान्ति को बनाये रखने और उत्पादन को बढाने के लिये स्वस्थ तथा 
सशवत मजदूर संघं झ्रान्दोलन झनिवायं है । हपे की दात है कि देश की राष्ट्रीय सरकार 
इस बात को अनुभव करती है। मिल-मालिकों को भी चाहिये कि वे भी मजदूर 
संघों के प्रति भ्रपनी पुरानी दं प-भावना का त्याग कर, उन्हें उचित माव तथा 
मान्यता प्रदान करें । यह उन्ही के हित में है। एक समाजवादी ढंग के समाज मे देश 
में शिसकी स्थापना का उद्दे इय हमने अपने सामने रखा है. यही हप्टिकोण मान्य हो 
सकता है इससे भिन्न नहीं। भझ्रागा है इन ऊपर बताये विभिन्न उपायों के प्रपनाने 
से बा मजदूर संघ आन्दोलन एक स्वस्थ तथा सशवत भान्दोलन बने 
सकता है। 
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अध्याय २७ 
भारत में बरातायात 
(77 तु एव 29 एछत59) 
प्रावक्यत 

यातायात प्रमाली में वे सभी साधन झाते हैं, जो व्यक्तियों भ्रथवा दस्तुझों 
क्यो एक स्पात से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में सहायता देते हैं) ये साधन एक 
ही प्रचार के नहीं होते । इनमे झाने-जाने के मार्ग व वाहक के झाघार पर कई प्रवार 
की ता है । बेसे साघारणतपा मार्ग का चुनाव वाहक का रूप भी निर्धान 
रित करता “ऊन यातायात के साधनों का बहुचा निम्नलिखित दो वर्गों में 
विराजन किया रता है -- 

अ उ “यान के वे साधन जो प्राहतिक मार्गों जैसे समुद, नदिया, प्राकाश 
अथवा वादु पथ दा प्रयोग करते हैं। इनके उदाहरण हैं पानी के जहाज, नौगायें, 
कायुयान, ग्रादि ) 

(धरा) यातायात के वे साधन ज्ये इृत्रिम मार्गों , जैसे रेल की पटरी, सटका, 
आदि का प्रयोग बगते हैं। इनके उदाहरण हैं--रेल, मोटरक्ार, मोटर बस, मोदर- 
साईकल द्वाम, ठागा, बैलगाड़ी, राईकल आदि । 

परन्तु हम यहा यातायात के साधनों का अध्ययन निम्नलिखित वर्गीकरण के 
आझाबार वर करेंगे-- 

(१) भूमि यातायात--इसके आगे दो भाग हैं--(प्र) रेल यातायात, व 
(धरा) रइपर यातायात, (२) जल यातायात, हर (३) वायु यातायात्त 4 

मत्र्य-+ 
पतन युग में आ्िक, सामाजिक, सास्‍्कृतिक, प्रशासक्तीय अथत्रा युद्ध 
सम्बन्धी प्िमी भी रण्विकोर से देखा जाय, यातायात व सचार के समुन्तत व विक्ष- 
मित सापनों का दहुत अधिक महत्त्व है । ससार के उभी देशो ते विभिन्‍न क्षेत्रों मे 
डितनी अभ्रधिर प्रगति याठायात व ख़्चार के सझाघर्तों के विकज्ास्व के बाद की है, 
उतयी बहनुवी प्रति इतिहास के पहले किसी भी युग ने नहीं की थी। इसीलिये डा० 
मार्यल ने वहा है कि ' यदि इृषि झौर उद्योग राष्ट्रीय भाक्षार के शरीर एप ग्रस्थिया 

त्तो -# भाथने इसके स्वायु हैं।” किपलिय ने तो यहा तक कहा है 
पान बारह ववयया* है। आज जो विश्व के सभी देश एक हुये के इतने प्रधिक 
समीप झा गये हैं, ौर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अस्तर्राष्ट्रोय सम्दन्ध इतने अधिक 
महत्वपूर्ण हो गये हैं, यह भी यातायात व सचार के साधनों के विज्ञास का ही 
परिणाम है । 





पल 
॥। 
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भारत जैसे देश मे, नो कि श्राकार मे एक उप-महाद्वीप है, शिसके विभिन्‍ल 
भागो में हजारो मौलो का ग्रस्तर है, जिसकी सीमायें हजारों मील लम्बी हैं, जिसमे 
लाखो वी संछ्या से छोटे-छोटे गाव हैं, जिम्ममे करोड़ों व्यक्ति निवात्त करते हैं, जिसमे 
बहुत से झविकत्तित क्षेत्र विकास के लिये पड़े हैं, वहा यातायात व सचार के 
समुन्तत साधनों का होना तो भौर भी भ्रधिक श्रावष्यक तथा महत्त्वपूर्ण है। दृपि, 
उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार प्रथवा श्रग्थ किसी भी प्राथिक क्रिया का विकास, 
याताग्रत व हाघार के गशाधनों के विकास के विना संभव नही है । देश के दुष्ाल 
प्रशासन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एवं सासकृतिक विकास के सिये भी 
यातायात व सँचार के सुविकस्चित साधन अत्यन्त श्रावश्यक हैं। इसोलिये देश कौ 
पहली तथा दूसरी दोनो पंच वर्षीय योजनाओ्ो से यातायात व साचार के स्ाथनों के 
विकास को बहुत झ्रध्चिक महृत््व दिया यया है, भौर झागे की पच वर्षीय योजनापो मे 
ऐसा हो महत्त्व दिया जाता रहेगा ॥ 

नीचे हम भारत में यातायात के विभिन्‍न साधनो-रेलों, सडबों, जल याता- 
यात तथा वायु यातायात का वारी-बारी अ्रध्ययत करते हैं । 


भारत में रेले' 
(एथवए8ए5 मा कर्क) 

संक्षिप्त इतिहास 

भारतीय रेलें ग्राज १०४ वर्ष पुरानी हो चुकी हैं। सथसे प्रहली-रेलये-लाइन_ 
बम्बई झ्रौर थ्ावा के बीच २० अ्रप्ैस, औैस५३ को जी०आाई० पी० (6.7.7.) 
नाम की रेल पम्पनी द्वारा चालू की गई थी। वँसे तो भारत मे रेले चालू फरने वा 
थाम सन्‌ १८३९-३२ में ही सोच लिया गया था। परम्तु २०-२१ वर्ष देश का सर्वे- 
क्षण (50706)] करने तेथा रिपोर्ट श्रादि तैगार करने मे ही लग गये | भत्ततः 
भारत के तत्कालीन गवर्नेर-जव रख, लाडे डलहोजी के प्रयानों द्वारा (८४३ में ऊपर 
अतलाई गई पहली रेल लाइन देश मे खोलो गई। नीचे हम भारत में इसके घाद वा 
रेलों को विकास वा संक्षिप्त इतिहास देते हैं-- 
(१) पुरानी मारण्टी प्रणाली (00 6प्रशशशा८८ 5फ8677) (१६४६९-६१६६ €- 

भारत में रेलें बनाने का काम पहले पहल गारण्टी प्रणाली हारा प्रारम्भ 
हुआ्रा । यह प्रणाती १८४६ से१८६६ तक चली । इस प्रणाली के प्रस्तगंत्त सरक+र 
ने तिजी रेल वम्पदियों को बुछ शर्तों पर रेल को लाहनें बनाने तथा रेजें चलाने 
का ठेरा दिया-- 

(7) सरबार ने लिजी कम्पतियों को रेलो मे उनकी लगी हुई पूणी पर ४१४ 
से ५४ के बीच ब्याज वी दर की म्यूनतम गारटी दी; 

(४) उन कम्वनियों को विना मूल्य के भूमि प्रदान वौ गईं; 

(7) तखवार के ये ठेके ६६ वर्ष के लिये थे, परन्तु यदि सरकार चाहे तो 
२४ प्रथवा ४० वर्ष के पह्चात्‌ रेसों को खरीद सबत्ती थी। उबत गारम्दी वे कारण 


( १७६ ) 


तिजी कम्पनियों ने रेल-निर्माश मे मितव्ययिता की ओर विश्येप ध्यान नही दिया, 
जिसके परिणामस्वरप उन्हे लाभ के स्थान पर हानि हुई, और घाटा (लगभय २० 
करोड़ रु० का) भारत सरकार को भरता पडा इस दोप के कारण १८६६ में 
सरकार ने इस प्रणाली को त्याग दिया। इस, प्रणाली के अन्तर्गत १८६६ तक कुल 
४,२५५ मील लम्बा रेल-मार्ग बन पाया। 

(२) राज्य द्वारा रेलों फा निर्माण तथा प्रबस्ध (१८६६-१८८१)-- 

१६८६६ में सरकार ने रेलें बनाने और उतका राचालत करने का काम स्वय 
अपने हाथो में ले लिया और उसने निजी कम्पनियों की तुलना मे कही नीची लागत 
पर रेल-मार्गों का निर्माण किया। सस्ते प्रकार के मीटर नाप (ऐेलिटा 5०7६६) 
या छोटी लादन का प्रचलन भी इसी काल में आरम्भ हुआ । परन्तु सरकार इस 
नीति को ग्रथिक समय तक न घला सको क्योकि देश म समय-समय 
पर पडने वाले अ्रत्मालो से जनता की रक्षा करने के लिये रेल-निर्माण वा काय 
अधिक तेजी से चलाने की झ्रावश्यकता थी । इस सम्बन्ध मे १८८० के अत्राल आयोग 
ने सिफारिश की थी कि शीघ्र ही ५००० मील लम्बी रेलें श्रोर बनाई जाये । उन्ही 
दिनो श्रफगानिस्ताव की लडाई ने भी रेलो का तेजी से विकास झावश्यक बना 
दिया। उधर सरकार के पास पू जी की कमी थी, और भारत मन्त्री का यह मत था 
कि भारत सरकार को एक वर्ष मे २५ लाख पौड से अधिक पू जी रेल-निर्मास पर 
व्यय नहीं करनी चाहिय ॥ प्रत: सरफार को अपनी नीति वदलनी पडी और तिजी 
कम्पनियों का सहयोग पुन. प्राप्त करना पड़ा ) 

१८८१-८२ मे देश में रेलो की कुल लम्बाई ६,६७५ मील थी, जिसमे से 
६५१३२ मील निजी कम्पनियों के स्वामित्व मे प्रोर शेष-राज्य के स्वामित्व मे थी) 
इस काल से भी सरकार को कुल १५ करोड रु० की हानि उठानी पड़ी १ _ 

(३) मिश्रित साहस--नई गारंटी प्रशालो (१८८१---१६००)--नई नीति 
के भस्तर्गत सरकार ने केवल अनुत्पादक, रेलो का निर्माण अपने हाथो मे रसा और 
साभदायक झथवा उत्पादक रेलो का निर्माण निजी रेल कम्पतियों को सौप दिया। 
इस बार इन कम्पनियों से जो ठेके किये गये, वे नई गारटी प्रणाली के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इसकी झर्तें' सरकार के झ्रधिक झनुकुल थी । इस वार सरकार ने केवल 
३३४८ व्याज वी गारंटी दी, कम्पनियों द्वारा झपने अतिरिक्त क्ञाभ का है भाग 
सरकार को देना ते पाया गया । प्रथम २५ वर्ष के पश्चात्‌ फिर आगे प्रति १० बर्ष 
के पश्चात्‌ इन ठेक्ो पर विचार किया जाना था, झौर कम्पनियों को पूंजी चुकाने 
* के पश्चात्‌ रेतो पर भारत मन्‍्त्री का भ्थिकार हो जाना था । 

१६०० में भारत मे रेल मार्ग की कुल लम्बाई २४,७५२ मौल थी। तब 
हक दो रेलो वो छोड कर, पुरानी गारंटी प्रणाघी की स्वेष सभी रेलें राज्य के 
स्वामि-य में झा चुकी थी, यद्यपि इन मे से भ्रधिकाश्य का प्रवन्ध नये ठेको के द्वारा 
पुरानी कम्पनियों को ही दे दिया गया था । 


. १८० ) 


(४) प्रषम महायुद्ध से पहले का काल (१६००--१६१४)-बीसबी 
झताब्दी के आरम्भ से ही रेलो का विस्तार पहले से अधिक तेजी से होने लगा, 
और रेलें घाटे के स्थान पर लाभ भी देने लगी । १६०१ मे रेलो के प्रशासव व कार्य- 
करण की जाच करने के लिए राबटसन समिति की नियुक्ति कोंगई । इसे समिति 
की केवल एक सिफारिश सानी गई, जिसके अनुसार १६०४ मे “रेलवे मण्डल 
(ए8899 80070) की स्थापना की गई, और रेलो का प्रशासन इस मण्डल को 
सौंप दिया गया ॥.2६०७ मे एक झौर समिति (मेंके समिति) की तियुक्ति वी 
गई, जिसकी सिफारिश पर १६०८ मे रेलवे मण्डल का युवस्सगठन कर, उसे पहले 
से प्रधिक अधिकार दिये गये | १६०० से १६१४ तक के इस काल में भारत में 
मील से भी अधिक लम्बी रेस साइनें ध्ोर बसाई गई । १६१४-१५ में भारत मे रेल 
मर्ग १०,००० वौ कुल लम्बाई ३४,२८४ मोल हो गई थी, भौर भारतीय रेलो मे कुल 
लगभग ५१६ करोड़ रु० की पूजी लग छुकी थी। 

(५) प्रथम महायुद्ध काल (१६१४--१६२०) - १६१४ में प्रथम विदत युद्ध 
भ्रारम्भ हो गया। युद्धकाल मे रेलो का विकास कार्य बिलुल रुक गया, और उ्द 
पर बहुत भ्रधिक्र भार पड़ा जिससे उनकी बहुत श्रधिक पिसाई हुई, झ्ौर बाहर से 
सामान मंगवाने की सुविधा न होने के कारण उनकी मरम्मत श्रादि भी पूरी तरह 
से नहीोसकी । 

(६) युद्ोतर काल (१९२०--१६३०)-- १६२० तंक गारन्दी वम्पतियों 
वी रेल लाइवो का स्वामित्व तो राज्य ने प्राप्त कर लिया था, परन्तु उनमे से 
आवफ्ताइ का प्रबन्ध इन निजी कम्पनियों को ही दे दिया गया थो। भारतीय जनता 
को इस प्रवन्ध से कई एक शिकायतें थी, जैसे कि/तीसरे दर्जे के यात्रियों को कोई 
युविधायें प्राप्त नही थी, रेल्ों की दरें श्रतुचित थी, ग्रौर रेजें भारतीय उद्योगों भर 
व्यापार कौ झ्ावश्यकताओं के अनुसार यातायात सुविधायें प्रदाव नही कर पा रहीं 
थी । अ्रत. भारतीय जनता रेलो के सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रवन्‍्ध के पक्ष में थी। 
तदनुसार, भवस्ब२“३६२०-मे- सर विलियम_एकवर्थ की प्रध्यक्षता मे इन_विभिल 
विपयो की जाच करने के लिए एक रेल जांच समिति की नियुक्ति वो गई। इस 
समिति ने मिध्नलिश्षित महत्वपूर्ण सुझाव दिये :--- 

(3) भारतीय रेलो का अबन्घ सरकार द्वारा होना चाहिये, न कि विजी 
कम्पनियों द्वारा | 


(४) रेल वित्त को सामास्य वित्त से अलग कर दिया ज।०, ताकि रेशों का " 


रामुचित बिकास हो सके । हि 
(8) विजी कम्पनियों के ठेके, उनकी भ्रवध्ि के समाप्त होते ही, समा | 
कर दिये जाय, झौर भागे न वढाये जाय॑ । 


(0) रेद मण्डल का पुनस्सगठन किया जाय, झौर पनमत के प्रतिनिधि 
के लिग्रे बेद्वीय व स्थानीय सताहकार समितियां बनाई जाय । 


%- ५०३: «की 


(४) रेलों और जनता के बीद रेल किराया सम्बन्धी कंगडो का निशंय करने 
के ज्लिये एक ट्रिब्युतल (हिशा038) ०९७ 47/फ7७)) स्थापित किया जाय । 

भारत सरकार ने समिति के इस अन्तिम सुझाव को छोडकर, शेष सभी 
सुभाव स्वीकार कर लिये, और उन्हे कार्यान्वित भी किया। अ्रधिकाश रेलो का 
प्रबन्ध उसने अपने हाथो मे ले लिया | १६२४ में रेल वित्त को सामान्य वित्त से 
अलग कर दिया। रेलो मे भारतीयो को अधिक नौकरिया दी जाने लगी। रेल-दर 
ट्रिब्यूबल के स्थान पर सीमित अधिकारों वाली एक सलाहकार समिति को नियुक्ति 
की गई । १६२० से १६३० के दस वर्षों मे लगभग ५ हजार मील लम्बी प्रोर 
रेल लाइने बनाई गई | १०२६-३० में रेल मार्ग की कुल लम्बाई ४१,७२४ 
मील थी । 

(७) १६३० से १६३६ तक का काल-१६३० से १६३६ के बीच विश्व-व्यापी 
मन्दी तथा सडक यातायात वी बढती हुई प्रतियोगिता के कारण रेलो की आय 
बहुत कम हो गई, और उन्हे लाभ के स्थाव पर घाटा रहा । इस बीच रेलो को 
अवना खर्चा पुरा करने के लिए भी विभिन्‍त कोपो (सुरक्षित वोष और घिसावट 
कोप) से ऋणा लेना पडा । भ्रत सरबार ने रेलो के सर्चो में मितव्ययिता सुभाने 
के लिए १६३१ में इन्चक्रेप समिति की और १६३२ में पोष समिति की नियुक्ति 
की । रेलो की आय को बढाने और रेल-वित्त की दक्षा को हृढ बनाने तथा रेल-सडक 
प्रतियोगिता बी समस्या पर अपने युक्राव देने के लिये १६३६ मे वेजबुड समिति की 
नियुक्ति की । इस प्रकार रेलो के लिपे १६३० से १६३६ तक का काल एक बड़े 
संकट का काल रहा । तकापि तत्पश्वात्‌ दशा सुधरी, और रल फर से लाभ 
कमाने लगी । 

इस काल में केबल १३०० मील लम्बा नया रेल-मार्ग बताया गया । उधर, 
१६३५ मे बर्मा के भारत से अलग हो जाने के कारण लगभग २००० मोल लम्बा 
रेलन्मार्म बर्मासे चला गवा। १६३८-४० में भारत मे रेल-मार्म की लम्बाई 
४१,१५६ मील भर रेलो मे लगी हुई कुल पू जी ६५२ ५६ करोड़ ₹० थी। 

(५०) १६३६ से १६४७ तक फा काल--१६३६ मे दूसरा विश्व युद्ध 
आ्रारभ्भ हो गया । युद्ध काल में भारतीय रेल पर कई तरह के 
सक ट पढे । एक तो बई सौ भील लम्बी रेल की लाइनो फो उखाड़ कर तथा 
बडी राख्या मे रेल के इंजत, माल व सवारी गाड़ियो के डिब्वे और रेप 
कमंचारी युद्ध सम्बन्धी ग्रावश्यक्तादो को पुरा करने के लिये विदेशों को भेज दिये 
गये । दूसरे ग्ेनिक यातायात्त मे कई गुना वृद्धि होने तथा युद्धकाल मे देश मे भी 
आधिक क्रिया्रों के बहने के रारण साल और याकियों की यातायात बहुत अधिक 
बढ गईं। रेलें इतनी भ्रधिक ट्रेकिक वा भार उठाने के बिलकुत असमर्थ थी । अत, 
रेलो मे वहुत प्रधिक भीड रटवे लगी, और माऊयाडियो की कमी के कारण माल 
महीनो स्टेशनों पर पड़ा रहने लगा। इस सबसे रेल पू जी की घिसाई भी बहुत 
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अधिक हुई तीसरे युद्ध के कारण विदेशों से रेल के इं जिन, डिब्बे, रेल की पटरियां 
तथा ग्रस्य सामान की झ्राबात न हो सकी, जिससे रेलो की सामास्य द्वट-फूद शोर 
घिठ्ताई, आदि का भी पुत स्थापन न हो सका । युद्ध प्रारम्भ होने से पहले मन्दीवात 
मे रेलो की गाय कम हो जाने झे इस प्रतार की कमी पहले से हो चली प्रा रहो 
थी।ब्रत युद्ध रात होते-होते रेलो की वास्तविक पूजी सम्बन्धी दशा बहुत 
खराब हो चुकी थी, भर उनके पुन.स्थापन की भारी आवश्यकता अनुभव की जा 
रही थी । तथावि युद्ध से रेलो वी वित्तीय स्थिति सुधरी। रेलो पर ट्रेफिक बढ़ 
जाने से रेलो की झ्राय वढी, उन्होने अपने पुराने ऋण झुका दिये, प्रोर सरकारी 
बजट भे शो प्रचुर मात्रा मे योग दिया । 

(६) विभाजन तथा उसके पश्चात्‌ (१६४७ के पदचातु)--अभी रेखें 
युद्धकालीव मात्रा के भार से संभलने भी तने प्राई थी कि देश में 
हिन्दु-मुध्लिम कगडे धारम्भ हो गये ओर अगस्त, १ ६४७ मे देश का विभाजन हो 
गया | इससे लाखो की संख्या से (लोग प्राकिसतान से भारत में और भारत से 
पाकिस्तान में ग्रोये और गये । रेलो ने इस कार्य को बड़ी कुशलता से सम्पल 
किया 

देश के विभाजन के साथ-साथ रेलो का भी विभाजन हुआ । छुध रेलें (जैसे 
उत्तर पर्चिमी और बंगाल भ्रासाम रेलवे का अ्रधिकाश भाग, जोधपुर-हैदराबाद 
रेलवे पप्र कुछ हिरसा) पाबिस्तान में चली गई' शौर इमके साथ-साथ परिभ्रमण 
पूजी (पै0॥०४ 5००:) व वर्कशापो प्रादि का भी बटतारः हुप्ना । कगभग ७ 
हजार मौल लम्बी रेले पाकिस्तान को मिली द्योर शेप लगभग शेड हजार लम्बी 
रेलें भारत मे रही । रेलो के अधिवाश बुशल कारीगर मुसलमान थे। विभाजन के 
पश्चात्‌ उन्होने पराकिस्ताव जाने का निर्णय किया । इससे भारतीय रेलो की कार्य- 
क्षमता भी वहुत कम हो गई। उघर पाकिस्तान से दफ्तरी बाबू भारत झाये | इससे उतकी 
बेरोजगारी बढी ॥ विभाजन का रेल-वित्त पर भी बुरा प्रभाव पडा । प्राय घठ गई, 
व्यय बढ गये । इस प्रकार विभाजन से रेलो को कठिनाइयां बहुत श्रधिक बढ 
गई । 
रेलों फा पुम॒श्स्थापन तथा दिकास 

जैसा कि हमने ऊपर पढा कि मन्दी काल मे रेलो से कमाई कम हुईं भौर 
उन्हें घाटा उठाना पड़ा, भ्रौर फिर द्वितीय महायुद्ध छिड गया । उस ग्रवधि मे रेलों से 
काम अधिक लिया गया, लाइनें, इन्जन भादि छिस गये, रेल के डिब्बे टूट-फूट गये परन्तु 
उन्हे बदली न जा सता | इन दोतों कारणों से रेलो को अपनी परिभ्रमण पृ'जी 
(फणीफट्ट 9००८५) के पुतस्स्थापन तथा श्राघुनिकीकरण की समस्या का सामता 
करना पथ । परन्तु मन्दीवाद्य मे अधिक घाटे के कारण तथा लड़ाई के दिनों मे 
आयात हक जाने के कारण तथा ध्यान लड़ाई वी ओर बढा हुआ होने की वजह से 
रेलों का पुनस्स्थापन तथा झ्राधुनियीफरण न हो सका । विभाजन ने रेलो पर और 
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भार डालना, और स्राथ ही देश के स्वतस्त्र होते रो देश मे आथिक विकास वा जो 
क्रम प्रारम्भ किया जाना था, उसमे रेलो वे पुतस्म्थापन तथा विकास की 
प्रावश्यक्तता को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया । रेले राष्ट्रीय उपकम होने के कारण, 
इस बात का भार वेन्द्रीय सरशार पर पडा | श्रत यहली और दूसरी दोनों ही पच- 
चर्षोष योजनाओं में रेलो वे पुनस्स्थापन व ज्िकारा के उचित कार्यक्रम शामिल 
किये गये भर उन्हे पूरा करने के लिये बडी घन-राश्ियों की व्यवस्था की गई । 
नीचे हम इन दोतो योजनाओं के झल्तर्गत रेलो का अध्यप्रन हरते है । 
प्रथम थोजना में रेले 

प्रथम योजना में रेलो वे सम्बन्ध मे मस्य वार्गक्षम रेलो वी परिश्रम 
पू'बी तथा स्थिर पू'जी का पुनस्स्थापन एवं आधुनिनक्रण, भ्रोर एक बहुत छोटी 
सीमा तक रेल-सुविधाओों का विवास करता रखा गया था । इस कार्यत्रम के लिये 
योजना में २५० करोड रु० की राशि रसी गई थी | इसके श्रभ्रिरिक्त १४० करोड 
र० चालू घिसाई खाते से उपलब्ध होते थे । दस प्रकार योजनाकाल में रेली पर 
४०० करोड रू० व्यय क्ये जाने थे। परन्तु इन पर वास्तव में ४३२ करोड़ रु० 
व्यय हुएं, व्योंकि योजना के अन्तिम वर्षों मे रेलो वे! इ जन व डिब्बे प्राप्त करने का 
विज्ञेप कार्यक्रम हाथ मे ले लिया गया था। इस राशि में से रागभग २५३ करोड 
रु० परिभ्रमण पूजी झौर मशीनरी पर ॒विशेषत उनके पुनस्स्थापन के लिये,खर्चे 
किये गये थे । फिर भी योजना के ग्रस्त मे एयोग में श्रा रहे लगभग ३१५ इ जिन, 
२० मालगाडियो के डिब्बे भर ३४५ यानी डिब्बे ऐसे थे जिनकी प्रायु पूरी हो 
चुकी थी । इसी प्रकार रेलो की स्थिर पूरी वे पुनस्सथापत का ग्रधिकाश भाग 
इसरी योजना में ही पूरा किये जाने के तिय्रे बच गया था । तथापि योजनाकाल मे 
देश मे रेल के इंजिन ग्रोर डिब्बे द्रादि वनाये वी दिद्या मे सन्‍्तोषजनक प्रगति 
हुई। १९५१-५२ भ्ौर १९५५-५६ वे वीच देय मे रेद के इजनो कय उत्पादन २७ 
से बढकर १७६, यात्री-डिब्बों का उत्पादन ६७३ से बढ़कर १,२२१ झौर माल 
डिब्शों का उत्पादन ३,७०७ से बढ़कर १४,३१७ हो गया । १६५३ में सरकार का 
चितरंजन (पश्चिमी बगाल) मे रेल के इजिन वनाने का कारखाना १५ करोड ० 
की लागत पर बन कर पूरो हो गया, और इसने योजनावाल मे ३४१ इंजिन तैयार 
किये, जबकि योजना का लक्ष्य केवल २६८ इ जिन था। टाटा के कारखाने ('छा.- 
(0) ने छोटी लाइन के इजनों का उत्पादन १० प्रतिदर्प से बढ़ाकर ४० प्रतिवर्ष 
कर दिया । १६५४५ मे ,पेराम्बुर (मद्रास) भे रेल के डिब्पे बनाने का वारखाना भी 
चालू हो गया ) इसके अतिरिक्त, योजनाकाल में ३८० मील लम्बी तथा रेस 
मांगे तैयार क्या गया, ४३० मौज लम्बी पुरानी रेललाइन, जो कभी उखाड़ दीं गई 
थी, फिर से बिछाई गई, ४६ मीत सम्बी छोटो लाइन को बडीलाइन में बदला 
ग्रया, तीसरे दें के यात्रियों के लिये सुविधाओ्रों की बढाया गया, रेल कर्मचारियों 
के कल्याण की झोर ब्रधिक ध्यान दिया गया और उनके रहने के लिये ४० 3००० नये 
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ववार्टर बनाये गये, और रेलो वी क्ार्य-क्षमता (0/6८०४०३णे फ्रलिंयाटए) को 
बढ़ाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। 
दूसरी योजना में रेलें 
दूसरी योजना मे देश के श्राधिक विवास, विशेषतः भौद्योगिक विकास, के क्रम को 
और भो तेजी से बढाने वा प्रयत्न किया जा रहा है । इससे रेलो द्वारा ढोर्ये जाने ' 
वाले माल की सान्रा बहुत बढ रही है । प्रथम योजना के अन्त (१६५५-५६) मे 
रेलो ने अनुमानत १३ करोड टत माल ढोया। अनुमान है कि दूसरी योजना के 
अन्त में ग्र्थात्‌ १९६०-६१ में रेसो को १८ बरोड़ ८ दाख टन माल ढोना पड़ेगा। 
६ करोड ८ लाख टन की इस वृद्धि मे से २ करोड टन कौ शुद्धि कौयले के उत्पादन 
भे वृद्धि के कारएा, १ करोड ८० साज्ध टन की वृद्धि इस्पात वे कारखानो के वारण, 
%० लाख ठन वी वृद्धि सीमेट के उत्पादन में वृद्धि के कारण भर शेष १ करोड़ 
७प लाख टत की वृद्धि अन्य क्षेत्रों मे उत्पादन बढ़ जाते के वारण होगी। इसे 
अतिरिक्त, रेल यात्रियों वी सरया,में भी वृद्धि होगी । रेल-यातायात में होने वाली 
इस वृद्धि का सामना करने के_लिग्रे रेल-लाइनो और इजिनों तथा डिब्वोंकी 
सामर्थ्य को वढ़'ना, तथा साथ ही, रेलो वी चल व भ्रचल सम्पत्ति के पुनस्स्थापत 
थ आधुनिकीक रण के कार्यक्रम को जारी रखना आवश्यक है। तदनुसार, योजना- 
काल मे रेलों के विफास पर व्यय करने के लिये ११२५ व-रोड रु० की भारी रकम 
की व्यवस्था वी गई है। इसमे में २२५ बरोड र० रेलो के घिसाई कोष 
(रिमान्न०ए ऐिलृप्ट्लंगांगा शणाते) में से व्यय विये जायेगे, और शेप ६०० 
करोड़ रु० दूसरी योजवा के अन्तर्गत किये जाते व्यय मे से प्राप्त होगे--इसमे से 
भी १५० करोड ० रेले भ्रपनी आय मे से देंगी, भोर शेप ७५०-वरोड रु० सामान्य 
राजस्व में से ध्यय तिये जायेंगे। इतनी वड़ी रवम व्ण्य करने के परचात्‌ 
भी रेलें सभवत सभी नई यातायात वा भार न उठा सकेगी । माल के ढोने में 
अनुमानतः इंजितो व डिब्दों मे १०% की कमी श्र रेल लाइनों में ५४ की कमी 
रहेगी, श्ौर यात्री राडियो मे थोडो दहुत भीड बनी रहेगी, तथा नई रेल-लाइयें 
विछाने का वहृत सीमित वार्य क्रम हाथ में लिया जायेगा । 

नीचे हम गसोजना में झ्ञामिल क्या गया रेलो के विकास का कार्यक्रम 
घहुत सक्षेप मे देते हैं-- 

योजनाकाल में ८४२ मील लम्बी नई रेल लाइन उन क्षेत्रों मे विदाई 
जायेगी, जहा इस्पात, लोहे तथा कोयले के उद्योगों के विह्तार के कारण इतकी 
बहुत भ्रधिक ब्रावश्यक्ता है । श्स पर ६६ करोड र० व्यय होने का अनुमान है। 
बर्ंमान रेल-लाइनो वी सामथ्ये को बढाने के लिये १६०७ मील लम्बी लाइन को 
दोहरा विया जायेगा,भऔर २६५ मील लम्बी लाइन को बडी लाइन में बदला 
जायेगा तथा माल गोंदामों (50०05 5॥605) का विस्तार क्या जायेगा । इस 
पर अनुमानत* १८६ करोड रू व्यय होंगे । साथ हो, लगभग १०० करोड़ छ० की 


( श्चभ ) 


लागत पर लगभग ८००० मील लम्बी पुरानी रेल लाइनो को बदलकर फिरसे 
बिछाया जायेगा । रेलो की दार्यक्षमता को बढाने तथा उनकी सेवा की लागत को 
कम करने के लिये लमभग ८० करोड रू० की लागत पर ८०६ मील लम्बी रेल 
लाइन पर बिजली तथा १२६३ मील लस्बी रेल लाइन पर डीशिल चालक शक्ति का 
अ्रथोग किया जायेगा । 

योजनाक्ाल मे रेलो की परिश्रम पूजी (फिणीक्राह्ठ 506४) का भी 
विकास किया जायेगा | इसके लिये लगभग ३८० करोड रु० की लागत पर २२,२५८ 
इ'जिन, लगभग १ लाख ७ हजार माल डिव्वे श्रौर लगभग ११ हजार यात्री डिब्बे 
उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है ।इनमे से १,३५२ इ जिन, लगभग र४ हजार माल 
डिब्बे और लगभग ६ हजार यात्री डित्ये झ्रायु-प्राप्त और निकम्मे इ जिनो व डिब्बो के 
स्थान पर काम मे लाये जायेंगे, ग्रौर झेप रेलो की परिभ्रमण पू जी मे वृद्धि करेंगे। इससे 
श्रायु-प्राप्त श्रौर निकम्मा सामान कुल सामान की तुलना मे बहुत कम रह जायेगा। 

इ जिनो और डिब्बों की इस वइती हुई माग को यथासभव घरेलू उत्पादन 
से पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा। इसके लिये कुछ वर्तमान कारखातो का 
विस्तार किया जायेगा तथा ६ नये कारखाने और रनिंग शेड बनाये जायेगे, छोटी 
लाइन के यात्री डिब्बे बनाने के लिये एक नथा कारखाना तथा जोडहीन यात्री 
डिब्बो के लिये एफ फर्निशिंग इकाई बनाई जायेगो ।तदनुसार, चितरजन इ जिन 
कारखाने वा विस्तार क्या जा रहा है जिससे यह कारखाना प्रतिवर्ष &०० इ जिन 
बनाने लगेगा | इसी प्रवार टाटा वा वारखाना, विस्तार के परचातु, प्रति वर्ष १०० 
छोटी लाइन के इ जिन बनाने लगेगा । योजना के अस्त तक यात्री डिब्बों वा निर्माण 
१,२६० प्रति ब्ष से बढकर १,८० प्रतिवर्ष और माल डिब्बों का निर्माण लमभग 
१३५ हजार'डिब्वो रो बढ़कर २५ हजार प्रति वर्ष हो जायेगा 

इसके अतिरिक्त रेल विकास वायेंक्रम के अन्तगंत पुराने पुलो का पुनस्स्था- 
पन क्या जायेगा, और कुछ एक नये पुल बनाये जायेगे, सिगनल तथा सुरक्षा 
साधनों में और रेल यात्रियो की सुविधाओं भे सुधार किये जायेंगे, रेल कमेंचारियो 
को प्राप्त गकानो तथा भ्रन्य कल्याण सुविधाओं मे वृद्धि बी जायेगी, आदि आदि । 
रेलों को वर्तेमान स्थिति 

भारत मे रेले रायसे-बडा-सप्ट्रीय उपक्रम ((रिववणार[86प कि ए्३०) 
हैं । इनका स्वामित्व तथा कार्यबरण केन्द्रीय सरकार के हाथो मे है । इसके लिये 
केन्द्र मे अलग से रेल सस्तालय हैं । देश में केवल लगभग ४५० मील लम्बी नैरो गेज 
(४770४ 5०08४) की सहायक लाइनें (६९४८० 7,78७) मिजी कम्पनियों के 
स्वामित्व तथा कार्मब्रण में है। १६५६-४७ के झन्त में भारतीय रेलो में कुल 
१,०७८ करोड रु० की पूजी लगी हुई थी । उस वर्ष की इतकी कुल आय ३५० ५ 
करोड र०, इनका चासू खर्चा २८०० करोड़ रु० और इनकी शुद्ध आय ७० ५ करोड 
रु० थी। भारतीय रेले अपने चालू श्र स्थिर खर्चे पूरा करने के अतिरिक्त, सामान्य 
राजस्व यो भी प्रतिवर्ष करोड़ो रु० का योगदान देती है ॥ १६४६-५७ के प्रन्त से 
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इनमें लगभग १० ४ लाछ व्यक्ति काम पर लगे हुए थे, झोर उन्हें १५६ करोड़ २० 
भजदूरी य वेतव के रूप में दिया गया था । 

इसी वर्ष के घन्त में रेल छाइनो वी कुल लम्बाई ३४,७४ड मोल थो। इस 
वारण से भारतीय रेल प्रणाली एशिया मे सबसे बड़ी और विश्व मे चोथी बड़ी 
है। तथापि, भारत के क्षेत्रस्‍्ल को देखते हुए झभी तक भी भारतीय रेलो वा 
विकास आदश्यक्ता से कम है। यहों प्रति १००० वर्ग मौत के पोछे भोततेन्‌ 
लगभग २६ मौल लग्दी रेत लाइनें हैं, जबकि इज़ूलैंड मे भी झौर जर्मनी मे भी यह 
ततम्दाई २०० भीत, झौर वेल्जियम में ४०० मील है | 

१६५७ मे भारतीय रेलो ने श्रति दिन औसतन्‌ ३८ लाख व्यक्तियों तथा 
३४ लाख टन माल को ढोया । 

द्वितीय योजना के प्रन्तगंव रेतो की यात्रियों तथा विश्वेषतः माल ढोने की 
सामप्यें को काफ़ी बढाया जायेगा लथा उनकी कार्य क्षमता में भो वृद्धि होगी। इसका 
हम पहले ही ऊपर भ्रघ्ययत कर भ्ाये हैं । 


रेलों का पुन. घर्गोक्रण (फ०ह०ण.७४॥४६ ०६ ऐि्रो ७१५७) 

भारत मे रेलों के उचित वर्गीकरण का प्रश्म फाफ़ी पुराना है॥ सत्‌ १६२०- 
२३ में एकवर्ध समिति ने यह सुझाव रखा या कि भारतीय रेलों को तीन बड़े क्षेत्रों 
(0९४) -पश्चिप्रोप, पूर्वाद तथा दक्षिणीय--में घाट दिया जाय । उसके पश्चात्‌ 
१६३६ में वैजबुड समिति ने यह सलाह दी थी कि भारतीय रेलो को श्रन्तत* पाठ 
धर्गों में बट दिया-जाता चाहिए. १२ून्तु भ्रन्तततः इस प्रवार का पुन. वर्गीकरण 
१६४१-५८ के दीच_हो पराया। इस पुल: वर्गकरण के मुख्य कारण निम्न- 
लिखित थे :-- 

! (१) पिछले १०० वर्षो मे भारतीय रेलॉक्य विकास बिना किसी योजना 
के हुभमा था, जिसके फलस्वरूप विभिन्‍न रेलो के स्वामित्व एवं कार्यकरण तया कार्य 
क्षमता व जन सेवा के स्तर मे बहुत अधिक भिन्‍नता थी। कुछ रेलें राज्य के 
ग्रधिवार ग्रौर प्रवन्ध में थी, कुछ राज्य के प्रधिकार मे परन्तु निजी कम्पनियों के 
प्रब्ध मे थी तथा कुछ प्रन्य रेलें निजी कम्पतियों के स्वामित्व तथा प्रबन्ध मे थी। 
हब धयेटी-बडी प्रबन्ध-इकाइग्रो के होते से रेश्ो की उ तो कार्यक्षमता ही बढ़ाई बा 
सकती थी, भोर न मित॑न्यथिता ही की जा सकतो थो। 

(२) कुछ देशी रियास्तो के पास उनकी अपनी रेलें थी। १६४८-४६ पें 
देशी रियास्तो के भारत मे विलय के कारण्य, उनको रेलें भी भारतीय रेलों मे मि्र 
गई । इन रेल लाइनों की कुल लम्बाई ७५६० सील थो । परम्तु इनमें से कोई- 
कोई तो केवल ५ मील लम्बी ही थी। स्पप्टतया इनका प्रतस्म्ंग्रठत ऋल्मस्ह 
ग्रावशप्रद चा। 

(३) अगस्त, १६४७ मे देश का विभाजत होने के साथ साथ रेलों का भी 
दिभाजन हगा। विभाजन से वंद्ाल-अस्मम रेलवे का तथा उत्तर पश्चिमीय रेलवे 

७. 
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का थोडा-योडा भाग असम रेलवे तथा पूर्दों पजाब रेलवे के रूप में भारत में रह 
गया । इन रेलों पर कमाई कम थी, और सर्च अधिक । 


अत इन सभी वारणो से रेलो के प्रशासन में मितव्ययिता लाने श्लौर 
उनकी कार्यक्षमता बढाने के लिये उनका घुनस्सग्रठव ग्रावश्यकः समभा गया। इस 
समस्या की जाँच करे व सुझाव देने के लिये रेलवे मण्डल ने १६४६ में एक समिति 
की नियुक्ति की, जिसने अगले वर्ष यह सिफारिय वी कि, कुछ निजी स्वामित्व की 
हृत्फी रेलो को छोड कर, समस्त भारतीय रेलो, जिनकी लम्बाई तव लगभग ३४ 
हजार मील थी, का पुनस्सगठन कर दिया जाय | तदनुसार, भारतीय रेलो को 
छः क्षेत्रों मे यादने की एक योजना तैयार की गई, और इसे १६५१-५२ मे लागू 
कर दिया गया। सत्‌ १६५५ मे पूर्वी रेलवे को झाशे दो भागों में दाट दिया गया, 
ग्रौर जनवरी, ११४७ मे उत्तर पूर्वीय रेलवे मे से उत्तर पूर्वीध सीमा रेलवे को प्रधग 
कर दिया गया । इस प्रकार पुनः वर्गीकरण से पहले देण मे जहा ३७ छोटी यडी 
रेल प्रणालिया थी वहाँ झ्रव उनके स्थात पर उन्हे आठ क्षेत्रीय रेलो में प"्ठेत 
कर दिया गया है। यह पुनस्सगठन निम्नलिसित सिद्धात्तों के आधार पर किया 
गया है +-- 

(१) प्र येक रेलवे को एक संहत क्षेत्र ((०॥७७५ ६६.०५) मे ऊर्य 
करना चाहिए, जिससे कि वह उस क्षेत्र वी रेलनयातायात की आपरयक्ताझों को 
भत्ती प्रकार से पूरा कर सके । 


(३२ प्रत्येक क्षेत्र इतना वडा होना चाहिए, जिससे कि उसमे सभी प्रकार 
की युविधायें मिल सकें, जेसे कि उच्च कोड़ि के मुस्य कार्यालयों. कारखातों भर 
वर्कंशापो तथा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं वंग संगठन हो सके, श्रौर रेलो का 
कुशलता एवं मितव्ययिता से प्रशासन हो सके । 


(३) पुनः वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे कि रेलो की 
वर्तमान कार्य-प्रणाली में कोई भी बाधा न पहुचे, श्ौर उतकी कार्य क्षमता से अस्थाई 
कभी भी न झाये । 

(४) प्रत्येक क्षेत्र मे रेलो की लम्बाई लगभग समान होनी चाहिए । हे 

इन प्राथारों पर भारतीय रेलो का थाठ क्षेत्रों मे पुनः वर्गीकरण क्या गया 
है । यह वर्गीकरण नीचे की सारणी मे दिया गया है :-- 
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इस पुन" वर्गीव रण के वई एक लाऊ हुए हैं, जैसे कि इससे सीधी गाडियो 
(प7०फ पं शा) बग चलना सरल हो गया है। रेल प्रशासत की कुशलता 
बढ गई है तथा धत्त व्यवस्था, किराआ भाडा, माल की खरीद, मजदूरी वा स्तर 
आदि महत्वपूर्णा बातों मे समान नीति अपनाई जाने लगी है और रेलो की परि- 
अमणा पू जी का अधिक ग्रच्छा उपयोग होने लगा है। परन्तु साथ ही हमे यह भी 
मानना पडेगा कि पुतः वर्मकरण से रेलो के खर्चे मे विज्वेषबचत नहीं हुई है । 
इसके श्रतिरिक्त बुछ विशेषज्ञों के अनुसार, रेलो के नये क्षेत्र भी बहुत बडे है, 
जिससे रेलो वी देखभाल अच्छी तरह से नही हो पाती है, और अत्यधिक बेन्‍्द्रीय- 
करण के दोप पतप रहे ह। तथापि, अन्बतोगत्वा हम यही कहेंगे कि रेलो का यह 
पुन वर्गीकरण भारतीय रेलो झोर रेल याठायात् के हित मे ही हुआ है । 
रेलों से लाभ तथा हानियाँ-- 


भारत मे १८५३ में पहली रेल लाइन का उद्घाटन हुग्ना था। तबसे 
श्राज तक देश से इनक्य पर्याप्त विकास हुआ है, और श्रव देश के सभी भागों मे 
रेले पहुच गई है । रेसो के इस प्रसार ने हमारे जीवन के प्ब्ी पहलुओ--अोधिक, 
सामाजिक अवया राजनीतिक-वो झत्यविक प्रभावित किया है, और इसे इसका 
वतंमान स्वरूप प्रदान किया है। नीचे हमर रेलो के विभिन्‍्त प्रभावों को इसके 
लाभो व हानियो के रुप मे पढ़ते हे । 


रेतों से लाभ-- $ 

(भ्र) प्र धक्के ला'ए---छ्षि-रेलो ने कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया है । 
पहले णषेती जीवन-निर्वाह व स्थानीय झ्रावद्यवताओं की पुर्ति के लिये ही की जाती 
थी। रेलो ने गावो को मष्डियो और बन्दरगाह नगरों से जोड कर, बाजारों का 
विस्तार बढ़ा दिया है। इससे कृषि का व्यापारीकरण ((०गाधालाशंव89॥07) 
हो गया है। भव क्सि।न खाद्य-फसलो के अतिरिक्त, कपास, जूट, गस्‍्ता, तिलहन 
भ्रादि नवद फसलो (८० ॥ (५५७०, को भी बढ़ती हुई मात्रा मे बोने लगे है। 
इससे सेती मे विशिष्टीकरण भी वढा है। रेलों के बनने से फल्ो व सब्जियो, 
आदि शीक्षनाशी बस्तुश्ो का उत्पादन भी देझ्ष मे बढ़ा है। इस सब से भारतीय 
फिसानो की श्राथिक दशा सुबरी है, और उतकी जानकारी का क्षेत्र बढा है। 
बे प्रव रेलो द्वारा श्रासानी से लाये जाने वाले नये प्रकार के कृषिःयत्रों, मशीनों व 
उदंरको धादि को प्रयोग फरने लगे है. जिससे कृषि की धीरे-धीरे उननत्ति हो रही 
है। रेलो से सम्पूर्णा ग्रामीण श्रध॑-व्यवस्था की ही पृथकता, आत्म-निर्भरता धौर 
शिपिपछ्षता ड््द रही है शोर वह न केवल राष्ट्रीय वरद्‌ धन्तर्राष्ट्रीय अधं-व्यवस्था 
का भू ही वर बाम तथा उन्नति करने पर बाध्य हो रही है । 

इभिक्ष-+रेशों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लाभ दुभिक्षो के क्षेत्र में हुआ 
है। रेलें बनने से पूर्व लगभग प्रत्येक व ही देश के विसी न कसी भाग मे 
इुभिक्ष पडा करते थे, जिसमे मनुष्यो और पश्ुओ दोनो की श्रकाल मृत्यु होती थी । 


( १६० ) 


वई वार तो इन मृत्युओं की रांख्या कई-कई लाख होती थी। भर यह ठब होता 
था, जब देश के प्रम्य भागों में खाद्याग्न का ब्राधिवय होता था | रेली के बनने पै 
देश से दुर्भिक्षो था प्रकोप लगभग समाप्त हो गया है। प्रब देश के किसी भाग में 
खाद्य-स्पल्पता की स्थिति में खाद्य-प्राधिकय वाले क्षेत्रों से वहाँ बडी झ्रासादी भौर 
धीध्रता से लायान्न पहुचाया जा सकता है। श्रतः भ्रव प्रवालों वा स्वरूप ही 
बदल गया है। भ्रव अकाल 'खाद्यन्धवाल' न रह कर, केवल द्रव्य-प्रषाल' रह गये 
हैं, प्रधात्‌ू लोगो के पास क्रय शक्ति न होने से ही वे श्रंनाज खरीदने में असमर्थ 
होते हैं, प्रनाज की बसी के कारण नदी । 

७ छद्योए-रेलो ने श्राधुनिक उद्योगों वो स्थापना में भी बहुत्त सहयोग दिया है। 
रेले नीची लागत पर प्रौर श्ीघ्रता के साथ कोयलो, मश्नी्ें श्रौर बच्चा मात 
औद्योगिक केन्द्रों तक ले जाती हैं, और कारसानों मे बना हुआ पका माल देश के 
विभिन्‍न भागों में वितरित करती है। रेलो ने श्रम वी गतिशीलता को बढ़ा कर 
कारखानो में थाम करने के लिये श्रमिको को प्रदान किया है। इसके स्‍्रतिरिवत, 
रेलो ते कई प्रकार के इल्जीनियरी उद्योगों तथा कोयला उद्योग को प्रत्यक्ष रूप से 
देश मे प्रोत्साहित किया है, वयोकि रेखें कोयले तथा कई प्रकार की इन्डीनियरी 
तथा प्रत्य बअस्तुओो की बहुत श्रढ्ी उपभोवता है। निश्चित ही देश के श्रोद्योगिक 
विकास के लिये रेलें भौर रेलो का विकास भ्रनिवाये है । 

/.. व्यापार-रेलो ने श्रान्तरिक और विदेशी दोनों प्रकार के ध्य।पार के 
परिमाण गे बटी बृद्धि की है । थह स्पष्ट ही है। 

७ श्ुम--रेलो ने देश मे रोजगार की भात्रा को बढ़ाया है। एक तो रेलें 
स्वयं बड़ी संख्या मे श्रमिकों को रोजगार प्रदात करती है। दूसरे रेलो के कारण 
देश के जिस बहुमुली झ्राधिक वित्ारा को प्रोत्साहन मिला है, उसे भी रोजगार 
की मात्रा बढ़ी हैं। फिर रेलें श्रमिको वी गतिशीलता को बढ़ा कर, बेरोजुगारी 
वो कम करती हैं । 

पू'जी--भारतोध रेले, विशेषतः निर्माण की प्रारम्भिक दशाओ्रों मरे, मुख्यतः 
विदेशी पू जी वी राह्ययता से बनाई गई हैं। इससे'देश में पू'जी की मात्रा बढ़ी 
है। वैसे भी रेलो ने देश में पू जी-निर्मारए/ में बडा योग दिया है । न्‍ 
है सरदारो आय-देश में रेलो के कारण घन के उत्पादन में जो बृद्धि हुई 
है, उसरो सरकार की कर-आय बढ़ी है। इसके श्रतिरिबत, रेलें राज्य उपक्रम होने 
के कारण, भव सामा-य राजस्व में भारी योग देती हैं । 

* झमन्य--रेलौ के बनने से देश के विभिन्‍त भागों में वस्तुओं के मुल्य लगभग 
एक समान रहते लगे हैं। यह इसलिये वर्योकि रेलो के द्वारा चस्तुप्रों भौर उत्पादम 
सांधमों को शीक्षता व भरासादी के साथ कम खर्च पर ही एक स्थान से दूपरे 
स्थान तफ़ पहुंचाया जा सता है। 

झाधिक विकास की किसी भी मॉजना की सफलता भी, एक बड़ी सीमा 


है”. 3०१७ 8. 


तक, रेलो के पर्याप्त विकास पर निर्भर होती है, वयोकि ऐसी क्सी भी योजना में 
पहले की अपेक्षा कही बड़ी माज्ा मे विभिन्‍न प्रकार के सामान को ढोने की आवश्यकता 
पड़ती है। इसीलिये भारत वी दोनो पच-वर्षीय योजनाप्रों मे रेलो के विकास को 
बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है । 


(आर) साम्राजिक लाभ--रेलो से भारत मे कई एक सामाजिक लाभ भी 
प्राप्त हुए है। इनके बनने से लोगो में छूम्राछुत हो भावना कम हो गई है । रेल 
के डिब्बे मे विभिन्‍्त जातियों व साम्प्रदायो वे लोग बिता किसी भेद-भाव कै एक 
दूसरे से कन्धा रगडते हैं। इससे जाति प्रथा की क्ठोरता कम हुई है। रेसो के 
द्वारा लोगो की गतिशीलता के बढने से सयुवत परिवार प्रणाली बी सकीणंता 
भी दम तोड रही है। लोग रेलो के द्वारा देश के विभिन्‍न भागों मे श्राते जाते 
और रहते है । इससे उनमे सामाजिक झोर सास्कृतिक एकता की भावना जाग्रव 
हो रही है, वे अपने विचारो मे अब पहले से भ्रधिक उदार हो रहे हैं। गांवों में 
भी नये जीवन व ज्ञान का प्रकाश फल रहा है। वहाँ तथा शहरों मे लोगो को 
जीवन को अ्रधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं । इससे उनका रहन-सहूत का 
रतर ऊंचा उठ रहा है। 

(इ राजनीतिक लाभ-रेले देश मे राजनीतिक एकता को बनाये रखने 
में भी बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है, भौर हो रही है। भारत जैशे विशाल 
देश मे, रेलो जैसे यातायात के तीव्रगामी साधन के बिना, एक रथाई राज्य की 
स्थापना संभव नहीं हो सकती | इनकी सहायदा से ही देश की सरबार देश के 
विभिन्‍न भागों का सफल आस्तरिक प्रशासन कर सकती है, और विदेशी श्राक्रमण 
से रक्षा कर सकती है । 
रेलो से हानियाँ-- 

भारत मे रेलें शुद्ध लाभदात्ता ही नही रही हैं। इनमे से कुछ निम्नलिखित 
हानियाँ भी हुई हैं:-- 

(१) रेल्ो के बनने से हमारे देशी कुदीर उद्योगो तथा हस्तक्लझो का 
हास हो सका है। इससे पहले ये देश मे बडी समृद्धि दशा मे थे। परल्तु रेलो के 
बनने से इज्धलंड तथा भ्रन्य विदेशों का मश्ञीनों से बना सस्ता माल देश के कोने- 
कोने में पहुंचने लगा, जिससे देश मे ही हाथ से बने महंगे माल की साग कय होती 
गई, भर देज्ी उद्योगो का पतन हुआ्ा । 

इसका एक और दुष्परिणयाम यह हुआ कि इन उद्योगों मे लगे कारीगर 
बेकार हो गये, और वे अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्भर हो गये । इससे 

देश मे खेती पर जन सह््या का भार बढ गया, जोतो का औसत आकार कम हो 
गया, और फलत खेती की कार्य-क्षमता भी कम हो गई। 

(२) रेलो के बनने से, जहां एक झोर मज्ञीनो से बना सश्ता विदेक्षी माल 
भारत में बड़ी मात्रा मे बिकने लगा, वहाँ दूसरी ओर यहा का बच्चा माल बड़ी 


प्‌ शधर गा 


भात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाबे लगा। रेलों ने इस बच्चे माय को एकत्र 
करने में बडी सहायत्ता पहुंचाई। इससे भारत केवल एवं कृषि-प्रधान देश घ वच्चे 
माल दी विदेशों को पूर्ति वरने वाला देश ही रह गया । इसवा श्रपना औौद्योगिव 
विकास न हो पाया। 

(३) भारतोम रेलों का निर्माण विदेशी पूजीसे हमा था। इससे इस 
पू'जी के लाभ भी विदेशियों को ही भिले। साथ ही, विदेशी पू थी से भारतीयों 
को जितनी हानियां हुई है, वे सभी हानियाँ रेलो में लगी पूजी पर भी छागू 
होती हैं । 

(४) यह ठीक है हि रेलों वे बनवे से जाति प्रथा और संयुक्त परिवार 
प्रणाली के बन्धन ढीले हुए है, परन्तु यह भी तो ठीक है कि मुरयत रेतो के घनने 
सै पाँवो मे पंचायतों वी समाप्ति हुई है, जिससे ग्रामीणों मे झ्रापसी भागड़े बढ 
एये, प्रौर उनके मिवटारे के लिये वे शहरों वी क्घहरियों भे प्राने लगे। इस 
प्रकार रेलो के बनने से गाव वालो में मुकहमेबाजी करी बुराई उत्पन्त हुई व बढ़ी । 

परन्तु हमे याद रसना हैं कि रेलों बी ऊपर बतलाई गई हानियाँ, रेजों 
के विकास से भ्रनिवार्य रूपसे सम्बद्ध नहीं हैं। वडी सीमा तक वे तत्वालीन 
विदेशी सरकार की भारत विरोधी नीतिकी थुराइयाँ है। घदि देश की सरवार 
एक उचित नीति प्रपनाती, तो इन हानियौ से बचा जा सवता था श्रथवा इनकी 
तीप्रता को कम क्या जा सकता था। फिर भी, ऊपर वे भध्ययन से यह स्पष्ट है 
कि रेलों से लाभ हानियों की तुलना मे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं। भ्रौर फिर, 
अब भारत स्वतम्त हो चुका है। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं वन गये हैं। 
इस समय रेलें देश वा राबसे बडा राष्ट्रीय उपक्रम है । श्रत हम इन्हे देश के लाभ 
के लिये बना थ चला सकते है, भ्रौर इसके ध्षाघ ही देद्ा के हित में सन्‍्य ग्रावश्यक 
पद उठा सबते हैं। 
रेल-वित्त [दि।999 सि।॥॥ ९४) 

पिछले १०० वर्षो भे,'रेलों की वित्तीय दशा गे कई एक उतार-चढ़ाद 
भाते रहे हैं, श्रौर फलस्वरूप रेल वित्त ओर सामान्य वित्त के बीच सम्बन्ध में बई 
एक परिवतंन हुए है । नीचे हम इनवा प्रत्यन्त सक्षिप्ते विवरण देते हैं । 

१६२४-२५ से पूर्च--0६२४-२५ से पहले रेल वित्त केद्वीय सरवार के 
सामान्य बजट या) वित्त का ही एक ;भाग था। श्रतः सरकार थे सामास्य वित्त में 
उतार-चढ्मव भरते के' साथ साथ रेल पित्त ग्रौर नीति में भी परित्रतेन आते रहते 
पे। तब तक रेलों के सभी लाभ व हामियां सामान्य वित्त द्वारा उठाये जाते थे, 

झौर रेल वित्त वा कोई स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीं था। रेल-निर्माण के प्रारम्भिक 
बाल में यह ग्रावव्यक भी था । दसी थात से विदित होता हे वि १८५८ से १८६८ 
हक के पहले ४० वर्षो में रेलें सररार को घाटा ही देती रही । इस घाटे की कुल 
रकम ५८ करोड़ ० थी। सह इसलिये हुआ क्योकि पुरावी गारन्टी नीति शी 


श्ध्रे 





ऐसी थीं कि उसके अन्छगंत हिजी रेज् कम्पनियों ने रेखो के निर्माण मे 

फ्रतध्यय्िदा नहीं झ्पताई, दरस्‌ अ्रप्ब्यय क्रिया। फ़िर, आरम्भ मे रेलो 

को ट्रैफिक की कम मिला। इसने अतिरिक्त, दुछ छामरिक गहन्व दो रेलों के 
निर्माण पर लाभ होते का प्रइत ही नही था । 





१८६- के पच्चात्‌ रेले सलाम कमाने लरी। १६०८ ओर १६२१ के केबल 
दो वर्षो को छड बर, यह स्थिति १६३० ठक सही । यह इसलिये हुप्ला, 
दाद व स्थि में नारे बनने. प्रौर देश कया 
पर पातायात बड़ गई थी। इईूऊरे, सन्‍ार ने मई 
रेल कम्पनियों मे श्धिर पघत्ठी धर्तों पर छेके कियेये । 

रेब हित्त पृपक्‍व्रस समन्धेदा (सिशा[४०ए हिए४0९६ 56एडस्वा0०छ 
(०० 40१), ॥६२ ४-२४ --एक वर्च रूमिति, १६२० वी सिफ्लान्धि पर १६२४- 
२५४ में एश समझौते ।((+घ्श्याधंणा) के द्वारा रेल विन को सामान्य विन से 
ग्रलग कर दिया पयया। दस समभ्नौते ((०75८८४०४) का पुख्य 
दिस लो रेत बिन ने होने काले इतार-बढावों से बता 

पूर्वक राम दो चेनावती देशा था ॥ सममोते ((०7569709) की दिम्द- 
लिखित मुख्य बातें धी.-- 

(१) रेले व्यापारिक्त नेल लाइनों मे लगो हुई पुजी पर १५ ठवा रिस्े 
वर्ष के प्राध्विवय लाभ क्या ह भाग प्रति दर्ष झामान्य राजस्व को देंदी । यदि किसी 
वर्ष रेलों की भाय इस निश्चित राशि को देने के लिये ऋरपर्धाप्त है, तो यह राधि 
एकूसित होठी जायेगी शौर झाने दाते वर्षा के लाम मे से सर्व ँ_्घम इसका मुयठान 
किया जायेगा 

(२) सामरिक महन्व को रेल लाइनों (76६० [4763॥) के तिर्माए 
में सभी हुई पू'छी क्वा ब्याज और उन पर होने वाला घाद्य सखवार भरेगी, घ्ौर 

यह घाटा घरक्ार को मिलते वाली राधि में से काट लिएा छादेगा । 

(३) सरकार को उपर दतलाई गई राशि दे छुकने के पश्चात्‌ बदि दुछ 
श्राधिवय दचेया, तो दह्‌ रेसो के सुरक्षित कोप (पिट्ड्कट £ए८व) मे जना 
वर दिया जायेगा । परन्तु यदि डिसी वर्ष यह झ्राधिस्थ ३ करोड रु० से अविक 
है, वो इसका + भाप सरकार को मिलेगा, भोर केवल बए हक भाग सुणलित कोप 
में जमा होगा 



























(४) रुलों मे लगो पूंजी के शत भाग के दरादर रकम प्रतिवर्ष (दिखाई 
कोष' (0297८०७४०० £एए0े) में जा दी जाप $ 

यह व्यवस्था १६४५-४६ तक चलती रहा। १६२६-३० तर तो रेलो वो 
आविबप प्राप्त होता रहा, भोर दे सामान्य राजस्व को दिश्चित धंश दान 
रहीं। परन्तु १६३०-११ से १६३५-३६ के दीच महारून्दी झौर 
सपर्भा के कारण, जाम बमाना ठो दूर रहा, रेलें ज्याज देने दे 






( शृध्ड ) 


आय नहीं कमरा पाई । प्नतः इन वर्षो' में रेलो ने सामान्य राजस्व को पहले तो 
रेलवे सुरक्षित कोष से रुपया निवाल कर झौर बाद में 'घिसाई कोप' से ऋण 
लेकर भ्रपता प्रशंदान दिया । तथापि, १६३६-३७ से दशा फिर सुघरी श्रौर रेल 
फिर लाभ कमाने लगी । ६३६ मे द्वितीय युद्ध आरम्भ हो गया | इस युद्धञातर 
मे रेलन्यात्रा के बहुत अधिक बढ जाने और सडक यातायात की प्रतिस्पर्धा के 
कम हो जाने से, रेलो ते खूब लाभ क्माये। इससे रेलो ने केवल “घिसाई कोष! 
को ही दाकियों को पूरा विया, और अपने कोषों को भी बढाया, दर साथ हो, 
१६४५-४६ के अन्त तक सामान्य राजस्व को भी १४८ करोड़ रुपये दिये। 
तत्पश्चात्‌ समभोतते ((७॥९शा॥४०४) को स्थग्रित कर दिया गया, झौर रेलो हारा 
सामान्य राजस्व को दी जाने वाली रकम श्रति वर्ष ही रेलो के झाधिवय के ग्रापार 
पर ते की जाने लगी । 

रेलबें समभौता (फिश्व]४७७ एणाए०मए०४) १६४६:--१६४६ में पुराने 
समभौते ((०॥ए९४४०॥) की व्यापक रूप से परीक्षा की गई, भ्रौर इसके स्थान 
पर दिसम्बर, १६४६ मे एक नये समभौते ((०४४९४४०४) को स्वीकार विया 
गया। इसे १६५०-५१ मे ५वर्षों के लिये लागू किया गया) इस समभौते वी 
निम्नलिश्लित मुझ्य बातें थीः-- 

(१) रंल वित्त ग्रौर सामान्य वित्त (राजस्व) को अ्लग-प्तरग ही रहता 
था। परल्तु श्रव से सामान्य राजस्व को रेलो मे लगी हुई पूजी पर ४£ प्रति वर्ष 
कौ दर पर निश्चित छाभाश मिलना था; 

(२) रेलवे मूल्य हास बोष [किक्ष)ध४) 9व7९९ंश्रांणा पाते) मे कम 
से कम १४ करोड़ रु० वाधिक का प्रंशदान किया जाय) 

(३) एक 'रेलवे विकास कोष (क्िक्ष|प्र०ए 060थेणृ्माा गाते) 
स्थापित किया जाय। इस कोप की धन राशि को यात्रियों की सुख-सुविधां, 
श्रम कल्याण और प्रावश्यक परन्तु आरम्भ में क्‍्लाभप्रद योजनाग्रों पर व्यय 
किया जाय ॥ उस समय जो “सुधार कोर्प (0॥ध:शशथा एण्णते) था, उसे भी 
इसी कोष में मिला दिया जाय । परन्तु साथ ही यह शर्ते भी लगा दी जाय कि 
प्रति वर्ष ३ करोड र० णंत्रियों की सुख-सुविधाभों पर भ्वश्य व्यय क्ये जायेगे 

यह नया समभौता ((णाश्था॥०॥) पुराने समझौते से भ्रधिक भ्रच्छा था, 
वर्योंकि इसके श्रन्तगंत सामान्य राजस्व को रेलो से एक निश्चित राधि मिलनी थी 
और रेलो को भी भपने भाधिकयों को व्यय करने की स्वतंत्रता थी 

रेलवे समभौता ((०7४८४४००) १६५४:--पूर्व निश्चय के भ्रनुसार १६४६ 
के समभौते को १६५४ के भ्रन्त में ससद वी एक समिति के द्वारा समीक्षा की 
गई। इस समिति के सुभावों के श्राघार पर १६५४-५६ से आगामी ५ वर्षों के 
लिये निम्नलिखित संशोधित समभझोता लागू किया गया है.-- 


(१) सामान्य राजस्व को रेलों में लगी हुई पृ'जी पर ४£ प्रति वर्ष दी 


( हृधृइ ) 


दर पर निश्चित लाभाद दिया जाता रहे। तथापि, नये निर्माण-कार्यो' मे लगी 
हुई पूजी प्र लाभांश की दर नीची होनी चाहिये; 

(२) रेलवे मूल्य हास कोप मे १५ करोड ₹० वापिक के स्थान पर ३४५ 
बरोड र० वापिक जमा किये जाय, बाद में इसे बडा कर ४४ क्रोड़ रु० कर 
दिया गया, 

(३) तीन लाख रु० से अधिक लागत वाली प्रत्येक अलाभप्रद योजना वा सारा 
खर्चा, और वर्ग (7) व (१५) के वर्भचारियों के ववार्टरो का सारा खर्चा रेलवे 
विवास बोप' से लिया जाय | साथ ही, इस कोष में से, पहले की भाति, यात्रियों 
वी सुविधादं पर प्रति वर्य ३ करोड़ रु० का व्यय क्या जाता रहे । 

(४) रेल वित्त की दशा की ५ वर्ष के पश्चात्‌ फिर से एक संप्तदीय समित्ति 
द्वारा समीक्षा की जाय | 

इस समय यही समभौता (009४८॥७॥४०॥) क्रियाशील है । 

रेलों की बतंमान वित्तोथ र्थिति--१६५७-५८ के संशोधित बजट के 
प्रनुत्तार, १६५७-५८ मे रेलो की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी -- 

रेलो मे पुल लगभग १,२०६ करोड़ रु० की पू'जी लगी हुई थी। उनकी 
कुल यातायात्त प्राप्ति ३५४“४ करोड ₹० की थी-- इसमे से २३१ करोड ० की 
प्राप्ति माल याताय'त से हुई थी। रेलो के क्रियाकरण का कुल खर्चा ३६८९५ 
करोड़ र० था, जिसमें से ४५ करोड रु० रेलवे सूल्य हास कोय को दिये गये ये । 
इस प्रकार रेलो की विशुद्ध आय ६५६ करोड र० धी। इसमे से ४४२ करोड रू० 
सामान्य राजस्व को दे दिये गये थे, और २१७ करोड रु७ रेलो का विशुद् 
ग्राधिवय (८ 5घ7908) था । 

सड़क यातायात 
(0009७ 7:थ्घग६ छ०:) 
महत्व 

यातायात के साधनों में सडझो करा बहुत महत्त्वपूर्ण स्थात है। एक देश में 
सडके भातव शरीर मे रक्त की नालियो के समान होती हैं। जेसे रक्त की मालियां 
रक्त के प्रभाव के द्वारा, शरोर को स्वस्थ रखती है, वैसे ही सड़के भी 
विभिन्‍न स्थानों के बीच मनुष्यों व वस्तुओं के यातायात के द्वारा देश की प्रर्ध॑- 
व्यवस्था को स्वस्थ तथा प्रगतिशील रखती है। 

सडक यातायात की एक मुल्य विशेषता इसका लचीलापन है। रेलें सदा 
एक निश्चित रेल-मार्ग से बन्धी होती हैं। वे इधर-उधर नहीं आ-जा सकती। 
परन्तु सडक पर चलने वाले वाहनों के साथ ऐसी बात नही है) वे भर्जी जिस मारे 
पर प्रा-जा सपते हैं, भौर घर-घर से सामान तथा यात्रियों को ले सकते है, तथा 
उन्हे उतार सकते हैं। भ्रतः उन्हे जहा अधिक यातायात मिलती है, वे वही जा 
सबते हैँ। इसके प्रतिरिक्त, सड़क-वाहनों की पूजी लागत व क्रियाकरण का खर्चा 
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भऔ बहुत कम होता है! घतः वह सस्ता पड़कत है, और थोड़ी सी यातायात होने पर 
भी घलाया जा सकता है| यह इसलिए भी, क्योकि यह संभव है कि, यातायात परम 
होने पर मोटर बसे बारी-बारी सप्ताह में एक-दिन या दो दिव कई एक मार्गों पर 
चलते ॥ भ्रतः यदि यातायात कम हो श्लौर यात्रा अधिक लम्बी न हो, तो सड़क 
यातायात बड़ी सस्ती प्रौर सुविधाजनक रहती है। 

भारत, हम जानते हैं कि, छोटे-छोटे गाँवो वा देश दै । इस सबका भाषस मे 
तथा नगरों व मन्डियो से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये रेलें नही बनाई' जा 
सकती । इन्हें केवल छोटी-छोटी सड़को के द्वारा ही जोडा जा सकता है। गांवों के 
तथा खेती के विकास के लिये यह अत्यन्त प्रावश्यक हैं । सडको के बतने से विसान 
खोग भ्रथिक मात्रा में व्यापारिक फसलें तथा फल द सब्जियाँ भादि बोने लगने हैं, 
और सभी प्रकार की कृषि-उपज को गांवों मे हो नीचे गृल्य पर बेचने मे स्थान पर 
पास छी मडियों मे ग्रधिक भ्रच्छे भूल्य पर बेचने के लिये लाने लगते हैं। इससे 
किसानों की प्राय बढती है, झौर वे खेती में स्थाई तथा प्रन्य सुघार कर इसकी 
उत्पादवता को बढ़ाने के लिये प्रो:साहितत होते हैं, भौर ऐता वरते के योष्य भी होते 
हैं। वे तव प्रधिक झ्सानी से, सस्ती ढुलाई लागत पर, राप्षाउतिक खाद दया खेती 
के उन्तत यन्त्र झ्रादि ला पाते हैं। सडकों के बनने से गावों में कुटीर व लघु उद्योग 
भ्रन्‍्धों के विक्रात्म को भी प्रोत्साहन मिलता है | इससे खेती में लगी फालतू जनसबू्या 
बहां से हूट कर इन उद्योगों मे काम पर जोयेगी। भारतीय खेती के सुयुत्तिवरण 
(#०४०79॥5400॥) के लिये यह प्रत्यन्त भ्ावश्यक है । 

गांवों के सर्वा ग्रीन विकास व उत्थान के लिये भी सड़कें बहुत झ्रावश्यक्त हैं! 
सड़कों के वतदे से गावो का नगरों से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इससे गाव 
वाले भी नगरों मे थती कई छक प्रकार की वस्तुग्रों का उपभोग करने लगते हैं। 
तब नगरों मे उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन भ्रादि की सुविधायें भी भ्रामीणो 
को ग्रासानी से उपलब्ध होने लगती हैं। इस सबसे उनका रहन-सहन वा स्तर 
हल होता है, और उनकी संकीर्णता, प्रज्मानता दया रूढिवादिता, आदि दोष कम 

ते हैं। 

देश मे उद्योगो के विकास तथा विकेन्द्रीकरएा तथा ख्यापार के विवास के 
लिये भी प्रच्छी तथा पर्याप्त सड़कें भ्रावश्यक हैं॥ देश की वत-सम्पत्ति के उपयोग 
के लिये भी वनो में सडक यातायात का विकसित्त होता ग्रावश्वक है । 

सडकें रेलो की समृद्धि के लिये भी प्रावश्यक हैं, क्योंकि ये उतकी सहायक 
([८८पश$) का काम करती हैं। ये गाँव-याँव से माल तथा सवारिया रेसवे स्टेशन 
तक छातीं है, और रेल द्वारा लाया गया माल तथा सवारियाँ गाँव-गाँव में 
पहुंचाड़ी हैं | 

सइस्ते के निर्माण से जब इस प्रकार देश का सर्वागीत श्राथिक विकास 
बढ़ता है, तो इससे रोजगार को मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही, नई सडकों के निर्माण 
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द पुरानी सडरी की मरम्मत में व मोटर यातायात मे प्रत्यक्ष रूव से बडी संख्या में 
लोगो को काम मिलता है । 

देश की सुरक्षा के हृष्टिफोण मे, सफल प्रशासन द राष्ट्रीय एकता को बनाये 
रखने के दृष्टिरोण से, भौर डाक व तार, ध्ादि की युविधाग्रो के हप्दिकोरा से मी 
मडझ यातायात का विकसित होना बड़ा झ्रावस्यक्र है । 

इस प्रकार क्सो राण्ट्र की श्यधिक्त व सामाजिक प्रयति, बहुत बुछ, उस 
सदकों पर निर्भर होती है । 
आारत में सडके 

यद्चवि जिसी भी देध दी प्रय-ब्यवस्था मे संडको का इतना प्रदिक महत्त्त 
है धयाटि अ्रभी सक नो भारत में सडको का पर्याव्ठ विक्ाम नहीं हृभा है । 

एक तो भारत मे सड़के बहुत छम हैं। प्रथम योजना के भन्‍त में (३१ मार्च, 
#7 ५६) देश में छुल ३,२०.५२० मील राम्वी सडकें थी । इनसे से २,२२,१३० गीत 
एम्दी सटदझें पबत्ो और द्षेप रूच्ची थीं | नारत के दिशाल खेत्रफतू (१२,२१,६४० 
मीज). वहत वही जनमह्या (१६५६ के घारम्म मे लगभग रे८ करोड़) भौर 
४ ४ लाख से भी श्रधिक्त गावो को देखते हुए, सड़कों कौ यह राम्वाई अत्यधिक 
प्रपर्याप्त है । भारत में प्रति वर्ग मौल वेवल ०२६ मील लुम्दी- सकें हैं, जबकि 
इद्डेलैंड में प्रति दर्ग मौल इससे १० गुना तथा सं० रा० प्रमरीका में ५ गुना भ्रधिक 
गडके हैं। फदस्वरुप भारत मे थ्रभी तक भी बहुत बडी सख्यां में ऐसे गाव हैं, 
जिन किसी वगर, मंडी था रेलवे स्टेशन से किसी सडक के द्व'रा सम्बन्ध नहों है । 

दूसरे, भारत में सड़कों को दशा प्रच्छों नहीं हैं। मुझम सडब्रो की दशा 
प्रवश्य काम चन्नाने योफेय है, परन्ठु देहाती सड़ रो की हालत रहुत खराब है । कच्ची 
होने के दारण, ये वेवल ग्रच्चे मौसम में हो काम देती हैं। वर्षा के भारस्भ होते 
हें , वे कीचड होने से देच्नर हो छाती हैं । इसके मदिरिक्त, भारत में सड़कों पर 
स्थाई पुलो बी भो करी है । 

तीमरे, भारत में बहुत सी सइफें रेल साइनों के सघानान्तर हैं, प्रौर इनमे 
१० मोस के प्रस्तर के बीच ही हैं ॥ इसने सडको को रेलों का सहायक (६०7) 
बनाने के स्थात पर प्रतियोगी बना दिया है, ओर रेल-सडक प्रतिस्पर्षा को समस्या 
की जन्म दिया है। इसे यातायाउ-चुविद्याओ्रो का श्रतावश्यक द्विगुणन भौ हुआ्ला है ! 

चौथे, पदरी सड़कों की क्री के दारण मोटर ब्चों व टुकों झरादि ड,वशरी 
सड़क वाहनों क्षा देश में कम प्रयोग होता है। गाव वालो के सिये झरभी भी धीमी 
गति से चलने वाली बैलगाड़ी हो यातायात का मुख्य साधन है । बहुत से गातरों में 
वरसात में इन बैलगाडियो के चलने योग्य भो सड़कें न होने के बगरणा किसानों व 
अन्य ग्रामीणों को बडी हानि होती है, और इन गावों का विकास नही हो पाता + 

पत देश के विकास के लिये प्रावश्यक् है कि यहा एक तो दीघ्रानिशीज्न 
हिई व पदकी झडकें दवाई ायं, ओर पुरानी रूडकों की दशा क्यो खुबाय जाय, गौर 





बम 
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साथ ही आ्रावश्यकतानुसार, स्थाई पुल बनाये जाये । देश के झाविक विकास दी 
किसी भी योजना, ओर विद्येपत. खेती के पुनर्गठन व ग्रामों के उत्वपन की किये 
भी योजता की सफलता के लिये ऐसा होना अत्यन्त ग्रॉवश्यक्न है। नई सडवों के 
बनाते समय इनके उचित नियोजन वी भी आवश्यकता है, जिध्षसे कि सड़कें एक 
संगठित यातायात प्रणानी की गज्ध हो, ओर वे रेलो की प्रतिस्पर्षी होते के स्थान 
पर उनकी पूरक हो । 
भारत में सड़कों का विकास 

भारत में वर्तमान सडकें प्राचोम पुगल तथा दूसरी सडबों के उपर खडी हुई 
एक इमारत के समान हैं। घतंमान काल में इनके विक्रास का कार्य सौ से कुछ 
अधिक वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। परन्तु इसके झीक्र 
ही पश्चात्‌ देश मे रेलों का निर्माण प्रारम्भ हो गया। इससे भारत सरकार ने 
सड़कों की भ्रोर घ्यान देता कम कर दिया, और दुर्भाग्गवश उन्हे केबल स्थानीय 


महत्त्द की ही वस्तु गिता जाने न ग शल अमीर शाह गिल ॥ १६१६ में रो के झ्रधीन, सड़कें 
प्रान्तीय विषय बना दी गई, आओ सम्बेश के 


रहा । प्रात्तीय सरकारों दे ध्रपनी भ्रोर से यह्‌ काम स्थानीय निकायों ([,0०८७| 
छ09ा८४) को सौंप दिया, श्रौर अपने ऊपर केवल कुछ ही बहुत महत्त्वपूर्ण सड़कों 
के निर्माण व मरम्मत का भार लिया। परन्तु स्थानीय तिकायो के वित्तीय साधन 
इस काम के दृष्टिकोण से भरत्यन्त सीमित थे । उधर, युद्धोत्तर बाल में देश मे मोटर 
बसों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर यातायात का भार बढ गया, झौर उनकी दूट-फूट 
व मरम्मत का खर्चा भी बढ गया। साथ ही, नई सड़कों के निर्माणण की माग 
भी बढी । 

सड़क समिति १६२७--ऐसी परिस्थिति मे, सडको के विकास व उनकी 
वित्तीय व्यवस्था वी जाच करने के लिये, भारत सरवार ने नवम्बर, १६२७ में डा० 
जयाकर कौ श्रध्यक्षता मे एक भारतीय सडक विकास समिति” की नियुक्ति की 
समिति ने अगले वर्ष भ्रपती रिपोर्ट मे तिफारिश को कि क्योकि सडको का विकाप्त 
स्थानीय निकायों व प्रास्तीय सरकारों वी शक्ति के वाहर हो गया है, भ्रतः राष्ट्रीय 
महत्त्व,की सड़कों का विकास केन्द्रीय सरकार को झपने हाथ मे ले लेता 'बोहिये। | 
यह इसलिये भी होना चाहिये क्योर्कि पैद्रोल और मोटर गाड़ियों पर लगे सीमा व 
उत्पादन शुल्कोीं की भ्राय केन्द्रीय सरकार को हो होती है । इस भ्राय को सडको पर 
व्यय किया जाना चाहिये | समिति ने सडको के निर्माण व विकास के लिये अ्रलग 
से एक 'सडक कोष' बनाने की भी द्विफारिश की । 


सड़क कोष (7090 ए70)--समिति को सिफ़ारिशो पर केद्वीय सरकार 
ने १६३० मे एक 'केन्द्रीय सडक विकास कोप' की स्थापना की । इसके लिये पड्रोल 
पर लगे शुल्क मे दो झाता धरति गलत की दर पर वृद्धि कर दी, भौर इसके प्रागम को 
सडक कोप में जमा किया जाने लगा | इस कोष मे से ६ भाग दिश्चिप्ट ग्रलुद,नों के 
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लिये रखने के परचात्‌, कषेप रत्रम मे से विभिस्त श्रास्तों को उनके द्वारा उपभोग 
किये जाने वाल्ले पेट्रोल वी मात्रा के अनुपात में अनुदान दिये जाने थे। झ्रारम्भ मे 
यह कोप वेवज ५ वर्षों के लिये बनाया गया था। परन्तु १६३४ से इसे स्थाई रूप 
दे दिया गय्या है। पहले इसमे प्रतिदर्ष लगभग १४ करोड़ रु० जमों होते थे। 
१६४७-४८ तक इसमे २८३ करोड स्हये जमा हो चुके थे । आजकल इसमे लगभग 
५ करोड़ ६० वापिक जमा होते है। यह आय पैट्रोल, गाडियो, मोटर मोटर के पुर्ओो 
और टायरो पर जय दुह़्क से प्राप्ति होती है । इस प्रकार यह कोप देश में 
सड़क विकास के दीघंदाल न नियोजन के दृष्टिकोण सेबहुत महत्वपूर्ण है। 

भारतीय सड़क काँग्रेस, १६३४--सदुक-निर्माण कार्य के सम्वन्ध मे व्यवसा- 
+क ज्ञान व अनुभव सग्रह करने के लिये भारत सरकार ने १६६४ मे 'भारतीय 
सड़क कांग्रेस” के नाम से एक #र्घ सरकारी सस्वा वी स्थ,पता बी । संडवों से 
सम्दन्धित सभी इजीनियर इस वाग्रेस वे सदरय बन सकते हैं। १६३४ मे केवल 
४४ सदस्यों से यह सस्था भारस्भ हुई थी । अब इस बाग्रेस के लगभग १२५० इ जी- 
न्यिर सदस्य है। इस सस्था ने देश मे सडक निर्माण-कार्य मे काफी सराहनीय योग 
दिया है । 

दिवीय दिश्व युद्ध-जव हुसरा विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो सडको के 
तिर्माण का बार्य प्रान्तीय सरकारों के हाथो में था| युद्धकाल मे सामरिक महत्व 
की बई एक नई सड़क बनानी पडी, भर पुरानी सड़कों पर भी यातायात का भार 
चइ जाते से, उनकी मरम्मत पर अ्रधिक रुपया व्यय करने की झ्लावश्यक्ता पड़ी । 
परल्तु प्रास्तीय सरकारों के पास इस भार को उठाने के लिये पर्याप्त साधन मही 
थे। प्रत: सुरक्षा कोष (0०(९॥०९ |९०॥॥४३/९६) मे से इस बाय के लिये अनुदात 
दिये गये, और वेन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव क्या फ़ि राष्ट्रीय महत्व की सड़यो 
के निर्माण का कार्य उसे अपने हाथो मे लेना चाहिये। 
गागपुर योजना (७६७७7 7०09) १६४३ 

तदूनुसार, १६४३ मे केन्द्रीय सरकार ने देश में स्डको के विकाप्त पर विचार 
करने के जिये नामपुर मे प्रान्तीय मुस्य इन्जीनियरों दा एक सम्मेलन भ्रायोज्ति 
जिया । इस सम्मेलन मे सड़क्ो के दिवास वो एक १० वर्षीय योजना बनाई गई, 
शो कि 'नागपुर योजना! के नाम से प्रसिद्ध है। 

योजना के प्रस्तर्गत सडकों को पाच वर्गों मे बाँदा गया है--( १) याष्ट्रीय 
राजमार्ग (०४०ा८] ॥ाह59५७), (२) प्रान्तीय राजमार्ग (00प्राल॑ग 0 
50९ प्रह0५७४5९), (३) बडी जिला सडके (४५७]० गिंडतांटा पि०905) 
(४) चोटी जिला सडक (० -धांत हि०४05) और (६) ग्रामीण सडके 
(४॥9९6 0399) । 

राष्ट्रीय राजगार्ग वर्तेशान सुख्य सडकें ही कहलायेंगी १वे प्रास्वीय राज- 
धानियों, बत्दरगाहों और बडे दगरो को आपस मे मिलायेगे और-ऐेश में सडक याता- 
यात का मृस्य आधार होगे। ये सडक देश का पड़ोसी देशो. जैँने वर्मा, नेपाल, तिब्दत, 
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श्रादि से भी सम्बन्ध स्थित करेंगी | सामरिक महत्व (5॥#८ट्लंट जाए०७/४॥९९) 
की सडक भी इसी श्रेसी मे शामिल होगी | इन सडुको वा “निर्माण वे देखरेख 
क्ेद्दीय सरकार करेगी । विभाजन से पूर्व इन सड़कों की बुल खम्वाई लगभग 
१८ हजार भील थी। विभाजन के पश्चात्‌ भारत संघ मे इनकी लम्बाई १२४ 
हजार मील थी। 

प्रान्तीय राजमार्ग प्रान्त भ्रथवा राज्य की मुख्य सडकें हैं। ये सड़कें राज्य 
के बनन्‍्दर व्यापार तथा उद्योग की जान हैं। ये जिला के मुख्य स्थानों व महत्वपूर्ण 
लगरो फो राष्ट्रीय राजमार्गो' से मिलाती हैं। इनकी देख-रेख की जिम्मेदारी भरा तीय 
सरकारों पर है। 

जिला सड़कें देश के प्रान्तरिक भागो मे पहुंचती हैं। ये उत्पादन केन्द्रों तथा 
मण्डियों को श्रापस में तथा राजमार्यो' या रेलो से मिलाती हैं । पद़्ौसी जिलों के 
मौच भी ये एक सूत्र के रूप मे कार्य करती हैं । ये सड़कें जिला मण्डलो (0॥#0|0 
छ08708) के प्राधीन हैं । 

ग्भीण सडक ग्रामीण जनता की भ्रावश्यकताप्रों को पूरा करती हैं। ये 
सइके गांवों को एक दूसरे से अयवा पास की जिला सड़कों या राजमार्गों या रेतो 
से मिलाती हैं। इतकी देखभाल का दायित्व स्थानीय निकायो ([,00०) 00९8) 
परहै | 

पोजता का उद्देश्य सभी प्रकार की सडुको का सन्तुलित थिकास वरना था, 

जिसे मिशत ह की मे को लय वादा शी सडक से ५ मील से अधिक की 
दूरी पर भोर भ्रविकस्ित क्षेत्र में कोई भी गाव र० मोल से प्रधिक ब्य ] 
रहे । साथ ही, फिसी सडक का विचार केवल उसी सडक की हष्टि से नही वरन्‌, 
देश भर में सड़कों के एक जाल-सूत्र (७७०) के एक झंग की दृष्टि से होता 
चाहिये । 

योजना में भारतीय संघ के लिये सड़कों की लम्बाई के तिम्नलिखित लक्ष्य 
रखे गये थे-- 


राष्ट्रीय राजमार्ग १६,६०० भौल 

शष्ड्रीय सामान्य मार्य (77205) ४,१४० ,, 

प्रान्तीय राजमार्ग ५३,९५० ,, 

बडी जिला सड़कों ४६,८०० ,, 

छोटी जिला स्ड॒कें परे,००० ,, 

ग्रामीण सड़कें १,२३,५०० ,, 
योग ३,३१ ००० 


इन ३,३१,००० मील लम्बी सड्को मे से १,२३,००० भील शब्बी शड़नें 
परी, भोर शेष [२,०८,००० मील) कच्ची होनी थीं | ८) है 

मूल योजना के पनतुत्तार, ऊपर लिखे लक्ष्यों की प्राप्ति के 20५९ शे करोड़ 
7० व्यय विये जाने थे । परन्तु युद्धोत्तर काल मे मूल्य-त्वर के बहुत प्रधिको य॑द्र जावे 
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के कारण बाद मे यह भनुमान लगाया गया कि योजना को पूर्ण करने के लिये ७४४ 
करोड़ रु० व्यय करने पडे गे । 

योजना पर १ अप्रैल, १६४७ से काम आरम्भ हुआ । तब से राष्ट्रीय राज- 
मार्गो' का सम्पूर्ण वितीयदायित्व बेन्द्रीय सरकार ने सभाल लिया हैं । देश के नये 
विधान के अन्तगंत, राष्ट्रीय राजमार्ग केख्रीय विधय हैं । प्रास्तीय राजमार्ग राज्यो के 
नार्वेजनिक काये विभागो/ (?. ए, 0.) के अधीन हैं । प्रत इन दोनो प्रकार के 
राजमार्गो' की दा प्रच्छी है | परन्तु जिला द ग्रामीएं सडको की दशा बहुत खराब 
है, क्योकि ये सडकें स्थानीय निकायो के ग्रधोन है, और इन निकायो के वित्तीय 
साघत प्त्यन्त सीमित है । 

इस योजना के कार्यकरण के पहले तीन वर्षो में श्र्थात्‌ ३१ माचे, १६४० 
तक सडक विकास पर कुल २७:११ करोड रु० व्यय हुये थे । 
प्रषम योजना के प्न्तंगत सडक-विक्लास 

प्रथम योजना के आरम्भ के समय भारत मे लगभग ६८,००० मील लम्बी 
पक्की सड़के तथा १,५१,००० मील लम्बी कच्ची सडकें थी ! योजनताकाल 
मरे सडको तथा सडक यातायात के विकास पर लगभग १५६ करोड रू (के 
सडक फोष के प्रनुदानों को मिलाकर) व्यय किये गये । इस क्यल में रगभग 
२४,००० मील लम्बी नई पक्‍की सडके तथा ४७.००० मील लम्बी नई बच्ची 
सड़कें बनाई' गई । इनमे सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार योजना के 
भन्तगंत बनाई गई सडक भी शामिल हैं। इस प्रकार योजना के भ्रन्त मे देश मे 
प्डकों की कुल लम्बाई २४६ ००० मील से बढकर ३,२०,००७ मील हो गई थी । 
पह शम्बाई नागपुर योजना के लक्ष्य (३,३१.००० मील) से ११,००० मौल कम है- 
प्रथम योजना के पब्रन्त में, नागपुर योजना के लक्ष्यों के तुलना मे १,००० मौल 
पषकी सड़कों तथा १०,००७ मील बच्ची सडके कम थी । झाशा है कि दूसरी योजना 
में यह कार्य भी पूरा हो जायेगा । 

इसके अतिरिक्त योजनायाल में सडको वी मरम्मत तथा पुलो का निर्माण 
भी क्या यया है। उदारणा्े, १ अप्रैत, १६४७ को जब केन्द्रीय सरवार ने 
राष्ट्रीय राजमार्यो के विकास वा वित्तीय भार अपने ऊपर छ्लिया, त्व वई एक 
भार्गो' पर कुल मिलाकर लगभग १६०० मील की लम्बाई की सन्पि सडकों (००० 
058) का भ्रभाव था. महत्वपूर्ण स्थानों पर सेकडो दोटे-्नड़े पुल नहीं थे, भौर 
पगभग ६,००० मील लम्बी सडक नीचे दर्जे की थी। इस दिशा में बुछध सुधार, 
प्रथम योजना के आरम्भ से पहले हुआ था। प्रथम योजना के अन्त तझ लगभग 
३४ करोड रु० की लागत पर ७३६ मील लम्बी सन्धि सडको भौर ३३ बड़े पुलो 
को बनाया गया, लगभग ५४,००० भील वी लम्बाई मे राष्ट्रीय सडक्तो को सुधारा 
गया, और लगभग ४०० मील की लस्बाई मे इन सहकों को चोड़ा कर दोराही 
([५७०-०४९ एशाश्ट्रट-७०) ) बनाया गया । 
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संख्या फिर बढठने लगी। उद्यहरणा्भ, १६४४ में देश में लगभग १०४२ लाख 
गाडिया थी ; १६४८ में इन की संख्या बढ कर २'७८ लाख हो गई थी । 

वर्तमान स्पिति-- १६५४-५४ के भ्रन्त मे देश मे लगभग ३१७६ .लाब 
मोटर गाडिया थी । इनमे से १९७१ लाख तिजी कारें, ५६ हजार सार्वजनिक सेगा 
गाडिया, १ लाख ४ हजार माल गाड़ियां, ३३ हजार मोदर साइकलें, और शेष 
लगभग १२ हजार मिली-जुली प्रकार की मोटर गाडियाँ थी। तथापि, देश की 
जनसंख्या और आकार को देखते हुए भ्रभी भी यहा मोटर गाडियो को गाडियो को संझूया बहुत 
कम है। भारत मे प्रति १,३४०-च्यक्तियों के पीछे एक मोटर गाड़ी हैं, जबकि संयुक्त 
राज्य अमरीका मे प्रति ३ व्यक्तिपों, इज्ूलैड मे प्रति १४ व्यक्तियों, और फ्रास में 
भ्रति_ १६ व्यक्तियों के पीछे एक मोटर गाड़ी है.4...१६५२ मे प्रति १,००० मोल के 
पीछे भारत में 5२६, इजूलेंड मे १२,१४६ और सं० रा० भ्रमरीका में १४,८७४ 
मोटर गाडिया थी ॥ इसके अतिरिक्त, भारत से मोटर गाडियो का उत्पादन, यहां 
के कुल उपभोग से बहुत कम है, भोर हम अ्रपनी थावश्यकता का केवल लगभग 
१६०४ पेट्रोल ही देश मे उत्पन्न करते हैं, शेष विदेशों से भ्रायात किया जाता है। 
अतः उन्मत देशो की घुलना में हम, अन्य क्षेत्रों की भाति, मोटर यातायात के क्षेत्र 
भे भी पिछड़े हुए हैं, भर आत्म-निर्भर नही हैं । 

मोटर यातायात के क्षेत्र में निजी चालक (70 ए886 ०/८:४०१४) भौर 
राज्य सरकारे, दोनो ही कार्य कर रहे है। साज्ये सरकारों से १६४६ के परचात्‌ से 
मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरणा आरम्भ किया था। इस समय सवारी मोटर यातायात 
का लगभग ह भाग सार्वजनिक क्षेत्र मे है; शेष है भाग निजी चालको के हाथों में 
है । माल यातायात लगभग पूरातया ही निजी चालकों के कब्जे में है। ह्वितीय 
योजना काल में सडक यातायात भे सावंजनिक क्षेत्र के प्रसार होने पर भी, सड़क 
यातायात्र का अधिकांश भाग निजी चाज्को के हायो मे ही रहेगा । 


इस समय देश मे मोटर यातायात चालकों की सख्या लगभग ४५,००० है, 
इनमे से ४६,००० से भी भ्रधिक छोटे चालक हैं, जिनमे से प्रत्येक के पास ४ या 
इससे कम गाड़ियां हैं। इन निजी चालको को इस “बात के लिये प्रोत्साहित किया 
जा रहा है कि ये मिल कर भावधिक इकाइया बना लें। सड़क यातायात निगम 
ग्रधिनियम (एि००6 [एशा७ए०5 (०0शण/श०73 ८), १६५० के प्रत्तर्गत 
राज्य सरकारों, रेलों और निजी चालको को मिला कर परिनियत (3/80॥०75) 
यातायात्त निगम बनाये जा रहे हैं । 

देश में पचवर्षीय योजना के प्रन्तगंत श्राथिक क्रियाओं के प्रिछाम्र के 
बढ़ने से, मातामात सेवाओं की भ्रावश्यकता बढ़ती जा रही है। रेले इस सभी 
यातायात का भार उठाने मे समय नहीं हैं। भत्तः रैलो के सहायक के रूप में, मोटर 
सडक यातायात के विकास को झावश्यकता है । परन्तु हाल ही के वर्षों मे यद 
देखा पय्ा है कि देश वी इन बढती हुई यातायात प्रावश्यक्ताओ की हृब्टि से सड़क 
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यातायात का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है । इस बात के कई कारण हैं, 
जैसे कि राष्ट्रीयकरण का भय, मोटर यातायात पर लगे ऊचे कर, श्रन्तर्राज्यीय 
(7 /थ-8»४८) सेवाग्रो पर लगे प्रतिबन्ध और कुछ राज्यो मे बहुत छोटी अवधि 
के लिये लाइसैस देने की नीति आदि । इन कारणो को दुर करने के लिये विभिन्‍न 
प्रकार के पद उठाये जा रहे हैं । उदाहरणाथं, योजना झ्रायोग ने १६५४ में ही 
राज्य सरकारों को यह सिफारिश की थी कि दूसरी योजना के प्रम्त तक 
उन्हे माल यातायात सेवाओ्रो का राष्ट्रीयकरण नहीं फरना चाहिये, सवारी 
सेबाओ का राष्ट्रीयकरण धीरे-घीरे और ध्यान से होना चाहिये, कि 
निजी चालको को लाइसैस देने की नीति को अधिक उदार बना देना चाहिये, 
और कि इन निजी चालकों को मिलकर बडी झ्राधिक इकाइया बनाते के लिये 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । राज्य सरकारो को यह भी कहा गया है कि ये 
मोटर गाड़ियों पर लगे करो का सुयुक्तिकरण (रिवाणाक॥848000) करे, जैसे कि 
दोहरे करारोपण (00)॥6 ]952॥07) से बचे, मोटर ग्राड़ियो पर लगे विभिन्‍न 
करो को एक ही कर मे मिला दे, धौर कर की दर को यथासम्भव कुछ कम कर 
दें, इत्पादि । 

मोटर गाडियाँ (सशोधन) अधिनियम, १६५६ के प्न्तगंत, भ्नन्‍्तर्राज्योय 
(7श-७(8९८) मार्गों पर सडक यातायात का विकास, समन्वय और नियमन करने 
के लिये एक 'अन्तर्राज्यीय यातायात आयोग' (गव्राध्म-शक्षा४ पीक05एण 
(०गरणां$0॥') की स्थापना को व्यवस्था की गई है। अधिनियम के प्रन्य 
प्रावधानों के अनुसार, यदि अनुमति-पत्र-घारको (?९८70॥0 00678) के अनुमति- 
पत्र रद्द किये जाते है, या उनकी शर्तें” बदली जाती है, तो उन्हे मुआवजा दिया 
जाय, मोदर गाड़ियों 'के अनुमति-पूत्रों की प्रचधि को बढाया जाय, क्षेत्रीय 
यातायात अधिकारियों का पुनर्गठन किया जाय, कन्‍्डबटरों को भी लाइसेंस दिये 
जाय, १६३६ के भ्रधिनियम के ग्रन्तर्गंत किये गये अश्रपराघो की सजा में वृद्धि, 
इत्यादि । अधिनियम के अधिकाश प्रावधानों को लागू किया जा चुका है। 

झाशा है इन सब पदो के उठाने से, देश मे सडक यातायात का ग्रावश्यकता- 
नुसार पर्योप्त विकास होगा, ओर उचित तेजी से होगा । 

रेल सड़क स्पर्धा व सामंजस्य 

(सिल्ा रि०्ग्दे (०फरफुाक्षंणत छा्तें ए०-070999007॥) 

रैल सड़क प्रतिस्पर्धा--यातायात के विभिन्न साधनों के बीच स्पर्धा की 
समस्या तभी उत्पन्न होती है, जब यातायात के कुछ साधन श्रपने क्षेत्र से दढ जाते 
हैं, प्रौर परिवहन के अन्य साथनो की यातायात अपनी अर खींचने लगते हैं। 
भारत में पिछले वर्षो मे रेलो तथा मोटर सडक यातायात के बीच इसी प्रकार की 
स्पर्धा रही है, जिसमे एक समय तो रेलो को इमसे बडी हानि उठानी पड़ी थी । 

रैले लम्बे फासले श्रोर भारी सामा+ को ढोने के लिये यातायात का बहुत 
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सस्ता साधन है । परन्तु छोटे फासलो तथा हस्की व मूल्यवान वस्सुप्रो के ढोने के 
लिए, मोटर यातायात अधिक सस्ती पडती है । यह इसलिये वयोकि रेलें भाड़े को 
दरें सिवा के मूल्य' (:7००८ ० 567श८०७) सिद्धांत के प्रमुमार निश्चित करती 
हैं, जवकि मोटर यातायात में भाड़े की दरें सेवा की लागत! (4080४ 50९८) 
सिद्धान्त के भ्रतुपार निश्चित वी जाती हैं। पहले सिद्धात के अधीन सम्बे फासल्लों 
के लिये भारी परन्तु कमर प्रल्य की बस्तुओ का ढोना तो सस्ता पड़ता है, परन्तु छोटे 
कासलों यर और विशेषत हल्ती परस्तु मूल्यवान यातायात पर भाड़े की दर ऊंची 
पडतो है। दूसरे सिद्धात के ग्रधीन, इस दूमरी प्रकार को यातायात पर भाड़ें की 
दर अपेक्षाबृत नी चो रहती है । भरत. मोटर यातायात छोटे फासलो पर, रेलों वी 
हल्की व मृल्यवान्‌ यातायात अपनी ग्रोर खीच जे जाती हैं, भौर उतके लिये भारी 
परन्तु सस्ती यातायात छोड देती हैं । दूसरे शब्दो मे दे यातायात का भवस्तन स्वयं 
हंडप कर जाती है, भौर शेप रेलो के लिये छोड देती हैं । स्पष्ट ही इससे रेलो 
फी झाय कम हो जाती है। दुसरे, रेलें भ्रपने निश्चितसार्ग से बन्धी होती 
हैं । श्रत उनकी सेवाझ्रों का प्रयोग करने के लिए. उनके स्टेशनों तक 
जाना पडता है। इसके विपरीत, मोटर गाड़ियां ब्िसी निश्चित मांग से बन्धी 
नही होती, भ्रौर भ्रस्थूल होने के कारण, द्वार-द्वार पर जाकर यातायात सेवा प्रदान 
कर सती हैं | यातायात सेवाओं के उपभोक्तांग्रों के लियेयह बड़ा सुविधा-जनक 
भी होता है, और उनरा रेलवे स्देशन तक प्राने छाबे गा या साखाव लाने 
ले जाने का खर्चा भी बच जाता है। मोटर यातायात को रेलो की तुलनी भे एक 
झौर ल!भ यह होता है कि रेलो को भ्रपना मार्ग स्वय वताना पड़ता है भोर उसके 
संरक्षण व मरम्मत भ्रादि पर भी उन्हे भारी रवम ख्चे करनी पड़ती है, जब कि 
मोदर गाड़ियों के चने के लिए सड्के सरकार द्वारा बनाई तथा सुपारी जाती 
हैं। यह ठीक दै कि वहुधा इसी कारण से सरकार मोटर गाड़ियों पर कई प्रकार 
के कर छगाती है। परन्तु फिर भी मार्ग का खर्चा मोटर गाड़ियों पर अपेक्षाइच 
कम पडता है। मतः छोटे फासतो पर और विशेषवः हल्की तथा मूल्ययान यातायात 
के लिये मोटर यातायाव रेलो से स्पर्धा करती है। 


भारत में इप् प्रफ़ार की स्पर्धा का जन्म तो १६२० के पश्चात्‌ ही हो गया 

था | तधावि, इसने उग्र रूप १६३० के पश्चात्‌ से धारण किया धा। उन दिनों 
विर्वथ्यापी मन्दी क॑ कारण भारत मे भी रेलो पर यातायात का परिमाण कम हो 
गया था, जिससे उनकी श्राय गिर रही थी | तव तक देश में मोटर गाड़ियों की 
संख्या भी काफ़ी बढ चुकी घी, और रेलो ने पाया कवि उनकी मूल्यवान यातायात का 
एक बड़ा भाग ये मोटर गाड़िया सतोंच रही हैं ॥ परिस्थिति का सामना करते के 
लिए रेलों ने श्रपनी दरो में कमी कौ॥ उत्तर में मोटर-चालकों ले भी प्रपनी दरें 
कम कर दी। इस प्रकार से दोनो मे एक प्रकार को होड़ सी लग गई प्रौर रेल- 

सड़क स्पर्धा दोनो प्रकार वी यातायात के लिए ही एक गग्मीर समस्या वन गई; 
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इस स्पर्धा से दोनो प्रतिपक्षियो को ही हानि हुई । रेलों को यह हानि लगभग 
३*७४ करोड़ र० वाधिक थी। 

परम्तु इस स्पर्धा को इसी प्रकार इलता नहीं रहने दिया जा सकता था, 
क्योकि इससे देश मे यातायात के साधनों के विकास को भारी ठेस पहुचती | पह 
राष्ट्रीय हिदों के विग्द्ध होता । वैसे भी रेले राष्ट्रीय उपक्रम है, उन्त मे सामान्य 
करदाता को पूजी लगी हुई हे । रेलो की हानि वा भार भी उन्ही पर पडता है। 
अतः इस स्पर्धा से रेलो की रक्षा करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त यह स्पर्षा 
एक दृष्टिकोण से भ्रनुचित भी थी, क्योवि वहा रेलो पर कई प्रकार की पावन्दिया 
और नियमन लागू होते हैं, वहा १६३६ में पहले मोटर, यातायात पर बिसी प्रकार 
का प्रनुशासन नही था । 

रेल-सडक स्पर्धा की इस समस्या पर विचार करने के लिए भारत सरफ़ार 
ने १६३२ में एक समिति सिचेल कर्नेस समिति (लाश]-#तफ़्85 
(०ए००४०८) वी नियुक्ति की । इस समिति मे सिफारिश क्वी कि इस स्पर्धा से 
रेलो की रक्षा करने के लिये मोटर यातायात का नियमन करना प्रावश्यक्र है 
उसने एक केन्‍्द्रीय संचार मण्डल (६८४ 8०703 रथ (०कघ४०/ 7९७४४०7$) की 
स्थापना वी भी सिफारिश की। समिति के सुभावों पर विचार करने के लिये 
१६३३ में भारत दरकार ने प्रान्दीय सरकारों के प्रतिनिधियों का एक रेल-सडक 
सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन मे रेल-सडक सामजस्थ पर जोर दिय्य। सम्मेलन के 
सुकाव पर ही १६३३ का रेलवे अधिनियम पास किया गया, जिसके अधीन रेले 
रैल की लाइनों के समातास्तर सड़कों पर झपनी गोटर गाडिया चला सकती है। 
१६३१ मे प्रान्तों मे 'यातायात परामशंदातृ समितिया' स्थापित की गई श्रौर एक 
कैस्द्रीय यातायात परामशदातृ परिषद्‌ भी स्थापित वी गई। 

१६३६ दी बेजबुड सप्रिति ने भी रेल-सडक स्पर्धा की समस्या पर विचार 
क्या। समिति ने सिफारिश की कि भोटर यातायात को नियमित करने के लिये 
मोटर-चालपो को ग्रनुमति-पत्र दिये जाय ; रेले स्वय अपनी मोटर गराडिया चलायें, 
और साथ ही, रेले य/त्रियो को पहले से प्रधिक भ्रच्छी सुविधा दे और अपना 
फिराबा-भाडा कम करे । 

१६३६ मे केन्द्रीय सरवार ने मोटर यातायात को नियमित करने के लिये 
पोदर गाड़ी भ्रधितियम पास क्या । इस अ्रधिनियम के अधीन प्रान्तों गे क्षेत्रीय 
यातायात अधिकारियों (पेल्ट्रॉणावा पपक्चाइएणा #ैपा)०7९8) की नियुक्ति की 
गई जिवबग कार्य मोटर यातायात क्यो मियत्रित करना है ।॥ अधिनियम के भ्रधीन 
भोटर गाडियो के लिये सरकार से अनुमति-पत्र [[/०ल॥३। ) लेमा अतिवार्य कर 
दिया भया, श्रौर मोटर गाड़ियो मे सवार्थों की सस्या. उन्तदी रफ़्तार वी सीमा, 
उनके चलने के मिदिचत समय, माल छा लदान, कर्मचारियों के क्रम के घटे व काम 
वी द्चायें, ग्रादि निरिचित कर दिये गये । उक्त बातो दा उल्लघंन करने वालो को 
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सजा देने की व्यवस्था को गई ! १६४६ से इसो अधिनियम के अन्तर्गत सभी मोटर 
शा्ियों का दौसा कराने को अविवार्य कर दिया गया है। १६२६ से इस ग्रधिनियम 
में दिये गये एक सशोषन के अधीन, धल्तर्राज्यीय (स्‍60/0:8/8/०) मार्गों पर सड़क 
यातायात का विकास, समल्‍्वय झोर विश्मन करने के लिये एक प्रन्तर्राष्यीय 
गातायात भ्रायोग' की स्थापना, क्षेत्रीय यातायात अधिकारियों के पुनगंठत, वन्डश्टरों 
को भी लाइसैस दिये जाने, १६३६ के प्रधिनियम के प्रत्तर्गत किये गये प्रपणारों 
की सजा मे वृद्धि, ग्रादि की व्यवस्था की गई है। 


रेल सडक स्पर्धा को कम करने की दिल्ला मे हरवार द्वारा उठाया गया एक 
और पद 'सड़क यातायात निगम भ्रधिनिषम, (६४०” है। इस भ्रधिनियम के ्रपोय 
राज्यों मे राज्य सरकारो, रेलो प्रौर निजी गोटर-चालकों की साक्ेदारी से परितियत 
($(#007१) सडक यातायात निगम बनाये जा रहे हैं। दूसरी पच्र बर्षोय योजना 
की रेल योजना में १० करोड़ र० इस्तौलिये रखा गया है, जिससे कि रेलें इन नियमों 
के गठन में भाग ले सके । ये तिशम रेलो भ्रोर मोटर यातायात मे ग्रनुचित स्पर्षा 
को रोसने मे सफल होगे, ऐसी प्राश्ा की जा सकती है। 

रेल-सडुक प्ायजेस्य (फेआ-वीि०४6. 00-02/700॥)-- तथापि, हमे 
ध्यान रखता है कि सामजस्थ का भ्र्थ केवल प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना नहीं है। 
इसका श्रप्िप्राय विभिन्‍न प्रकार की थातायात सुविधाप्ों का जनता वी आवश्यक 
ताओ्रों से उचित तमायोजव करता है. जिससे किसी भो अ्कार का श्रपव्यय त हो। 
किप्ती भी समुल्‍्तत यातायात प्रणाली मे रेलो धौर मोटर यातायात तथा प्रग्य पवार 
फो यातायात सुविधाम्रों का भी होगा भ्रावश्यक है। तव विभिन्‍त प्रकार की 
पातायात सुविधाग्रो का विवास इस प्रकार होना चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे 
की प्रतियोगी होने के स्थान पर यथा संभव सहयोगी हों । तय ही, प्रत्येक प्रकार 
के धातायात-साधन की अपनी कुछ विश्येपतायें होती हैं। श्रत- उप्ते उसी प्रकार ये 
काम में लाता चाहिए, जिस काम के लिये वह सबसे प्रधिक उपयोगी है । इस रृष्टि 
मै सड़क यातायात को रेलों की पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। मोदर 
गाडिया गांवगाव में यातायात-्युविधाप्रों को पहुचायें, जबकि रेले मुख्यतः मगरों 
झौर मंडियो, श्रादि को यावायात सुविधायें पहुचायें ॥ भारत के गोंवों में ग्रातयात* 
सुविधाओं का बहुत प्रधिक अभाद है। मोटर गाडिया बहा से यातायात प्राप्त करें, 
और उसे रेलो तक पहुंचायें | उथर से वे रेसो से लगे गये सामान वे सवारियों हो 
गांव-गांव मे पहुंचायें । इससे रेलों भौर मोटर-चालकों और राष्ट्रीय श्र्थ-्यव्रत्था 
सभी को लाभ होग। 

भारत में ऐशा न हो. कर झाएसो अठिस्पर्यो की स्थित्रि इस लिये एव 
हुई, वयोकि यहाँ रेलो भौर सडकी का निर्माणण किसी नियोजित ढंग से नहीं हुआ। 
गहाँ प्रशिकांत सकें गांवों को रेलवे स्टेशनों से जोड़ने के स्थान पर, बहुध्रा रेस वी 
लाइनों के ही समानान्तर दशा मील वी दूरी के हो भीतर, बनी हुई हैं। भतः दे 
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रैलों वो यातायात ला कर देने के स्थान पर उनवी यातायात छीनती हैं, जिससे 
प्रतिस्पर्या का जन्म होता है। ग्रत भविष्य मे नई सडको को रेलंथ लाइनों के 
समानान्तर बनाने के स्थान पर समकोणस्य (शिक्षा। #ग8८७) पर बनाया जाना 
चाहिए, ग्रौर साथ ही, दनके द्वारा देश के सभी गाँवों का पास के रेलवे स्टेशनों से 
सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए | ऐसा होने मे जहा गावो को पर्याप्त यातायात 
सुविधाये मिलेगी, वहा रेलदो और मोटर गाडियो को पर्याप्त यातायात (उप॥०) 
मिलेगा । 
सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण 
(र0एक्ॉंच्प्तार00 (६ पित्वते वफछाश्पु 05.) 
पृष्ठभूमि--ऊपर हम रेल सडक स्पर्धा के बारे मे पढ झाये हैं, जिससे रेलो 
को, भ्रोर मोटर मालिकों को भी, काफी हानि हुई। देश मे मोटर यात/यात के अनियन्त्रित 
विकास का ग्रह एक दपरिणाम था ॥ इसका एक और दुष्परिणाम मोटर-मालिफो 
के बीच आपसी पतिसपर्धा भी हम्नां । इससे जहा देश में मोटर यातायात के समुत्तित 
विकास को प्घात पहुचा, वहाँ मोटर-मालिकों द्वारा उनके क्मचारियों का और 
मोटर-गाड़ियो के यात्रियों का बई प्रकार से झोपण भी हुआ । झत मोटर य'ता+ 
यात बी अनुचित स्पर्धा से रेलो की रक्षा करने और स्वय मोदर यतायात 
को श्रात्म-ह“या से बचाने के लिये सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया । फ्तस्वर्ूप 
देश मे मोटर यातायात को नियन्त्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने १६३६ में 
मोटर ग्राड्ी अधिनियम पास कया । इसका वरोन हम पहले ही ऊपर बर झाये है | 
तभी दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हो गया, जिसमें यातायात का परिमाण बढ़ जाने 
श्रौर नागरिक यातायात के लिए मोटर-गाडियो की सस्या में वृद्धि सभव नहों 
सकते के वारण, युद्धश्वात के लिये रेल-सडक स्पर्धा बी समस्या समाप्त सी हो गई । 
परन्तु युद्ध की समाप्ति के पदचात्‌ इसके पु्नांजन्म का भय था । ग्रत १६४५ मे ही 
“रेल मण्डल” (पि8।४99 80470) की सलाह से केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव 
दिया कि प्रत्पेयः प्रान्त में बहा वी प्राल्तीय सरकार, रेलो और निजी मोटर-प्रालिक्ो 
की साभेदार। से एक एक त्रिदलीय (उ7070॥6) नियम स्थापित विया जाय । 
यह निगम उस प्रास्त में, रेलो के सहयोग से, सडक यातायात का सत्रालन करे, 
जिससे रेल रायव स्पर्धा समाप्त हो, श्रौर जनता को कम यूल्य पर उत्तम यातायात- 
सुविधाये प्राप्त हो | इस निग्रम के भ्रद्यो को तीनो दलो में इस प्रवार वादा जाना 
था' ३०५८ से ३३ प्रतिशत तक अंश रेलो के, ३० प्रतिशत्त से ३५ प्रतिशत तक झद्या 
कछए लि फोटर फालियो के । निदी पालिको दो को मोटर गर्णडिया अच्छी दशा 
प्रान्‍्तीय सरवारों के, और दोप अद्य निडी मोटर मालिकों के ९ निजो मालिको को 
जो मोटर गादियाँ ग्रच्छी दशा में होती, उन्हे निगम ने उचित मूल्य देश्र खरीद 
लेता था । इस त्रिदलीय योजना का लगभग सभी क्षेत्रो में स्वायत हुआ । परन्तु निजी 
मालिक इसमें भाग लेने को राजी न हुए । उन्हे भय था कि ऐसे निगम में उनका 
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ग्रषना पक्ष शेलो वे पक्ष की तुलना में वमणोर रहेगा वयोकि प्रास्तीय सरकारें 
भी सामास्यत रेनों का ही पक्ष लेगी । साथ ही, उन्हें यह भी भय था क्रि उतरी 
मौटर गाडियो वा उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलेगा । 

राष्ट्रीयहरण--ऐसी परिस्थिति में रेल सडक सामजंस्य बरने और अपने 
बढते हुए व्यय को प्रृूत्त करने के लिये आय कमाने के उद्दं श्य से विजिन्‍्न प्रात्तीय 
सरवारो ने सडक याताय्रात का धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण करना हो उचित समभा | 
निजी मोहर-मालिशो ने इपका घोर विरोध किया, ओर इसे रोदने के लिये न्‍्याया- 
लयो की भी दरण लो । परन्तु राज्य सरकारो ने उचित पद उठाकर उनयी 
आपत्तियों को निमूल कर दिया ॥ 

अव ब्रविकाश राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, पेजाव, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, 
बस्बई, मद्रास, मैसूर, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली आदि में राज्य 
सरकारों द्वारा राष्ट्रीयक्त यात्रि-्मोटर यातायात सेवायें चल रही है । इसमे सगभग 
३५ करोड र८ को पूजी लगी हुई है। प्रथम योजना के अन्त में इस सार्वजनिक 
सडक यातायात क्षेत्र मे १९,००० से भी श्रधिक मोटर गाढ़ियाँ थी, जिनमे से, 
लगभग १२ वरोड ₹० की लागत वर, ३,००० मोटर गाडियाँ प्रथम योजनाकाल 
में ही खरीदी गई हैं। तथापि, तब भी प्रथम योजना के ग्रन्त में यात्री-यातायात वा 
केवल ह भाग ही सावंजरिक क्षेत्र मे था, भ्ौर शेष निजी मोटर-गालिको के हाथो 
से था। यह इसलिये क्योकि विभिन्‍न राज्यो से केवल वुछ ही मार्गों पर मोंदर- 
यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया है; शेप मार्गों पर अभी भी निजी मोटर- 
चाल्तत्रो की गाडिया चलती है । माल-प्रातायात अभी भी लगभग पूर्णतया ही निजी 
मोटर-चालको के हाथो मे!ही है । 
गे इधर १६५० में बेन्द्रीय सरकार ने 'सडक यातायात निगम अधिनियम 
(३००0 (7शानाणा (० णथरां०॥३ 8०) पास क्या, जिसके झ्धीत राज्यों मे 
राज्य सरकारो, रेलो और निजी मोटर-चालको की साभेदारी से परितियत 
(9श॥0।079) सडक यातायात निगम बताये जा रहे हैं। ये निगम मोटर राडक 
भ्रातायात का सचालन तथा नियन्मण करेंगे। दूसरी पंच्रवर्षीय योजना की रेल 
योजना में १० करोड ₹० इसीलिये रखा गया है, जिससे कि रेतें इन निगमों के 
गठन में भाग ले सके । 

योजना आयोग की सडक यातायात के राष्ट्र यक्रख के अति वर्तमान भी ति- 
१६५३ में यह अनुभव क्या गया कि देश की बढती हुई यातायात प्रावरयकताओं 
को देखते हुए, रेड यात्तायात्त का पर्याप्त डिकास नही हो रहा है। श्रततः यातायात 
मन्त्रालय की सल'हु से योजन्य शायोग ने सडबः यातायात के विकास वी समस्याग्रो 
का एफ 'ब्रिभिद दल' से ब्रत्ययत कराया । इस दल के अध्ययन के श्राधार पर 
योजना झायोग दे १६५४ में राज्य सरकारों दो निश्ललिसतित सुरुष प्तिफारिशे कौ-- 
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>चे से, 

(१) छितीय योजनाकाल में माल यातायात सेवाग्नो ५ > 
कया जाना चाहिये. 

(२) यात्रि यातायात सेयाग्रो का राष्ट्रीयकरण बहुत से 
घरणाबद्ध (98९0) विधि से होना चाहिये" 

(६३) जिन क्षेत्रों मे राज्य सरकारे अपनो मोटर गाडिया _., चलाना 
चाहती, वहा निजी मोदर चालकों का आाज्ञा-पत्र दो की दार्तों को ग्रधिक उदार 
बना देता चाहिग्रे, और उन्हे अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अबधि के लिये आज्ञा-पत्र 
दिये जाने चाहिये, 

(४) निजी मोटर त्रालफ़ो को आ्रापस में मिलकर आथिक इकाइया बनाने 
के लिग्रे प्रोत्माहित किया जान। चाहिये। 
सडक यातापात के राध्ट्रीयक्रणा का पक्ष तथा विपक्ष 

पक्ष--निजी मोटर यातायात की तुलना में सरकारी मोटर ब्वतायात के 
निम्नलिखित मुख्य लाभ बताये जाते है-- 

यार्यो को लाभ-सरकारी मोटर यातायात के अधीन यात्रियों को 
निम्तलिस़ित कई पक्ार के लाभ प्राप्त होते है- 'भ्र) समय की बचस - सरकारी 
बसों क। कसी स्थ'न से चलने, तथा अगले स्टेशनों पर पहुचने और वहू/ ठहेरने का 
समय पूर्व निश्चित होता है, चाहे बस छूटने के ग़मय तक बस पूरी तरह भर चुकी 
हो या नही । इससे यात्रियों के समय की बडी बचत होती है। मिजी बसे समय- 
सूची का इतना क्डा पालन नहीं करती, जिससे यात्रियों का समय बहुत बर्बाद 
होता है | साथ ही, सरकारी बसो वी चालू दशा अच्छी होती है, जिससे वे मार्ग मे 
ही खराब होकर यात्रियों का प्मय बहुत कम बर्याद करती है। (झ्र।) यात्रीयो को 
निश्चित सहया-सरकारी बसों मे यात्रियो की सख्या निश्चित होती है, जिससे 
उनमे भीड नहीं हो पाती, और यात्रियों को भीड से होने वाली तकलीफ नही 
उठानी पड़नी ।निजी बसे, निजी लाभ से प्रेरित होकर, बहुत बार, कानुन के 
विरुद्ध भी, निर्धारित सख्या से अधिक सवारिया बिठला लेती है, जिससे सभी 
यात्रियों को असुविधा होती है । (इ) किराये भाडे में निशिविततता--सरकारी बसों 
के क्रिये-भाड़े पूर्णतया निश्चित होते हैं । अत यहा यात्रियों के शोषण की गु जा- 
इश नही होदी । परन्तु निजी बस मालिक, समय व परिस्थिति के अनुसार, किराये 
भाड़े में हेर-फेर करदेते है, और कई बार यात्रियो से उचित से अधिक किराया वसूल 
कर लेते है। (ई) प्रन्य सुविधायें--सरकारी रोडवेज के प्रधीन यात्रियों की हर 
प्रकार वी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। उद्हरणार्थ, बसो की सामान्य दशा 
अच्छी होती है, उनमे लगी स्रीटे अधिक आरामदायक होती है, व स्टेशनों पर 
प्रतीक्षालयों, टिकट घरो, भोजनालयो, शौचालयो, पीने का पानी आदि सुविधाग्ो का 

अच्छा प्रबन्ध होता है। निजी रोडवेज मे इन सुविधाओ्रो का इतना अच्द्धा प्रबन्ध 
नही होता है । 


६ शार ) 


(२) कर्मचारियों को लाभ - सरकारी मोदर यातायात में काम व खे घाले 
कर्मचारियों को भी, प्रन्य सरकारी कर्मचारियों को भाति, १ई प्रकार के लाभ प्राप्त 
होते हैं। उदाहरणार्थ, उन्हे उचित वेतन मिलता हैं, उनका बेतगे-क्रम (28९ 5००6) 
निश्चित होता है, जिसमे उन्हे नियमानुसार उन्‍ततति मिलती रहती है, उनके काम के 
घढे प्रौर छुट्टियों की सस्या निड्चिचत होती है, उन्हे नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती 
है, उत्हे भविष्य निधि अ्रयवा पेंशन, आदि का ल भ ज्ाप्त होता है, प्रादि आ्रादि। 
मिजी मोदर मालिको के अधीन कर्मद्रियों को ये सव लाभ उपलब्ध नही होते । 
निजी लाभ से प्रोरित होकर निजी मालिक प्रपने वर्भचारियों वा कई प्रकार से 
शोषर करते हैं। 

(३) मोदर यातायात कौ कार्यक्षमता में बृद्धि--निजी-मोटर मालिकों की 
तुलना में सरकार के वित्तीय साधन कही बड़े होते हैं। वह बड़ी सख्या में नई मोदर 
गाडिया खरीद सकती हैं, और उसकी सरस्मत वे नियमित सफाई आदि के लिये 
वर्कशापों की व्यवस्था करती है। वह उचित्त वेतन देकर भशिक्षित कर्मचारियों वी 
सेचाये प्राप्त करती हैं। इस सबसे निजी रोडवेज की तुलना में सरकारी रोडबेज 
की कार्यक्षमता, कही झधिक होती है। इससे भी यातियो को बड़ा लाभ होता है। 

(४) रेल सड़क स्पर्धा तथा सड़क यातायात की पश्रान्तरिक स्पर्धा की समाधि- 
सडक याताताद के राष्ट्रीयकरण से, रेल-सडक-स्पर्धा को समाप्त करता सरल हो 
जाता है, बयोक्ति तव रेलें और सडक यातायात दोनों ही सरकारी उपक्रम हो जाती 

हैँ । सडक यातायात के निजी हाथो मे होते से निजी मोटर-मालिक़्ो में जो आपसी 
स्पर्धा होती है, सडक यातायात के राष्ट्रीयकरणा से वह भी समाप्त हा जाती है । 

(४) प्रलाभकारी सार्गों पर भी बलों का चलता--निजी मालिकों का 
उद्देश्य तिजी लाभ कमाना होता है ) अत. वे वेवल उन्ही मार्गों पर बसे चत्राते हैं, 
जहा उन्हें ग्रधित लाभ कमाने की ग्राश्ा होती है। इससे कुछ लाभदायक मार्गों 
पर तो ग्रावश्यकता से भ्रधिक मोटर गाडिया चलने लगठी है, जिससे बहा आपसी 
प्रतिस्पर्धा का विष फैलता है, और ग्रन्य कम लाभदायक मार्गों पर यातायात 
सुविधा का प्रभाव सा रहता है। सरकारी भोटर यातायात प्रणाली के ग्रधीन 
ऐसा नही होता । सरकार का उद्ृंदयघ लाभ कमाना नही, वरन्‌ जनता वी सेवा 
करता होता है| ग्रत सरकार पिछड़े क्षेत्रों व कम लाभदायक मार्गों वा भी ध्यान 
रखती है और ऐसे मार्गो' पर मोटर गरडिया चलाने से होने वाली हामि को ग्रधिक 
लाभग्रद मार्गों के लाभो से पूरर कर बेती है । 

(६) सडक निर्माणकर्त्ता तथा सइक प्रयोगकर्ता के भेद को समाप्ति--सहको 
सरवार द्वारा बनाई जाती हैं, और उनकी गरम्मत तथा देख-भात भी वही करती 

है। सडप परातायात्त के राष्ट्रीयक्रण से, उनकी मुख्य उपभोक्ता भी वही हो जाती 
है। सडक यातायात वे निजी हाथो में रहने से सडक निर्माणकरत्ता तथा सडक 
अयोगकर्तता में भेद बना रहत्मा है। तब सडद-विर्माण हवा भरम्मत के व्यय रा 
भार निजी सोटर-चालको पर डालने वी समस्या भी बनी रहती है । 


(७) सरकारी ग्राय का ज्ञोत--सडक यातायात के राष्ट्रीयकरण होने से, 
सड़क यातायात के कार्यकरण का जो वित्तीय लाभ होता है, वह सरकार को मिलता 
है | इससे सरकार की झ्याय बढती है, और वह देक्ष के आ्ाथिक विकास तथा जनता 
के श्राथिक बल्थाण पर अधिक व्यय कर पाती है । 

विपक्ष--तथापि, विभिन्‍न राज्यों मे सडक यातायात के राष्ट्रीयकरण का 
वास्तविक अनुभव इन सभी वातो वो सत्व सिद्ध नही करता है॥ निजी मोटर- 
चालको का कहना है क्रि सरकारी मोटर यातायात के लाभ आवश्यकता से अ्रधिक 
बढा-चढा कर कहे जाते है। उनके अ्रनुसार, सडक!यातायात का इस समय राष्द्रीय- 
करणा उनके प्रति एक अन्याय है, वयोवि उन्होने पिछले ३०-४० वर्षो में एक नये 
तथा जोंखिमपुरां व्यवसाय में पू जी लगाई है, और इस काल भे काफी कठिनाइया 
तथा हानिया भी उठाई है । अरब जब वे बुछ लाभ कमाने लगे है, तो इस व्यवसाय 
का राष्ट्रीयक रण करना अन्याय नहीं तो और क्‍या है ? इसके श्रतिरिक्त, मोटर 
यातायात के राष्ट्रीयक रण के विपक्ष मे निम्नलिखित बाते कही जाती है-- 

(१) यात्रियों को हानियाँ--सरकारी रोडवेज मे यात्रियो को कई प्रकार की 
हानियाँ तथा असुविधाये उठानी पड़ती हैं। एक तो यही कि सरकारी बसे केवल 
निश्चित स्थानों पर द्वी रत्रती है वे इन स्थानों के बीच मे कही रुफ कर सवारियों 
को नही उतारती । इससे यात्रियो को बई बार अनावश्यक रूप से उसी भार्ग पर 
भ्रागे अथवा पीछे जाना पडता है, और मोटर यातायात वी अस्थुलता का लाभ 
समाप्त हो जाता है । इसके विपरीत, तिजी बसे सवारियों को मार्ग मे उनके इच्छित 
स्थान पर उतार देती है। दूसरे, सरकारी बसो के किराये भाड़े की दरे अपेक्षाकृत 
ऊंची है, वयोकि उन्हे ग्रधिक कमंचारियो तथा कई प्रकार के ग्रनावश्यक प्रशासना- 
त्मक खर्चों को उठाना पडता है। इपसे बस यात्रियों पर अनावश्णक भार पडता है । 
तीसरे, सरकारी रोडवेज के कर्मचारी यात्रियों से उसी प्रकार का अच्छा बर्ताव नही 
करते, जिस प्रकार का कि तिजी बसो के वर्मचारी बरते है | 

(२) सरकार करमंचारी सधघं--यह देखा गया है कि सरकारी वर्मघारियों 
में प्रसतोप की भावना अधिक हू । वे छोटी-छोटी बातों को मनवाने के लिये भी 
हडताल की धमको देते हैं। इससे सरकार व उसके क्मंयारियों में अच्छे सम्बन्ध 
नही रहते । 

(३) कार्यक्षतता का छहास--किसी भी व्यवसाय वी कार्यक्षमता को बनाये 
रखने अथवा उसमे वृद्धि करने वे लिये प्रतियोगिता का होना झ्रावश्यक है। सडक 

यातायात के राष्ट्रीयक रण से यह प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है. जिससे कार्य॑- 
क्षमता बढने के स्थान पर वम होती है । वैसे भी सरकारी कार्यों मे अपव्यय अधिक 
तथा कार्यक्षमता कम होती है । 

(४) रेपन-सडक समन्वय फा श्रभाव-- सडक यातायात के राष्ट्रीयकरणा के 
पक्ष में एक तर्क यह दिया थाता है वि इससे रेल-सडक स्पर्था का अन्त होगा। 


( रह ) 


परन्तु यह धारणा ढीक नही है। रेलें केद्रीयथ सरकार के ग्रधीन हैं, जबकि सडक 
याव यात का राप्ट्रीकरण राज्य सरकारें कर रही है ॥ अठ. केख्रीय सरवार व 
राज्य सरकारो के वौच विसी भी वात को ले कर मत भेद हो सकता है, जिससे 
आवश्यक रेल-सडक समन्‍्वश् न हो पाये । 

(५) बड़ी मात्रा में पूजी की आवदइश्रक्षता--राष्ट्रीयकररस करने के लिये 
राज्य सरवारो को बडो मात्रा मे पूजी की आवश्यकता पडेगी--एक तो त्षिजी मोटर 
मालिकों को मुआवजा देने के लिये, और दुसरे, तई मोटर याडिया खरीदने तथा 
बकंशञापो वी व्यवस्था, झादि करते के लिये। राज्य सरकारों के पास पहले हो 
वित्तीय साधनों की कमी है। अत. इन सीमित साधनों को सडक यातायात के 
'राष्ट्रीयररण में फमाने की अपेक्षा, नये उद्योगो मे लगाना कही झधिक भ्रच्छा है। 

(६) रए्ट्रीपकरश अ्रवावः्थयक--निजी मोटर चालको का यह भी कहना है 
'क मोटर यातायात के केवल नियमन के लिये इस का राष्ट्रीयर रण इतना ग्रारस्यक 
भी नहीं है, वयोकि श्वरकार इस उड्दे ये को मोटर ग्राडो ग्रधिनिय्न, १६३६ की 
विभिरन धाराग्रो के ढारा ग्रथवा इसी प्रकार का कोई और ग्रधितियम पास कर के 
भी प्राप्त कर सकतो है । 

तथापि, राष्ट्रीयकरण के विपक्ष के भी सभी त॒कों' मरे वल नहीं है | वास्तव 
मे, सडक यातायात का तुरन्त ही पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकररस झावश्यक नहीं है। 
इसीलिये, जैसा कि हम ऊपर कह आगे हैं, योजना आयोग ते भी राज्य सरकारों 
को इस दिशा में धीरे चलने' की सलाह दी है । 


जल यातायात 
(श३/०४८ प+न्चञा5905) 

प्रावकथन 
अल यातायात परिवहन का वहुत पुराना तथा सव से सस्ता साधन है। 
इसके सस्तेषन के दो मुख्य कारण है--एक तो बह कि जल यातायात में मार्ग 
प्राकृतिक होता है, और उसके बनाये रखने में कोई खर्चा यही होता, जबकि रेल 
ब सडक याताग्रात में भार्ग-निर्माण द उस की मरम्मत ग्रादि में बडी मात्रा भें पूजी 
लगाती पड़ती है! यह ठीक है कि अन्तरिक नौचालन के लिये नहरो के बनाने व 
आवश्यक उपकरणो को लगाने आदि मे भी पू जी लगानी पडती है। परन्तु प्रन्‍्य 
यातायात-साथती के मार्ग-निर्माण व मरम्मत झादि के खर्चे की तुलना में यह खर्चा 
बहुत बम होता है। उधर यह सी कहा जा सकता है कि वायु दातायात में भी, जल 
यातायात नो भाँति मार्ग (बायुपर) प्राकृतिक होता है | प्रत. वह भी सस्ती होती 
चाहिये । परन्तु व/स्तव मे ऐस। नही है, वयोकि वायु यातायात के लिये एक तो 
अति प९ सणघ्य पर बी उर्चा होता है, और दूसरे, वादुयान कम सवासियो ग्रयवा 
सामाद को से जा सकता है, श्रतः वह्‌ प्रभी तक यातायात का सबसे महंगा साधन 
है। जतर यायातात के सस्ते होने का दूसरा मुस्य कारण यह है कि पानी वा प्रति- 


( २१४ ) 


रोध (है -पतन्‍्तए#) बहुत कम होता है, जिससे ई घन वा खर्चा भी दम पड़ता है। 
सस्तेषत के इस थुण/ के साथ, जल बाताय त ये एक श्ौर गुर यह है कि एक 
जययान 77 ही बार मे वडी साय्रा मे सामान के जा सकता है । अतः भारी, सम्ते 
और बडे सामात की यातायात के जिये यह परिवहन का वेडा उपयुक्त साधने है । 
फिर, देथ वी सुरक्षा के लिए भी यह भर वदयर है। थत भारत में रेबों और सडक 
याताटात के साथ-साथ जल यातायात का भी पर्योप्त विकाय करता प्रावश्यक है। 

तथापि, यहा हमे जच्न बातायात के कुछ द॑ प भी जाए लेने चाहिये । इसका एक 
बडा दोष इसकी धीमी गति है । थ्राज के द्रुत 7 ति के युग में गह एवं बडा दोष 
है । ग्रतः इसका प्रयोग उसी प्रकार जो यातायात के लिये रिया जाता है. जिसमे 
ग्रधिक समय लगने से कोई हानि न होती हो। दूसरे, ग्रा तरिक जल यातायात के 
लिये पूरा वर्ष बहने वाली डी नदिया श्रप्वश्यक्र है, जो कि मैदानों में से बहती 
हो । इनसे नौचालन के लिग्रे नहरे भी निकाली जा सकती है | प्रदि सुखी ऋतु में 
इन नदियों या नहरो में पाती मूख जाता है या कम हो जाता है या ज्ञीत ऋतु में 
यदि पानी जम जाता है, तो स्पष्ट है कि जल यातायात सम्भव नहीं रहती + 

जलन यातायात को बहुधा दो भागो मे वाटा जाता है'--(।) झान्तरिब जल 

प्रातायात, और [0) समुद्री यातायात । 
भार में श्राग्तारिक जल याताय'त (890 जैछ67 पिया-एएत ॥ पते) 


आ्रान्तरिक जच यातायात के दो मुख्य सावन है --नदिया श्रौर नहरे। 
उत्ती भारत पे पूरा वर्ष बहने वाली वडी बडी नदि- है। ये मैंदानो में से बहती 
है। इनमें नौचालन हो सकता है । नौचालन के लिए इन से नहरे भी निकाली जा 
सकती है। दक्षिणी भारत में यह सुविधा अ्रपेज्ञाइत कम हैं, वयोकि बहा की नदिया 
पूरा वर्ष बहने बाली नही है, भ्रौर बहन स्थानों पर भूमि पथरीनी है। इस समय 
नौचालन गगा, वहापुत्र, गोदाबरी प्रौर कृष्णा सदियों मे तथा बेरल की नहँरो, 
वरक्घिम नहर, मद्रास और आध्र राज्यो की पश्चिमी तटीय नहरो, उड़ीसा में 
महा दी वी नहरो ग्रौर उत्तर प्रदेश मे गग नहर व शारदा नहर में होता है। 
ग्रनुपान है कि भारत में मशीनों से चलने वाली नावों के योग्य जल मार्गों की 
लम्बाई ५,००० मौज है| परस्तु भारत मे अभी तक तदियों में मशीनों से भत्ते 
वॉली नावो से १,१५७ मील की लम्बाई मे और वढी देशी नावो से ३,४८७ मील 
की लम्बाई पे ही वौचासन हो सत्रता है। विश्वेपज्ञो का मत है कि कम गहरे पाती 
के स्थानों पर जल मार्ग को गहरा करके या मिट्टी साफकरके या वहा कम पाती में 
चल सकते वाली नावो वा प्रयोग करते गौचालन हो सकता है। जल मांगे को 
गहरा वरना या वहाँ से भिट॒टी साफ करना बडा सर्चीला काम है। भ्रत:ः आजकल 
कम पानी से चलने योय डिश्येष प्रकार की नावो के बनाने पर ही भ्रधिक्ष जोर दिया 
जा रहा है इसका हम श्रागे भी जिऊ करेंगे । 
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ऊपर के सक्षिप्स वर्क से स्पष्ट है कि भारत में प्रास्तरिक जब यातायात 
बड़ों पिछडी दशा मे है। तवापिं, हमे जान लेना चाहिये कि यह सदा हो ऐसो दशा 
मे नही रहा है । पिछली शताब्दी के मध्य तक देश मे इस ग्रान्तरिंक जल यातायात 
का बड़ा महत्त्व था । देश का बहुत सा वाशिज्य-व्यापार इसी के द्वाद्य होता था । 
इसौलिये अधिकाश बड़े-बडे तगर भी नदियों के किनारों पर ही वसे हुये थे । परन्तु 
पिछली शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ से आन्तरिक जल यातायात का हाास होने 
लगा | इसके कई एक काररा थे ॥ इनमे से एक मसुरुष कारण देश मे रेलों का 
विकाप्त था। रेले यातायात का द्रुत्तगामी साधन हैं ( श्रतः लोग धीमी गति वाले 
प्रान्तरिक जल यातायात कौ छोड कर तेज गति वालौ रेलो की और प्राकवित 
होने लगे | देश कौ श्र प्रेजी सरकर ने भी इस श्रवृत्ति को यथा सम्भव_पक्‍्रोल्साहित 
किया । उससे रेल कम्पनियों को कई प्रकार को सहायता दी, जब कि आ्रास्तरिक 
जल यातायात कौ ओर बिल्कुल भी ध्यात नहीं दिया । इसके झ्तिरिक्त एक प्रौर 
क्वारण यह भी था कि नदियों से सिंचाई के लिये नहरें निकालो जाने लगी, जिससे 
नदियों मे पानी क्रम रहने लगा, शोर उनमे नौचालन कठित हो गंया। नहरो में 
नौचालन की सुविधा की ग्रोर ध्याव नहीं दिया गया ॥ इन बातो तथा प्रन्य कारणों 
से देश मै धीरे-धीरे ब्रात्तरिक जन यातायात का हासन होता चला गया । 
यह दछ्शा वर्तमाव शताब्दी में भी दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ तक चलती 
रही । दूसरे विश्व युद्ध काल में पहली बार भारत सरकार वा ध्यान प्रान्तरिक जल 
यातायात के विकास की ओर गया । यह इसलिये क्योकि युद्ध काल भे यातायात के 
परिमाए के बहुत अधिक बढ़ जाने से रेलो और सडये पर यातायात का भार 
बहुत बढ गया था, और भरत स्थिति सुधारने के लिये यातायात के पैकत्पिक 
साधनों के विकास दी ग्रावश्यकता थी । अतः भारत सरकार ने देश में आस्तरिक 
जल यातायात फे नियोजित ढंग पर विकास के काम को संभालने के लिये १६ ४ में 
'केद्दीप जज मार्ग मियाई और नौवालन आयोग (+(छााण जैंवश8)8 
छतहुभाणा है पित्शहुवाणा (0गाणाीइडणा') की तियुक्ति की। इस प्रायोग 
को प्रव बेन्रीध विचाई तथा शक्ति ग्रायोग' (एशातवो [प/.तांणा ६ ऐ0ए6 
(णाणांउञंता) बह जाता है। यह प्रायोग, झन्य कार्यो के साथ, देदा मे बतमान 
जल मार्गों को सुधारने व साफ करने, नये जल मार्गों के निर्माण तथा नदियों के 
जश्न के बहु-उद श्ीय प्रयोग की छ्यवस्था झ्रादि का वार्य घरता है। तदनुसार, देश 
में जो बहु-उ्दं शीय नदी घाटी योजना चर 7ही है, उनमे से वई एक में नौचालन 
वी सुविधांग्ों बी व्यवम्या भी वी गई है | उदाहरखा्थे, दामोदर घाटी योजना 
में यनीगज से वलकस। तक ८७ छोल की लम्बाई से नहर में मोचालन होगा। 
होरादुण्ड योजना के प्रधीन, हीराजुण्ड से लेकर समुद्र तत्॒ ३०० मील से भी प्रधिक 
के भाग में नौचालन सम्भव हो जायगा । 
सदियों मे मोचाम्न वी समस्या का श्रब्ययन करने के छिये पूना में एक 


( रह ) 


'नदी ग्रनुमंघान मस्या' (शिफ्ट रिरच९३४०ी [मच्तीणल) जी स्थापना भी को 
गई है । गया ब्रह्मपुत और इन दो बड़ो सदियों री सहायद नदियों में ऊच 





ग्ाताबात के विक्ञाम वा समस्दय करने के दिये १६४५२ में गंगा, अद्मर॒त्र यंत्र 
यातायात मण्डल! की स्थापता की रई है। प्रथम योजना काल में कम गहरे छत 
में विशिष्ट प्रकार से बताई गई नौक्षाओं का प्रगोग कर के नौचालन के विज्रास बा 
कार्यक्रम आ्रान्म्भ किया यथा । दस कार्यक्रस के बस्तर त “ग्रया व्हृपुत्र जल याता्त 
मण्डल ने प्रयोग के रूप में तीत योजनाओं को आरम्भ क्या । 

दूसरी योजना में आन्तरिक जल यातायात के विक्षान के 
ह० की व्यठ्स्था को गईं है। इससे से १ करोड १५ लाख र० दक्षिण 
नहर को चोडा दया गहरा करने पर तथा इसे मद्रास की बन्दरमाह 
पर 'प्लोर ४३ लाख र० परिचमी तट की नहरो के विक्रास पर व्यय किया 
जायगा । गेष (१४7 लाख ₹०) गंगा इह्मपुत्र मप्डल को “झंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र मे 
जल यातायात के विक्ञास के लिए उपलब्ध होगा । मण्डल के विकास कार्यों मे 
महत्त्वपूर्ण जल मार्गो' को गहरा करना, तथा नोचालन क्ञों सहायता देने को 
स्थवस्था, जैसे रेडियो. टेलीफोत, स्वचालिते आक्ञाशदीप (फ्ि९३९००॥७'. दर चुने 
हुये स्थानों पर झान्तरिक वन्दरयाहो की युत्रिधाग्रों का विक्रय करना. आदि प्रादि 
णाय॑ शामिल किये गये हैं। 
पमुद्रो यातायात (06९8४ ९ विडशाक्ूणा) 

समदी यतायात को दो भागों में बांटा जा झक्तता है, (0) तटीय ((95०७)) 
यातायात, और (,) सझुद्र पार (0:८४5६९७४-) की यातायात | भारत एक उप- 
प्रहाद्ोप है | इसके तीन शोर रूमुद है, और रूमुद्र तट की लम्दाई लगनुग ३ ५४०० 
मील है | यह पूर्दी गोला '7िश्वला प्रस्यांनराधर) के केन्द्र में स्थित है । 
पहाँ से पूर्व ओर पर्चिम दोनों ओर के देशों को समुद्री मार्ग दाते हैं, फ्ौर भारत 
का इन सभी देझों से व्यापार सम्दत्ध है । इल्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के सत्र झे भारत 
पहले ६ महबदर्गा देसो मे झे एक है। दस भ्रच्यार भारत 
बी यातादात का परिमाश कारी बडा है। देस दी रक्षा के इष्रिक्षोगा से भी बरि 
समुद्री यातायात बड़ी महत्वपूर्रो अम्तुओ दा 
वहन करती है. और खिक्षा-सुद्रिपाओं तथा इन्य कई प्रतार से जल नेता 
सहायता देवी है । ग्रन झावश्यक है कि भारत में ममुद्री बात्ययात अथदा जहाज- 
रानी ( 5 9/४ाष्ट ) भी, देस की श्रावशपक्त्ताओं के अनुसार. प्रच्टी प्क्ञार से 
विकमिल हो $ 

प्राचीनकाल में भारत इस दिया मे बहुत उ्तत था। यहाँ के लोग जहाज 
बनाने में बड़े दक्ष ये, और बहाडह लिए पहाँ वा एक महत्वपूर्ण उद्योग था। 
इतिहास से दस दान के झनेक्ी प्रमाण मिलते हैं कि भारत के मध्य पुर्द, यूतान 
ठया दक्षिणी पूर्दी एशिया के देशों ते घनिष्ठ बव्यायारिक्ष सम्बना थे, और क्रि वस्त्र, 
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महात्ों तथा झन्य वस्तुद्यो से भरे हुए जहाज भारत से इम देशो को जाया करते थे। 
मुस्लिम बाल में भी भारतीय जहाजरानी जगत प्रसिद्ध थो। यह दछ्शा १८वीं 
दइताब्दी के अन्त तत रही । तरपश्चात इसका धीरे-धीरे पतन भारम्भ हो गया। 
इस प्रतन वे मुख्य कारण निम्नलिखित थे.-- 

(१) भारतीय देदल लकडी के जहाज बनाने मे दक्ष थे, जवकि १८ वी 
हताब्दी के भ्रन्त मे भाव शक्ति से चलने वाले जहाज (5/#शा5ओए७) चलते 
आरम्भ हो गये ये, जिनकी गति के सामने भारतीय लकड़ी के जहाज टिकने 
सके , 

(२) १६ वी शदाब्दी के उत्तरा्व में भारत मे रेले बनने लगी. और तटीय 
यातायात को इनकी स्पर्धा का सामना करता पडा 

(३) सबसे महत्वपूर्ण कारण विदेशी, विशेषत- भ्रग्रे जी, जहाजी वम्पतियो 
का भारत के रामुद्री यातायात में पदार्पणा या। भाष से चलने वाले जहाजो वी 
सहायता से इन वम्पनियो ने शीघ्र ही भारत के समस्त समुद्री यातायात पर झपना 
एक्राधिजार जमा लिया | भारत मेद्यग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण इस 
शएशाधिकार स्थापना को बहुत सद्यायवा सित्री । उधर श्रारस्म में भारतीयों में स्वयं 
इस भर विद्येष ध्याव नही दिया । बाद में जब भारतीयों ने जहांजी कम्पनियां 
स्थापित करने के प्रयत्व ये, तो उन्हे विदेशी कम्पनियों की घातक प्रतियोगिता 
का क्षित्रार बसना पड़ा । दिदेशी कम्पनियों के पास्न इस घातक प्रतियोगिता के दो 
मुल्य हथियार थे. एक तो भाड युद्ध (88० ४7), भौर दूसरा, विललम्बित कठोती 
प्रथा [0९(८४८० पि996 5 #6य) । भाडा युद्ध के अधीव विदेशी कम्पनियां 
माल ले जाने के भाडे की दरो को बुछ समय के लिये इतता कम कर दैती थी, 
जिससे कि नई स्थाप्रित उम्पतती को भारी हानि हो, और वह शीघ्र ही प्रपना काम 
बन्द कर दे। उदाहरणार्थ, सन १६५६३ में जब जमशेद जी टाटा ने चीन से यूत 
का व्यापार करने के लिये एक जहाजी कम्पनी चलाने का निश्चय किया, तो पी० 
एन्ड ग्रो० कम्पनी (0. & 0. (0शाएुशा9) ने अपना भाड़ा १६ ₹० भ्रति टन से 
घटा कर १० रु० प्रति टन कर दिया । टाटा कम्पनी इतनी धातक प्रतियोगिता ने 
सह सकी, धोर बन्द हो गई । विदेशी कम्पनियों ने अ्रपना भाडा पुन. १३४ रुण्से 
बढ़ा कर १७ २० प्रति टन कर दिया; सन १५६० भ्रोर १६२४ के बीच इसी 
प्रकार एक-दो नहीं, वरव्‌ १०२ जहाजी कम्पनिया छुली। परन्तु सभी ने अम्रेजी 
जहाजी कम्पनियों के एकाधिकार के सामने घुटने टेक दिये । विद्वम्वित कटौती श्रथा 
के आधीन विदेशी कम्पनिया व्यापारियों से जितना भाडा लेती थी, उस पर चार 
या छ. महीने के पश्चात कुछ कटौती (१०५८) इस शर्त पर देती थी कि आगे भी 
वे अपना माल इन्ही कम्पनियों द्वारा ही भेजेंगे। इस प्रवार अंग्रेजी कम्पर्तियों 
ने भारत के तटीय ब समुद्र पार के व्यापार पर पूरा एकाधिकार प्राप्त कर लिया 
या। वे ऊंचा भाडा वलूल करती थी और यूब लाभ कमाती थी । 
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रा» अमरीका की टनेज्र इस कुल वी १७३४ शोर जापान की टनेज इस कुल वी 
मा१४ थी। 

द्वितीय गुड़काल में सरकार ने पहली बार देश की रक्षा और खाद्यानन, 
आदि प्रावश्यक वस्तुओं को आयात के लिये भारतीय जहाजरानी की कमी वो, शोर 
इस कमी को दूर करने की झ्रावश्यकता को झनुभव किया। झतः इस समस्या पर 
विचार करने के लिये उसने १६४५ मे ही सर सी? पी? रामास्वामी ऐमर की 
श्रध्यक्षता मे एक जहाजरानी नौति सम्रिति की नियुक्ति की॥ समिति ने १६४७ में 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमे उसने सरकार की पुरानी नीति की कडी झालो- 
चना की, और एक नई नीति की सिफारिश की । इस नीति के झ्रधीन उसने सिफारिश 
की कि आगामी ५ ७ वर्षों के भीतर भारतीय जहाजरानी को (7) भारत के तटीय 
ब्य पार का १००५, (7) वर्मा, लका तथा ग्न्य पड़ोसी देशों से होने वाले व्यापार 
बार ७५%, (07) दूर के देशो से सामु- द्विक व्यापार का ५००६, तथा (१४) पूर्व मे 
पहले जर्मनी, इटली और जापान के जहाजो द्वारा क्ये जाने दाले व्यापार का ३०% 
भाग प्राप्त करता चाहिये । इसके लिये देश मे जहाजो की कुल टनेज कम से कम २० 
लाख होती चाहिये । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इज्जूलंड व प्रमरीका से जहाज 
2 जाते चाहिये तथा देश मे भी जहाज निर्माण उद्योग का विकास किया जाता 
चाहिये । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चातु--१५ भप्रगस्त, १६४७ को भारत स्वतत्त्र हो 
गया । देश को राष्ट्रीय सरकार ने उक्त समिति की सिफ्रारिशों को मात लिया। 
तब से उसने समिति के द्वारा सुकाये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये श्लोर भारतीय 


जहाजरानी के विवास के लिये कई एक पद उठाये हैं। नीचे हम सक्षेप मे उनका 
विवरण देते हैं ॥ 


तटीय यातायात-प्रगस्त, १६५० मे भारत सरकार ने तटीय व्यापार को 
पूर्णतया भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने की नीति की घोपणा की, भौर 
अग्रस्त, १६५१, तक इस लक्ष्य वी प्राप्ति भी कर ली। इसके लिये उसने जनवरी, 
१६४१ मे ग्रग्रजी प्रभुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थान पर 'भारतीय तथीय सम्मेसन' 
की स्थापना की । फलस्वरूप श्रव भारत का सारा तटीय ध्यापार भारतीय जहाजों 
द्वारा ही किया जाता है। 

समुद्र-पार (0५९7४९४४) की पातायात- जहाजरादी निगम-- समुद्र-पार 
के व्यापार को यातायात प्रदान करने के लिये सरवार ने १६४७ में ही विभिलन 
जल मार्गों के लिये १०-१० करोड *० की अधिदृत पूजी के तीन “जद्दागरादी 
निगर्मा (/5गएएछांए8 (०7ए० शांणग8 ) बनाने का विचार रखा था। परन्तु वित्तीय 
कठिनाई ने वाररा झीघ्र ही ऐसा न हो सका। सर्वक्षयम, १६५२ में सरवार ने 
१० करोड रु० को अ्रधिदृत पूंजी का एक निगम 'पूर्षी जहाजरानी निगम 
(+क्काध्य 9फ्नण़ागह 0णएणवा०5) स्थापित किया। यह निगम आस्ट्रे लिया, 
सुदुर पूर्व और पश्चिमी एशिया के साथ भारत के व्यापार को समुद्री यातायात 
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प्रदान करता है । आरम्भ मे इस निगम का प्रबन्ध सिंधिया कम्पनी को सौपा गया 
था । भ्रगस्त, १६५६ से सरकार ने निगम का प्रवन्ध भ्रपदे हाथो मे ले लिया है । 

जून, १६५६ में सरकार ने १० करोड र० की अधिक्वत पू जी वा एक और 
निगम, 'पद्चिमी जहाजरानो निगर्मा (१४९-९७॥ 35॥7एए78 (०फृणकाा0०॥ के 
नाम से रजिस्टर करवाया है । यह निगम भारत-फारस की झाडी, भारत-लाल सागर 
तथा भारत पोलैण्ड के जल-मार्गो पर कार्य करेगा। इस नियम के लिये जहाज 
बनाये जा रहे है । 

भारत-सोवियत व्यापार समभौते के अ्न्तगंत प्राने-जाने वाली वस्तुओं की 
यातायात के लिये अ्रभ्न ल, १६५६ से भारत और रूस के बीच भी एक जहाजी सेवा 
आरारम्भ कर दी गई है । इसी प्रकार का समभौता पोलंण्ड की सरकार से भी क्या 
गया है । 

जहाज-निर्मास-जहाजरानी के विकास के लिये देश में जह्यजो के निर्माण के 
कारखानों का होना आवश्यक है। भारत मे इस सम्य इस प्रकार का केवल एक 
कारखाना विज्ञाखापत्तनम्‌ (प्राश्न प्रदेश) से है। इसकी स्थापना सिधिया कम्पनी 
ने १६४१ मे की थी । मां, १ ५२ मे भारत सरकार न इसे खरीद लिया, श्रोर 
इसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान शिपयाड, लिमिटिड' को सौप दिया । “हिन्दुस्तान शिपयाडड! 
कम्पनी में दो तिहाई पू जी सरकार की और एक-तिहाई पू जी सिंधिया कम्पनी की 
लगी हुई है | सरकार द्वारा साभेदारी करने के पश्चात्‌ से इस कारखाने का पर्याप्त 
विकास किया जा रहा है। इस कारखाने द्वारा बनाया गया पहला जहाज मार्च, 
१६४८ में चलाया गया धा। अभी तक (१६५८) इस कारखाने ने कुल १५ जहाज 
तैपार किये है, तथा ६& और जहाज इसमें बनाये जा रहे है । 


जहाज-निर्माण के एक दूसरे कारखाने की स्थापना के बारे मे भारत सरकार 
भ्रावश्यक प्रारम्भिक तैयारिया कर रही है 


जहाजी शिक्षा--भारतीयो को जहाजी शिक्षा देने के लिये १६२७ मे एक 
जहाज, 'डफरिन', बनाया गया था । शिक्षा सुविधाम्रो को बढाने के लिये १६४८ में 
बम्बई में “वाटिकल एण्ड इंजीनियरिंग कालिज' (]पि्ण्स॑ंट) आते शिह्वंतल्ट्म॑घट्ठ 
(०९६०) की और कलकत्ता मे एक “मैरीन इंजीनियरिंग कालिज' (फैशा॥८ 
छग्टागल्शापपरष्ट 20९६९) की स्थापता की गई। इनके झतिरिक्त, तीन जहाज 
रेडटिग्न (६७॥78-) को भी शिक्षा प्रदान करे हैं । 

निजी जदाजी कम्पनियों को सहायता--भारत सरकार ने निजी जहाजी 
कम्पनियों को, जहाज खरीदने के लिये, श्रथम योजनाकाल मे, २४ करोड २० के 
ऋण दिये हैं, और दूसरी योजता के अघीन १२४ करोड़ रु० के ऋणो की व्यव- 
स्था की है । 


इसके अतिरिक्त, द्लीघ्र ही देश में जहाजरानी के विकास के लिये एक 
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“जहाजराबी विकास कोप' [59फ्राआड् 98एशै०फृण९८ण। हैषया५) अजाया 
जायेगा । 

बर्तंमान स्थिति - इन सव पदो के फलस्वस्प भारत में जहाजरानी ने पर्याप्त 
विवास किया है। १६३६ में भारतीय जहाजो की कुछ संख्या ३०, उनकी कुल टनेज 
१-२५ लाख थी, और वे तठीय व्यापार का २५४ झोर समुद्र पार के व्यापार वी 
क्रेवल ६ प्रतिशत वहन करते थे। जनवरी, १६५- के भ्रन्त मे भारतोय जहाजो घी 
सख्या १३२ हो गई थो, और इतकी कुल सनेज (57088 हिल्क्ृशध्यस्प॑ प0- 
ए886--७) [) लगभग ५८२ लाख थी। इनमे से २१५८ लाख दनेज के पं 
जहाज तटीय व्यापार का और ३'२४ ल्लाख ब्नेज वे ४८ जद्टाज समुद्र पर के ब्या- 
पार घा बहन वरते »े । इस समय भारतीय जहाज छ समुद्र-पार के मार्गा -- 
भारत यू० के०-पौरप, भारत-मलाया, भारत जाए!द भारत पूर्वी प्रप्रीवा, भारत- 
फारस की खाडी, भ्रोर भारत-य्रास्ट्रे लिया-पर चजते हैं। इनमे से धार मार्गों" 
पर जहाज केवल सामान ही ले जाते हैं और शेष दो पर सवारिया और समान 
दोनो ही ले जाते है। ग्रव सारे का सारा तटीय व्यापार, निक्‍्टवर्ती देशो से व्या* 
पार वा लगभग ४० प्रतिशत भाग प्लौर दूरवर्तो देशो से व्योपार का लगभग ६ 
प्रतिशत भाग भारतीय जहाडो द्वारा वह किया जाता है। तथापि, हमे ध्यान 
रखना है कि अ्रभी भी हम जहाजरानी मे बहुत पीछे हैं। जहाजरादी समिति, 
१६४५-४७ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भी भ्रभी हमने प्राप्त मही किया है (केवल 
तटीय व्यापार के लक्ष्य को छोडकर) । फलस्वरूप विदेशी जहाजी बस्म्पनियों प्रभी भी 
भारतीय व्यापार की यातायात से क्रोडो रुपया कमाती है। १६५४ ५६ के तीन 
वर्षो में ही इन कम्पनियों को भारतीय ग्रावतो वश्लोर निर्यातों के वहन से बुल १६६ बरोड़ 
रू० भाडा मिला या। ग्रतः भारतीय जहाजरानीं के विवास के लिये श्रभी काफो 
क्षेत्र पडा है । 
ग्रोजनाप्नों के झग्तग त भारतोय जहाजरानो ([0त्रा 5]रएफ्जाह पगवेध्ः ॥॥6 
99) 

प्रथम पोजना--प्रधम योजना के प्रारम्म के समय भारत से कुल छगभग 
३९ लाख जी० झार० टी० (09ऐ7-.. 67055 एिव्ट्रांअल्ध्व पणाएब8०) के 
जहाज थे । इनमे से लगभग २२ लाख टनेज (05प]]) के जहाज तदौय व्यापर 
और १७ लाख टनेज (007) के जहाज समुद्र पार के व्यापार मे लगे हुए थे। 
प्रथम योजता से यह लक्ष्य रखा गया था कि इस कुल टनेज (085: ) मे २१५ लाख 
की वृद्धि की जाय, जिसमे से १ ०५ लाख (0ए 7) को वृद्धि दटीय व्यापार में 
प्रौर १९१ लाख (507 की वृद्धि समुद्र पार वे ब्यापार मे की जाय । इस प्रवार 
य्ोजदा के ग्रन्त में कुल टनेज लगभग ६ लाख (0557) की जानी थी । इसके अझति* 
रिक्त, पुराने जहानो के स्थाव पर लगभग ६०,००० टनेज (67 ) के नये जहाज 
प्राप्त किये जाने थे ) दास्तव में, योजवा के ग्रत्त मे बुल टवेज ४८ लाख (5म7) 
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हो पाई री जिसमे से झाधी टनेज तटीय तथा निक्टवर्ती देशों से व्यापार मे थी, 
और ह्ाभी समंद्र पार के व्यापार में थी। इसके अतिरिक्त, लेगभग १२ लाख 
टनेज 50) के जहाजो के बनाने के लिये आज्ञा भेजी जा इगी थी । इन जहाजो 
के झाने पर, प्रथम योज्ना वा ६ साख टनेज (60) का लक्ष्य पूराहो 
जायेगा । 


मूल योजन' में जहाचरानी के क्‍ुपर बताये लक्ष्यों वी प्राप्ति के लिये जहाज 
रानी के विक्ासार्थ १६ ५ फरोड रुपये की व्ययस्था वी गई थी । व. पे इस रकम 
वो बहफ्र २६३ बरोड शयया कर दिया मदा था । योजन'काल में वास्तव मे, 
१७७ करोह सरपया व्यप किया गया | शेष ७ ६ बरोड़ रुपये के घूल्य के ज्हाजो के 
लिग्रे ग्राज्ञा दी जा चत्री थी. और इसका गस्तव में व्यय, जहाज मि7ने पर टूबरी 
योजना की अवधि में किया जाना था । 


मूल योजना में वन्दरगाहो के विकास के लिये ३३ करोड़ र० की व्यदस्था 
बी गई थी | बाद में इसे छठपकर २६ ६ करोड रु० कर दिया गया। वास्तव में 
लगभग २७६ करोड स्पया व्यय कि जा सका । इस व्यय से पश्चिमी तट पर 
कराची की दन्दरशाह के पराबिस्तान में चले जाने की कमी को पूरा करने के लिये 
बास्थला की नई एस्द्रगाह बनाई गई झौर दम्बई तथा वलक्ता एवं अ्रन्य बन्दर' 
गाहो दा विकास किया गया । इससे 4७। बन्दरगाहो की कुल क्षमता २ करोड़ 
टन यशवायात सभालते से बढकर २५ करोड टन हो गई । योजनाइ।ल से ७८ नये 
प्रकाश स्तम्भ ([/|॥॥ 00३८५) बनाये ग्रये व सुधारे गग्ने, और जहाजी कर्म चारि- 
यो बी पशिक्षा की सुविधाओं का प्रसार क्या गया। 

दूसरी योजना - दूसरी योजना की अवधि मे अनुम्मातत €० हर टन 
(७प7') के जहाज पुराने व बेकार हो जायेंगे । इनका नये जहाजो से प्रतिस्थापन 
किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, योजनाकाल मे ३ लाख टन (69॥ी7) के नये 
जहाजो वो चात्‌ करते का लक्ष्य रखा गया है। इससे दुसरी योजना के गअन्त में 
भारतीय जहाजो की छुल टनेज ६ लाख जी० ग्रार० टी० (6॥) हो जायेगी । 
थोजना में इस बुद्धि के निम्नलिखित सुझय ध्येय रखे गये हैं-- 

(! रेलो से ले जाई जाने वारी यातायात के कुद भाग को तटीय जहाजो 
द्वारा ले जाये जाने वो सभावना को ध्यान में रखते हुए, तटीय व्यापार की आवश्य- 
कताग्रो को पूरा करने के लिये जहाजों की समुचित व्यवस्था करना; 

(॥) भारत के समुद्-पार के व्यापार का अधिकाधिक भाग भारतीय जहाजों 
के लिये प्राप्त करना, और 

(४) तेल ले जाने वाले जहाजो के एक बेड़े (शिणील ऐि९श) की 
स्थापना का शारम्भ करना ; 

इन सक्ष्यों की प्राप्ति होने पर, भारतीय जह्माज देश के समुद्र पार के व्यापार 
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का लगमग १२ से १५ प्रतिशत के बीच तवा निकटवर्ती देशों से व्यापार का लगमव 
५०४ वहन करने लगेंगे । 

दूसरी योजना में भारतीय जहाजरानी के वित्रास के लिये ४५ करोड़ र० 
की व्यवस्था की गईं है। इस मे से ८ करोड रु० तो प्रथम योजना के निर्धारित धन 
मे से बचे हुए है, और शेष ३७ करोड रु० दूसरी योजवा वीघन राशि मे से 
मिलेंगे । इसके अभिरिक्त १५ करोड ह० को भौर व्यवस्था भी है, जिससे एक बड़ा 
जहाज ग्रन्दमान तथा निक्रोवार द्वीरो व भारत वे बीच यातायात के लिये झौर 
तीन छोटे जहाज इन दोनो द्वीयो के बीच यातायात के लिये खरीदे जायेंगे। इसके 
प्रतिरिक्त, ग्राशा है कि जहाजी वम्पनियाँ प्पने विस्तार-कायंत्रम के लिये लगभग 
१० करोड झू० की अपने पास से व्यवस्था करेंगी। योजना में प्रस्तावित कुल धन 
राशि मे से २० करोड रु० पूर्वी जहाजी निगम! तथा पश्चिमी जहाबी निगम' में 
प्रत्यक्ष रूप से विनियोग किये जायेगे । शेय रकम से विजी जहांजी कम्पनियों के 
विस्तार कार्यक्रम की सहायता की जायेगी । इसके अतिरिक्त, बन्दरगाहो के विकास 
पर ४८ करोड ₹० व्यय किये जायेगे । 


बायु याताग्रात 


(46४ 7४895 [0०73) 
प्रावकयत 


वायु यातायात परिवहन का सबसे झ्राधुनिक रूप है। इसकी सबसे महत्व- 

पूर्ण विशेषता इसकी तैज गति है। एक साधारण वायुयात १४०-२०० मील प्रति 
घंदा वी गति से उड़ता है। ऐसे भी जैट वायुयान हैं जो ५००-६०० मीत प्रति 
चन्टा की गति से उछते हैं। इनका यात्रा-पय ग्रात्राश होने के कारणा, पहाड़, दुर्गस 
बत, नदिया, समुद्द, रेगिस्तान, श्रदि कोई भी चीज इसके मार्ग मे बाधक नहीं होती, 
जबकि ग्रस्प प्रकार के यातायात सांघतों को इन प्राकृतिक बाबाग्रों का सामना 
करना पछता है। इस कारण से बायु यावायात॒ दित प्रतिदिन बडी उन्नति करता 
जा रहा है। वँत्ते भो किसी देश के झायिक जीवन में यह कई प्रतार से लाभदायक 
सिद्ध हो रहा हैं । वायुयानों की सहायता से डिड्‌डी दल व नाशकारी वीडे-मकोडो 
से कृपि-फसलो की रक्षा करने के लिग्रे ऊपर से दवाइमा बसेरी जा सकती हैं, भूचाल 
भौर बाढ़ पीड़ितों को तुरन्त ही खालेन्‍्पीते और पहनने का प्रावश्यक्र सामान पहुं- 
चाया जा सतता है (जैसा कि भारत में ताम में तथा अन्य रथातों पर किया 
गया है ), स उठ के समय लोगों को तुरन्त ही सकट के स्थानों से निकाला जा 
सकता है, (जैपत कि भारत का विमाजन होने पर हिन्दू-्मुस्लिम ऋगडो के दिनों 
भें किया गया), वनों से झ्राग लगते पर उसे जल्दी हो घुकाया जा सकता है, वनों 
तथा अन्य स्थानों का श्रासानों से सर्वेक्षण किया जा सकता है, घायत तथा बीमार 
व्यक्तियों को तुरन्त ही डाब्टरी सहायता पहुचाई जा सकती है, डाक वो जल्दी ही 
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दूरदूर के स्थानों पर पहचाया जा सक्तता है, झौध्र नाझी परन्तु मूयवात दस्टुओं 
को दूर दृर तक ते ज या जा सकता है. झादि झादि। 

बरास्तव में व्यू यनाबात के विक्रास ने विब्व को बडा छोटा दर दिए है, 
और दूरी क्ञी समस्या, वडी सीमा तक हल हो गई है। युद्ध और देश त्री 
के वष्टिकोर से भी वायु यातायात का बड' महन्व है। वादयनों के शाररा अ छु- 
निक युद्ध विश्व ब्यापी और ब्रब्िक घातक हों गये हैं। साथ ही, इनमें देगा छा 
सुरक्षा क्षो भी लाभ पहुचा है क्योकि सक्ट के समय तुरन्त ही सेना तथा बला 
बाह्द को युद्ध स्थल पर पहचाया जा सकता है। उदाहरणा्य. १६८८ मे पादिस्तान 
द्वारा काब्थोर पर अचानक ग्राक्नमगा कर देने से. वायुयादों ने ही भारतीय मेला 
तुरन्त कास्मीर मे पहचा कर क्ायमीर की उन भारी सक्ट से रक्षा जींथी। 
शुसी प्रकार देस में प्रान्तरिक्त व्यवस्था तथा झान्ति बनाने में भी छापु बतावाह 
बडी सहायत्र सिद्ध होती है । 

बायु यातायात के ये सब गुण हैं। इसके कुछ अवगुरा भी हैं। एक तो यह 
कि यहु बता 45 क्वा सव से महज्भा साधन है। भरत केवल घनी व्यन्ति ही इसका 
प्रयोग कर सकते हैं, और वे भी इसका बहुघा तद्य प्रयोग करने हैं जब इसके किरये 
की तुलना में ममए का मूल्य अधिक हो ग्र्थात जब क्यी स्थान पर यीत्रििफ 
पहुंचना झ्रावइ्पक हो ' दूसरे णह यातायात पृर्णेरूप से विश्व्रतीय नहीं है तेज वर्षा या 
ग्राँधी या घुल्त्र, आदि खराब मौसम में वायुटाव नहीं उठ त्कता । यहू कदत त्र्च्छ 
मौसम का ही साथी है। तीसरे, वायु यातायात की सुविषग्पे केदव कुँद्ध बडे व: 
नगरों के बीच ही उपलब्ध हैं । इनके द्वारा हर स्थान पर नहीं जाया दा सक्ता। 
चौथे, यह यातायात अ्त्यधिक्त जोखिम पूर्ण है । झाये दिन होने बाली बादु घब्ना। 
इस बात्त की प्रमाण हैं। पाचवे, इसने आधुनिक्त युद्धो को अधिक घाव और ब्या- 
पक बना दिया है । 

तथापि, इतना कुदध होते हुए भी हम वाद यातायान के ग्रुर्ों को नहीं बुत 
सकते, और भनुष्य इस झन्दन्त द् तमामी यातायात-साधन वो नहीं छोड सख॒ता। 
भ्रत: भारत में भी इसका विक्नास आवश्यक है यहा इसके लिये क्षेत्र भी बढ़त ग्रा: 
हैं क्योकि भारत एक बटूत बडा देगा है और इसके दिविन्त भाग एक दूसरे से 
सेक्टों मील दूर हैं। दूसरे, यहां बहघा मौझन अच्छा रहता है, और यहा का 
अधिकाश क्षेत्र मैदानी है, जहा आसानी के साथ हवाई अड्डे दनाये जा सकते हैं! 
बाहर वे देशो से भी वायु यातायात द्वारा सम्पर्क स्थारित करने के ह॒प्टिकोश से भारत 
की स्पिति यटत झचउदी है, क्योकि पूर्व और पश्चिम के दीच अधिकाँश ग्रस्तराण्रीए 
वायु-मार्ग भारत वर से हीक्षर जाते हैं । ए 
भारत में वायु यातावात 

संक्प्ति इतिहास --भारत में बाठ यातायात ने वाह्तयिक प्रगति दसरे 

हदिझय युद्ध काल मे व उसक्रे पच्चाल वी तथापि, दूसरे विश्द युद्ध में पूर्व भी 
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इस दिया मे दुद्ध वाम किया जा चुका था| सदसे पहले १६११ भे बम्बई व बराची 
के बीच में प्रयोगात्मक्ष रूप में बायु सेवा आरम्भ की यई। परन्तु बादमे 
यह सेया बन्द वर देती पड़ी । प्थम युद्धकाल मे सरकारी प्रोत्साहन के कासण इसने 
थोडी सी प्रगि की । १६२७ मे भारत सरकार ने एक 'नागरिक उडान विभाग 
(छत #चक्षाक 9शभ0ण्थय) (स्थापित किया, श्रौर १६२८ में दिएली, 
बम्टई, वल्चकत्ता और दाराची में 'पलाइग-वलब' (708 (000७) खोले गये। 
१६२६ में “इम्पीरियल एयरवेज सविस' को दिल्ली तक बढ़ाने का प्रयल विया 
गया और विमान चालकों तथा देकनीशियनो के प्रशिक्षए की व्यवस्था की गई। 
१६३२ में पहली भारतीय वायु वम्पनी टाटा ने “टाटा एयर-लाइन्स' (शत ही 
८०) के साम से खोली । १६३३ में इष्डियन नेशतल एयरवेज” (वा ॥0 
०७) ॥0७४पएप) के माम से एक भोर कम्पती स्थापित की गई । १६३७ में एक 
तीसरी कम्पनी, 'एयर स्विधिण ध्राफ इण्डिया' (#ैंए 9८:श००४ ० [00४ ) के 
माम से सोली गईं । परन्तु इसे विशेष सफलता नही मिली, भोर भ्न्तत १६४२ मे 
इसे सिधिया दम्पनी ने खरीद लिया । इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भारत में 
वायु थतायात अपने शिशुकाल में ही थी। इसने गहाँ विशेष प्रगति नहीं की थी, 
क्योंकि एम तो देश में धच्छे हृदाई भड्डो का भ्रमाव था, दूधरे वायु मातायात में 
सुरक्षा ध॒था प्रावधिक क्षेत्र में प्रधिक प्रगति नहीं की थी, भोर तीसरे, वायु यावायात 
इस के लोध्तिम और महगेषन के कारण श्रभी देश मे लोकप्रिय नहीं हो 
प्राया था । 
दूसरे विश्व युद्धकाल में बायु यातायात को पर्याप्त प्रोत्साहत मित्ता। 
भारतीय वायु सेना के विस्तार के उद्देश्य से सरकार ने देश में कई हक हवाई 
प्रडठे बनाये, और प्न्य झ्रावश्यक्ा सुविधाओं का विकास किया। सरफार ने विय्री 
ढायु कम्पनियों की सेवाओ्रों बा भी प्रयोग किया। इस से इन कम्पनियों ने 
खूब खाभ कमाये श्रोर तवीततम प्रकार के वायुयानों को चलाने का अनुभव प्रप्त 
किया । 
दूसरे महायुद्ध की समाध्ति के पश्चात नागरिक उड़ान को और प्रोन्‍्साहत 
फिसा । वायु कम्पनियों वो रक्षा-विभाग से उचित दामों पर विक्नी (09/057)) 
के बहुत से डबोटा जहाज, फुटकर पुर्जे, ग्रवाई झडड़े व ग्रत्य सुविधायें प्राप्त हुई । 
इधर सरकार ने भी उदार सागरिक उड़ान सीति अपनाई । इन वरहस्तथि- 
तियों से प्रोत्माहित हो कर भौर लाभ कमाने के लालच मे युद्धोत्तर काल मे 
देश मे वई एक वायु कम्पनिया स्थापित को गई । १६४६ में “नकी संख्या ११ 
हो गई थी ! 
१४ अगस्त, १६४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ ओर देश का विभाजन हुमा। 
डग सगय होते वाले हिंन्दू-मुस्लिम दंगों मे शरणाियों को बचाने शौर उन्हें एक 
झोर से बचाकर दूसरी भ्रोर लावे ले जाने से वायु कम्पठियों ने सराहदीय कार्य 
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किया, झौर खूब छाभ्र भी कमाये । १६४७ से भारत ने भन्तर्राष्ट्रीय वायु यातावात 
में भी भाग लेना आारम्म कर दिया । उस वर्य भारत सरकार और टाटा कम्पदों 
ने भित्त कर सयुक्त रूप से 'एयर इण्डिया इन्टरनेशनल' (#47 9 ाशिएकवां0< 
एशों) नामक कम्पनी की स्थापना वी, जिसने बम्बई से खनन्‍्दन के बोच 
चायु-सवा ग्रारस्भ की। पूर्व मे भारत एयरवेज ( शिक्षक हैक) ) 
वम्पनी ने बिना सरक्षारी सहायता के, हाज्भफाद्ध व वद्शोक तक वाखु जेवा 
आरम्भ वी । 

परन्तु वायु यातायात की अभी तक की प्रगति एक ६प्टि से सन्‍्तोषजनक 
नही थों। बह यह कि यातायात की मात्रा की तुना पे वायु सम्पियों री सस्या 
अधिक हो गई थी । फलतः उन्हे पर्याप्त काम नहीं मित पा रहा था, आर (छ एक 
कम्पतियों की वितीय दक्शा अच्छी नहीं थी ॥ दर्या को युतारने के जिप सरकार ने 
१६४६ में वायु कम्पनियों को डाक से जाने का काम सौपा ओर राज़ि वायु डक 
सेया आरम्भ की , उसत नागरिक उड़ाने में उपभोग विये जाने वासे पेट्रोल पर 
तगे ग्रायात-शुहूफ मे कढौती भी देती ग्रारम्भ की। परन्तु दगा अधिक नहीं 
सुधरी | अत १४४५० मे केन्द्रीय सरकार ने वायु कम्पनियों की वित्तीय दशा की 
खोज करने , और वायु यातायात को हृढ ग्राधारों पर खड़ा करने के बियें 
विफ़ारिय करने के लिये, न्‍्यायमति राज्याध्यक्ष की ग्रव्यक्षता में एक 
"वायु यातायात जाच समिति' ( शैंए पएशाश०- छिठवृण्प) 0०फ७णगं।९६) की 
नियुक्ति की । 

समिति ते पाया कि अधिरान वायु वम्पतियों की वित्तीय दणा खराब यो, 
और कि इसका मुख्य कारण यह था दि उपलस्य बायु बात/यात की मात्रा की 
तुलना मे वायु कम्पनियों की रख्या अधिक थी। देश में बायु बातायात को हृढ 
आधारो १२ खडा करने के लिये उसने निम्नलिखित सिफारिशे की-- 

(१) जिद कम्पतियों के अनुमति पत्र अस्थाई है, उन्हे नया (सिशा८७) ने 
किया जाय | प्रन्य कम्पतियों को क्षेत्रीय आधार पर पुनस्सगठित दर केबल चार 
फम्पनिना बना दी जाये, जिनके मुख्य बायु-आधार (/ध7 898९) वम्बई, दिल्‍ली 
कलकत्ता भौर हैदराबाद में हो ॥ 

(२) कम्पनियों के वायु मार्गों का इस प्रकार पुनविभाजन क्रिया जाय जिससे 
एक ही मार्ग पर कई कम्पनिया कार्य त करे। 

(यात्रियों के भार्ड इस प्रकार निश्चित होने चाहिये कि दम्पनियों को 
अप्रनी अचल पुली पर र#म् से कम १०५८ का लाभ मिल सके । 

(४) वायु यातायात में पूरी तरह से वैज्ञानीकरण [(फि>धएचआंजकाका) 
होना चाहिये और यदि कुछ कर्मचारियों तया मिस्त्रियों (हैटटातार्लस +प७) को 
पलग भी करना पड़े , तो भी वैज्ञानीक्रण के इस काम में देर नहीं होनी चाहिये । 

(५) सरझार को आधिक सहायता के रूप मे कस्पर्नियो छे पैट्रोल के व्यय पर 
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छूट जारी रखने की बजाय, उतकी द्रामाशिक लागत ([कशातेवा्ते 00४5) 
व वास्तविक आय के अन्तर के बरावर आधिक सहायता देनी चाहिये। 

(६) विदेशी कम्पनियों को केवल एक ही एजेन्सी के नियन्त्रण व निर्देशन 
में कर देना चाहिए। 

(७) वायु यातायात के राध्ट्रीयकरण के लिये अभी समय उपयुक्त नहीं है। 
इसलिये इस प्रश्व को पा वर्षों के लिये स्थगित कर देना चाहिए । 

यद्यपि सरवार ने समिति के उत्त' सुझावों में से अधिकाद को स्वीकार 
कर लिया था, तथापि, कुछ वारणो से, उन्हे रार्यान्विद म किया जा सका 
दायु यात्ातात क्या राप्ट्रीयकरण (िशांणाशन्गांगा ० 77 प्रीब78ए०) 

ऊपर हम पढ़ आये हैं कि राजाध्यक्ष समिति, १६४० ने वायु यातायात के 
राष्ट्रीकररण के बारे में यह मत प्रकट क्या था कि वह समय राष्ट्रीसक रण के 
लिये उपयुक्त नही था, और कि इस प्र॒इत को पाच वर्धों के लिये स्थगित कर देना 
चाहिए । परन्तु बुछ कारणों से, सरकार ने ठीन दर्ष के भीतर ही अर्थात्‌ १६४३ 
में ही वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण करना प्रावश्यक समभा। इस पद के पक्ष 
झौर विपक्ष में निम्नलिखित बातें कही जाती है-- 

पक्ष--(१) राजाध्यक्ष समिति ने तुरन्त ही वायु यातायात के पूर्ण वैज्ञानी- 
करण की सिफारिश की थी। परल्तु निजी कम्पतिया, वित्तीय तथा अन्य वारणों 
से इस दशा में नहीं थी कि वे अपने कार्य का तुरन्त ही पूर्ण वैज्ञातोब रण कर सके । 
इसके लिये वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण भ्रावश्यक प्रतीत हो रहा था। 

(२) राष्ट्रीयकरण से वायु यातायात को चलाने के विभिन्‍न प्रकार के खर्चे 
बम हो जायेंगे । उदाहरणार्थं, एक ही प्रवन्ध होने के कारण बड़े-बढे प्रधिकारियों 
के बेनस का पर्चा तथा कार्यालयों का खर्चा कम हो जायेगा। साथ ही, निभी 
कम्पनियों वी प्रतिस्पर्धा से होने वाली हानिया समाप्त हो जायेगी | उधर, एक ही 
सरवारी बम्पती के अधिक प्रत्येक वायुयान वा झधिक्तम सभव प्रयोग हो सकेगा, 
भऔर कार्यक्षमता मे बुद्धि होगी । 

(३) सरकार वायु यातायात का सच्ालन तथा वित्राप्त, निजी लाभ कमाने 
के उद्देश्य के स्थान पर, जनहित के घ्येय से करेगी । अत. वह अ्पेक्षावृत सस्ती व 
बुझल वायु सेवा श्रदान कर सकेगी, भ्रलामकारी परन्तु श्रावश्यक मार्गों पर भी 
वायु-सेवा चलावेगी, ओर बाढ, भूचाल, भ्रक्नाल, प्रादि सक्टो के समय वायु बाता- 
यात व अधिक उपयुक्त प्रयोग कर सकेगी । 

(४) सरकार पहले से ही देश मे वायु यातायात के विकास के लिये हवाई 
ग्रडुडो के निर्माण, ग्रन्तरिक्ष-विभागों (#टाशकगे०ह्रांट्वो 5800॥8) की स्थापना, 
विभान-चाबत्नों के प्रशिक्षण, ग्राडि पर तथा निजी वायु कस्प्रतियो को आर्थिक ग्रहायता 
के रूप मे, वहुठ सा घन व्यय बर रही है | परन्तु तव भी इसवा समोचित विकास 
नदी है रहा है । ग्रठ. ऐसी दछ्य भे राष्ट्रीय रख ही द्ूस्तथ विकल्प रह जाता है! 
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विपक्ष--निजी कम्पनियों के समर्थकों ने ऊपर के तर्को' को निराधार माना, 
और राष्ट्रीयक्रण क। विरोध किया । उन्होने कहा कि, जैसा कि अन्य सरकारी 
उपक्मो का अनुभव हमे बतलाता है. सरकारी सचालन मे व्यय कम होने के स्थान 
पर बढता है, भर कायक्षमता बढ़ने के स्थान पर कम होती है। ऐसा ही वायु 
यातायात के राष्ट्रीयकरण से भी होगा। फिर, सरकार यात्रियो की सुविधा, आदि 
के लिये इतना ध्यान नही रखेगी, जितना की निजी कम्पनिया रखती हैं | जहा तक 
निजी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा की वात है, वह स्वय सरकार द्वारा बिना सोचे- 
समझे नई वायु कम्पनियों को लाइसैस देने का परिणाम है। इस कारण के ग्रति- 
रिक्त, निजी कम्पनियों द्वारा हानि उठाने का एक और कारण सरकार द्वारा शगाये 
गये ऊचे करो का भार है। साथ ही, सरकार को यह भी नही भूलना चाहिये कि 
जिन भी देशो मे नागरिक वायु यातायात का विकास हुआा है, उनमे झारम्भ मे, बहा 
कि सरकारो ने निजी कम्पनियों को पर्याप्त श्राथिक सहायता दी है । ग्रत' भारत 
में भी ऐसा ही होना चाहिए, और निजी वायु-कम्पनियो को अपने पावो पर खडे 
होने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए । 

परन्तु देश की केन्द्रीय सरकार ने इन तर्कों को विज्येप महत्व प्रदान नहीं 
किया, झ्ौर निजी वायु कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए १६५४३ मे “वायु 
यातायात निगम अधिनियम, (47 (णए००४०0$ /५८) पास क्या | यह 
अधिनियम १ अगस्त, १६४५३ को देद में लागू क्िया गया। उस तिधि को केन्द्रीय 
सरकार ने निजी वायु कम्पनियों की समस्त सम्पत्ति तथा दायित्वों को स्वय सभाल 
लिया, और कम्पनियों को इसके बदले मे मुआवजा दे दिया गया। मुआवजे क्री 
कुल रकम ४८ करोड रु० निश्चित की गई थी । इसमे से १० प्रतिशत (अर्थात्‌ 
४८ लाख) ₹० मक्‍द दिया गया, और शेष रकम को ३३ प्रतिशत ब्याज वाले पाच 
वर्षीय बन्धो (80705) में छुकाया गया। 

अधिनियम के अ्रधीत १५ जून, १६५३ को ही वायु यातायात का सचालन 
करने के लिए दो निग्रमो : “इण्डियन एयर लाइन्स कापोरेशन, (00थ है/ 
[4॥68 (०7०8॥075), तथा 'एयर इण्डिया इन्दर नेशनल छरार्पोरेशन! (677 
वतीक दवशएक्रां०ठ॥ (०ए0०800७) की स्थापना की गईं। पहला निगम देश 
मे सभी मुरुय केन्द्रो के बीच तथा भारत एवं पडौसी देशो के बीच वायु-सेवा का 
संचालन करठा है। इसके वायु-मार्गो' की कुल लम्बाई लगभग २२,७०० मील है। 
इसके पास कुल ६७ विमानों का एक वेडा है, जिसमे से ६३ डकोटा विमान हैं। 
एयर इण्डिया इष्टरनेशनल लम्बे फासलो की अस्तर्राष्ट्रीय वायु-सेवाह्रो का सचालन 
करता है। इसके वायु-मार्गो' की कुल लम्बाई २३,४८३ मील है। इसके पास कुल 
१२ विमान (8 5एछ४ 0णराज९।]8073, 3 0०्ग्रशशै]क्वांणा5 शा 3 एक) 
हैं,बो १७ देशो के वीच वायु-सेवायें प्रदान करते हैं । 
* इण्डियन एयर लाइन्स ने १६४७ में लगभग ६ लाख यात्रियों, ८५ करोड़ 
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पौंद सामान तथा १३ करोड पौंड डाक था वहन किया। इसकी राति वायु डाउ 
सेवा ने लगभग ६२,००० यात्रियों, २६ लाख पौड समान, और ४३ लाख पौंड वा 
बहल किया । प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से निगम में ७'६ करोड़ रु० का वितियोग 
किया गया था दूसरी प चवर्षीय योजना में इसके लिये १६ व रोड हु० वी व्यवस्था 
की गई है, जिसमे से १३४ करोड ₹० नये विमानों को घरीदने के लिए और छ 
करोड़ रु० नकद हाति को यूरा करने के लिए रखे गये हैं। यह इसलिए वयोक्ि 
निगम ब्रभी शण्नी क्रियाप्रों से लाभ कमाने को दछ्मा में नहीं प्रहुत्ा है। इसने 
आरारम्भ से लेकर मार्च, १६५७ के अन्त तक लगभग ४ करोड ₹० का नकद घाटा 
उठाया है। इस आधार पर निजी क्षेत्र से इसकी काफो भ्रालोचता भी की गई है, 
और इस तथ्य का राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में भी बहुधा प्रयोग क्या जाता है । 

इसके विपरीत, एयर इण्डिया इस्टरनेशनल आरम्भ से ही, घाटे के म्थान पर 
लाभ कमाता रहा है। १६५६-५७ में इस निगम ने कुल द८ लास २० के लाभ 
कमाये । करो को निकाच्कर शुद्ध लाभ को मात्रा ३६ लाख ४० थी | इसब्री सेवाधों 
में भी निरस्तर वृद्धि होती रही हैं। १६५६-५७ में इसने लगभग ८० हजार 
यात्रियों, ४ लाख पोंड डाक और ३३ लाख पोंड सामान का वहूत किया । प्रथम 
योजनाकाल से इससे ७५५ करोड रु० को विनियोग क्या गया था। दूसरी थोगना 
में इसके लिए १४४५ करोड रु० की च्यवस्था को गई है ) 
पंच वर्षीय घोशनाप्रों के ब्न्तगंत बायु यातायात 

प्रथम घोजगा--नागरिक उडान विभाग के विकास कार्यव्रमों के लिये प्रथम 
योजना में १३४ करोड़ रू० की व्यवस्था को गई थी | वास्तव में इता पर ७ ८ प्रोड़ 
रु० हो' व्यय हु पाये। विकास कार्य क्रम के भन्तर्गत मुख्यत नये हवाई ग्रष्टी का निर्माण 
व्था पुराने ग्रहों में विभिन्‍न सुविधाओं के प्रसार की योजनाये शामिल की गई थी। 
सदनुसार, योजनाकाल में € नये हवाई अहु बनाये गये, दो नये हथाई श्रद्दी वा 
निर्माए-कार्य लगभग समाप्ति पर था और कई एक पुराने अह्ठो पर कुछ श्रावश्यक 
निर्माण कार्यो को पूरा किया गया। जैसा कि ऊपर वतलाया जा छुका है, प्रथम 
योजनाकील (१६५३) में ही निजी वायु कम्पनियों का राष्ट्रीयक्रणा विया गया, 
और सावेजनिक क्षेत्र मे दो उह्ुुयंत नियमों (3) |प्रफ४७ कैय वैज॥९8 (.0.एणए8- 
॥090 और (7) ७४ [7073 [फ़ाशाधाणा०) (०एणाथा०ा वी स्थापता वी 
गई । प्रथम थोजना में इन निगमो के विकास कार्यक्रमों के लिये ६ ५ करोड रु० की 
व्यवस्था की गई थी। वास्तव भे इन कार्यक्रमों पर १५४ करोड २० खर्च हुए, जिनमे 
से € करोड ₹० विमानो के क्रय पर खर्च हुए। योजना काल में इन नियमों ने 
अपने सगठनो को श्रधिक सजवूत भी वनाव/ ओर इनका विदगस भी विया, जिसके 
इनके पास विमानों को सख्या, इसके कायु-भांगों की लम्माई, और इसके प्रदान वी 
गई वायु-सेवाडो के परिमाणा भे पर्थाप्त वृद्धि हुई । 

दूसरी योजना--दूसरी योजना से नागरिक उह्र्थन सम्बन्धी वारयंक्रमोंकें 
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लिये १०५ करोड रु० की, और उड्डयन निग्रमों के कार्यक्रमों के लिये ३० ५० करोड 
२० की व्यवस्था की गई है। भमागरिक उदयन वार्यत्र्म के अन्तर्गत ८ नये हवाई 
अ्रड्ो और ग्लाइडर अट्टो के निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त, टेली-सचारो बी स्थापना, 
डडुयन मार्ग तथा टेवसी मार्म बा निर्माए और वायु साग्ों तथा ह३ई झअड्डी के लिये 
साधन सामप्री उपलब्ध करता, आदि कार्यक्रम शामिल है, इसी प्रकार उड्डबन 
नियमों के लिये भी समुचित कार्यक्रम स्थिर किये गये है, जितमें नयें विमानों वा क्रय 
प्रौर विमानों से सम्बन्ध रखने वाली कार्य-ग्रगा मे सुधार करना एस्मिलित है। 
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अध्याय २८ 
भारत की राष्ट्रीय श्राय 


(बिशांण्तर! क्ररत्पार णी फिप8) 
राष्ट्रीय श्राय का भय 


किसी राष्ट्र की एक श्रवधि-विशेष (बहुघा एक वर्ष) में प्राथिक क्रिया 
के शुद्ध भ्रन्तिम फ्ल को राष्ट्रीय गाय हों हैं। इस शुद्ध अन्तिम फल भ्यवा राष्ट्रीय 
झ्राय की विभिरा गअय्यशास्त्रयों ने विभिरन दृष्टिकोणों से परिभाषा दी है! एक हष्दि- 
कोश के प्रनुमार यह राष्ट्र के लोगो के द्वारा एक वर्ष में उत्पन्‍्त की गई वस्तुओ्ो भौर 
सेबाग्रो का युद्ध प्रेग *, दूसरे मत के ब्रनुसार, यह देश के व्यक्तिगत प्दस्थों द्वारा 
बस्तुओ' बौर रेवाओ के उत्पादन में दिये गये झपने योग के बदले मे प्राप्त वस्तुग्रो प्रौर 
सेवाओं का युद्ध योग है। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार, यह व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 
प्राय का वह भाग है, जो एक वर्ष में प्रत्यक्ष रुप से उपभोग किया जाता है। भ्रधि 
काश श्र्थगास्थ्री पहले हृष्टिकोण को झपनाते हैं, तयोवि इसके अनुसार राष्ट्रीय 
आय बी सापना अपेक्षाकृत सरल रहता है। 
राष्ट्रीय प्राय की गशना 

राष्ट्रीय झाथ को द्रब्य के मापइण्ड द्वारा मापा जाता है प्र्थात्‌ द्रव्य में 
शा जाता है। इसके मापने वी निम्तलिखित मुख्य विधिया है-- 

(१) उत्तत्ति की गएना की रीति (0७50 0 70ऐ॥९१०७ एश)०0 
07 ]॥ए७॥०९ |९॥००)--इस रीति के अन्तर्गत समस्त अर्थ-व्यवस्था मे जितनी 
बस्तुये श्रौर ऐेवाये उत्पन्न की जाती है उसदा छुद्ध मूल्य जोटा जाता है।इरा 
के लिए एक वर्ष में हुषि, उद्योगो खानो, व्यापार तथा अन्य सभी व्यवसायों में 
बरतुम्रों तथा सेवाओ थी जितनी उत्पत्ति होती है उसके कुल मूल्य बी गणना कर 
ली जाती है। इस कुल मूल्य में से बच्चे माल व ग्रन्थ चल पूज्जी वी खत का 
मूल्य, अचल पूजी के मुल्य-हास झ्ौर घिसावट का मूल्य, और खानो के खोदने 
में दी जाने वाली रकम को घटा कर जो शेप मूल्य बचता है, वह ही देश की राष्ट्रीय 
आ्राय होती है । जित देशों से उत्पादन और व्याधार के विश्वसतीय आक्डे उपलब्ध 
होते हैं, वहा इस रीति बा प्रयोग करना आसान रहता है । परन्तु इस रीति के 
प्रयोग करने मे एक ओर तो दोहरी गणना और दूसरी ओर कुछ उत्पादन का मूल्य 
शामिल होने से छूट जाने का भय रहता है । 

(२) श्राप की गशमा को रीति (एशाध्एड ० [पए०ए6 फ़ैटिा०0)-- 
इस रीति के अनुसार राष्ट्र के सभो संदस्यो व फर्मो की झुद्ध आय का योग 


( र३४ ) 


निकाल कर राष्ट्रीय ग्राय की गणना की जाती है । इस नौति के अन्तगंत ग्रायन र 
देने वालो वी झ्रायो की गणना वी ह्ाय-वर-द्भाग से प्राप्त प्रॉकडो के ग्राधार 
पर कर ही जाती है + ज्षेप लोगो आाव के बारे मे अन्य स्रोतो से ग्रावडे प्राप्त 
किये जाते हैं ग्रशवा ग्रनुमान लगावे जाते हैं । इस प्रत्वार आय कर देते वाले और भ्राय- 
कर न देने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियो वी शुद्ध वापिक आय की गणना करके ' 
उसवा योग निकाल लिया जाता है। यह योग ही राष्ट्रीय श्राय होती है | परन्तु इस 
तरह से लोगो की झ्राप् का टीक-ठीक पता नहीं चलता, वयोकि एक तो सभी लोग 
आय-कर नहीं देते, ग्रौर था देते भी हैं, वे सदा अपनी वास्तविक आय वो प्रकेट नही 
करते ग्रत बहुत बार लोगो की श्राए थ २ए ना उनके व्यवसाथ के ग्रमुसार बी जात 
है। यहा पहले देश वो पायेशीश उनवष््या (ज्यों, 70फृणे॥09॥) को जाना जाती * 
है । फिर, इसका गेशेवार ग्तिरण (002०एगक०ा 5एैप४०क) फ्िया जाता 
है । किर प्र येक येशे में बाम करने वाले लोगो की ऋषय को ग्रादा जाता है । बाद 
में विभिन्‍न पेशों के लोगो की आय को जोडकर, उसका योग निव्राला जाता हे ( 
यह योग ही राष्ट्रीय श्र । होती है 

(३) दोनों रीतियो का सम्मिधश--जब उ पादन के सभी क्षेत्रों मे श्रथवा 
ग्राय को पूरों ग्रॉग्ड तहीं श्लिते, हो ऊपर बतताई गई दोनो रीतियों का एक साथ 
प्रयोग किया जाता है । जहां उत्पादन के विश्वमती य आएडे उपलब्ध होते हैं, वहाँ 
उत्पादन की रखना रीति का प्रयोग किया जाता है, और पहा आय के विश्वसनीय 
प्रॉकडो उपलब्ध होते हैं, वहा प्राय को गणना रीति का श्रयोग क्या जाता है। 
उदाहरणार्थ, डा० वी० के० ग्रार० वी० राब ने ब्रिटिश भारत की १६३१-३२ वी 
राष्ट्रीय आय मालूम करने के लिये, भौर राष्ट्रीय आय समिति, १६४६ ने भारत 
सघ की राष्ट्रीय भाव को गशाना करने वे लिये ऐसा ही विया है। राष्ट्रीय भाग 
समिति ने कृषि, वन, पघ्चु पालन, श्राख्लेट (8५७॥0४%), मछली पक्रडता, खातों शोर 
उद्योगों हवया उत्पादित शुद्ध आय को छानने के लिए 'उत्पादव की गराता वी 
रीति' गा अनुसरण क्या है, और व्यापार, यातायात, सा््रजनिक भ्रशातन, 
व्यावसायौ तथा शिप्ट वलाओ और घरेलू सेवाद्रों वी शुद्ध झाय जानने के लिए 
प्राय की गरशता रोति' का प्रयोग किया है। 
राष्ट्रीय प्राग्र कौ गएना का महत्व 

राष्ट्रीय आय की गणाना कई हृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है-.. 

(१) राष्ट्रीय आय झोर झोथिक कल्याण में वा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
अ्रन्य बातें समान रहने पर, हम कह सबते हैं कि किसी देश की रास्ट्रीय आय 
जितनी अधिक होगी, उस देश में झाथिक कल्याण का स्तर भी उतना ही ऊंचा 
होगा । दूसरे झब्दो में राष्ट्रीय श्राथ ग्रषवा प्रति ध्यक्ति आय के आई लोगो के 
रहत-सहत के स्तर के बारे मे महत्वपू् ज्ञान प्रदान करते हैं । 

(२) एक ही देश के एक झ्म्दी अवधि मे राष्ट्रीय आय के वाविक अनुमौव 
प्रथवा विभिन्‍तर चर्षा का प्रगुमान) यह बताते हैं कि कालान्तर में उम्त देश ने 


( चनरे५ ) 


श्राथिक प्रगति ही है या नहीं, और यह प्रगति अबवा अपौगति विवती सेजी से 

हुई है । दूसरे यब्दों में एफ के विश्नति वर्षों के राष्ट्रीण आब वे आजडों से 

पता चलता है पि समय वीवन के साथ साथ लोगों वा इपॉविक कल्याण वां है 

अयवा सही, वे गा रू अमीर ह7 है ऋबवा गरीब एुए हैं अश्वा बैने ही रहे है । 

वे पर हम दो ण पवित्र देशो बे राष्ट्रीय आय 
;' 











/३) ग्रस्प बाते सनान रह य 
अथवा प्रति व्यक्ति आय वे ग्राज्डो लो तुलन' के झ्ाथिक 
कल्थारय अथवा रहने सहन के स्तर की तुलना वर सकते है | रब ही, इस आक्षटो 
की तुतना से हन उन देशो की उत्पादिकता वी भी तुलना कर भक्त हैं । 


(४) नष्ट्रघ भ्रय के अनुसान उन झ्नपालों दो जानत के लिए भी प्रयोग 
में लप्पे जात है मे कि राष्ट्रोय आय विभिन्‍न साझा गो 
झौर पूजजी-लिमरगि मे बादी जाता हैं अबवा बी जाय । 
(५/ र 'द्रीप अप को यदि उत्पत्ति को गएना 
इसके अ'एदे हर यह भी बसाते हैं कि बह झ,उ कौन 
कितनी मत््रा में ज्राप्त होती है| दससे विभिन्‍न उपपायत कायों या प्र्बन्यवस्था 
में सापेक्षिर महन्ब म्पष्ट हो.जाता है। राष्ट्रीय झ्राप समि 
आय के झाकडई़े समस्त अर्थ-ब्यवस्था को पूर रूप स विद्र रसे में तथा उसके विभिन्‍न 
भगो को, इनके यपक्षिक स्थानों वे झल्तर-सम्बन्धा को डिच्रारने में सहायता 
देते हैं ।! 
(४) ऊरर निम्ी बातों के कारण, देश हे आविस नियोजन के लिए राष्ट्रीप 
आय के झाक़ड़ो को जानना प्रत्यन्त आवस्यव है। 
भारत मे राष्ट्रीय श्राप की गएना की कठिनाइयां 
किसी भी देझ मे राष्ट्रीय आय की गराना के लिये दो बाते आवश्यक हैं: 
एक तो जिन घारणाओ (०४८९७) का प्रयोग किया जाये, उनकी स्पष्ट परिभाषा 
तथा दूसरे, उनसे सम्बन्धित विश्वसनीय साकडों को. उपलत्धि । पश्चिम के उन्नत 
देशों मे भी ग्रभी तब ये दोनो बातें उपलब्ध नहीं हैं, तव भारत जैसे दि देश में 
इनका मिलना और भी कठिन है । अत भारत मे राष्ट्रीय आय की मरना के मार्ग 
में दो प्रकार वी कठिनाइया है - एक तो धारणा सम्दन्धी, और दूसरी समक्तो 
सम्बस्धी 4 
(३) घारणा सम्बन्धो क्ठिनाइयां ((७॥८९७एव (॥900)॥68) --राष्ट्रीय 
झाय समिति, १६४६ ने इस प्रकार की निम्नलिखित बठिनाइयों का वर्ण 






क्या है.-- 

(१) भारत से उपज का एक ददा भाग दाजार मे द्रव्य के बदने में बिक: 
के लिये नहीं झ्राता- यह या तो उत्पादक्तो द्वारा स्दयथ उपभोग या जाता 
है या ग्रन्य वस्तुओं अबवा सेवाओं के बदले भे वेच दिया याता है । इससे उपज के 


इस भाग के द्रव्य-मूल्य शा पता नही चलता, और इसके दारे में मोठे रूप से अनुमान 


१ रहे६ ) 


हो धगाने पड़ते हैं, जिसमे गलती का बडा भय रहता है । यह कठिमाई मुख्य रूप से 
कृषि व ग्राम-उद्योगों के क्षेद्र में हम)रे सामने भाती हैं । 

(२) दूघरे, भारत में बड़ी सल्या में उत्पादक भ्पन्री उपय यो मात्रा और 
कुछ मूल्य के बारे मे कोई ज्ञान नही रखते । यह इसलिये क्पोकि भारत की श्रषि- 
काँश जनसख्या निरक्षर है, उनकी आिक क्रिया जीवन-भिर्वाह मात्र के लिये होती 
है, और वे भ्रपने उत्पादन ग्रथवा उपभोग का कोई लेखा नही रखते ) ऐसी दक्षा में 
ऐसे लोगो से पूछ-ताछ करके प्रावश्यक आाकड़े प्राप्त नहीं क्ये जा श्कते, और 
केबल मोटे रुफ ये भ्रनुमान ही लगाते पड़ते है । भारत जेसते देश मे, व्यक्तिगत पूछ- 
ठाछ् के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों वे धत का भ्रभाव भी, इस क्षेत्र वी अन्य 
कठिनाईया हैं ) 


(३) तीसरे, भारत में ग्रौद्योगिक श्लोत के हिसाब से राष्ट्रीय ध्ाव का 
वर्गीकरण ग्रासान नही, क्योकि यहा लोगो का छीक-ढोक पेशेवार वर्गीकरण नहीं 
किया जा सकता । यह इसीलिये, वयोकि यहाँ बडी संड््या मे लोग एक से अंधिक 
प्रकार के कार्य करते हैं । उदाहरणार्थ, किसान लोग, पूरा वर्ष खेतों से वाम ने 
होने के कारण, खाली समय में था तो नयरो से किसी भी श्रकार का काम करने 
चले जाते हैं, या गावो से ही खेती से भिन्‍्त कोई काम्र करते है | 

/ख) समकों सम्बन्धी कठिवाइयां ( 90५709) 07000॥69 )+--ृन् 
ऊपर बदबाईं गईं धारणा सम्बन्धी कठिनाइयों के भ्रतिरिक्त, भारत मे राष्ट्रीय 
आय मापने के माय में इससे भी बडी कठिवाई विकिन्तर क्षेत्रों में समंको 
का उपलब्ध न होना है। इस सम्बन्ध में तिम्नलिप्चित बातें ध्याव देने योग्य 
(१) भारत में जो समंक उपन्तब्ध भी हैं, वे यहुधा भ्रधूरे भ्ौर ग्रविश्वस- 
नीय हैं ; हि 

(३) इन भ्र्भंकों को पूि भे बहुत से रिक्त स्थाव (09.9) हैं. क्या बहुत 
सी महत्वपूर्ण श्राथिक क्षियाप्रो व पहलुग्रो के बारे में कोई स्मंक ही उपलब्ध * 
नही है $ 

(३) भारत के दिभिन्‍्त भागों में इतती भ्धिक विभिन्‍्तता है कि एक क्षेत्र 
के उपलब्ध रामको को दूसरे क्षेत्र पर लागू करके, स॒मंको की प्रपर्याप्तता को दूर 
गही बिया जा सकता, और 

(४) अधिकाश समक अविभाजित भारत से सम्बद्ध हैं, बर्त मान भारत संघ 
से नही । ६ 
भारत में राष्ट्रीय धराय के अनुमान हैं 

उपर बतलाई गई कठिनाइयों के कारण भारत मे राष्ट्रीय आय के बहुत 
अधिक विध्वसतीय झनुमान उपलब्ध नही हैं। फिर भो, यहाँ ऐसे अ्नुमाव तगाते के 
भयत्त किये गये हैं, श्रोर किये जा रहे हैं। स्वतन्भता-प्राप्ति से पुर्द वेवल निजी 


( ररे७ ) 


व्यक्तियों ने ही ऐसा करना आवश्यक समझा था । इस दिल्या में प्रयत्न करने वाले 
सब से पहले व्यक्ति दर्गीय दादा भाई नारौजी थे । उनके पश्चात स्थतन्त्रता-प्राप्ति तक 
समय-समय पर १८- ० अनुमान और लगाये गये । नीचे हम उन मे से कुछ सनु- 
मान देते है - 
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झनुमात टागाते गा बप राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 

का साम । रु०-आने-पाई 
६ 35/24 ल हो क्या 2 ४ जले ॥0 4 3३ पलक नर 

१. दादा भाई नौरोजी | १८६७-७० ३४ करोड पौड | २०--०--० 

२. विलियम डिगबी १८६८-६६ डशए८ ,, २० | (७--८--५ 

३. वाडिया और जौशी | १६१३-१४ | १,०८७ ,, » | ४ई४--:५--०९ 

४. दाह श्रौर ख़म्जाट १६२१-२२ २,३६४ | # ईदघज--०--० 

५४ फिडले शिगज श्ध्रर कपई , # (१६--०--९ 

६. डा० बी० के० झार० 

वी राव १६३१-३२ । १,६८६ ,, » | ६४८०-४० 

७ सर जेम्स ग्रिग १६२७-३८ | ४६--०--० 

८. बामर्भ पत्रिया (६४२ ॥ २४-००--० 

€ वाणिज्य मत्रालय १६४५-४६ । ४,६३१,, » &रे०४-+०--० 


ऊृप< वी तालिका म दिये गये भारत को राष्ट्रीय भ्राय व प्रति व्यवित आय 
के अनुमान आपा में तुलनात्मक नही है। यह इसलिये क्योकि एक तो जिन विभिन्‍न 
घर्षों से ये अ्रनुमाय सम्बन्धित है, उन सब मे घूल्य स्तर समान न हो कर भिन्‍न- 
भिन्न था, दूसरे, विभिन्‍त अनुमानों में शामिल किया जाने वाला देश का क्षेत्रफल 
भी भिन्‍त-भिल्‍्त रहा है। इसके अतिरिवद, इन अनुमानों की विश्वसनी +ता के बारे 
में कहना भी कठित है ॥ थे 

राष्ट्रीय श्राप समिति “स्वतन्त्रता श्राप्ति के पश्चाह सरकार ने शीघ्र 
ही राष्ट्रीय आय के विश्वसनीय अनुमान लगाने के कार्य के महत्व को समझा । अतः 
ऐसा करने के लिये उसने १६४६ में वित्त मल्रालय (शग्राधाए ण एक) 
में राष्ट्रीय आय संगठन (रिश्मांणा४) 70076 ऐंएआं।) की स्थापना की। इसके 
शीघ्र बाद हो इस इकाई का पथ-श्रदर्शन करने के लिये झौर राष्ट्रीय अ।य के अनुमान 
लगाने के लिये एक राष्ट्रीय भ्राय समिति (थियांणार्श [70098 (०7766) 
की नियुकित की । इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट अप्रैल; १६५१ मे प्रकाशित 
की, जिसमे १६४८-४६ के लिये राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया गया था। समिति 
की ग्रत्तिम रिपोर्ट फरवरी, १६४४ में प्रकाशित हुई थी। इस में १६४८-४६ की 
राष्ट्रीय प्राय या संशोधित अनुमान (हि०शं३६० *िक्लांगगघ॥९) और अगले दो वर्षो" 
१६४६-५० व १६५०-५१ की राष्ट्रीय गाय के अनुमात दिये गये थे । इससे बाद 
के वर्षो की राष्ट्रीय आय के अनुमान भारत सरकार की केन्द्रीय साहियकीय संगठन 


( २३८ ) 


(एशाफ लिक्रीश्वा०9) 0720759॥0%) द्वारा प्रबाशित किये गये हैं । दीचे वी 
तालिका मे १६४८-४६ ओर १६५५-५६ के दीच प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर 
शाप्ट्रीय भ्राय व प्रति व्यवित ग्राय दी गई है । 

















] राष्ट्रीय आय ॥ प्रति ब्यवित प्राय 
० ओ। (करोड र०मे) | हि में) 
प्रचलित मूल्यो| १६४८-१६४६। प्रचलित मूल्यो। १६४८-४६ 
__ पर | के मूल्यों पर | पर | के मूल्यों पर 
१६४८-४६ | आप । ८५६५० २४६६ २४६*६ 
१६४६-५० , ६,०१० ८,८२० स्श्श्द रधपा६ 
१६५०-५१ , ६४३० । ८३5५० २६५२ २४६३ 
१६५१-५२ ६,६७० ६,१०० ३७४० २५०१ 
१९४२०५३ , ६,८२० |. ६४६० | २६६४ २५६६६ 
१६४३-६८ | १०,४४०. |. इणकरे> 9 रपणछ | रचा 
१६५४-५५ ६,६१० $०,रे६० २५४२ २७१६९ 
१६५५-५६ । ६,६६० | १०,४६० | २६०८ | २७३६ 
राष्ट्रीय प्राय के स्लोत 


भारत को राष्ट्रीय ग्राय में विभिरत प्रायिक क़ियाग्रों का वयां योगदान 
रहता है, इसका ब्रतुमान नीचे की तालिका से लय जायेगा । इसमे १६५०-४१ की 
ाप्द्रीय श्राव के स्रोतों का ब्यौरा उस वर्ष में प्रचलित मूल्यों के आधार पर दिया 


जया है | 


स्रोत झुद्ध उपज खुल राष्ट्रीय आय 
(करोड़ र० में) का प्रतिद्यत झनुपात 
श््चि 

९ झशृ्ृपि, पशुपालन व 
प्रधीन क्ियायें ४७,८५० २०२ 
२ वतन छ० 99 
है मछली प्रडना ड0 0४ 
४ कृषि का योग डं८,६० ५१३ 


खातें, निर्माश तथा छोटे उद्यम 

(शिफ्ट, कैगएकिलणाजाहु &₹ 

$छ०)) टि्ाक्षएा38७) 

खाने ७७ ल्& 
बारदाने छ्च्० दर्द 
७ छोटे कार्य ६,१0० छः 


हत ल्‍द 


( २३६ ) 


रू खानें, निर्माण तथा छोटे 


उच्चोगों का मोग १४,३० १६१ 
चाशिज्य, यातायात्र तथा संचार 
£ सचार (डाक, तार व टेलीफोन) ड0 ण्ष 
१० रेलें १,८० श्छ 
११ समठित बेविज्ध व बीमा छ0 0छ 
१२ ग्रन्य वारिज्य व यातायात 3203) श्डे ७ 
१३ वाणिज्य, यातायात तथा 
संचार का योग १६,६७० १७७ 
अन्य सेवायें 


१४ व्यवसाय तथा शिष्ट कलाये 
(0 5बग्रा5 बाप 


प॥/04। 879) ४,७०0 है 
१५ सरकारी संवाये (प्रशासन) ४३० 84 
१६ घरेलू सेव ये १,३० 34 
१७ घर सम्पत्ति (०७७6 

ए्त्फूष्य ) ४,११० ४३ 
१८ पश्रन्य सेवाग्रों का घोग १४,४०0 १४१ 


१६ उत्पादन लागत (सि8ट0ा 
(००) पर शुद्ध घरेलू 
उत्पादन ६,५५० १००२ 
२० विददैशो से प्रजित शुद्ध प्राय जारे० कई 
२१ उत्पादन लागत पर छुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पादन ++ 
राष्ट्रीय श्राय 8६,५३० १०000 
पंच वर्षो योजनायें व राष्ट्रीय श्राप 
श का तेजी से सवीगीन झ ध्कि विकास करने के लिये १६५०-५१ से 
पच वर्षीय बोजनाग्रों को बदाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राय व प्रति व्यक्ति झ्राय मे 
वृद्धि इस ग्राथिक विकास के अच्छे निर्देशाक माने जाते हैं। श्रत नीचे हम यह पढते 
है कि पच वर्षीय यो जना'ओ मे राष्ट्रीय आय की वृद्धि किस प्रकार हुई है, और आगे 
होने का अनुमान है ३ 
प्रथम पंच वर्षीय योजना वी रिपोर्ट मे यह अनुमान लगाया गया था कि 
यदि सतत प्रयत्न क्या जाय तो देश की १६५०-५१ की राष्ट्रीय ग्राय १६३१-७२ 
हक अर्थात्‌ ऊगभग २१ वर्षो में दुगनी की जा सकती है तथा प्रति व्यक्ति आय 
को १६७७-७८ तक पश्रर्थात्‌ लगभग २७ वर्षो में दुगुना क्षिया जा सकता है। 


न्ननजततत+म-ल-ो-+न ५ ऑन भूत 


( २४० ) 


प़िति व्यक्ति प्राय राष्ट्रीय श्ाय की प्रपेक्षा अधिक समय मे दुधुनी इसतिये होगी, 
वयोकि देश की जससंख्या लगभग १:२४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने का 
प्रमुमान लगाया गया था) । 

ह्वितीय पंच दर्षीय योजवा की रिपोर्ट मे अनुमान लगाया गया है कि देश वी , 
राष्ट्रीय थ्रायथ १९६७-६८ तफ़ श्रौर प्रति व्यक्ति ध्यय (६७३-७४ तक दुगुदी 
हो जायेगी । ये प्नुमान वहा तक सही उतरते हैं, यह देखना बारी है। तथापि, 
बहुत से लोगों को इन ग्राज्ञाप्रो के ठीऊ समण पर पूरा होने मे सदैह है । 

प्रथम पच वर्षीय योजना का उद्देश्य १६५०-५१ से १६५५-४६ तक वी 
अवधि मे राष्ट्रीय आय में ११% दृद्धि लाता रखा गयण्य धा। इस अधि मे जन- 
सर्या मे ६४ की वृद्धि होते पर १६५५-५६ तक प्रति व्यक्ति ग्राय में ५७ की 
वृद्धि होने की ग्राश्ा थी । परन्तु ग्रनुभान है कि वास्‍्तव में १६५४-५६ मे राष्ट्रीय 
आय १६४०-५१ बी ६,११० करोड़ रु० वी राष्ट्रीय झाव से बढ़कर १०,६०० 
करोड़ र० हो गई है ब्र्थात्‌ इस में १५% वी बुद्धि हुई है। प्रति व्यत्ति आग मे 
११६ वी वृद्धि का अनुमान है। 

डितीय पंच वर्षीय योजना का उद्देहय योजना के श्रग्त तक राष्ट्रीय आय 
में २५३ वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति श्राथ मे १६४ वृद्धि रखा गंगा है। 
अन्य देझों से तुतना 

नीचे को तालिका में कुछ देशों के संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा प्रशाशित वाष्ट्रीय 
ब्राय व॑ प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक भाँकडे दिये ये हैं+- 




















न मि कुल राष्ट्रीय श्राय | 9 ति व्यकि बाय 
दे | जा (करोड़ ₹० मे) (६० मे) 
स॒० रा प्रमरीका १६५५ १,५४५ ५२५ ६,४१० 
कमाडा श्ध्श्श्‌ १०,१६६ ६,४६६ 
स्यूजीलैण्ड ध्ध्ड ६,१३८ ४,२६६ 
स्वीडत १६४४ ३,४४४ थह््र 
स्विदृजरलुण्ड १६४४ र४१० पर 
आर्ट लिया श्ध्श्ड ४,२२० ४,६६४ 
इड्रलैण्ड १६५५ २२,१७६ ४,३५१ 
भारत १६५४-५५ १०,१७० २६६ 


सी आग आम 


ऊपर की तालिवा से स्पष्ट है कि कुल राष्ट्रीय भ्राय वी एृष्टि तले भाख 
का ससार के देशों में स्थान बहुत ऊंचा है । यह इसतियें ब्योकि भारत शक बहुत । 
बढ़ा देश है। परन्तु देश वी जतता कौ वास्तविक झाविक ह्थिति वा ज्ञान कुंत 
राष्ट्रीय श्राय से नही वरव्‌ प्रति व्यक्त झराय से होता है । जव हम ऊपर वी तालिका | 
में प्रति व्यक्ति श्राय के धाकड़ को देखते हैं, तो पता चलता है किग्रत्य देशो वी 


६ रेडह ७.) गथिक 


्गः 
तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ग्राय वितनी झछधिक का है। बृल राष्ट्रीय गा 
की भात्रा काफी बडी होने पर भी प्रति व्यक्ति शाय इतनी कम इसलिए है, व्योंवि 
यहा की कुल जनसरया बहुत बडी है ॥ अत प्रति व्यक्ति आय (व लोगों के रच्ण- 
सहन के स्तर) को बढाने के लिए आवश्यक है कि एक श्रोर जहाँ देय का तेजी से 
आधिक बिक्रास कर वुल राष्ट्रीय आय को बढाया जाय, वहा, दूसरी ओर, देश वी 
जनमचूण की वृद्धि पर रोझ कयाई जाय ६ 
पफिाएलमअंतए 0०९5४०४5 
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भारत में श्राथिक नियोजन 


(छ६००घ०्गांट ?[ववाएांशट्टठ 78 0889) 
प्राइकृथन 


सब्‌ १८६४ में सर दिलियम हारकोंट से कहा था “अब हम सभी समाजवादी 
है ५" परस्तु, जैसा कि भौ० रोविन्स ने कहा है, “प्रभी हम सब समाजवादी भले हो 
न हो, परन्तु तिश्वय ही हम लगभग सभी नियोजन के समर्थ है ।” राज्य की शुद्ध 
निर्बाघ-नीति (0॥0% ० ,058८४-शं।७) के समर्थक पागलपत के सीमान्त कौ 
छोड कर भौर कही मिलने किन हो गये है। भ्राथिक नियोजन का मह प्रश्युदय' 
बहुत नहीं, फेवल् २४-३० वर्ष पुराना है। देश की अर्थ-ध्यवस्था को योजनाबद्ध 
आ्राघार पर चलाने वा सबसे पहला प्रयोग करने का श्रेय समाजवादी रूस को है) 
उस देश से प्रथम यच वर्षीय योजता सद्‌ १६२८ में चलाई गईं थी। इस योजना वी 
सफलता इसौ बात से जानी जा सकती है कि इसमे रखे गये लक्ष्य (पशाह्र०१) पांच 
के स्थात पर पहले चार वर्षो मे ही पूरे हो गये । और यह भी उस सम्रय मे जबकि 
रूस को छोड़ बर ससार के प्रन्य सभी देश १६२९७३३ की ससार-व्यापी महामनन्‍्दी 
(धा6श 0८)९8४0०४) भें कराह रहे थे । एक शोर घहा इस काल मे रूस की 
योजनावद्ध अर्थ व्यवस्था में उत्पादन, व्यापार, रोजगार, श्रादि सभी बुछ वढ़ रहा 
था, वहा दूसरी ओर, झन्य देशों कौ बोजनाहीद अर्थ-व्थवस्थाओं में उत्पादन, व्यापार, 
रोजगार, भ्ौर सभी अकार को प्रार्थिक क्रियाप्रो क/ १रिसार बहुत झ्धिक गिर रहा 
था । इस घटना ने ससार के देशो कौ आखें खोली, और वे प्राथिक नियोजन के 
महत्व को मानने लगे ।/| श्राज़् लगभग सभी देश किसी न विसी उद्देश्य से झ्ाथिक 
निोजन को श्रपनाये हुए है 

आविक नियोजन का भ्रथें है ' एफ निदिच्चत केन्द्रीय प्राधिवारों द्वाशा समुदाय 
के राधनों भौर आवश्यकता के व्यापक सर्वेक्षण (970८४) के पश्चातू, भौर देश 
मे हभी व्यक्तिगत तथा पपकू एफ समत्कों ([?90/9), उपक्रमो, झौर उद्योगों को 
एक ही समग्र (0०) की समस्वित इकाइया (0-भरद्ेगदाट्ते ए 05) मात 
बर, एप दी हुई समय-अवधि मे, निश्चित उहोद्यों को प्राप्ति को लिए बड़े स्लार्थिक 

४ इस प्रध्याय में अधिसाश तथ्य तथा ब्ौकडे योजना भायोग के निम्मलिखित 
प्रकाशनों से लिब्े गये हैं--(3)"9979॥ ए]76 ४६४४ 7]80 ; [2) 86९०80 फ5९ 
फदाड 78 , 43) पह ण6७ ० 08 फंशज किए दबा शी20- 

प॑ सेखक वी धन्य रचना ध्रयंशास्त्र'ं, खण्ड ३, पृष्ठ ६२ से उद्धृत । 


( रहेरे ) 


निर्णयो का लेना ।7 इसके विपरीत, योजवाहीद अर्थव्यवस्था मे सभी बड़े आधिक 
लिशुंय, दिसी वेन्द्रीय प्राधिकारी हरा न लिये जा कर, हुजारो-लाखो व्यक्तिगत 
साहतियों व फर्मो दशा एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से लिये जाते ह। ये मूल्यन्यात 
द्वारा प्रभावित होते ह और अविक्नम निजी लाभ कमाने वी हप्टि स लिये जात 
है । समस्त अर्थ-ब्यवस्था के हित को वृद्धि इनक्ञा दय नहीं हाता । 
आाधिक तियाजत, समय और परित्थितिया के अनुसार, क्सी भी उद्देश्य 
से क्या जा सकता ह । तथापि, सामान्यतः सनी आशिक नियंजन के य उदृंइय 
होते है जनता के रहन सहन के स्तर का ऊपर उठान के लिए उ पादन को बढाना 
(शथ्रौर इसके लिए उ पादन-साथनों का पूरा प्रयोग करना ठथा उत्पादन की पभ्रार्व- 
घिक कुशलता को वह्ना). देश न पूर्णा रोजगार की स्थिति उत्पन्त करना, और 
इसे बनाये रखना गझ्राय, धन दथा अदसरा मे उितररा -ो प्रसमानता को कम 











करत और आवक >ियअ।मे च उतार-चत व। कर उमास्त क्र आाथितर 
जीवत मे हर स्तयित्र तथा सुरक्षा लाना ।झआावा <-: स पिछ> तथा अर्ध- 
विकृ्तित दा में प्र थिक नियोजन का प्रमुख उद्दे न्‍य दर का & | आधिक विवास 
दथा ग्रौद्य, ++ ' होता है। इन देशो न प्रत्य उद्देश्य एस उद्दे स्व फे विशिष्ट 


पहलू हात हू। एसलत देशों मे पूर्ण रादगार ग्ाथिक्त स्पानय ग्रादि उहंश्य 
झधि+ महेत्त्वपूरा हात हे । 

स्पप्ट ही, झाथिक नियाजन के ऊपर बतलाये गव सही उद्द स्य बहुत 
बाछुनीय तथा सराहनीय है। ये सभी उद्देश्य झधथिक नियाजन के युध्का भी 
स्पष्ट कर दते है । 

श्राथिक वियोजन मे बहुत से गुण हैं। इसे अपना कर देय वा प्रधिक 
तेजी से श्राथक ज्किस व ओऔद्योगीहरण कर देझ्य मे धन के उत्पादन को बढाया 
जा सकता है, शऔऔर लोगो के रहन-सहन के स्तर को ऊचा ऊिया जा सकता है। 
इससे देश में पाई जाने वाली चिरकालित्र ((कताए॥९) बेरोजुगारी तथा अपूर्ण 
रोजगार ([.706:-८णए।०)7८४।) की बीमारी को भी दूर किया जा सकता 
झ्राथिक नियोजन से अर्थ-ब्यवस्था मे आथिक स्थायित्व भी झ्राता है । इसके अपनाने 
से (योजना हीन) ग्ये-ब्यवस्था में समय-समय पर झाने वात समृद्धि और मन्दो 
के चन्नीय ((१०४०७)) उत्तार-चढाव झमाप्त हो जाते है, और झब-व्ययस्था अधिक 
स्थिर ग्रति से विकास के मार्ग पर आग्रे बटती है। इससे चत्ोय बेरोजगारी 
(()०॥९० ए्घ८णए]०) ए्7घ९॥॥) की समस्या भी दूर हो जाती है । उचित आशिक 
नियोजन के द्वारा देश मे आय और घन के वितरण की असमानता को कम कर, इसे 
अधिर न्याय पूरों बनाया जा सकता है । सभी लोगों के लिये 'अवसरो की समानता! 
(६व०७॥॥) ०६ 0एणांप्पा0) उत्पन्न कर अधिक न्याय पूर्ण और प्रगति-शील 
समाज को उन्‍्म दिया जा सकता है । आ्िक्त नियोजन मे देय के विभिन्‍न प्रदेशों 








,७०३9०+न--+>-+>>-+-म «का, 


# हुपर लिखी पुस्तक, खण्ड ३, पृष्ट ६४. 


( रेड ) 


तथा ग्र्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न भागों का सन्तुलित भ्राधिक विकास किया जाता 
है। प्रत: योजनाबद्ध ग्र्थ-व्यंवस्थां में अवसम्न क्षेत्रों (९७7९४४९ऐ४ /:९७७) यो 
अबस्न्न उद्योगो की समस्या हो उत्पन्त नहीं हो पाती | आधथिक नियोजन के हारा 
देश में वस्तुओं व सेवा के उत्पादन को जतता की झाषार-मूत प्रावइयक्षतापम्रो 
के अधिक भ्रनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार देश मे साधनों का झपज्यय 
निम्नतम कर उतका सर्वोत्तम अ्रयोग किया जा सकता है। इत सब ग्रुणों 
अतिरिक्त, प्राथिक नियोजन का एक भौर गुण यह है कि देश के सामने रखी गई 
आधिक विकास की 'एक निश्चित योजना, उचित शिक्षा थ प्रचार की सहायता से, 
लोगो के सोये हुए उत्साह को जगाने में एक जादू वा काम बार सकती है। इससे 
देश के प्राथिव विंकास को वड़ा बल मिलता है । 


तथापि यह स्पष्ट ही है कि विभिस्त देझेप को ये लाभ, उदकी भिन्‍न- 
झिन्‍न परिस्थितियों के अ्रनुसार, भिस्न-भिन्‍न मात्रा में प्राप्त होगे । 


भारत में भ्राथिक वियोजन दा सक्षिप्त इतिहाघ-- 


भारत मे झ्राथिक नियोजर का विचार बहुत नया नहीं है। पिछले २० 
यर्पों में इस पर काफी सोच-विचार किया गया हैं। यहां इस विचार वा श्रीगणेश 
सर्व प्रथम थ्री एम० विश्वेशवरस्था (ऐश, ४४४९5४७४४)७) मे १६३४ में "भारत 
के लिये योजनावद् ग्रय-ध्यवस्था' (फ िशा॥९0 0000४9 07 [ए09) लिख कर 
क्रिया था। इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ इण्डियन नेशनल काग्रेस ने पं० जवाहर लाल 
नेहरु की अध्यक्षता मे एक “राष्ट्रीय योजना-समिति! ([पिधछ०0ण ?]870६8 
(0ण्राए॥०९) की स्थापना की थी। १६४२ से १६४६ के दीच, इस समिति को 
काये, इसके अध्यक्ष तथा अन्य कांग्रेसी नेताशों के जेल जाने के कारण बत्द पडा 
रहा । अन्तत १६४६ से इसने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। इससे पुर्व॑ इसने 
भारतीय पर्थ व्यवस्था के कई एक पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण अध्ययत प्रकाशित 
फिग्रे । इधर १६४४ भे देश मे एक के बाद दूसरी तीन योजदायें प्रवाशित हुईं 
धी। पहली योजना बम्वई योजना (09989 ९]20) थी, जिसे बम्बई के भ्राठ 
उद्योगपतियों ने बनाया था। काफी समय तक इस योजना दा बडा चर्चा रहा । 
इसी वर्ष ही इष्डियन फडरेशन ग्रॉफ़ लेवर की ओ्रोर से, भुध्यत्त. थी एम० एन० 
रॉय (0, ९. 8०१) के द्वारा तैयार की गई, जनता की योजना” (?6०फ९४ 
ए]9॥) का प्रक्नशन हुआ । तभी वर्धा के श्री एंस० एत० श्रग्नवाद मे 'गाधीवादी 
बोजना/ (90009 <[97) देश के सासने रखो। इधर १६४४ में भारत 
सरकार ने भी एक योजना-विमाव' ( शेक्रागाह गिक्षुतफला ) 
स्थापित विया । इस विभाग वी सहायता से केन्द्रीय व प्रास्तीय सरकारों ने, युद्ध 
के पश्चात्‌ चलाने के लिये, कई एक विद्ञास योजनायें बताई । इनमे से कुछ एक 
पर थोडा-थोडा वामझ भी हुआ । १६४६ मे अन्तिरिम्त राखार ने, नियोजन कौ 


( र४५ ) 


समस्याओं का परीक्षण करने के लिये, एक “परामर्श दाता योजना मण्डल 
(#वशजण ए]व7णा8 0०50) स्थापित किया । 
परन्तु १६४७ में देश के विभाजन ने तथा इसके पहचान देगी रि"सतो 
के भारत सव में मिल जाने ने पुराती सब योजवाशो को नई परिस्डिंओं के 
अनुपयुक्त बदा दिया । साथ ही, स्वतत्र परन्तु विभाजित भारत के सागने बई 
एक नई समस्याणो, जैसे खाद्यास्व, कपास, पटसन की समस्या, विस्थापिनों के 
पुनस्स्थापन की समस्या, विदेशी विनिमय या झुगतात-सन्तुलन [फ)9706 
१0४६ एा८०७) को समस्या, आदि ने पुरणंत' नये रूप से देश के आर्थिक विकास 
की व्यापक्र योजना बनाना आवश्यक कर दिया । 
फ्लस्वरूप, मार्च १६५० में श्री नेहर्की अध्यक्षता मे योजना आयोग 
(ए!ुक्षाए09. (०घघर/8७07) की स्थापना की गई। भारत में वास्ततिक आज्क 
लियोजन इस आयोग वी स्थापना से आरम्भ होता है । इस आयोग ने सितम्बर, 
१६५० मे भारत के लिये कोलम्वो योजना बनाई | इस योजना का दक्षिण और 
दक्षिण-ूर्व एश्विया के विकास की विस्तृत योजता में समावेश कर लिया गया ह। 
साथ ही, इसने शन्ध अनुसधान पार्थो पे अतिरिक्त देश के झ्लाथिक विप्रूके 
लिये दो पत्र वर्धीय खोजनाये बनाई हैं॥ पहली पच-दर्षीय योजना * अ्नौल 
१६५४१ को शरम्भ होकर ३१ मार्च, १६५६ वो पूरी हो छुकी है| दूदधरी योजपा 
2 अप्रैल, १९५६ से आपरम्म हुई है । तीचे हम झत्य बोजनाशों के बारे मन पढ़ 
कर, केवल इन्ही दो पच-वर्षीय योजनामो के बारे मे पढेंगे । 


प्रथम पश्ररर्पीय योजना 
(एफ शिए० ऐैंटवर श97) 

जैसा कि हम अभी ऊपर बरतता आये है, मा १६५० मे भारत सरकार 
थे एए थीजना आयोग को स्थापना की । इसका मुझूय कार्य देश के साधनों के 
अधिकतम प्रभावपूर्ण तथा सम्तुलित अ्रयोष के लिये योजनायें तैयार कश्ना है । इसने 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना की प्राहूप-रेखा (0750 0०॥॥96). जनता के बविषलवेत 
विचार-विमर्श तथा आलोचना के लिए, ६ जुलाई, १६५१ को प्रवाहित की। 
मोजता का अन्तिम (िप़््&) रूप ८ दिसस्व॒र १६४२ को देश के सामने आया। 
प्रथम पत्रवर्षीय योजना १६५१-५६ के पाँच वर्षो के लिए थो। अ्रप्रल, १६५९ में 
प्रारम्भ होकर, यह मार्च, (६५६ मे पूरी हो इुकी है 
उद्देश्य 

' भ्ोजना का देन्द्रीय उद्देश्य “देश मे विकास के ऐसे क्रम को आरम्भ बरना 

था, जो कि (जनता) के रहन-सहन के स्तर को ऊचा उठाये तथा लोगो को अ्रधिक 
सम्पन्त तथा वहुविध (४०॥६0) जोवन क॑ अवसर प्रदान करे ।7 

आधिक नियोजन एक सतत क्रम है। भ्रतः यह बताया गया था कि पहलो 
मोजना का कार्य भारतीय जनता के आयिक और सामाजिक स्वर मे पर्याप्त वृद्धि 





( रशं६ ) 


करना होगा, लिससे कि भन्ततः लगभग १६७७ तक प्रति व्यक्ि आय यो दुगुना 
किया जा सके ! प्रथम योजबाकाल में राष्ट्रीय श्राय को ६,००० करोड़ रुपया [सिनू 
१६५१) से वढाकर (१६५६ में) १०,००० करोड़ स्पया करता था । साथ ही यह 
भी सोचा गया था कि इस अवधि में बचत वी दर को १६५०-५६ मे राष्ट्रीय आय 
की ५४ से बढाहर १६५५-५६ मे ६७५६८ किया जायेगा + इसके बाद १६६०-६१ 
तक इसे १११, और १६६७-६८ तक इसे आगे वढाकर २०३६ तिया जायेगा। 
तापश्चात्‌ ब्रचत की यही दर रहने पर भी, विनियोग की बास्तविक मात्रा, अ्र्थ- 
व्यवस्था की प्रगति के साच-साथ, स्वयम्रेद वढनी जायेगी। 

चघोझहझा 7 ग्राक्लर  विनियोग 


प्रथम ओोजना वे विनियोग श्लौर अतिरिवत उत्णातन के लष्टप वाफी 
साधारण (४०)००७) रखे गये थे। यह विशेषतया इसलिये क्रिया 
गया था, बयोकि १६५०-५६ में देश अभो दूसरे महायुद्ध तथा विभाजन के विस्था- 
पता 0। १५९८५६०४9) को दुर करने में तथा र्फीति '[0७(४॥०॥) कौ रोबने 
और स्लाद्यान्‍्त तथा कपास और पढ़सन, आदि कच्चे माल की वेशी को पूरा गरदे 
में समा हुआ था। झतः यह सोचा यवा था कि यह योजना भविष्य से देश के 
अधिक द्वुत प्राधिक विकास की नीत रसेगी 


आरम्भ मे योजना की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र (7४८ 566०7) में 
२०६६ वरोड झरु० के व्यय की व्यवस्था की गई थी। परन्तु देश मे बढती हुई ' 
बेरोजगारी को रोकने के लिए, भ्ौर रोजगार की दशा को सुधारने के लिए १६४३० 
४४ भें योजना से कुछ नई श्रम-परक योजनाये (7.9४०ए/नंद्राट)9278 90:0769) 
शामिल को गई । इसके लिए पहले १७५ करोड रु० की व्यवस्था की गई, भौर 
योजना का कुल व्यय २०६६ करोड रु० से बदाकर २,२४४ करोड़ र० कर दिया 
गया। अन्तत, बुल व्यय का लक्ष्य और बढा कर २,३७८ करोड़ रु० कर दिया 
गया । (भनुभाने है कि वास्तव में योजता कौ अवधि में कुल व्यय १९६० करोड़ 
रुपये हुप्ला होगा ।*) 

२,ऐे७८ करोड रु० के इस संशोधित अस्तावित व्यय से से १,३६० बरोड़ 
रुपये (कुछ ध्यय का लगभग ५६४ प्रतिशत भाग) केन्द्र द्वार तथा 8८८ करोड 
स्पये (कुल व्यय का लगभग ४१"६/८ भाग) राज्य सरबारो द्वारा व्यय क्या 
जाना था। 

सार्वजनिक द्ोत्र मे इस व्यय के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र मु निजी साहसियाँ £ 
के द्वारा १४०० से १५०० करोड़ झुपये के बीच विनियोग-व्यय का अनुमान था ) 
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( न४॑७ ) 


धयपिकताये तथा व्यय झा प्रतिझप 
शितर०गंपं8 & ?क्राला। ० 0ण०9) 
सीचे की तालिका मे प्रथम योजना में विकास की विभिन्‍न मदों पर 
प्रस्तावित व्यय का मूल (0.0) तथा संशोधित (मिटश्ा०६१) झावटत दिया 
गया है यह ग्रावटन योजना में विभि-त विकास-मदों को दी गई प्राथमिक्ताश्रो 
को भी प्रकठ करता है। 





तालिका १ 
(करोड %० में) 
मूल ग्रनुमान |_ संशोधित बनुमान _ 
विक्ञास रूप दृ४० परदे  दस्तालित.. प्रतिशत प्रस्तावित | प्रतिशत 
। ब्यण द्गाए 
| 
१ ह्ृषि तथा सामुद्रापिक | ३६१ $ 79: 2" कुव ह | श्ड 8 
विकास | । 
२ सिचाई तथा बिजली भ६१ २७३१ ४3 २७२ 
३ उद्योग तथा खान | १३३ हू: 77 शटूछ ७६ 
>, परिवहन तथा सचार ४६3. | र४० | ५७१ स्ड ० 
५ समाज गेबाय ॥ डग०५ | २०४ | ५३२ क्र 
६. विविध ४२ २५ 5६ ३६ _ 
2 + योग... |] २०६६ | १००० | २३७८ | १००० 





प्राथमिकतायें - ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजना में कृषि 
के विकास को (जिसमे सिंचाई व बिजलो का विकास भी शामिल था) सबसे ऊ चीो 
प्राथमिकता दी गई थी । यह इसलिये क्योकि कृषि देख की अर्थव्यवस्था का आधार 
है । पहले इस झ्राघार फो हृढ करना भावश्यक था, जिससे कि देश मे साद्यान्त और 
बषास पट्सन, गम्ना, तिलहेन, आदि भ्रावदयक कच्चे माल की उत्पत्ति बढ़े। ऐस। होने 
पर ही उद्योगो तथा अग्य क्षेत्रो मे विकास की ऊंची गति को प्रग्प्त किया जा सकता 
है, अन्यथा नहीं । इंषि के विकाश्न के लिए सिचाई की छोटी व बडी योजनाप्रों के 
मरपुर विकास वी श्रांवश्यक्ता है। बहुत बार सिचाई की वड़ी योजगाओ्रो के साथ 
विजती का उत्पादन भी जुडा रहता है। विजलो का बडी मात्रा मे उत्पादन तथा 
व्यापक वितरण न केवल छोटे स्तर के उद्योगों के विकास के लिये और ब्यापक 
रूप में ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक है, वरत्‌ बडे उद्योगों के विकास के लिए 
भी ब्रावश्यक है। अत. प्रथम योजना मे बिजली-उत्पादन को भी उच्च प्राथमिकता 
दी गई थी । इस प्रकार सिंचाई तथा बिजली सहित, कृषि के विकास पर सयोधित 
योजना भे १००१ करोड रुपये अर्थात्‌ कुल सशोधित ब्यय के ४२'१/८ भाग के व्यय 
की व्यवस्था वी गई थी। हि 
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( रह८ ) 


प्रथम योजूता भे श्गली सबसे ऊ ची प्राथमिकता परिवहन तथा संचार के 
साधनों के विकास को दी गईं थी / सछझयोधित योजना में इस पर ५७१ करोड रुपये 
(बुल व्यय वा २४७०८ भाग) व्यय किये जाने थे । यह इसलिये क्योंकि परिवहन के 
प्रति सरकार दा विशेष दायित्व है। रेले राष्ट्रीय उद्योग हैं। इन्हें ह्ृपि भौर 
उद्योग दोगो के विद्शास की ग्रावद्यकता वो पूरा करना है। इसके ग्रतिरिक्त, 
सरकार ने देश के सभी गावों को सडकों के द्वारा एक दूसरे से नियाना है। सरकार 
ने जल व बायुयावायात जैसी नई दिशाओं के विकास में भी सहायता देनी है ! देश 
केद्तप्माकिय वकासव ओौद्योगीवरण के लिये इन सभी बातायात्ञ साधनों को 
पहुले के विक"र करना सूलभूत आवश्यकता है । 

ऊपर बताये गये प्रधिक आ्रावश्यक खर्चो' के कारण, प्रधम योजना में सर- 
कार ग्रोद्योगिफ विश्ाव् के लिए सार्वजनिक द्षेत्र मे श्रधिक धत दी व्यवस्था नहों 
कर पाई) झ्रत*ः गोजना में यह मान लिया गया था कि योजवााक में ग्रौद्योगिक 
विस्तार प्रधाएव निजी स्राधनो व उपक्रम पर तिर्भर होगा । बुछ दिशाओं मे इनके 
पूरक के रूप से पावेजनिक क्षेत्र के साधन शोर विदेशी पू जी भी लगेगी । इसप्रकार 
निजी और से पेजनिक दोनो क्षेत्रों के विकास के कार्ये क्रम पर्याप्द होगे। 

समान मेठाग्री पर सश्नोधित य्रोजना मे यद्यपि ५३२ बरोष्ट रपये (कुल 
प्रस्तावित व्यय का २२ ४% भाग) के व्यय वी व्यवस्था की गई थी, तथापि, योजना 
आयोग ने यह स्पष्ट शब्दों मे माने लिया था कि देश में इस सेवाश्रों की आ्वश्यक- 
तायें इतनी अधिक हैं कि सरकार के साधनों द्वारा बहुत सीमित काय ही हो सहता 
है । इस पर भी योजना मे इस कार्य के लिए उपलब्ध सावनो वा एक बडा भांग 
विस्थापितों णों फिर से दसाने के लिये रखा गयां था| श्रतः इस दात के महत्य पर 
जोर दिया गरा था कि देश में तिस्भरता के विस्तार, स्वास्थ्य तथा सपा में सुधास 
नागरिक सूवितयात्रो के विकास, और प्रारम्मिक व शिल्प-श्षिक्षा को व्यवस्था, थरादि 
समाज सेवाग्रों के लिए घन के वितियोग के साथ साथ सारी जनता भी प्रत्यक्ष रूप 
से बड़े स्तर पर॒ गयन बरे । ऐसे सामूहिक प्रयत्नो को ग्रोत्ताहित करने के लिये 
तथा अग्य बले को ध्यान से रखकर, योजना में सासुदरयिक विशास्त कार्यक्रम तथा 
स्थानीय निर्माण कार्यो के लिये धन की बडी राश्षि वी व्यवस्था की गई थी। 
विकास के मुए्य काद क्रम 
कृषि तया सामुदायिक विश्वास 

ऊपर हम बढा प्राय हैं कि प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास 
को (जिसमे फ्तिचाई व बिजली बड़ विकास भी शामिल है) सबसे कूची प्राथमिकता 
दौ गई थी । कृषि तथा सामुदायिक विकास पुरनिर्माण की बहुत सी मर्दा के लिये 

#ब्रत्येक कार्यक्रम का पुस्तक में ययास्‍्यान श्रषिक विस्तृत गाध्ययन किया 


शया है । यहा सो इनका ग्रस्यन्त संक्षिप्त विवर्ण ही दिया 
जया है । घर 


( रहं६ ) 


एुक व्यापक झब्दावली है | इसके अन्तर्गत कृषि उत्पादन के अतिरिक्त, पशुपालन, 
बनी तथा भूमि या भिट्टी का सरक्षण, सछती पालन, सत्कारिता, तथा ग्राम-पंचा- 
यते. ग्रादि आती हे । सशोधित योजना में कृषि तथा सामुदायिक ढिफास पर कुल 
३५४ करोड़ र० (कुल व्यय वा १४ ६?) की व्यवस्था की गई थी । इसमे से २४६ 
करोड़ रू० कृषि पर, ६० करोड ₹० सामुदायिक विकास तथा राण्ट्रीय प्रसार सेवा 
घर, और शेष १४ करोड़ रू० ग्राम पचायतो तथा स्थानीय विज्सन्यार्थों, आदि 
प्रन्य फापक्रमो पर खर्ज किये जाने थे । 
क्पि -- योजता में खाद्यान्त तथा व्यापारिक फरालों के उत्पादन में 

पर्याप्त वृद्रि के लक्ष्य रसे गये थे। दागे अतिरित्त उत्पादन के लध्य निम्न- 
लिसित 4 ७ 


बस्तु उत्पादन लक्ष्य ग्रतिरिक्त प्रतिशत वृद्धि 
उत्पादन 
(१६५०-५१) (१६५५-५६) 
खाद्यान्न (लाख टन) भ्रडे०र.. ६१६ ७६ श्ड 
दपाय “(लाख गाठे) ३० डर श्र ४२ 
पटसन * (लाख गाठे) ३३ 534 २१ ३ 
गस्ना गुड" (लाख टन)... ४६ ६३ डे श्र 
विशहन *“/लाख टन ) ५१ ५५ ड प्र 


कृषि उपज पे वृद्धि के थे लक्ष्य निम्नतिसित विकास कार्य-क्रमों के द्वारा 
पूरे किसे जाने थे“-- 

() सिंचाई की छोटी व बड़ी योजनाथों के द्वारा पिचाई सुतिधाड्रों का 
प्रसार “योजना काल मे कुल १६७ लाख एक्ड नई भूमि पर सिंचाई सुविधाग्रो 
को वह्युया जाना था--६५ लाख एवंड भूमि पर सिंचाई की वडी योजनाग्रों के 
द्वारा शौर ११२ शणाख एक्ड पर सिंचाई वी छोटी योजनाप्रो के द्वारा. 

(॥) कृषि भूमि का विस्तारः--योजवायाल में कुल ७४ लास एवंड भूमि 
को पुन कृषिगत (गी९८०॥5) किया जाना था । इसमे से १४ लाख एकड केन्द्रीय 
ट्रेक्टर ससथा ने, १२ लाख एकड राज्य ट्रेंबटर सस्थाओं ने, गौर शेप ४८५ संख 
एवड भूमि राज्य सरवारो की सहायता से विसातो ने इपियत करनी थी। इसके 
अतिरिवत. ३० लास एक्ड भूमि पर वाध व नालिया, आदि बनाने के भूमि-सुधार 
के कार्य तथा लगभग ३४ लाख एक्ड भूमि पर यात्रिद खेती (४८लावाांटर्वा 0ण- 
पए००७) की जानी थी ॥ 

(77) गहरी ऐेती --भ्रूमि से प्रत्ति एड उपज वो बढाने के लिये, सिचाई 
वी अ्रधिक सुविधाश्रो के भ्रतिरिक्त, अच्छे बीजों, खाद व उववरता वर््धोको, खेती 





ध्रस्ाचान के लिये आचार दर्ष १६४०-४१ चे होजर १६४६-४० था। 


(* २५० ) 


के अच्छे यक्चरों तवा सेती करने को उम्तत विधिषों को प्रधितराधिक लोवांप्रय 
बनाने के लिय्रे राज्य सरकारों ने भरसऊ प्रयत्त करने थे तथा झआाधिक सहायता 
देनी थी । 

भुमि सम्बस्धी नीति (.आ0 ?0॥09):--भारत में कृषि के पिछड्ेपय का 
एक बहुत महत्वपूर्ण वारण यहां की निरृष्ट भूमि-व्यवस्था रही है। भावों में इस 
भूमि व्यवस्था के चारो झोर ही एद्ः बटूटर सामाजिक ढाचा बना हुग्ना है। इस 
ढाचे को समुल बदल कर गये झाधनों और नई प्रविधियों को कृषि मे लाता इस्नकी 
पन्‍नति के लिये झ्रत्यन्त प्रावस्थवा है। इश तत्व के महत्व को समभाते हुए, योजना 
झायोग ने थोजना मे मध्यजनों ([एराएए*धोण्य65), बड़े भूमि मोलियो, मध्यम 
और छोटे दर्जो के भूझि-सालिको, काशाप्रारों और ग्रेतीहर मजदूरों के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण भूमि सम्बन्धी सुधार बताये थे । इस भूमि सम्बन्धी नीति के बारे मे हम 
पुस्तक में पहले ही यधास्पान भ्रध्ययत कर श्राये हैं। 

कृषि के लिये बनो तथा भूमि स रक्षण का बहुत महत्व है। प्रतः संशोधित 
योजना में इनके लिये १० करोड रु० फी व्यवस्था की गई थी । 

योजना में द्युपातन के लिये ३२२ करोड़ र० की व्यवस्था की गईंथी। 
पशुभो की नस्ल झौर उत्पादन-शवित को सुधारने के लिये ६०० श्राधार ग्राम 
(#९३ ए॥9६९८७) १५० दृत्रिम गर्भावान केद्ध (#वलंगों वगिज्लयाएं।शापा 
(७७7९8) तथा साँड पालने वे २२५ केन्द्र खोलने या सक्ष्य रखा गया था। बूढे 
और तिकम्मे पशुमो के लिये १६० गोगदन खोले जाने थे। पशु-चिक्त्सालयों तथा 
झऔपधालयो की सस्या २,००० से बढावर २,६४० कर दी जानी थी। इसके भ्रति* 
रिक्त, मुर्गी-पालन, भेडो की नस्ल सुधार तथा पशु-रोग-चिकित्सा वी शिक्षा तथा 
प्रनुमंघान के लिये भी घन वी व्यवस्था की गई थी । कै 

ग्रामीण प्रथ॑-व्यवस्था की विभिन्‍्तता (५टकक्‍ॉ74007॥) 47 विस्तार 
के लिये, योजना मे दुग्भशालाओ, बागवानी, मछली उद्योग तथा गांवों के धन्ों के 
विकास के लिय्रे भी घन वी व्यवस्था की गई थी । 

बृधि तबा कृपयों वी झाधथिक दशा सुधारने मे कृषि विपणन (#ह00- 
ऐप १ गा!) का बहुत महत्वप्‌र्णे हाथ है। योजना मे सहकारी विपशन 
कौ प्रोत्साहित करने के उपाय बतलाये गये थे । वम्बई, मद्रास, सध्य अ्रदेश और 
हैदराब/द राज्यों मे पहले से हीं नियमित बाजार ( हिह्परो॥९0 ७७5 ) 
स्थापित पियें गये है * घय राज्य सरवारो को इस वात की सिफारिश की गई थी। 
णिचेभीराभी महत्वपूर्ण मठियो को इसी प्रवार नियमित बनायें । 

कृषि के लिये धित्त --योजना में इस घात को माना गयांथा वि देझ् मे 
कृषि उत्पादन पर्याप्त वित्त वी वरप्ती के कारण बहुत ऋधिक हानि उठाक़ा है | दस 
कमी को पूरा ब'रचे के लिये थोणना में सहवारी साख समितियों के सगठन पर जोर 
डाला गया था | इस दिशा में सामान्य लक्ष्य यह रखा गया था वि १६५४-४६ 


( श११ 3 


चक्र एक तिहाई ग्रामीण जनता सहकारी प्राथमिक सास समितियों की सदस्य हो । 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिग्रे योजना में उपाय भी बताये हप्रे ये । 

साथ हो, योजना में यह लक्ष्य रखा गया थावत्रि शोजना के अब्त तक 
किसानो की ग्रत्वालीन आवर्थस्ताप्रो के पूरा बरने के लिय सहवारी समितियों 
तथा मर्प्ारी ऋण्ों के द्वारा १०५ “रोड़ 7० बापिक के ऋणा दिय जाय ॥ इसका 
मततव प्रह था कि उस समय जितने झल्यता तीन अ्तुझमम बिसातो को मिलता था, 
उसे उश्के तियुने से भी अधिक कर दिया जाय। मामागालीत ऋण तथा दोर्घ- 
बायोनत ऋण के बरापिक लक्ष्य कम २. जूरेउ २० और १० करोड रु० रखे 
गये ७ । 

_हुया[रिता ---विकास के हर क्षेत्र म, विशेषतया ब्रामीण झथ-ब्यवस्था मरे 
बोचह। ने सरररी संगठतों के महत्व पर जोर,दिया था । सत्रक्ारी स।ख के विकास 
के लक्ष्यों क वार ने हम भ्रभी ऊपर वहा झये ह। (सद्ायित) योजना में सहेका- 
रितता के पिद्रारु के लिये ७ करोड रू० री ब्ययावा दो गई व । 

सालद' उप्र विक्ाल--योजना आयोग के शब्दों » साभुदायक विकास 





एक प्रण टी ह गौर ए'मीए प्रसार सेवा (संपाज। +* ०१ 5९५६॥८ ५, एफ 
साथतन ह सा द्वारा थचवर्षीय योचना मामो के स झाजि+ आर ग्राथिक जीवन 
में परिदता “४ “ज्ञ दम आरम्भ दरस्ता चाटता 24. सामुदयिक विकास 


योजनाये हुने ह7 ऊप्रा म भरपूर विज्रात्ष के कायज्रम » राम गारम्भ की गई 


है। इनम खेती की उपत्ति को बढाने पर प्रप्रित्र जार तदप्रा गया 7। योजना में 
सापुदायिऋ विबराय योजनाप्रो के लिये ६३ करोड रू८ 4) रफ्म रखी गई थी, 
और यह प्रस्ताय उिय, गया था कि आगामी १० वर्षो म देशभर मे ऐसे बेन्द्रों का 
जाल बिद्धा दिया जाप । प्रथम योजना के कार्यकाल के ५ बयों म १,२०,००० 
साँवो वो, अर्थात देश के लगभग एक चौयाई झावो मे राष्ट्रीय प्रसार सेवाये पहुचाने 
का लक्ष्य रता गया था । 

ग्राम्य जीवन में ग्राम पच्चायतों का भी बडा महत्वपूर्ण स्थान हैं। (स्थ्चो- 
घित) योजना में इनके तथा स्थानीय विकास-कायो के लिये १५ दरोड र० की 
व्यवस्था वी गई थी, जिससे कि जिन भागों में योजना में छयामिल वीं गई विभिन्‍न 
विकास योजनाओं से कोई प्रत्यक्ष लाभ द पहुचे वहा के लोगो वो भी विक्रास-कार्यो 
में प्रेरित किया जा सके । 

इस प्रवार हम देखते हैं कि योजना में कृषि के विवास के व्यापक रा्जम्म 
रखे गये थे । कृषि के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का विकास हूर देश मे 
उन्ततिश्षील कृषि की नीव डालने का लक्ष्य सामदे रखा गया या । 
सिंचाई तय बिजलो 

योजना में प्विंचाई और बिजली जय जाय॑ंक््म मृरगत उने योजनाओं पर 
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( २५२ ) 


श्राधारित था, छो प्रथम योजनावाल से पहले ही आरस्भ कौजा चुकी थी । इस 
प्रकार की उन सभी योजनाओं पर, जिनको कि पंचवर्षीय योगना से शामिल कर 
लिया गया था, कुल ७६५ करोड ० व्यय होने का अनुमान था। इसमे से १५३ 
करोड़ र० सन्‌ १६५०-४१ के अन्त दक पहले ही खर्च हो चुके थे । मोजनाकाल 
मे इन पर व्यय के लिये ४१८ करोड र० की व्यवस्था की गई थी। योजनांवाल भेंइन 
योजनामों की प्रगति कै द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत ८५ लाख एकड अतिरिक्त भूमि 
झूते का अनुमान था, और ११ लाख किलोबाद अतिरिक्त विज्वी उत्पस्त होने की 
झराशा थी । इन योवनाओ के पूर्ण हो जाने, और इनका पूरा पूरा विकास हो जाते 
पर, प्रनुमान है कि कूल १६६ लाख एकड अतिरिक्त भूमि पर सिचाई हो सकेगी, 
और १४ लाख ब्लोवाद ग्रतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। 


इन पुरानी बोजनाग्रो के अतिरिक्त, प्रथम योजना में ५ और नई सिंचाई 
प्रौर विजली योजनाये शामिल वी गई थी । इन पर योजनावाल के श्रन्तिम वर्षों 
में काम भारम्भ क्या जाता था । इनके नाम ये है. कोसी (प्रथम चरख), कोयता 
(प्रषम चरण), #ष्णा (प्रथम चरण), चम्बल (अरथम चरण), झौर रिहन्द | इन 
ग्रोजनाओ पर कुछ व्यय २०० बरोड रु० से भी अधिक होगा। प्रथम योजना मे 
इन पर व्यय ये लिये ४० करोड २० की व्यवस्था की गई थी । 
इन बड़ी योजनाो के प्रतिरिक्त, सिंचाई वी छोटी योजनाग्रों को भी प्रथम 
भोजता में शामिल किया गया था । इन पर ७७ करोड र० व्यय क्ये जाने थे। 
इनसे लगभग ११२ लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई होनी थी । 
इस प्रकार प्रथम योजनाकाल में कुल १६७ लाख एकडू (८५ लाख एकड़ 
बडी योजनाग्रों से, श्रौर ११२ लाख एकड छोटी योजनाग्रो से) प्रतिरिक्त भ्रूमि को 
स्िचाई के ग्रन्तर्गंत लाया जाना था । 
बिजली-उत्पादन में भी बडी योजनाओं के ग्रतिरिक्त, निजी (॥586) बिजन्नी 
कम्पनियों वी विस्तार-योजनाओो द्वारा १६६ लाख किलोबाट वी उत्पादत-क्षमता 
» की वृद्धि होती थी । 
योजता में देहातो मे द्विजली पहुचाने के लिये भी घन की व्यवस्था वी गई 
थी | तथापि, यह कार्यक्रम मुख्यत दक्षिण के मद्रास, मेंहूर और भावतकोर कोबीन 
राज्यो तक सीमित था । 
सशझ्ोपित्न योजना के भनुत्तार, धिचाई झौर विजली पर कुल ६४७ करोड़ 
रु० (कुल सशोधित व्यय का २७२/८ भाग) व्यय क्ये जाने थे। इसमें से २५६ 
करोड र० बहु-उड्े झ्ीय योजनाओं पर, ३६३ करोड़ रु० सिचाई पर और १७८ 
करोड ह० बिजली योजनाझ्रों पर ब्यय किये जाते थे । 
उद्योग तया खान * 
यद्यपि प्रथम योजना मे सिंचाई और विजली सहित खेती के विकापत को 
सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई थी, तथावि इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रौद्योगिक 


( रश३ ) 


विकास भा महत्त्व किसी भी प्रकार कम है। योजना आयोग ने इस तथ्य की भली 
आति माना था| उसने यह स्पष्ट क्या कि कम उन्नत अर्थ॑-ब्यवस्था में कृषि ओर 
औद्योगिक विकाप्त में वस्दुत कोई पारस्परिक विरोध नही है | एक सीमा के पश्चात्‌ 
द्वेती के बाम मे तव तव [विकास नहीं हो सकता जब तक कि खेती के काम में लगे 
हुए फाल्तू लोग घोरे-धीरे उद्योगों तथा भ्रन्‍्य सेवाओ मे न लगाये जाय । दूसरी शोर, 
आौद्योगिक विकास के लिये यह ग्रावश्यक है कि उद्योगो मे वाम करने वाले श्रमिकों 
भादि के भरण-पोषण के लिये झाद्यान्त के उत्पादन मे बडी मात्रा मे वृद्धि हो, चौर, 
साथ ही, प्धिदाधिक प्रौद्योगिक उत्पादन के लिये बच्चे साल की मात्रा मे भी वृद्धि 
हो। *सी प्न्तिम सत्य को ध्यान मे रख वर प्रथम योजना में पहले कृषि कया विकास 
करने, भौर इसके लिये सबसे महत्त्वपूर्ण बात, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार वरने 
पर अधिक जोर दिया गया था । विजली-उत्णदन तथा यातायात सुविधाओं का पूर्व 
विकास भी देश के श्रौद्योगिकरए के लिये परम श्रावश्यक है। अ्रत इन्हे भी उचित 
महत्व दिया गया था । 


स्पष्ट ही, सीमित साधन होते हुए, जब कृषि, सिचाई और विजली के विय्रासत 
के लिये योजना मे अधिक धन की व्यवस्था की गई, तो औद्योगिक विकास के लिये 
साबंजनिक क्षेत्र मे भ्रधिक साधन नही बच पाये । अश्रतः योजना मे यह स्पष्ट रूप से 
मान लिमा गया था कि योजताकाल मे देश में औद्योगिक विस्तार प्रधानत निजी 
साधनों व उपक्रम पर निर्भर होगा। हाँ, कुछ दिशाप्रों मे इनके पूरक के रूप 
में सावंज/नक क्षेत्र के साधन और विदेशी पू जी भी लगेगी । 


भ्श्नोषित योजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योगों ग्रौर खान पर व्यय के लिये 
३८८ करोड रु० (कुल सशोधित व्यय की ७ ६ प्रतिशत) को व्यवस्था वी गई थी। 
इसमे से १३६ करोड ₹० बडे भोर मध्यम >दोगो, खानो और वैज्ञानिक अमुसधान 
प्र, भ्रोर ६ करोड २० ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास पर व्यय क्यि जाने थे । 
मूल योजना में उद्योगी श्रोर खानो के विकास के लिये १७३ करोड रु० की व्यवस्था 
शी गई थी । इसमे से &४ करोड़ रु० केन्द्रीय और राज्य सरकारों वी औद्योगिक 
योजनाझी के लिये रखे गये थे । इन योजनाग्रों मे कुछ पहले से ही चाल भर कुछ 
नई योजतायें थो । नई योजनाओं मे से सबसे बड़ी योजना लोहे और इस्पात का 
एक नया कारखाना बनाते की थी, जिस पर कुल मिला कर ८० करोड रु० सर्च 
होने का अनुमान था । योजनावल से इस पर केबल ३० वरींड रु० व्यय किया 
जाना था, जिसमे से १५ करोड ₹० देशी ओर विदेशी पूजी के रूप भे प्राप्त होने 
थे। इससे ग्रतिरिक्त, सिंदरी मे खाद के कारणाने, चितरजन के रेल इ जन बनाने 
के कारखाने, मैसूर राज्य मे जलह॒रली नामक स्थान पर मश्योनो के बल-पुर्जे, आदि 
बनाने के कारखाने, आदि योजनाश्रो को पूरा करने वी व्यवस्था वी गई थी। 


( रथ ) 


६४ करोड़ 5० के इस खर्चे के भ्रतिरिक्त, वुनियादी उद्योग-धन्धों (जैसे बिजली के 
भारी यम्त्र बनाने का उद्योग) के विकास के लिये ५० करोड़ र० और सच क्ये 
जाने थे। 

इस प्रगार प्रथम मोजता में सा्वेजनिक क्षेत्र मे श्रधिकतर योजनायें पूजी 
बस्तुश्रो (83) (50०05) मध्यवर्तो ([7६7776036) वस्तुप्रो के उत्पादन के 
बारे में थी, जा न केवल तात्कालिक ग्रावश्यक्ताशो को देखते हुए, बरव्‌ भावी 
स्राधिक विकास की हृष्टि से भी बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। इनके पूरा होने से भ्रौद्योगिक 
ढाच का बतमान श्रसन्तुलन या एबठरफापन विद्सी सीमा तक कम हो जायेगा। 
योजना मे शामिल ज़िय्रे गये पेनेसिलीन और डी० डी० टी० तैयार करने के 
फारसाने उपयुक्त श्रेणी में नही श्राते, परन्तु सार्वजनिक स्वास्थ्य वी स्थिति को 
ध्यान गे रख्षदे हुए इनका विशेष महत्व था, और है । 


निजी क्षेत्र मे विकाप्त- जैसा वि हम ऊपर बता आये हैं, प्रथम योजना में 
प्रौद्धोगित क्षत के ब्रविकाद भाग में विस्तार प्रधानत निजी साधनों व उपत्रम पर 
छोड दिया गया था। इसके लिये तिजो क्षेत्र के ४२ संगठित उद्योगों के विक्रास> 
कायनम, उस उद्यामों के प्रतिनिधियों रे परामर्श करके, बताये गये थे। ये उद्योग 
देश के कुल कारपताना-डयोग का २/३ भाग बनाते हैं। 


यह ग्रनुमान लगाया गया था वि. योजनाकाल में निजी क्षेत्र मे औद्योगिक 
विस्तार पर कुल २३३ करोड रु० लग्राये जायेगे । इसमे से लगभग ८०५६ विनियोग 
पूजी ग्रौर उत्पादक बस्तुप्रो के उद्योग में होने थे । इसमे से,बृद्ध मुरय उद्योगो, जैसे 
लोहा प्रौर इस्पात के उद्योग मे ४३ बरोट ०, पेट्रोलियम साफ करने वे कारखानों 
में ६४ करोड रुपये, सीमेट उद्योग मे १३ करोड रुपये, ग्रल्यूमीनियम उद्योग में & 
करोड रुपये, ग्रौर रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ, झौर शक्ति भ्रत्योहल 
छद्योग भें १३ करोद रुपये, और निजी बिजली कम्पनियों द्वारा प्रतिरिक्त बिजली 
उत्पादन से १६ करोड रपये लगाये झाने थे। उपभोक्ता भी बस्तुयें उत्पन्न करने के 
उद्योगों में मुख्यत' पहले से स्थित उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करके उत्पादन में 
बृद्धि करने पर जोर दिया गया था। तथापि, कुछ नये उद्योगों, जैसे नकली रेशम 
(8४७५ ००), फागण, दवाइयाँ ग्लोर क्‍ग्रोषधिया तेयार करने के उद्योगो, मे दापी पू जी 
छगाने की व्यवस्था की गई थी। 


इस प्रकार सा्दनिक झौर निजी क्षेत्रों मे उद्योगों दे विस्तार के 
लिये कुल ३२७ करोड र० (६४ करोड र० सार्वजनिक क्षेत्र, और २३३ करोड निजी 
क्षेत्र) के विनियोग की ब्यवस्था थी । इसके प्रतिरिक्त, निजी क्षेत्र मे १५० करोड 
रुपये कारखानों के प्राधुनिवीकरण (ऐरँ००७प४5शा०)) श्रौर मशीनों के बदलने 
पर खर्च होने का अनुमान या । इस प्रकार योजनाकाल में उद्योगों पर दुल ४७७ 
करोड़ र० के विनियोग होने का अनुमान था । 


शुद्ध महत््वपूर्ता उद्योगों के योजना मे निम्नलिखित लक्ष्य निर्शारित डिये 
गये थे +-- 
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ग्राए और छोडे उद्योग--ग्राम और छोटे उद्योगों का देश की अर्थ व्यवस्था 
भें 7 हत्यएूर्स स्थान ध्यान में रखते हुए, सश्योधित योजता में इनके विक्ञास के लिये 
ज़गभग 4& करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। साथ ही, इनकी वठिनाइयों 
झौर कमजोरियो को दूर कर इनकी उन्नति और विकास के लिये आवश्यक उपायों 
और रीति की सिफारिश की गई थी । योजना में निम्नलिखित दस प्राम उद्योगों 
दे थ्िफास के कार्यक्रम भी झ्ञामिल किये गये थे :--ग्रावो मे तैल छा उद्योग, नीम 
के लैच का साबुन बनाना, धान की भूसी निकालना, ताड़ का गुड़ बनाता, गुड और 
सांड का उद्योग, चमडा उद्योग, कम्यल उद्योग, हाथ से कागज बनाना, मधु 
मत वी पालन, और दिय्रासलाई का कुटौर उद्योग ॥ इसके अतिरिक्त, खादी और 
मारियल जी जटा के धन्धे के विकास के बारे में भी शस्ताव रखे गये थे । 
परियहत तथा सचार--सझोधित योजना मे परिवहन तथा सचार की ग्राधारशूत 
सेगाओ के प्रिशास के लिये ५७१ करोड ह० की भारी रक़्म (कुल सम्योपित व्यय 
दा २४ भाग) की व्यवस्था को गई थी। इससे से आधी से कुछ कम रकम 
(संशोजित योजना मे २६७ करोड ₹०) केवल रेलो पर खर्च की जानी थी। रेलों 
के मुरय कार्यक्रम मे दो बाते झासिल थी :--एक तो, उनके टूटे फूंटे और पुराने 
सान-सामान के स्थान पर नया लगाकर उनका पुनस्स्थापन [िलब्फोतीजाणा) 
वरना; शोर दूसरे रेलो को उस समान व मश्चीनरी, आदि से सम्पत्त करना, जिस 
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से कि वे उप ग्रतिरिंक भार को उठा सके, जो उत पर अर्थ व्यवस्था के भन्‍्य भागों 
में विकास के परिणामस्परूप पड़ना था। 

सब्कें--सश्योधित योजना में सडक्ो श्लौर सडक यातायात पर कुल १४७ 
बरोड र० के व्यय की व्यवस्था की गईं थी ! मूल योजना में सडको पर १०० करोड 
ये कुछ ग्रविफ हाये व्यय किये जाने थे । इसमे से एक चौथाई रकम राष्ट्रीय राज- 
पयो के ग्रौर शेप राज्यो की सड़कों के विकास पर व्यय किये जाने थे। राष्ट्रीय 
मार्मों के विफकाप्त की योजना हे अन्तर्गत एक तो जो सडके पहले से बत रही थी, 
उन्हें पूरा दरिया जाना था, दुसरे ४५० मौज सम्बी नई सड़के बनाई जानी थी, और 
छोटे-छोटे बहुत से पुलो के प्रतिरिक्त, ४२ बड़े पुल बनाये जाने थे । 


यौजना में काइल्ा मे एक हुई वन्दरगाह बनाने, तेल स्राफ करते बाते 
बारपानों को दन्दरगाहो वी सुवियायें देने, ५ मुझ्य यत्दरणहों --क्लकता, बम्बई, 
मद्रास, वोचीन ज्नौर विशालापततम के भ्राधुनिकीक रण और विकास के लिए तेया 
यातायात की नई दिश्ञाप्रो, जैसे जहाजरानी भौर नागरिक वायु यातायात (धो 
ै५9007) के विक्रात के लिये ६७ करोड रुपये की व्यवस्था वी गई थी। 

योजना के अ्व्यगंत डाद, तार, टेलीफोन प्रौर आकाशवाणी के विकास- 
कार्यक्रम पर कुल ६० करोड रपया खर्च किया जाना था। इसे कार्यत्रम में म्रधिक 
भहत्व २,००० या इसये भ्रधिर जनराध्या वाले प्रत्येक गाव मे डाकजाना खोलने भौर 
बड़े नगरो में टे वीफोन बी सुविधायें बढाने पर दिया ग्रया भा । 


सामाजिक सेवायें--संशोधित योजना मे समाज सेवाग्रो श्रौर विस्थापितो 
के पुनर्वान के लिये कुल ५३२ करोड़ रुपये (कुल सशोधित व्यय की २२४५८) बी 
व्यवस्था की गई थी । इसमें से १७० करोड़ रपये शिक्षा पर. १३८ करोड रणयें 
स्वाह्थ्य पर, ४६ वरोड रपये मकानों पर, ३६ करोड रुपये धरम श्रौर श्रम कल्याण 
तथा पि..र३ वर्गों के बल्याण पर, श्रौर १३६ करोड रपये विस्थापितों के पुनर्वास पर 
खर्च किये जाने थे । परन्तु सरकार द्वारा समाज सेवाग्रो पर इतती रकम फर् 
करने से भी दशा विशेष नहीं सुघरती थी । ग्रत योजना में इस बात वी झावश्यतरता 
पर जोर दिया गधा था ब्रि जनता को भी सामुदायिक प्रयत्तों के द्वारा इस दशा 
में अपना सक्तिय योग देना चाहिये । योजना में यह आदा त्री गई थी कि सामुदानिक 
विकास योजतायों तया स्थानीय विद्यास-कार्यों पर बिया सग्रा खर्ध इस प्रकार के 
झाम्रुदायिक प्रयत्तों को जन्म देगा । 


मौजया वी बित्त-स्यवस्था (हआटाएर णँ ॥6 शि80|--प्रथम गोजना 
में वहले २,१६६ बरौड़ रपये ब्यय करमे वा लक्ष्य रसा गया था | वाद में इस मे 
संदारेपन करके पन्तत, २,३३८ वरोइ रपये व्यय करने का लद्षय रखा गया।ए 
इसमें से १,३६८ करोड झुपये दे त्वीय सरकार द्वारा तथा ध्य्य करोड झुपये राम्ख 
सरवारो द्वारा व्यय क्ये जाने ये ) अनुमान है कि योजनावाछ से वास्तव में ईरल 
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लगभ्रग २,०१३ करोड झुपये# (ठीक रकम २,०१२ करोड रुपये) व्यय हुये । इस 
मे से १,११५ बरोड केन्द्र द्वारा, ८६७'४ करोड रुपये राज्य सरकारों हारा व्यय 
किये गये अ्रनुमात है कि योजनाकाल में किये गये कुल व्यय का लगभग भ्७०८छ 
भाग योजना के अन्तिम दो वर्षो' भे किया गया । 

वित्त के ल्लोत (5007०८४ ० शिंग७7०६७)--मूल योजनाश्ो में प्रस्तावित 
व्यय के लिये वित्तीय साघतो को विभिन्‍न ख्रोती से किस भ्रकार प्राप्त किया जाना 
था, और वास्तव में इन ख्रोतो छे कितनी-कितनी रकम प्राप्त की गई, यह नीचे की 
तालिका में दिया गया है :-- 

प्रणण घोजना (१६४१-५६) की दिक्त-व्यवस्था 





(करोड झुपये मे) 
बित्त के स्रोत प्योजित प्राप्ति. वाह्तविक प्राप्ति 
के; योजना पर व्यप २,०६६ २,०१३ 
रे बजट के साधनः 
(क) चालू झ्रागम (पाए सिटएल्छए७७) 
से प्राप्त आधिक्य ५७० भ््छ५्‌ 
(ख) रेलों का थ्र शदान १७३ ११५ 
(ग) बाजार ऋण (फैथ:० ,0905)... ११५ र्ण्ड 
(घ) ग्रल्प बचतें तथा भ्रकोधित ऋण 
(ए्राष्णि4०१ 0600) २७० इक्ड 
(ड) प्रन्य विविध स्रोत १३३ घ० 
बजट के सांघनों का योग १,२५८ १२७८ 
३३५ विदेशी सहायता श्श्रर २०३ 
६. घाटे को वित्त-ब्यवस्था २६० भरेर 
६. आयोजित व्यय झौर २ से ४ तक के 
साधनों मे प्रन्तर ३६५ 
६ योग २,०६६ २,०१३ 








कुल व्यय का यह अनुमान योजनाकाल के पहले चार वर्षो के लेखों 
(8॥५८०॥॥।७) झौर ग्रन्तिम बर्ष (१६५४-५६) के 'संशोधित झनुमानों” पर 
प्राघारित है । योजना आयोग द्वारा मई, १६५७ में प्रकाशित फील्शं०ण७ छा धर 
प०६ 7४६८ ४४०४ श७प' में इसी रकम को ले कर योजना की वित्तन्ध्यवस्था 
तथा कार्यकरण का विश्लेषण किया गया है । तथापि, उसमे यह स्पष्ट कह दिया 
शा था कि यदि योजना के अन्तिम वर्ष के भी 'लेखो' को लिया जाता, तो सभवतः 
योजना का कुल वास्तविक ब्यय १,६६० करोड स्पये ही बैठता । 

+ दिसम्बर, १६४२ तक प्राप्त विदेशों सहायता । 
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मूल योजना मे २,०६६ करोड 5० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था ' 
इसमें से १,२४८ करोड स्पये बजट के ख्रोतो (करों, रेलों के थ शदान, वाजार ऋणों, 
अल्प बचतों तथा अन्य पूजी स्रोतों) से प्राथ्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 
दिसम्बर, १६५२ तक (जब कि योजना को अन्तिम रिपोर्ट तेयार हुई थी) १५६ 
करोड ₹० वी विदेशी सहायता का प्रास्वासन मित्र छुका था। इसके अ्रतिरिक्त, 
यह सोचा गया था कि झोजनाकाल मे स्दलिज्ञ पावने मे से जो २६० करोड रु० 
भारत को मिलेंगे, उसके बरावर कौ घाटे कौ वित्तन्ब्यवस्था क्री जा सकती है। 
इस प्रकार १,७०४ करोड रु० (१२५८--१५६--२६० २१७०४ करोड रु०) 
एक करने के बावजूद भी २,०६६ करोड़ रू० का व्यय पूरा करने के लिए 
३६५ करोष्ट र० वा और प्रबन्ध करदा आवश्यक था । मूल योजना में इसके लिए 
कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी । उसमे केवल यह छोचा गया था कि 
इस 'अन्तर! (680) को पुरा करने के लिये विदेशों से कुछ ग्रोर सहायता मिलेगी । 
यदि फिर भी कुछ अन्तर बना रहा, तो उसे अतिरिक्त कर-प्राय ग्रथवा (श्रोर 
ऋणों भथवा[ श्रोर घादे वी वित्त-व्यवस्था से पुरा किया जादेया। किसी भी 
योजना में इस प्रकार वी झनिड्चितता छोडता, उस योजना का एक भारी बोए 
है । ऊपर हम पढ भाये हैं कि बाद मे योजना मे व्यय के लक्ष्य को वढ्कर २,३७८ 
करोड़ रु० कर दिया गया था। ब्यय के ब्रक्ष्य को ३०६ करोड रु० से बढ़ाते हुए, 
यह निश्चित वही किया ग्रया था कि इस अतिरिक्त व्यय के लिए साधत किस प्रकार 
प्राल होंगे । इस प्रकार योजना में श्रायोजित व्यय श्रौर साधनों के बीच “प्रन्तर' का 
आकार ३६४ करोड र० से वढकर ६७४ करोड रु० हो गय्या भ्रा। बजट-साधनों 
तथा विदेशी सहायता से अतिरिक्त साधन प्राप्त न होने की दशा में, इस अन्दर को 
अरने की एक ही विधि रह जाती थो-वह थी घाटे की वित्त-व्यवस्था, जिसके 
हारा योजना, व्यय को पूरा करने के लिये २९० करोड रु० के स्थान पर €६४ 
(१५६०--६७४) करोड ह० प्रदान क्ये जाते | 
परन्तु, वास्तव मे योजनाकाल में केवल २,०१३ करोड र० ही व्यय किये 
जा सके । इसमें से वजट-साघनों के लक्ष्य (१२५८ करोड़ रु) से वुछ स्धिक रू० 
(१२७८ करोड़ २० प्राप्त हुए, विदेशी सहायता ग्रे १५६ रोड २७ के स्थाने पर २०३ 
करोड २० प्राप्त हुए, श्रीर ग्रत घाटे की वित्त-व्यवाथा के द्वारा २६० करोड ए० 
के स्थान पर ५३२ करोड ह७ प्राप्त करने पड़े । 
भीचे हम योजना मे वित्त के खोतो से आयोजित प्राप्ति तथा वास्तविक 
आप्ति का संक्षिप्त विवरण देते हैं! 
कर--मूल योजना मे योजना के पाचो व्धो में करो से प्राप्त आय (चासूु 
आगम) में से कुल ५७० करोड ० बचाये जाकेर योजना के प्रन्तगंत व्यय ज़िये जाने 
की प्राश्ञा वो गई थो। इसमे से १६० करोड रु० बेन्द्रीय सरकार द्वारा श्राप्त किये जाने 
थे, और ४१० बरोटू र० राज्य सरकारों के द्वारा । वास्तव में कर-श्राय का लक्ष्य 
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तौ पूरा कर लिया गया, परन्तु राज्य सरकारो ये इस खोत से नियोजित राशि कौ 
एकत्र नही किया | जहा केन्द्रीय सरआर ने यौजदा के ५ वर्षो मे चालू आय में से 
१६० करोड 6० के स्थान पर ३०५ करोड रुप्रे बचाये, वहा राज्य सरकारों दे 
४१० बरोट रपये के स्थान पर केवल २७० करोड श्पये ही प्राप्त क्यि । और ६४ 
तब जब कि विकत्त-आयोग' (793002 (०एष्पो5७07) के निर्णय के झनुस इ, 
राज्यों को केद्ध से लगभग ८० करोड रुपये प्राप्त हुए । केन्द्रीय सरकार ने सम६* 
सभय पर आय-कर, और उत्पादन-शुल्क को वढ्कर तथा अवसरानुतार, निर्याद- 
शुल्क में समायोजन कर, योजनाकाल में तिर्यात घुल्क को निकाल कर, 
अतिरिक्त करो से कुल १७५ करोड़ रुपये एवत्र क्यिे | रास्य 
सरकारो द्वारा ग्राजनाक्षाल में अतिरिक्त करो से २३० करोड रुपये एकत्र करदे 
रखा गया था । परन्तु वास्तव में वे इस खोत से वेबल ८० कराड दयये 
ही एक कर पाई । इसमे स्पष्ट है कि प्रथम्त योजनाक्ाल म राज्य सरवारों 
(बम्बई, असाम झौर पजाव की सरकारों को छोडकर) ने प्रतिरिक्त कर लगाकर 
योजना के लिये घन एकत्र करने के अपने दायित्व का पूरी तरह से नहीं 
निभाया । 

रेलो का अशदान--रेलो ने योजनाकाल में १७० करोड रपये के श्र शदान 
के स्थान पर केवल ११५ करोड रुपये का ही भ छाद्दान दिया, यद्याप रेलो ने इस 
ग्रवधि में रेल के किराये-भाड़े मे वृद्धि करके: लयभग १०० करोड रु० और कमाये। 
झ्रशदान में इप कमी का एक कारण रेलों के कार्य रेलों के का्यवाहर खर्चे में 
वृद्धि था । 

सार्व जनिक ऋण--योजनाकाल मे बाजारों ऋणों (शदा:८। [,0978) से 
केवल ११५ करोड रुपये प्राप्त करने की ही आशा वी यई थी, क्योंकि योजना के 
बनाते समय द्रव्य वाजार की दश्शा अच्छी नहीं थी। तथापि, योजना के अ्तिम 
वर्षों में दशा सुघरी, और सरकार इन ऋणो से ११५४ करोड रपये के स्थान पर 
२०४ ४ करोड रुपये प्राप्त कर सकी । 

झल्प बचत--भ्रल्प बचतो से २२५ करोड रपये प्राप्त करने का लक्ष्य 
रफ़ा गया था। वास्तव में इनसे २३७ करोड रु प्राप्त किये यये । 

अदगेषित ऋणों से ४५ करोट रपये वी ग्रायोजित प्राप्ति के स्थान पर 
६७ करोड स्पये प्राप्त हुए । 

अन्य पु जी छ्लोत्ों से योजताकाल में २३३ ऊरोड रुपये के लक्ष की चुलना 
के वैवल लगभग ८० करोड़ रु० ही प्राप्ट हुए 

विदेशी सहायता--थांजनाकाल म विदेश्ञो से २६ 
प्राप्त हुई, परत्तु वास्तव में इसमें से अनुमानत. २०३ करो 
ही प्रयोग किया जा सका $ 

घादे की वित्त-व्यवस्था (0९८00९६ [996472)--मूल बोजना में २६० 

करोड़ राये तब घाटे वी वित्त-व्यवस्था बरवा जोखिमरहित सूमभा गया था, 








का 


करोड रपये वी सहायता 


रेट रपये की सहायता वा 


६ रू 2). 


क्योंकि योजनाकाल मे इतनी रकम “के वरावर ही इ'गलैण्ड के पास भारत के जमा 
स्थालपृर पावने मे से घन प्राप्त होना था । वास्तव मे, भारत को अपने झुटलिज्ध 
परावनें मे से लगभग इतनी ही रकम तो प्राप्त हुई, परन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था 
इद्धंण कही अधिक रही। योजना के प्रथम चार वर्षों में (इन वर्षो के लेखों 
(8०००००४७) के झनुसार) कुल २४० केरोड़ रुपए की घाटे की विक्त-व्यवस्था 
हुं । १६५५-५६ मे (सद्योधित अनुमानो' के अनुसार) २६२ करोड़ रु० की घादे 
की वित्त व्यवस्था हुई ।* झ्रत. योजनाकाल मे कुल ५३२ करोड़ रुपए की घाटे की 
वित्त-ध्यवस्था हुई +* 
प्रथम पोजना को प्रफलताए 

प्रथम पंचवर्षीय योजना १ परध्नल, १६४१ को आरम्भ होकर ३१ माचें, 
१६५६ को समाप्त हो छुकी है। नियोजित ग्राथिक विकास के पथ पर स्वतस्त्र 
भारत का यह पहला पद था । इसको सफलता का भली प्रकार मूल्याकन करने 
के लिये पहले हमे सक्षेप भे उन परिस्थियो को जान लेना चाहिये, जिनमे कि इस 
ओजना को प्रारम्भ क्या भया था । + 

योजना क्षे आरम्भ के समय देश की आ्राथिक स्थिति विनियोग व झाधिक 
विकास की दर को तेजी से बढाने के बिल्कुल भी अनुकूल नही थी । देश मे खाद्यात्त 
और बच्चे माल की बहुत कमी थी ॥ ओद्योगिक उत्पादन उत्पादन-क्षमता से बहुत 
फरम था । यातायात प्रणाली पर बहुत अधिक भार पड़ा हुमा था। पाविस्तान से 
बडी संख्या में आने थाले विस्थापिद्यों के पुनरस्थापन की बडो विकट समस्या थी। 
जून, १६४० में कोरिया में युद्ध के छिड् जाने श्लोर १६५०-४१ 
मे अत्यधिक ख़राब फसल ने कठिनाई को और भी बढा दिया था। 
१६४१ में ही देश को ४७ लाख ढन खाद्यान्न की आग्रात करनी पड़ी थी। पर्थ 
ब्यवस्था में स्फीति का बड़ा दवाव था। १६५१-५२ में व्यापार-सन्तुलन मे चालू 
खाते में १६३ करोड र० का घाटा था। युद्धोत्तर कान मे जो विशिन्‍न दिकास 
योजनायें म्रारम्भ की गई थी, उन्हे धन की कठिनाई का सामना वरना पड़ रहा 
था । बेन्द्रीय वे राज्य सरकारों के विकास-का्यंक्र्मों मे कोई समस्वय नहीं थां, भ्रौर 
कुछ नये स्थापित राज्यो में तो सामान्य कार्यों के लिये भी पर्याप्त प्रशासननयाँत्र 
नहीं था । कु 

इन परिस्थितियों में प्रथम योजना का पहला उद्द श्य युद्ध, और देश वे 
विभाजन के हारा देश को अर्थ-व्यवस्था में आये हुए श्रसाम्य (0:5९दए॥णए) 
को ठोक करना था। इसका दूसरा उद्देश्य, साथ हो, देश से रावंतोमुखी तथा संतु- 
जित आधिक विकास के ऐसे क्रम को आरम्भ करना था, जिससे कि आने वादे 
वर्षों भे देश दी राष्ट्रीय झाय निरन्तर रूप से बढती जाय, श्रौर जनता को रहने 


+ १६५४-५६ में वास्तव मे लण्भग्र ुल १६० करोड़ स्पएट की घाटे को वित- 
व्यवस्था हुई। प्त प्रथम योजनाकाल में कुल दगमंग ४२० करोड रुपए दी घादे 
वी वित्-व्यवस्था हुई । 





(६ २६१ ) 


सहन का उच्चतर स्तर प्राप्त हो । इस सव की प्राप्ति के लिये शज्य ने नये उत्तर 
दाथित्वो को स्वीकार किया, और सार्वजनिक क्षेत्र मे पहले से भ्रधिकः मात्रा में 
और समस्वित तथा नियीजित ढज्भू से व्यय श्रौर विनियोग का श्री गझेश किया । 
वास्तव से भारत मे झाधिक नियोजन अभी वक मुख्यत सार्वजतिक व्यय झोर 
विनियीग के नियांजन तक ही सीमित है । 

प्रथम योजना मे पहले २,०६५ करोड छह० व्यय करने का लक्ष्य रसा गया 
था। बाद में इसमे सझोधन करके प्रस्तत. २,३७८ करोड रु० ध्यय करने का लक्ष्य 
रखा गया या । वास्तव में बोजनाकाल में कुल लगभग २,०१३ करोड़ रु० व्यय हो 
पाये । 

नीचे की तालिका में हम विकास की विभिन्‍न मदा के प्रस्तावित व्यय तथा 
वास्तविक व्यय के आड़े देते हें । इससे प्रत्येक दिशा मे योजना वी गति का अनु- 
मान लग जायेगा । 

प्रथम योजना (१६५१-५६) में व्यय 
(करोड रु० मे) (करोड ₹० मे) 





विकास की सद प्रस्तावित व्यय वास्तविक व्यय 

१. कृपि तथा सामुदायिक विकारा ३५४ श्द्द 
२ सिंचाई तथा बिजली ६४3 श्पश्‌ 
३. उद्योग तथा साने शक १०० 
४. यातायात तथा सचार श्ज१्‌ भर 
४५ प्रमाज सेवाये भर२ ड२३ 
६. विविध झई छ्ड 

योग २,३७८ २५६३ 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि सभी दिशाओं में योजना में वास्तविक 
व्यय प्रस्तावित व्यव से कम रहा है। तथापि, हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
लगभग सभी दिंशाओ्रो में सरकार द्वारा क्रिया गया विकाप्त-ब्यय पहले कौ 
अपेक्षा वही अधिक ऊंचा रहा है । 
कृषि व सामुदायिक विकास--योजताकाल में इृपि उत्पादन मे पर्याप्त बृद्धि 
हुईं यह कृषि उत्पादन के विम्नलिसित झाकड़ो से स्पष्ठ है- 
चस्तु उत्पादन 
१६४०-४१ १६५५-४६ १६५५-५६ 
(लक्ष्य) (वास्तविक) 


खाद्यान्न (लास टन) 2३० ६१६ ४ ईडंफ 
कपास (लाख गाढे) ३० डर ० 
पट्सन (लाख साँठे) झ्ढ्डे डे डर 
गन्ना गुड (ल्ास टन) ५६ श्र श्र 


विलहन (लाख टन) श्र 3 ५७ 


€ रहइर ). 


योजना कै झन्त में खाद्यात्त दया तिलहन का उत्पादन तिर्बारित लक्ष्योंसे 
भी बढ गया 3 कृषि-उत्पादन का निर्देशाक योजवा के आरम्म की ठुलता में योजना 
के प्रत्त में १६८ ऊचायधा। < 
कृषि उत्पादद को बढाने और कृषि का वहुमुखी वद्धाद करने के लिये 
योजना में कई महत्वपूर्ण काम किये गबे और श्रावश्यक पद हृठाय य्रम। उदाहर- 
शार्थ. योजना काल में प्िचाई सूविधाग्रो का विकास किया गया (सका हम अभी 
आगे गलग से अ्रष्ययन करेंगे); रासायनिक उर्वरको के प्रयोग में दुगुग ले अधिक 
की बुद्धि हुई, उत्तम बीजों का प्रयोग वढा, १६५५-५६ में चदल उद्याते को जापानी 
विधि के भ्रधीन २६१ लाख एकड़ भूमि ताई जा छुको थी, तगभधय १२ लाख एव्ड 
भूमि को केल्द्वीय ट्रेंबदर सक्ष्या के द्वारा और १७ लास एकड़ ध्रृधि को राज्य दूँ बटर 
संह्थाय्रो के द्वारा कृषियत (म्ि6०9370) किया यया; और बहुत सी भूमि पर बाघ 
द नालियाँ बताते, थ्रादि के भुमि-सुधार के कार्य किये गये। अधिकाशत, प्रथम 
योजनाकाल में ही सभी राज्यों मे जमीदारी श्रयवा मध्यजनो के उन्मूलन सम्बन्धी 
श्रधिनियम पाप्त किये गये ग्रौर कुछ राज्यो मे इन्हे वास्तव में लागू कर एक शोषण* 
हीन भूषारणाधिकार की प्रणाली का बीज बोया ग्रया । भ्रृम्रि की भ्रतिवायं चक्वन्दी 
के कार्य को झ्रागे बढाया गया, ओर कुछ राज्यो में कृपि जोतों की ग्रधिदतम व 
निम्न॑तम सीमायें भी लागू की गई । सहकारी खेती और सहाारी विपणन के प्रसार 
के क्षेत्र मे योजनाकाल मे विशेष प्रयत्न नहीं कये गये। वैसे योजना बाल से 
सहकारी समितियों वी संखुया, सदस्यता, झोर कार्यवाहुक प्रूंझी में क्रमश. ३३४, 
२०८४९ और ७०९ की वृद्धि हुई । पशुपालन पर तथा पशु-चिकित्सा के विकास पर 
योजदा वाल मे सरकार की ओर से १६ करोड़ रु० व्यय किये गये, जिससे, अन्य 
बातों के सहित, ५७३४ श्राधार ग्राम केन्द्र, १४४ कृत्रिस गर्भावान केर्द्र, और २४ 
गोसदन खोले गये । 
सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम पहली चार प्रथम 
योजना के भ्रधीन ही झारभ्भ क्या यया था योजना के अश्रन्त तक इस दिशा में रखे 
गये लक्ष्य को ६० करोड २० दे प्रह्दावित व्यय के स्थान पर ४६ करोड़ ६० के व्यय 
से ही प्राप्त वर लिया भयो था | योजना के अन्त तक लगभग १ लाख २३ हजार 
गावों मे १२०० विशशस खण्ड आरम्भ किये गये थे। इन गावों की वुल जनसंल्या 
लगभग ८ कराइ बी | 
पिचाई तवः विजली -योजना में सिचाई तथा बिजली के दिवास कार्यक्रम 
को बहुत महत्व पदात क्या गया था। भ्रत' योजना काज्न में इस पर ५६६ दराड़ 
रू० (युल व्यय वा २६,९ भाग) व्यय किये गये । थोजनाकाल में पहले से चल रही 
बडी बडी नदी घादीं योजदाग्री, जेंसे भाखडा-नागल, दामोंदर घाटों, हीरादुण्ड, 
तुप्ेमद्ा, धादि पर पर्याप्त प्रगति वी गई, और यथास्भव भसिचाई-सुविषाओो तथा 
विजली उत्पादन दी संभावनाझो का लास उठाया गया। साथ ही, कई एक नई 


( रह३ ) 


योजनायो, जैसे कोसी, कोयना, इष्णा, आदि पर बाम आरम्भ क्या गया । योजना 
में बड़ी तथा मध्य झ्रावार की सिंचाई योजनाओं से ८५ लास एकड़ भूमि पर 
सिंचाई सुविधा के प्रसार वा लक्ष्य रती गया था । योजना काल में इन योजनाओं 
से ६ लास एकट भूमि पर पानी उपलब्ध था। वास्तव में इनसे लगभग ४० लाख 
एकड को ही सीचा गया । इसके अतिरिक्त १०० लाख एक्ड भूमि नये छोटे सिचाई 
कार्यों द्वारा सीची जाने सगो । इससे देश में वुल सीचित क्षेत्र ४१० लाख एकड से 
बढ़ वर ६५० लास एक्ड हो गया ! योजना के अन्त तक विजली का उत्पादन ३ रे 
लाख किलोवाट से बढ़कर ३४ लाख विलयोवाट हो गया । 


उद्योग प्रथम योजना मे ग्रौद्योगिस विकास मुख्यत निजों उपक्रम के लिये 
छोड गया था। योजनावाल मे, पूर्व अनुमान के झनुसार निजी क्षेत्र मे औद्योगिक 
प्रसार के जिये लगभग २३३ करोड़ रु० का विनियोग किया गया । तथापि, मशीनों 
तथा सम्रस्पों के ग्राधुनिक्रीकरण तथा पुनरुस्थापन की प्रगति अवश्य भ्रनुमान से पीछे 
रही-इस पर बेवल लगभग ११० करोड रु० व्यप्र हुए, जत्र कि योजना की अनुमात 
लगभग 2५० करोड रू० था। औद्योगिक उत्पादन में लगभग ४०९८ की बृद्धि 
हुई । मिलो में बने रुपडे का उत्पादत लगभग ३७० करोड गज (१६५०-४१ में) 
से बढफर १६४५-१६ मे लगभग ५१० करोड गज हो गया जब हि सद्य ४७० 
करोड गज था । चीनी मिलाई की मशीनों, कामज और साइकिलों बा उत्पादन 
निर्धारित लक्ष्यों के स्तर तक पहुच गया, बल्कि कुछ वा उत्पादन तो लक्ष्यों से भी 
बढ़ गया । सीमेट का उत्पादन १६१०-५१ के २७ लाख टन से बढकर १०५५-५६ 
में ४६ लाख टन हो गया । सामान्य इस्जीनियरी उद्योगो तथा भारी रसायन एवं 
रासायनिक उत्पादों के उत्पादव में भी काफी वृद्धि हुई। कच्चे मालो वी अधिक 
माया में उपलब्धि, वेकार पडी हुई उत्पादन क्षमता के प्रयोग दथा पर्याप्त मात्रा में 
नये विनियोगो के कारण झौद्योगिक उत्पादन मे सामान वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 
कई एफ वस्तुए' तो देश में पहली बार ही उत्पन्त की गई, और कई एक नये तथा 
हृत्वपूर्णा उद्योयो, जैसे पैट्रोलियम साफ करना. पानी के जहाज बताना वायुयान- 
निर्मागा, माल गाडियो के डिज्दे, पंसिनीन एप्रोनियम क्लोराइड और डी डी टी. 
वा तिर्माण, झ्रादि की स्थापना हुई | सार्वजनिर क्षेत्र में कई एक कारखानों, जेस 
कि छिदरी में प्राद का कारखाना, चित्तरजन में रेल के इ जिन बनाने का कारखाना, 
इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज और रेल के डिब्बे बनाने वा कारखाना ने सन्‍्तोषजनक 
प्रगति की । उधर, दूसरी ओर, कुद योजनायें बीच मे ही रह गई --उदाहरखार्थ 
प्रस्तावित लोहे और इस्पास के कारखाते तथा बिजली बे; भारी उपकरण के 
कारसामे के निर्माण पर योजनाकाल में काम ही झारम्भ नही हुआ, और मद्बीनी 
झऔजार कारखाना नैपा ग्रसवारी वागज का कारखाना और बिहार घुपरफास्फेट 
वारसाना भी तद्ष्य से पीछे रहे । 
प्रथम योजवा मे ग्राम तथा लघु उद्योगों को भी महत्त्व प्रदान विया गया 
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था, ग्रौर १० छुने हुए ग्राम उद्योगो के विकास कार्यक्रम को शामिल किया ग्रया 
था । इसके फ्लस्वरूप प्रव देश वी अर्थे-व्यवस्था में इनका महत्त्व अधिक अच्छी 
तरह से माना जाने लगा है। इन उद्योगों के विकास-क्वार्य को सुचार रूप से चलाने 
के लिये योजनात्राल मे कुछ सगठनो जैसे कि खादी व प्रामोच्योग मण्डल, हाथ- 
करपा ्ण्डल, दस्तकारी मण्डल, ,लघु उद्योग मण्डल, झादि वी स्थापना की गई 
है । योजताकाल भे इन उद्योगों के विकास पर कुल ४३७ करोड रु० की रकम 
ब्यय की गई है । 

योजना में खनिज विफास्त की ओर बहुत कम ध्यान दिया यया था 

यातायात तथा _संचार- किसी भी देश हे,ग्रथिक विकास के लिए सिंचाई 
तथा बिजली ग्रौर यातायात के विभिन्‍न साधनों का समुचित विकास करना 
भरत्यन्त थ्रावश्यक है । तभी कृषि, उद्योगों व खानो और अन्य ग्राथिक ज्ियाग्रो के 
क्षेत्र मे विकास क्रम को ग्रागे बढाया; जया सकता है । िचाई प्रौर बिजली के बारे 
में हम ऊपर पढ आये हैं यातायात व संचार साधनों के विकास पर योजनाकाल 
से ५३१९४ करोड़ ₹० व्यय क्यि गये । योजताकाल मे रेलो का पुनस्स्थापत किया 
गया, प्रौर उन्हे नया भार ढोने के लिये काफी मजबूत बतामरा ग्रया। योजना में 
१,०३८ रेलवे इजित, ५६,६७४ याजी-“टिब्वे, औौर ४९,१४३ माल-डिव्बे प्राप्त 
पारते वेग लक्ष्य रा गया था । वास्तव में योजनाकाल मे १५८६ इन्जिन, ४७५८ 
यात्री डिब्बे झौर ६१,२५७ माल-टिव्पे प्राप्त जिये गये । इसके अतिरिक्त, देश में 
भी इनका उत्पादय बढा--१६४५०-४१ में इंजिनो वा उत्पादन २७ था, यात्री 
डिब्यों वा उत्पादन ६७३ था, शग्लोर भाल डिब्बों था उत्पादन ३,७०७ था। 
१६५४-५६ में यह उत्पादन वढ़कर क्मझः १७६, १२२१ तथा (४,३१७ हो. गया 
था । योजनावाल मे हो चित्तरजन (पश्चिमी बगाल) में रेस के इ जिन बनाने का 
वारख़ाना तथा पैराम्बूर (मद्रास) मे यात्री डि.्ये बनाने वा वारखाना बनकर 
तैयार हुये और उत्पादव करने लगे | योजनायाल मे ३८५० सील नई रेल लाइन 
बनाई गई, युद्धशाल मे उसाड दी गई, ४३० मील रेल लाइन को पुन. लगाया गया, 
भौर ४६ मील चैरो गेज वी लाइन को छोटी लाइन में ददला गया। 

योजना मे निर्धारित सड॒य लिर्माण व सडक यातायात के वार्यक्रम को 
लगभग पुरा कर लिया गया । इस पर क़मशञ' १३१५ करोड रुपये दया १२ करोड 
रुपये खर्च, हुये । योजनाकाल में लगभग २४,००० मील नई पक्की सड़कें भोर लगभग 
४४,००० मील नीचे;स्तर थी नई सडकें तैयार वी गई + जहाजरानी, वन्दरगाहों 
झौर नागरिक उद्दडयन पर वास्तविक खर्चा योजना मे निर्धारित ब्यय से काफों 
कम रहा 

समाज , सेवापें-प्रथम योज नावाल मे, सरकार के सीमित साधनों को 
देखते हुये, समाज सेवाप्रो वा | पर्याप्त वित्रास हुआ-ग्राइमरी शिक्षा, वेसिक 
शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, इन्जीनियरी शिक्षा तथा प्रावैधिक प्रशिक्षा वी सुविधामो 
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में पर्याष्त वृद्धि हुई ; हस्पतालों तथा औपधालयों वी सरया मे तो ब्दिप वृद्धि सही 
हुई, परन्तु मलेरिया तथा फाइदेरिया नियन्त्रण के वार्यकुस मे बापी सफ्लदा 
मिली . पश्चिमी पक्तिस्तान से आने वाले झारणाथियो के पुनस्स्थापन वा का्य 
लगभग पूरा कर लिया गया, यद्यपि, पूर्वी पाविस्तान के झरणाथियों बा पूर्गा 
पुनस्सथापत झभी काफी शेष था । 

राष्ट्रीय श्राय तथा प्रति व्यक्ति श्रायथ, योजनावाल मे राष्ट्रीय श्राथ में 
लगभग १ ५?६ को बुद्धि हुई । तथापि, प्रति ब्यविति आय से केवल १० ५९५ की 
वृद्धि हुई, क्योकि इसो बीच देश की जनसख्या में लयभग ६६९ की वृद्धि हुई। 
प्रति व्यक्त उपभोग के स्तर में 5: पे ग्रश्विक की दूद्धि नहीं हई होगी । १६५०-५१ 
च १६४५-४६ के बीच, प्रति व्यकित कुछ वस्तुयों के उपभोग मे इस प्रकार 
की वृद्धि हई होगी--बश्रनाज १२६ झौंस से वढकर १४४ ग्रौस, ग्पड्ा ६७ गज 
से वढ़वर १६ ४ गज, और चीनी ८ ३७ झ्लौस से बढकर ० ५७ आस । साइकलो, 
सिलाई को मझ्ोनो, बिजली वे लैम्पो, रेडियो, श्रादि औद्योगिक दस्तुय्रों के उपभोग 
में महत्त्वप्रु्ण द्रीड्डि हुई । 

पिनियोग--योजना में कुल ३४५००-३६०० करोड रु० के विलियोग बा 
लक्ष्य रखा गया था । वास्तव में योजना के पांच वर्षों मे लगभग ३१०० करोड २० 
का विनियोग शो पाया--१५०० करोड़ र० का विनियोग सार्वजनिक क्षेत्र मे, और 
१६०० करोड र० का विनियोग निजी क्षेत्र मे । योजना के झनन्‍्त में विनियोग दा 
स्तर १६५०-५१ में विनियोग के स्तर से लगभग दुगुता था । ॥ 

रोजगार--योजना काल मे श्रम की पूर्ति मे जितनी वृद्धि हुई, रोजगार- 
अवसरो मे समहत' उतनी ही वृद्धि नही हुई ॥ अतः योजनाकात मे अर्थ वेरोजगारी 
व पूर्ण बेरोजपरी मे कोई व्मी नही ह्‌ई, कुछ वृद्धि ही चाहे हुई हो। हा, घहरी 
में बेरोजगारी निश्चित रूप से बढी । १६५३ भे इस झहरी बेरोजगारी की दछ्घा 
इतनी खराब हो गई थी कि गोजना-व्यय मे लगभग ३०० करोड रु० वी वृद्धि का 
निर्णय जिया गया। परन्तु ग्रस्तत वास्तविक व्यय योजना के मूल व्यय जितना भी 
नहीं हो पाया, श्रौर रोजगार-म्थिति मे कोई सुधार नही हुप्ना 4 

विष्फर्ष--भारस की प्रथम योजना नियोजित झ्राथित्त विकास के पथ पर 
प्रथम पद थी । दिस परिस्थितियों मे यह आरम्भ वी गई थी, और जो सीमित 
साधन टम समय उपलब्ध थे, उनके कारएा योजना के लद्ष्य भ्रनिवार्यद बडे सावारण 
थे | दूसरी गोर, शतादिदयो वी; परत-्पद्ा प्रौर £एविक फिल्येदल के जग्ए, जनता 
की श्रपूर्ण आवश्यकतायें कही श्रसाघारए थी। भ्रतः इन आवध्यवदादों के समक्ष 
योजना वी सफ्लतायें भ्र यन्त्र साधारण लगती हैं । परन्तु, हमे याद रखना हे कि 
कई दशार्दियों के प्राथिक विछड्रेपन को दूर करने के लिये अभी हमे वाफी परिश्रम 
करना पट़ेगा, ब्रौर सन्‍्तोप रखना पड़ेगा प्रथम योजना तो उस परिश्रम वा प्रारम्भ 
भात्र थी । सन्‍्तोप की वात तो यह है कि इसने जनता की नियोजन के श्रति जागरूक 
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शनाया है, भ्रौर एक सीमा तक, घोगों में श्राथिक उन्तति के हिगये उत्साह तथा 
साहस को जन्म दिया हैं। इसो उत्साह और साहस के सहारे ही राष्ट्र थ्रागे बढ़ा 
करते हैं । 

सीचे हम इस नियोजव-क्रम की दूसरी कड्दी-द्वितीय पंच वर्षीय बोजना- 
का प्रध्ययतत करते हैं । 

हितीय पंच वर्षीय यौजना 
(8९८०४० ए]४९ घ्रढ्छा ?]27) 

प्रावकथन 

द्विती4 पंच वर्षीय योजना भारत के योजना बढ़ प्राथिक विकास के क्रम में 
दूसरा कदम है। इस योजमा का कार्यकाल श्रप्रैल, १६५६ से मार्च, १६६१ तक के 
पाँच वर्ष हैं। प्रथम योजना की सफलता की पृष्ठभूमि मे बनाई गई यह (द्वितीय) 
भोजना प्रथम योजना की श्रपेक्षा कही भ्रधिक महत्वाबांशी (॥09770038) है। 
यह इसके नीचे दिये गये विवरण से स्पष्ट हो जायेगा | 
योज्ञना के सुख्य उद्देदय 

देश की सरकार व जनता देश में “समाजवादी ढज्ल के समाज” (“8००४० 
शैजांट ?िशालए 500०१”) की स्थाएना का उद्देश्य प्रपता इुकी है। प्रतर 
सरकार के सभी प्रयन्न इसो उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किये जायेंगे ) द्वितीय योजना 
के निम्नलिखित चार मुख्य उद्दें दय भी इसी हृष्टिकोश वो सामने रख कर बताये 
शये हैं--(प्र) राष्ट्रीय ग्राय मे अच्दी बडी (२५८८) वृद्धि ताकि देश में लोगो का 
रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सके ; (प्रा) श्राघारभूठ भ्ौर भारी उद्योगों के विवास 
पर विशेष रूप से जोर देते हुए देश या तेजी में श्योद्योगिकरण ; (इ) रोजगार- 
अवसरो का बडा प्रसार , और (ई) शभ्राय ग्रोर घत की विषमताशों को कप्त करमा, 
तथा ग्राधषिके शक्ति दा पहले से श्रधिक सम्तुलित वितरण। 

थे चारो उद्देश्य परस्पर सम्बद्ध हैं। राष्ट्रीय झ्राय मे पर्याप्त वृद्धि और लोगो 
के रहन-सहन के स्तर मे काफी उन्नति, उत्पादन भौर विनियोग मे बड़ी पृद्धि के 
बिना संभव नही हैं; भौर इसके लिये देश का तेजी से श्रौद्योगीकरण तथा विशेष 
रूप से श्राधारभूत व भारी उद्योगो वा विक्रास श्रत्यग्त श्रावशयद है। साथ ही, यह 
भी ग्रावशयक है कि रोजगा र-अवसर का भ्रधिक्तम प्रसार'हो ताकि देश मे बेटोजगा री 
झौर ग्रध्॑-वेरोजगारी की घमरया कय थन्त हो ) तेजी से प्रौद्योगीकरर, विशेषतया 
कुटीर ब छोटे स्तर के उद्योग-घन्घो का विज्ञास इस दिशा मे विश्वेष रूप से सहायक 
होग।। इसी से तथा अन्य आवश्यक उपायो के भ्रपनाने से यह भी संभव होगा कि 
देश में ग्राय व घन के वितरण में श्रसमानता पहले से कम हो । 
बोजना भे बुल ध्यय भोर उसका वितरण 

द्वितीय पंच वर्षीय योजना को प्रवधि मे केद्रीय व राज्य सरवारो द्ववण 
विषासा्थ छुल व्यय ४८६०० करोड़ र० होगा। इसका विवास के मुश्य भर्दों 


( २६७ ) 


वितरण नीचे की तालिका में दिया गया है। साथ ही- तुलना के लिये प्रथम पंच 
वर्षीय योजना के आकड़े भी दिखे गये हैं । 
पहलो और दूसरी योजनाओं में व्यय का शितरण 








(करोड रु० में) 
प्रयम्न योजना दूसरी योजना 
विकास की मर्दे । वास्तविकव्यय बुलका & अस्तावितब्यय कुल का ££ 
| ॥ 

१. कृषि तथा सामुदायिक । 

विकास २६९६ | एड श्ष्८ श्शा८ 
२. दिचाई तथा विजली भ्डर्‌ | २६ १ ह्श्३ १६० 
३. उद्योग तया खाने श्०७ |४॥४ ० डह० श्५ष५ 
४, परिवहन तथा सचार ५३२ रधाड १३८५ रप६ 
५. समाज सेवाये ४२३ २१० ६४५ १६७ 
६. विविध ज्ड ३७ €€ रा 
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४८०० करोड़ रु८ के इस भ्रस्तावित व्यय मे से २,५५६ करोड २० केन्द्रीय 
सरकार द्वारा तथा २,२४१ करोड रु० सभी राज्य सरकारो द्वारा विकासार्थ व्यय 
क्ये जायेंगे । ४८०० करोड़ रु० के इस विकासार्थ व्यय मे से लगभग ३५०० करोड 
रू० विनियोग पर प्र्थात्‌ उत्पादक सम्पत्ति के निर्माण पर व्यय कि जायेगे, और 
शेष १००० करोड़ र० का चालू व्यय ((प्या०८ा/ 0प9)) होगा । 

सार्वजनिक क्षेत्र भे ३५०० करोड २० के इस विनियोग-ब्यय ([7४९अग९०॥ 
00०॥9) ) के ग्रतिरिक्त निजी क्षेत्र (2४806 5९८(07) में निजी साहसियो द्वारा 
भी विनियोग क्या जायेगा । झनुमान है कि योजना के ५ वर्षो मे निजी क्षेत्र मे 
लगभग २४०० करोड ₹० का विनियोग होगा, जो विभिन्‍न क्षेत्रों में संभवत: इस 
प्रकार होगा-- 

मद विनियोग (करोड़ २०) 

३. संगठित उद्योग व खनिज २७५ 

२. उद्यान (99798083), विद्यु त-उपक्रम 

(ध्लपंलाए णाएंध्यराडु४) एव 


रैलो के अतिरिक्त परिदहन १२५ 
३. निर्माण ((०7३४7ण्थ्ां०ण्ण) १,००० 
४. कृषि तथा कुटीर व छोटे स्वर के उद्योग ३०० 
५४ संग्रह (9/0८८9) ४०० 
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इस ग्रकार द्वितीय पंच वर्थीय योजना काल मे कुल विनियोग-ब्यय ६,२०० 
पारोह रु० (३४०० करोड ह० सावेजनिक क्षेत्र--२४०० करोड़ ह० निमी क्षेत्र) 
होने की प्तभावगा है) योज़ना में उत्पादव व विकास के जो लक्ष्य रसे गये हैं, वे 
हत दोलो क्षेत्रों के कुल विनियोग-ब्मय के भ्राधार पर रसे गये हैं। [प्रथम पच वर्षीय 
गोजना काछ मे इस प्रकार वेत बुल विनियोग-ध्यय इस झनुसानित व्यय (६,२०० 
करोड़ झ०) वा प्राघा अर्थात्‌ लगभग ३१०० करोड़ र० होगा । इसमे से सार्वजनिक 
छेत्र थ निजी क्षेत्र वा योग ५० : ५० के प्रनुपात मे रहा होगा, जबकि द्वितीय 
योजना काल भें यह धदल कर ६१: ३६ हो जाने की सभावना है ।] 
योजता में कृषि तथा सासुदापिक विकास 

ब्ययः--छ्विती ये प्र वर्षीय योजना काल में वृष तथा सामुद्राधिक विकास 
पर घुत्त ५६८ ब रोड ० (युल व्यय पा ११८९५) व्यय किया जायेगा। इसमे से 
३४१ करोड २० कूषि पर, ३०० करोड ₹० सामुदायिक विकास तथा राध्ट्रीय प्रसार 
योजनाझो पर तथा शेप २७ करोड ₹० प्रन्प कार्यक्रमो पर व्यय किया जायेगा । 

क्ृपि--प्रथम पच वर्षीय योजना ने पहले से हो कृषि की उत्पादकता को 
बढ़ाने का क्षम प्रारम्भ कर दिया है। इस योजवा की भ्रवधि मे खाद्यास्ल की उपज 
में ११० लाप टन की श्रर्थात ००% की वृद्धि हुई हे, तथा ग्रन्य सभी ग्रवार की 
कृषि-उपज भे १५४ की बूृद्धि हुई है । द्वितीय मचवर्योय योजनाराल में झनुमान है 
कि कृषि उपज में छगभग १८४ की वृद्धि होगी । विभिन्‍व कृषि-उपणों वी उत्पादन" 
वृद्धि के लक्ष्य विम्बलिखित॑ हैं-- 

१६४५०५४६४. १६६०-६१ (३) की (२) पर 


प्रतिशत वृद्धि 
(0) (२) (३) (४) 
साधचातत'' "(लाख टन]. ६२५० ७५० १५ 
कपास (लाप गाडें) डर भर ३१ 
गन्ना-गुड़' “(लाख टन). ५८ छ्‌ २२ 
तिलहन"" (लाख टन) डड छ० दर 
प्रश्सन"" (छाल गाठों). ४० श्० २५ 


कृषि-उपज में वृद्धि के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उन्हीं जानी-पहुचावी 
विधियों को अपताया जयेगा अर्थात्‌ सिचाई-सुविधाशो, उ्ंरत्तावर््ध को, प्रच्छे बीजों 
ब खेती की उन्नत विधियों के प्रयोग को बढाया जायेगा | इस सम्बन्ध में अनुभाग है 
कि योजनाताल में २१० ज्ञाख एकड भ्रतिरिक्त कृपि-भुमि पर सिंचाई वा प्रबन्ध , 
फिया जा सऊेगा ; नाईट्रोजन बाले उ्वेरतावदा गो [शिप्रण्ट्ठणाएग& गिक्षए॥9०४) 
बा उपभोग १६५४ मे ६ लाख टन घा। १६६० में यह बढ़कर १८ सास दव ही 
जागरेगा, लगभग ६३,००० एडड के क्षेत्र मे फैले हुए ३,००० वीजवर्षय खेत 
(0००८४ फजैपग्ञांदाएंणा गद्य) स्थापित किये जायेगे; और ३५ दाख एकड़ 


९२६६. ह 


नई भूमि को खेती के अन्तर्गत लाया जायेगा और उस पर भूमि-सुघार किये जायेंगे । 
इन वातों के झतिरिक्त, इस योजताकाल में भूमि-सम्डन्धी त्स्थाओ्रो की ओर इस 
हृष्टि से अधिक ध्यान दिया जायेगा कि भूमि का प्रयोग व प्रवन्ध अधिक कार्यदुशल 
विधि से ही और भूमि पर झाश्चित लोगो को अधिक सामाजित न्याय मिले । 

हिंतीय योजनाकाल में कृषि-उपज में पहले से अधिक विभिन्‍नवा (9 हज 
40क000) लाने का भो प्रयत्न क्या जायेया । इस हृष्टि से योजना में फ्लो व 
सब्शियों की खेती को प्रात्साहित करने के लिये ८ करोड ४० की, और पशु-पालन 
व मछली-स्थानो के विक्रास के लिये क्रमशः ५६ करोड र० व १२ करोड रपये 
की व्यवस्था की गई है। द्वितीय योजनाक्ञाल मे पशुओं वी नस्ल को सुधारने 
के लिये १२५८ आधार ग्राम (६८ शा॥०४८०) व २४५ इत्रिम गर्भाबानदेन्द्र 
(#पपरीएवध4। [0३९फा0400॥ (:९४ै८६) और पद्मु-चिंकित्सा के लिये १६०० 
पशु-औपघालय स्थापित क्ये जायेंगे । बनों के विकास पर ४७ करोड र० ब्यय 
किये जायेंगे 

सहकारिता--द्वितीय योजना में सहक्तारिता, विपणन (ऐ७7/.60॥8), और 
भण्डारो (४)४7ट०७७८७५) के लिये ४७ करोड रु० को व्यवस्था वी गई है। 
सहकारिता के सिद्धाल्त को कृषि के विभिन्‍न क्षेत्रों में श्रधिकाधिक लाग्रू करते का 
प्रयत्त किया जायेगा । देश में १०,४०० बडे प्राकर की साख समित्तिया स्थापित की 
जायेंगी ५ सहकारी साख की व्यवस्या के लद॒य इस प्रकार है : अल्यवाजीन साख-- 
१५० करोंड रुपये , मधब्यक्रालीन साख--५० करोड़ म्पये; और दीघंकालीन 
साख--२४ करोड़ रपये । १८०० प्रायमिक्र विपणन समित्तिया संगठित की जायेंगी। 
झनुमान है कि द्वितीय योजना के श्रन्‍्त तक सहक्तारी समितियों द्वारा विक्रायोग्य 
झधिवय (/०7),९४४४७)९ 5णाूए॥००) का लगभग १०५ भाग वेचा जायेगा । देश 
में भप्डारो का एक जाल-सा विठाति का काम ठेजी से किया जायेबा, ओर कुल 
छोटे-बढ़े ५,८५० भण्डार बनाये जायेंगे । 

सामुदायिक विकाप्त-ग्राम-सुघार व इंपि-विक्रास के लिए सामुदायिक 
विकास व राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का बड़ा महत्त्व है | प्रथम पच्र-वर्षीय योजना- 
काल मे देश वी लगभग १/४ जनसख्या तक इन योजनाग्रों को पहुचायां जा चुका 
है । द्वितीय योजना के ग्रन्त तक सम्पूर्ण देश में इव योजताओों को पहुचा दिया 
जायेगा । इसके लिए योजना में २७० बरोड रुपये की व्यवस्था की गई है | 

ग्राम्य जीवन में ग्राम पचायतों कया भी वडा महत्त्वपूर्ण स्थान है। डितीय 
योजना में इनके विक्ास पर १२ करोड रुपये व्यय क्रिये जायेंगे । इसमे १,१७,००० 
ग्राम पचायतों के स्थान पर योजना के झन्त में इत की सख्या बढ कर २,४५,००० 
हो जायेगी । इसक्ते अ्र'तरिक्त, जिन भागों में झ्रभी याप्ट्रीय प्रसार सेवा नहीं पहुची 
है, वहाँ स्थानीय विद्ास्त कार्यों के लिए योजना में १५ करोड़ रु० की व्यवस्था वी 
गई है । 
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छिचाई तथा बिजली (टपंहुवरंगा & ?0४०:):-द्वितीय योजना में सिचाई, 
शक्ति और बाढ-नियन्वण पर कुल ६९३ करोड रुपए (कुल व्यय का १६ प्रतिशत) 
व्यय विए जायेंगे। इसमे से सिचाई पर ३८१ करोड रु० व्यय होगे । प्रथम पंच* 
वर्षीय योजना में तिचित भुमि का क्षेत्र ५१८ लाख एव्ड्‌ से बढ़कर ६७० लाख 
एकड़ हो गया था। ग्राज्ञा है कि द्वितीय योजना के भ्रन्‍्त तक २१० लाख एकड 
और भूमि को मिचाई के झअम्तगंत लाया जा सकेगा । इस २१० लाख एकड भूमि 
में से १३० लाख एकड़ भूमि बड़े शोर मध्य झाकार के सिचाई-कार्यो द्वारा श्ीदी 
जायेगी श्रौर शेष €० लाख एकड़ भूमि छोटे सिंचाई कार्यो द्वारा सीची 
जाएगी । पहली प्रकार के सिंचाई-कार्यो' से सीची जाने वाली १२० लाख एकड़ 
भूमि मे से ६४0 लाख एक्ड भूमि तो प्रथम योजना में आरम्भ की गई सिंचाई 
योजनाझ्रो के पूरा होते से सीची जःएगी, श्रौर शेष ३० लाख एक्डु भूमि द्वितीय 
योजन मे प्रारम्भ को जाने वाली सिचाई योजनाप्रो की सहायता से सीची जाएगी । 
तथापि, इन योजनाओं के पूरा होने पर लगभग १५० लाख एकड़ भूमि को सीचा 
जा सकेगा । द्ितीय योजना में मध्य ग्राकार की सिचाई योजताग्रों पर प्रधिक जोर 
डाला गया है । फलस्वरुप प्रथम योजना मे जहा ३: करोड़ र० से ग्रधिक की लागत 
वो ७ योजनाधे शामिल की गई थी, वहां हितीय योजना में एसी एक भरी 
योजवा शामिल्र नही की गई है । द्वितीय योजता मे कुल १६४ नई घिचाई योजवा 
शामिल वी गई हैं ।# इनमे से १० क्री लागत १० और ३० करोड़ रु० के बीच, 
होगी, ४२ की लागत १ भोर १० करोड ₹० के बीच झोर शेप १४३ वी लागत ९ 
प्रति योजना १ करोड़ ₹० से तीची होगी ॥# 
छोटे हिचाई-कार्यो' मे हे २० करोड हू० की लागत पर बताये जाने शाले 
३,५८१ नलकूपो की योजना विशेष रुप से उल्लेखतीय है। इनसे लगभग ६ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 
बिजलौ--हतीय योजना मे देश के श्रौद्योगीकरण पर काफी जोर दिया गया 
है । प्रतः इसके लिए विद्यू त शक्ति के उत्पादन को तेजी से वढाना भ्रत्यन्त प्रावश्यक 
है। द्वितीय योजना मे इसके लिए ४२७ करोड़ ० की व्यवस्था की गई है, जिससे 
घोजमाकाल में विद्यूत-शक्ति की भ्रस्थापित क्षमता ([78|९0 (श्ृ४७॥9) की 
३५ लाख क्लिोवाट से (१०० प्रतिशत से कुछ प्रधिक से) बढाया जा सकेगा।. 
इससे द्वितीय योजना के झग्त तक १० हजार प्रथवा पग्रधिक की जनसल्या वाले 
सभी कस्वो भोर ५ हजार से १० हजार तक की जनस्न र्या वाले ८५ प्रतिशत 
क्यो मे बिजली पहुंचा दी जायेगी । ५ हजार से कम ज नसंल्या वाले छोटे कस्बों 
थे गावों मे बिजली धीरे-घीरे ही पहुच परयेगी, बयोकि इसपर बड़ा खर्चा करते वी 
प्रावशयकता है। तथापि, इस कार्य के लिए भी ट्वितीय योजना में ७४५ करोड़ २० 
की व्यवस्था की गई है । 
देश में बिजल्ली-उत्तादत को भ्रतिरिक्त क्षमता का अधिकाश भाग सार्वज्ञदिक 
>हैव में उत्पल्त क्या जाएगा । इसके फलस्वस्प द्वितीय योजना के भ्रन्त 
#9९007 998 ६47 0088, 7. 327. 
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तक इस क्षेत्र में सावंजनिक क्षेत्र दाग भाग २६ प्रतिशत से बढकर ६७ प्रतिशत 
हो जाएगा । 

बाढ़ नियस्तरण तथा झन्य योजनाओं पर व्यय के लिग द्वितीय योजना मे 
१०५ करोड रु० की व्यवस्था की गई है । 
उद्योग तथा खनिकम (॥700ञ65 & ॥॥07£),-- 

ह्वितीय योजना की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमे प्रथम योजना 
वी तुलना में ग्रौद्योगिक तथा खनिज विकास पर भ्रधिक जोर दिया गया है भौर कि 
इस श्रौद्योगिक तथा खनिज विकास मे सावंज क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया 
है । द्वितीय योजना में उद्योगो तथा खनिवर्म के लिये ८६० फ्रोड र० (कुल व्यय 
का १८ ५",) की व्यवस्था वी गई है, जबकि प्रथम योजना मे इस मध् वे लिये 
केवल १७६ करोड २० (कुल व्यय का केवल ७ ६५) की व्यवस्था की गई थी । 
प्रथम थोजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे बड़े स्तर के उद्योगो बी स्थापद्ा के लिये बुल 
६४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी, जबकि निजी क्षेत्र मे लगभग २३३ करोड 
२० के नग्रे विनियोग होने की श्राशा थी । द्वितीय योजना मे बड़े स्तर के उद्योगों 
तथा खनिकर्म (वैज्ञातिक खोज सहित) के लिये सार्वजनिक क्षेत्र मे ६६० करोड़ रु० 
वी व्यथस्था की गई है, जबकि निजी क्षेत्र मे इस मंद पर ५७५ करोड़ २० के नये 
विनियोग होने वा भ्रनुमान है । इस प्रवार यद्यपि देश के श्रौद्योगीव॒रण में निजी 
क्षेत्र महस्वपूर्ण योग देगा, तथापि इस में सार्वजनिव क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा 
रहा है । 

बडे स्तर के उद्योगों तथा खनिवर्म पर ५६० करोड़ रु० वा लगभग सभी 
प्रस्त।वित व्यय प्राधारभूत व भारी उद्योगों जैसे लोहा व इस्पात कोयला, उ्ंरता- 
वर्दक (7८ए४॥४९८७), भारी इन्जीनिर्य[रिग, तथा भारी विद्युत उपकरण (प्िध्छशए 
]2९० 769 >िवृ्राएण७॥।) के विक्ञाम के स्िये है। द्वितीय योजना में सार्थजनिक 
क्षेत्र मे रूरकेला (उडीसा मे), भिलाई (मध्य प्रदेश मे), और दुर्गापुर (पश्चिमी 
बंगाल मे) मे कुल ३५३ करोड रु० की लागत पर दस दस लाख इस्पात इन्गोंट 
($/6९] ट्टण*) की क्षमता के तीन लोहे थ स्पात के वारखाने लगाये जायेगे। 
इ्ितीय योजना के ग्रस्त तक इन तीनो कारखानो से तैयार रपात बी पूल उपज 
लगभग २० लाख टन होगी । इसके अतिरिक्त इन तीनो में से एक कारखाने मे 
बिक्री के लिये ३५ लांख दन ढला हुआ्ला लोहा (09 ॥0 ) भी उत्पस्त विया 
जायगा ॥ इसके प्रतिरिव्त इस लोहे और स्पात के भ्राघारभूत उद्योग मे निजी क्षेत्र 
में भी कुल ११५ करोड २० के विनियोग _ ये जायेगे, जिससे निजी क्षंत्र वे त्तीनो 
कारखानों--टाटा का लोहे व स्पात का कारखाना, भारतीय लोहा व स्पात कम्पनी 
श्रोर मैसूर लोहा व स्पात वदसं--की उत्पादन क्षमता का दिस्तार क्या जायेगा। 
१६६०-६१ मे इन कारखानो से २३ लाख टन तैयार स्पात उत्पन्न होने का अनु- 
मान है । इसी प्रकार देश मे भारी इन्जीनियरिंग उद्योगों, भारी रपायन उद्योग, 
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भ्रादि भारी उद्योगों का पर्याप्त विकास क्या जायेगा । सूती वषड़े, पटरान, चीनी, 
कागज, सीमेट, खेती, ग्रादि की मशीनों, श्रोर भारी विद्युत उपकरणों के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि को जायेगी। उबंरवों (एक्लाीप्श३) की उत्पत्ि वो बढाने के 
लिये सिदरी में स्थित कारखाने का विस्तार बिया जायेगा तथा भांगल व रूरबेला 
में दो नये उ्वे रक-कारखाने स्थापित किये जाएंगे । विद्याखापत्तनम में तीस पेड्रो- 
लियम साफ बरतने का (0] एल्ला९7,) स्थापित किया जायेगा। स्ीमेट वा 
उत्पादन ४३ लाख टन से बढ़ा कर योजपा के अन्त तक १३० लाख टन वर दिया 
जायेगा, जबकि सीमेट उद्योग की छत्पादन-क्षमता १६० लाख दन होगी। कोयले 
की उत्पत्ति को ३८० लाख टन से बढा कर १६६०-६१ में ६०० लाख टन कर दिया 
जायेगा। अनुमान है कि विभित्त सनिज पदार्थो' की उत्पत्ति मे द्वितीय बोंजताहाल 
गे लगभग ५८५ को वृद्धि होगी । 


इसी भ्रकार उपभोग प्रस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि के लक्ष्य निशिचत किये 
गये हैं । उदाहरणार्थ, सूत्ती बपड़े वी उन्पत्ति १६५५-४६ मे ३८५ क्रोंड गज से 
बढ़ कर १६६०-६१ में ६५० करोड गज (२४५ वृद्धि) हो जायेगी, जिससे १०० 
करोड़ गज वपडा प्रति वर्ष निर्यात करने पर भी प्रति व्यक्ति १६ गज कपड़ा प्रति 
वर्ष उपलब्ध होगा, चीमी वी उत्पत्ति में ३५५, कागज व गत्ते वी उत्पत्ति में 
७४४, साइक्लो की उत्पत्ति मे ८२%, कपड़ा सीने वी मशीनों वी उतपत्ति में 
१००%, प्रौर बिजली के पस्नों की उत्पत्ति मे ११८७ वृद्धि की जायेगी। इसी 
प्रकार दवाइयो, वनस्पति घी, तथा झन्य उपभोग-बस्तुग्रो जी उत्पत्ति को भी बढ़ाया 
जागेगा । अनुमान है कि द्वितौय योजताकाल में वारखानों की शुद्ध उत्पत्ति मे लग- 
भग ६४५ वृद्धि होगी, जबकि पूजी बस्तुप्रो बे उद्योगों के उत्तादत में १५०% 
की वृद्धि होगी । इस से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय योजना ने प्रूजी* 
वस्तुओं के उद्योगों के विकास को बहुत महत्त्व प्रदान दिया गया है। 
द्वितीय योजना में घुटीर व छोटे ह्तर फे उद्योग धन्धों के महत्व को भी 
घुलाया नहीं गया है, झौर इनके विव्रास के लिये २०० करोड २० वी ही व्यवस्था 
की आई है। प्रथम योजना में इनके विश्ास के लिये कुल ३० बरोड ₹० की व्य॑यस्था 
की गई थी । द्वितीय योजना वे' इस २०० करोड़ ₹० मे से ५६९४५ करोड २० करधा 
उद्योग, ५५ करोड़ झ७ छोटे स्तर के उद्योगों, ५५५ करोड ६० खादी एवं प्रत्य 
ग्राम उद्योगों तथा शेष झ््य उद्योगो पर ब्यय किया जायेगा । 
वरिवहुत तथा संचार ईपंन्‍क्लाकुूणा दू (0शागप्रांट्शौव्रा3) 
देश के प्राथिक विकास मे परिवहद तथा सचार के साधनों का क्ितिता 
महत्व है यह इसी बाद्ध से स्पष्ड हो जायेगा कि प्रथम योजना में जहां इस मद पर 
४४५७ करोड़ रु० (कुन व्यय का २३ ६९) के व्यय वी व्यवस्था की गई थी, वहां 
द्वितीय योजना में भी इस मंद पर १,३५५ करोड़ रु वी भारी रकम (प्र्थात कुल 
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ब्यय का लगभग २६९) व्यय की जायेगी | इसमे से अकेले ६०७ वरोड २० रेलों 
पर व्यय किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त रेलें भी योजनाकाल में २२५ बरोड र० 
सुममान्य पुनस्स्थापन ([पजाएा्। रिश्फोौज०थआटाया) पर व्यय फिये जायेंगे। इतने 
पर भी यह भय है कि झायद रेलें सभ्री अतिरिक्त माल यातायात (50०0५ ५4॥५) 
का भार पूरी तरह से नही उठा पायेगी, क्योकि झनुमान है कि योजगा मे झौद्योगगक 
एवं खनिज विकास तबा प्रन्य विकास कार्यक्रमों के फरस्वरूप माल यातायात मे 
लगभग ४०% को वृद्धि हो जायेगी । 

छ्वितीय योजना में सडको तथा सडक यातायात के लिये २६३ करोड रु० 
जहाजरानी (50970), बन्दरगाहो व झान्तरिक जल-परिवहन के विकास के 
लिये ६६ करोड रु०, नागरिक वायु यातायात के लिये ४३ करोड रु० और झ्राकाश 
वाणी, डाक व तार तथा अन्‍य सचार-साधनों के विक्नास के लिये ७६ करोड़ र० 
की व्यवस्था की गई है | अत्त भ्रम्य बातो के विकास के साथ-साथ द्वितीय 
योजनाफाल में देश में २० हजार ठये डाकचानों की स्थापना की जायेगी, ओर 
ग्रामीण क्षेत्रो मे ७२ हजार सामुदायिक रेडियो ( (०णधाधा॥॥५ रि००छांए॥8 ) 
लगाये जायेगे । 
समाज सेवायें (53004 567४००३) 

देश मे सभी लोगों के लिये अवसरों की अधिक समानता उत्पस्त करना 
समाजवादी ढंग के समाज का एक आवश्यक अंग है, और इसके लिये शिक्षा तथा 
चिकित्पा की सुविधाओं का विकास करना तथा औद्योगिक श्रम, विस्थावित लोगों 
एवं अन्य पिछडें वर्गों की दशाझों को सुधारना आवश्यक है। ब्रत द्विदीय योजना 
में समाज सेवाओ के लिये ६४५ करोड छ० (कुल व्यय का लगभग २० प्रतिशत)-- 
प्रथम योजना मे इस मद की व्यवस्था से लगभग दुगुनी रक़्ृम-की व्यवस्था री 
गई है । इसमे ३०७ करोड रु० शिक्षा के प्रसार पद व्यय किये जायेंगे ॥ भारतीय 
सविधान के सचालक सिद्धान्तों (08०४० !संप्र॒ठंण९०-) में से एक यह है कि 
१६६०-६१ तक देश में १४ वर्ष तक की ग्रायु के सभी वच्चों के जिये नि शुल्क तथा 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रवस्ध किया जाय । परन्तु योजना के लक्ष्यों के झनु- 
सार १६६०-६१ लक इसे ११ वर्ष तक की आयु के बेवल ६३ प्रतिशत बच्चों 
पभोर ११ से १४ वर्ष तक की भायु के २२४ प्रतिशत बच्चों के लिये ही ऐसी 
शिक्षा का प्रवन्ध क्या जा सकेगा । तथापि, द्वितीय योजनाकाल में ५३ हजार नये 
आधमिक स्कूल खोले जायेगे, जिनमे ७६ लाख बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी, और 
३५९० नग्रे मिडल स्कूल खोले जायेंगे, जिनसे १३ ल!ख बच्चो को शिक्षा प्राप्त हो 
राकेगी । इसी भ्रकार माध्यमिक्र स्तर पर सामान्य स्कूलों व बहुध घी स्कूलों 
(प0-ए7०५६ 50॥00]5) की सब्या बढाई जायेगी, भौर साथ ही अध्यापको 
की शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रावैधिक (कणंप्ग) शिक्षा, आदि 
की सुविधाओं का भी प्रसार क्षिया जायेगा । 


| झ््छ्ड है। 


स्वास्थ्यय--स्वास्थ्य के लिये योजना मे २७४ करोड़ 5० की व्यवस्था की 
गई है। इससे योजनाकाल्ष में डावटरों, नर्सो" और स्वास्थ्य सहायकों (प्ल्शा 
498997/5) की संख्या में क्रमश: १८ प्रत्शित, ४१ प्रतिशत व ७१ प्रतिश्नत वृद्धि 
की जायेगी, हस्पतालो में (9८05) की संख्या में २४ प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। 
परिवार नियोजन के लिये योजना मे ४ करोड़ रु० की पलंग से व्यवस्था की 
शई है । 

शिक्षा भ्ौर स्वास्थ्य के श्रतिरिवत द्वितीय योजना मे श्रन्य समाज सेवाप्रों 
के तिग्रे मिम्तलिप्वित व्यवस्था वी गई है--- 


करोड रु० 

गृह-निर्माण (सणथ्ाए) १२० 
पिछडी जातियो का कल्याण ह््‌ 
बिस्थापितों रा प्ुतस्स्थापन ह्‌० 
समाज कस्याणा २६ 
श्रम व श्रम-कल्याण २६ 
शिक्षित वेकारो से सम्बन्धित 

विशिष्ट योजनायें ५ 


योजना भ्रोर रोजगार (?]8॥ & [शगए)0)गरा७व।)--द्वितीय योजना को 
रोजगार की दृष्टि से विभित योजना (ट्रिकफ्नीणफ्राश्मा-0पंथ्वाट्वे शिक्षा) कहा 
गया है, वयोकि इस योजना को दनाते समय इस वात का ध्याम रखा गया है कि देदा 
के दरुतगति से श्राथिक विकास के साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था में अधिक से श्रधिक 
रोजगार-प्रवसर उत्पन्न किये जायं । इसोलिये “रोजगार-अ्रवपरों मे पर्याप्त वृद्धि 
योजना के चार मुख्य उद्देश्यों मे से एक उद्दंइम के रूप मे रपट रूप से रखा भी 
गया है । और यह है भी झादश्यक, बयोकि भारत्त मे वेरोजगारी, गौर विशेषतः 
शिक्षित लोगो वी वेरोजगा री, जिसे कि अकाल का झाषुनिक रूप कहां जा सकता 
है, बढती जा रही है । एक कल्याण राज्य में इस भयानक रोग को शज्षौध्रातिश्ौप्न 
पूर्णतः समाप्त करना झत्यन्त आवद्यक है | परन्तु खेद की वात है कि थ्केले सांजे- 
जनिक क्षेत्र में ३८०० करोड़ रु० के विनियोग व्यय के पढचात्त भी द्वितीय योजता 
के भ्रन्त में देश में वेरोजयायी वी वही दक्शा होगी, जो योजना के प्रारम्भ मे थी । 
योजना आयोग के अनुसार, भारत जैसे भ्रध॑-विकसित देश मे, पूर्ण रोजगार! पी 
इछ्या उत्पन्न करने का कार्य दीघंकाल का कार्य है, जो कि दीघंकाल तक देश का 
शहूुन विकास [गाक्षाआए९ ज९ए९०एफ्ाशा) करने पर ही सम्पन्न क्या जा 
सकता है । भरत. “भ्रगले याद वर्थो के लिये कार्यत्रम निश्चित करे में मुख्य 
उदूं इय ((078087200) यह सामने रखा गया है कि कम से कम बेरोजगारी 
की दक्षा को खराव होने से रोका जा सके [7* 


- >8600070 5७ अध्य्य एटा, [९ 09, 





( २७५ ) 


बैसे यह ठीक है कि भारत मे बेरोजगारी की समस्या बडी जटिल तथा बड़े 
आकार की है, और इसके कई एक रूप हैं। एक तो देश में पहले से हो बडो सख्या 
भे बेरोजगार लोग है । दूसरे, जनसंख्या के बढने के कारण, अनुमान है कि आगामी 
५ वर्षो से लगभग २० लाख नये व्यक्त प्रतिवर्ष काम की खोज में श्रम-बाजार 
में दाखिल होते रहेगे । तीसरे, अध॑-रोजगार (ऐ70९7८४०७।०एए९॥) की समस्या 
है--शहरो और गावो मे खेती व घरेलू व्यवसायों मे अधघं-रोजगार प्राप्त (फिंतेधा- 
€7790१ 6ऐ) लोगो को अधिक काम मिलना चाहिये । फिर, देरोजगारी की समस्या 
को केवल इस दृष्टिकोण से ही नही देखता है कि देश मे कुल वेरोजगारों की कितनी 
संखुया है, परन्तु इस समस्या को सफलतापूबंक हल करने के लिये यह जानना 
आवश्यक है कि इनमे से (3) कितने वेरोजगार लोग झहरी है, झौर कितने ग्रामीण, 
(3) कितने शिक्षित और कितने ग्रशिक्षित, तथा (॥7) देश के विभिन्‍न क्षेत्री मे 
बेरोजगारी का वितरण किस प्रकार है ॥ 

योजना ग्रायोग के अनुसार, देश मे वेरोजगारी को पूर्णत दुर करने के लिये 
१६५६-६१ के बीच निम्तलिखित तालिका मे दिये गये रोजगार-अ्वस्तर उत्पन्न 
करने पड़ें गे: -- 


(लाखो मे) 
शहरी क्षेत्रो मे ग्रामीण क्षेत्रो मे. योग 
पहले से ही बेरोजगारो के लिये २५ र्र श्३ 
रोजगार की तलाश मे झाने वाले 
नये लोगो के लिये इ्द ६२ १०० 
योग हे ] 


इनके अतिरिक्त खेती मे और शहरो व गांवों में घरेलू व्यवसायों मे प्रधे* 
रोजगार प्राप्त लोगों को पूरा काम दिलाना आवश्यक है । 
द्वितीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र मे ४५०० करोड रु० मे से जो ३८०० 
करोड रु० विनियोग पर व्यय किया जायेगा और निजी क्षेत्र मे विनियोग पर जो 
लगभग २४०० करोड रु० व्यय होगा, उस सब से अनुमान है कि देश मे ५ वर्षो" 
में लगभग ८० लाख लोगो के लिये काम उत्पन्न हो जायेगा ।& 
अनुमानित अतिरिक्त रोजगार 





(लाखो मे) 
(१) निर्माण ((०ण्शाप्एॉणा) र्श०० 
(२) सिचाई व विजली ०५१ 
(३) रेजें र्श्३ 
(४) प्न्य परिवहन व संचार 2 ८० 
(५) ड्द्योग व खनिकर्म छ्घु० 


शेष श्रगले शुष्ठ पर 


( २७६ ) 


ये ८० लाख रोजगार-प्रवसर तो खेती से अन्य कार्य-क्षेत्रों में उत्पन्न होगे ॥ 
इनके अतिरिक्त, श्रनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग १६ लाख नये श्रमिकों को 
देती में खेती फे विकास से सम्बन्धित योजनाग्रों जे हाथों से बाम करके भूमि को 
तोड कर खेती के अन्तर्गत दाना, केन्द्रीय ट्रोबटर संस्था की ग्रोजनायें, इत्यादि व 
उद्यानों, फल-उत्पादन का विकातत, झादि में काम मिल पायेगा; इसके प्रतिरिक्त, 
भूमि पर सिंचाई सुविधायों के बढ़ने से, ऐसी भूमियो पर ब्राश्नित लोगो को भ्रर्ध- 
रोजगार के स्थान पर पूर्ण समय के लिये काम मिलेगा। इसी प्रकार ग्रामीण व 
छोटे स्तर के उद्योगों के विररास कार्यक्रम के द्वारा भी ऐसे उद्योगों में ब्राम करने 
बाते बहुत से लोगो वो पूर्णो समय के लिये काम मिलने लगेगा ! 

इसके ग्रतिरिक्त योजना में गहन वेरोजगरी व श्रर्ध-वेरोजगारी क्रे विशिष्ट 
क्षेत्रों कीं श्रोर प्ध्विक ध्यान देने की झोर भी ध्यान दिलाया ग्रया है 

शिक्षित बेरोजगारी (200८४०0 ए॥९एर००१८०)--शिक्षित लोगो मे 
बैरोजगारी वैसे तो देश मे सामान्य वेरोजगारी का हो एक भाग है। परन्तु इसका 
भ्रद्यग से श्रध्ययत इसलिये महत्वपूर्ण है, वयोकि शिक्षित लोगों के लिए उनकी शिक्षा 
के प्रनुसार विश्विप्ट प्रवार का व उचित रोजयार उत्पन्न करता आवश्यक है। 
(साथ ही, ग्रशचिक्षित लोगो की बेरोजगारी की तुलना मे शिक्षित लोगों की बेरोजगारी 
देश के मानवीय साधनों के प्रधिव भ्रपव्यय की सूचक है ।) इसीलिये सितश्धर, 
१६५५ # थोजना ध्रायोग ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या था अध्ययन बरने के 
लिए भ्रलग से अव्ययन-समिति (£/ए१३ 57०0]) की नियुक्ति वी थी। इस समिति 
(6707) ने मैट्रिक पास व इससे,ऊची. शिक्षा प्राप्त लोगो को ही शिक्षित माना 
है | इसवा शभ्रनुमान है कि द्वितोथ योजनावाल मे लगभग १४“ लाख नए शिक्षित 
व्यक्ति बाम की खोज में श्रम-वाजार मे झायेगे । इसके श्रतिरिक्त, लगभग ५५ लाख 
शिद्वित व्यक्ति पहले से ही बेरोजगार होगे । इस श्रकार शिक्षितों में बेरोजयारी को 





(६) ढुटीर व छोटे स्तर के उद्योग डह० 
(७) वन, मछली प्रकडना, यब्ट्रीय असार सेवार्ये 
तम्ना अन्य सम्बन्धित योजवारये ४१३ है 
(४) शिक्षा ३१० 
(६) स्वास्थ्य ११६ 
(१०) प्रन्य समाज सेवायें ह्डर 
(११) सरवारी नौकरियां १88 ६ 
मोग (१ से ११ तक) जज 
(१९२| वुल्त था ५३ प्रतिशत के हिसाब से वाशिज्यय 
य॑ ब्योपांर समेत झन्य __ २७०४ 
योय ७६०२ 


अबवा लगभग ८० 


(६ २७७ ) 


पूर्णेत समाप्त करने के लिए द्वितोय योजनाकाल में लगनग २० लाख शिक्षितों के 
लिए नया क्षाम उत्पन्त करने को आवश्यकता है 

इस समिति (57007) का आगे अनुमान है कि द्वितीय पच वर्षीण योजना 
में शामिल की गई केन्द्रीय व राज्य सरकारो की योजनाझो मे लगभग *० लाख 
शिक्षितो को क्वाम भिल जाएगा । इसके अतिरिक्त, पाच वर्षों मे रिटायर होते वाले 
लोगों वी स्थान-पूर्ति मे **४ लाख शिक्षितों को. और निजी क्षेत्र मे लगभग # लाख 
झिक्षितों को काम मिल पाएगा । इस प्रकार द्वितीय योजना के झन्त्र मे शिक्षित 
बेरोजयारो की सस्या ली लगभग उतनी ही होगी जितनी कि ह्ितीय योजना के 
आरम्म मेथी इसके ग्रतिरिक्त, समिति (67009) ने रूमस्या के क्षेत्रीय 
(फ्ल्ट्टा००७७।) व पयोेवार (0.८एए३॥7०)४|) पहलुझो को विद्येप रुप से घ्यान मे 
रखने पर जोर दिया है । 

इस पृष्ठभूमि मे. समिति (७०४७) ने शिक्षित लोगो वी वेरोजगारी को 
कम करने वे लिए यह सुभाव रखा है कि उन्हे (3) छोटे स्तर के उद्योगों व (7) 
सहकारी माल परिवहन ((०-०.९780:९€ 5000५ 779)७] ०१) के क्षेत्र मे विशेष 
रुप से काम दिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समिति (5700०) ने यह 
सुभाव रखा है कि देश के विभिन्‍न भागों में शिक्षित वेरोजगारों वे लिए झारियस्टेश्नत 
बँग्प (()॥९7॥०4300 (४75) सगठित किए जाने चाहिये. जहा उन्हे ६ महीने 
रख कर हाथ के दा वी ओर उनका लगाव बटाया जाना चाहिए. और किसी काम 
की प्रशिक्षा दी जानी चाहिए । फिर, वहा से उपयुक्त लोगो को उनके भुकाव के 
झनुसार काम पर लगाना चाहिए । 

समिति ((०७!])) द्वारा बताई गई इस प्रकार की योजनाप्ो पर कुल १३० 
बरोड रपये बे खर्च पर + ३५ लाख शिक्षितों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता 
है । फिलहाल योजना झायोग ने योजना में प्रयोग के रुप मे बेवल ऐसी ५ करोड 
रपये की लागत की योजनाओो को शामिल किया है । यदि ये सफल रही, तो बाद में 
इस प्रव्यर को और योजनागझो को अपनाया जायेगा । 


ये सब तो अल्पकालीन उपाय हैं। शिक्षित बेरोजगारो के दीघंक्रालीन उपायो 
के सप में यह गझावद्यक्र है क्ि शिक्षा-अ्राली व शिक्षा-सुविधाशों मे इस प्रकार 
विज्रास क्षिया जाय कि विभिन्‍न प्रकार की शिक्षा-प्राप्त लोगो की श्रम-बाजार मे पूर्ति 
व माग में उचित साम्य हो । 

इस प्रश्ार हम देखते हैं कि द्वितीय योजना के झ्नन्‍्तगंत किए जाने वाले सभी 
प्रयत्तो के सफ़द हो जाने पर भी योजना के अन्द मे देश में बेरोजगारी की दशा वही 
होगी जो योजना के झारम्म में थी--वेवल इस योजनाकाल में श्रम-वाजार मे श्राने 
वाले नए व्यक्तियों के लिए ही अतिरिक्त रोजगार-अवसर उत्पन्न क्ए जा सकगे। 
योजना को वित्त ब्यवस्या (0302॥8 ्ण ऐड 7480) 

किसी नी योजना की सफलता के लिए थह झावद्यक है हि उसके लिए 


( २७८५ ), 


झावश्मक मात्रा मे वित्तीय साधनों को प्राप्त किया जा सक्के ! ऊपर हम बतला आए 
हैं कि दूसरी योजना मे सार्वजनकि क्षेत्र में कुल_४८०० करोड रुपये व्यय करने का 
निरचय किया गया है। योजना में इस रकम को विभिल्‍्द वित्तोय खोती से प्राप्त 
करने वा निम्नलिखित कार्यक्रम रखा गया है-- 
वित्त के खोत करोड़ र० 
(१) चालू आय में से बचत : 
(क) करो की १६५५-५६ की दरो के झाधार पर ३४० 








(ख) केरनूद्धि के द्वारा _हर० 
घ०० 
(२) जनता से ऋण : 
(क) बाजार ऋण (+॥8४/८९ [,0«75) छ०० 
(ख) छोटी बचतें ५०० 
१२०० 


(३) वजढ के प्न्‍्य साधनों मे : 
(क) रेलो का अ'शदान १४० 
(ख) भविष्य निधि तथा अन्य जमा झाते 


३५५० 





०० 
(४) विदेशों से र०० 
(५) घाटे के बजट बना कर १२३०० 
(६) वमी, जो स्वदेश में ही नये साथनो द्वारा 
पूरी करनी होगी ४०० 
सर्वे योग झंदग० 


केन्द्र और राज्यो की सरकारें मिल कर करों, ऋणों भौर ग्रन्य साधनों द्वारा 
२,४०० करोड स्पये एकत्र कर थायेगी। १,२०० करोड़ स्पये की भतिरिक्त राशि 
घाटे के बजट बनाकर एकत्र करने का विचार है ॥ विदेशों से मिलने वाली सहायता 
छो ८०० करोड २० ग्राका, गया है । इस प्रकार कुल मिला कर सावंगनिक क्षेत्र के 
लिये वित्तीय साधनों का योग ४,४०० करोड़ रुपये हो जाता है । इसके धाद ४०० 
करोड रुपये को कमी रह जाती है। यह कमी, प्रन्ततोगत्वा, स्वदेश में ही प्रतिरिक्त 
साधनो की तलाश कर के पूरी करनी पड़ेगी । ऊपर घाटे का बजट बताने श्लौर जनता 
से ऋणा लेने की जिन सम्भावदाओं की बात वही गई है, वे प्रायः सीमा को स्पर्ो 
कर गई हैं। प्रतः उपशेक्त कमी को पूरा करने का एक मात्र दोष मार्ग कर-वृद्धि 
का, भौर झायद, राष्ट्रीय उद्योग-उपक्मो के लाभों फो प्रयोग करने का, रह जाता है । 

विदेशी विनिमय--यहां योजना के लिये विदेशी विनिमय के साधनों को 
आवश्यकता व प्राप्ति की बात को भी जान लेना श्रावश्यक है। थोजना में चालु 


रह 
खाते में, पाच वषो भे, कुल मिलाकर, ११०० करोड र० का घाट होने का झनुमात 
लगाया है । इस घाटे के सतुलन के लिए लगभग इतनी ही राशि के विदेश्ञी सूत्रों 
से प्राप्त होने की योजना भें अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान इस प्रकार हैः 
लगभग ८०० करोड रु० की विदेशी सहायता योजना के सावंजनिक क्षेत्र को 
मिलेगी, लगभग १०० बरोड रु० की विदेशी पूजी का विनियोग योजना के निजी 
क्षेत्र मे होगा और योजना के अनुसार, भारत के खाते मे खडी हुई स्टलिज्ञ पावने 
की रक्‍स से से २०० करोड़ रु" का उपयोग, योजना की विदेशी विनिमय की 
आवश्यकतायें पूरी करने के लिये, बिना किसी जोखिम के किया जा सकता है । 
दूसरी योजना के कार्यकरण “को पसीक्षारँ 
(मल्शंल्छ रण 5९०णाव ६975 छणीघष्रह) 

दूसरी योजता की आधी से कुछ अधिक अवधि बीत च्रुकी है। श्रारम्भ से 
ही इसे कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। यें कठिनाइयाँ इस सीमा 
ठक बढ़ गई है कि सोजना के तीसरे वर्ष के आरम्भ होते-होते योजना आयोग तथा 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (पिंडछ078॥ [06ए2)0फफ्ाल्‍0ए (000) को इसप्रे 
महत्वपूर्ण परिवर्तन व रने पड़े है। नीचे हम योजना का दो वर्षों (१६५६-५८) मे 
कार्यकरण तथा इसके परीक्षण (8ए़ुआ/ां*७)) व पुनरीक्षण (8९-०७ए7/४58]) के 
बारे में पढ़ते है 

व्यय तथा इसकी विकत्त-व्यवस्था (00087 2४एं 8 ंतकाश॥ह)-- 
अनुमान है कि योजना के पहले दो वर्षो' (१६५६-५८) मे केन्द्र तथा राज्यों की 
सरकारो द्वारा योजना पर कुल केवल १४६६ करोड रू० व्यय हो पाये । इसमे से 
६५६ करोड रु० बजट के साधनो द्वारा, १३८ करोड रु० विदेशी सहायता के रुप में 
तथा ७०२ करोड र० घाटे के बजट बनाकर प्राप्त हुए । १६५८-४६ के लिये 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बजटो मे १००० करोड रु० के योजना-व्यथ की व्यव- 
स्था वी गई है। इसमे से "४८ करोड़ ह० आन्तरिक साधनों से, ३२५ करोड़ ६० 
विदेशी सहायता के रूप में भौर २२७ करोड २० घाटे की वित्त-व्यवस्था वे' द्वारा 
प्राप्त होने की ग्राद्या की गई है। परन्तु योजना श्रायोग के अनुसार, १६५५-५६ में 
कुल ६६० करोड रु० का हीं योजना-व्यय हो पायेगा, जिसमे से लगभग २१४ करोड़ 
हु० घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा प्राप्त क्ये जायेंगे । इस प्रकार योजना के पहले 
सीन वर्षो' मे कुल बैवल २,४५६ (१४६६--६६०) करोड रु० व्यय होने या अनु- 
मान है । यह रकम ४८०० करोड़ २० के कूल प्रस्तावित योजना-व्यय की ग्राधी से 
कुछ ही अधिक बैठती है। इसमे ४३८ करोड र० विदेशी सहायता के होगे प्लौर 





+छ0प्7९४. बताधाहु एणएच्यांड्ंगा : सैएएशंब्यों हट छाण्क्रूब्लंड 
पिह 5९ए०ाते [यएढ एैलबा शिंडा0, एए, 4958, 


(० २6०३३॥ 


६१७ करोड़ २० घादे की वित्त-व्यवस्था से प्राप्त होगे, जवकि सम्पूर्ण योजना मे घाटे 
बी वित्तनव्यवस्था से केवल १२०० करोड़ 5० ही प्राप्त करते कय लक्ष्य रखा गया 
था । इसमे स्पष्ट है कि थ्राग्मी दो वर्षो मे घाटे के वजर दवा कर साधत प्राप्त 
करने के लिये बडा सोसित क्षेत्र रह यया है, क्योकि अधिक मात्रा मे ऐसा करने से, 
ग्रागे ही ऊ ने मूल्य स्तर में तेजी से वृद्धि होगी, जो कि समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए 
और स्वथ. योजना की रणलता मे! लिए वड्या हानिकारक फिद होगा । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि योजना के इन तीन वर्षो में करों, बाजार ऋणतों, 
ब्रल्य बचतो, ब्रशदि बजद के साधनों से, योजना अनुसार, यर्याव्त साधन प्राप्त नही 
हुए है, इसका यह भ्र्थ नही है कि इस दिशा मे प्रयत्न नही किये गये है | वास्तविक- 
ता यह है कि इत तीत वर्षो में केन्द्र की और राज्यो की सरकारी द्वारा नये कर 
लगाये गये हैं, और पुराने करो की दरो मे वृद्धि की गई है । बेंवल इसी करनवृद्धि 
के फलस्वरुप सम्पूर्ण णोजनाकाल में कुल &०० करोड २७ प्राप्त होने की आशा है 
लगभग ७२५ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के कर-प्रथलो द्वारा भौर लगभग १७५ 
करोड ० राज्य सरकारों के कर भ्रय॑त्तों द्वारा | योजना में कर-बृद्धि 
के द्वारा केवल ४५० करोड रु० ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। यदि इसमे 
४०० बारोड रु० की वह कमी भी जोड दे, जो कि देश में ही नये साधनों द्वारा 
पूरी करते के लिए छोड दी गई थी, तो भी कर-बृद्धि की झतिरिक्त प्राय (६०० 
करोड़ ₹०) मे से (४५०--४००--८०५० करोड रु० घटा कर। ५० करोड़ रु० 
बच जाते हैं। तथापि, बात ऐसे नहीं वन रहो है । कर-वुद्धि के द्वारा जो धन प्राष्त 
हो रहा है, वह सारे का सारा हो योजना मे ब्यय के लिये.उपलब्ध नहीं हो रहा 
है, बयोकि उसका एक बडा भाग भ्रन्य दिश्ञाप्रों मे, जैसे कि सुरक्षा, विकासेतर 
[४०9-१6५९०%४७९७॥) व्यय झोर योजना के बाहर विक्ास-ब्यय मे चला जाता 
है । फल्रस्वरुप योजना के इस तीन वर्षो में 'चालूं भ्राय मे से वचत' के ढरा केवल 
४१३६ करोड़ २०, ओर भागामी दो वर्षों मे ३२० करोड रु> और भआप्त होने की 
आशा है, इस प्रकार इस स्लोत से शेजना के पाँचों वर्षों से बेक्ल 3५६ करोड ह९ 
प्राप्त होने की आग है, जबकि योजना से ०० करोड़ २० प्राप्त बसस्‍्ते का लक्ष्य 
रखा गया था, और जबकि योजना के पहले तीन वर्षो में ही इतनी कर-वृद्धि की जा 
चुकी है, जिससे वी सम्पूर्ण थोजनाकाल मे &०० करोड़ ए० वी अतिरिक्त कर आय 
प्राप्त होने की आद्या है। भरत” यह झ्रावश्यक है कि सुरक्षा पर ब्यय, विकासैतर 
व्यय और योजना के दाहर होने वाले विकास-व्यद को यथास भव कप विया जाय 
साथ ही, राज्यों को ग्रभी भ्रपने कर-प्रयस्तो को बढाने की ग्ावश्यक्ता है, वयोकि 
ग्रभी तक जो कर वृद्धि द्वारा अतिरिक्त श्राय प्राप्त करने के लिए प्रथत्त विये गये हैं, 
उनमे राज्यो का योग उनके निर्धारित योग से काफी कम है । इस दिशा में विशेष 
प्रयत्व बेन्द्र द्वारा ही किये गये हैं । कं 
इघट बाजार सो और अल्प बचतो से भी ग्राादुसतार घन प्राप्त नहीं 
हुमा है। १६५६-५७ मे इस ख्रोत्त से जहा २०० करोड़ स्पए मिले, वहा १६१७० 


( २८१ ) 


४८ में केवल १२७ करोड रुपए ही मिलें। १९४८-५६ में इससे २१७ करोड रुपए 
भाप्त होने वी झ्ाझा है। इसके लिए श्रल्यय॒वचत आन्दोलन को घर-बरर तक पहुचाते 
की प्रावश्यक्ता है । 

रेलों था श्रशदान सम्तोपषजनक है । तीन दर्पो' में इन से १२६ करोड रू० 
मिलने का प्रनुमान है जबकि योजना के पाँचों वर्षों का लक्ष्य कंबल १५० करोड़ 
झुपये है । 

उधर भविष्य निधि तथा श्रन्य जमा खातों से बजाय कुछ मिलने के तीन 
वर्षो में ११ करोड़ र० वी कमी होने का अनुमान है । 

इस प्रकार बजट दे बुल साधनों से तीन वर्षो में कुल ११०१ करोड़ रु० 
(४३६ करोड २० चालू थ्राय में सम + ५८८ करोड २० जनता से ऋणों मेन १९६ 
धरोड़ ₹० रेलो से-- १ १ करोड़ २० बजट के अन्य साधनों से। प्रा/त हाने का झनुमाने 
है । योजना में पाच वर्षों में इस खोत से २४०० करोड़ स्प्रे प्राप्त होने का लक्ष्य 
रखा गया है | इसके ग्रतिरिक्त, ४०० वरोड रू- वी कमी के भी इसी खोन से पूरा 
क्या जाना है | ग्रत. योजना में निर्धारित दुल व्यय के लक्ष्य रो प्राप्ति के लिये 
बजट के साधनों वो बढाना ग्रत्यन्त झ्रवश्यक है ॥ 

व्यय के वितरण की संरचना-योजना में प्रिव्यस की उिभिन्‍न मदों पर 
ब्यय वा विनरगा जिस प्रकार किया गया था और योजसा के पहत तीन वर्षो 
(१६५६-४६) में हन महो पर जिलवा-दितसा व्यय होन शी सश्गवना है, यह नीचे 
वी तालिता में दिया गय्या है - 





(उरोट रू० में) 


विकास फी सर्दे मूल योजना १६५६-५६ में 

(१६५६-६१) श्रनुमानित व्यय 
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास ४६८ २६६१ 
२. सिंचाई तवा विजली €१३ ४३६ 
३. उद्योग तथा सानें छ० ५११ 
४. परिवहन तथा संचार 2१,३८५ ०० 
४. समाज सेवायें ६४५ ३६० 
६. विविध ३5 ४५ 








योग ०० २,४२६ 

विकाप्त-वार्यत्रम--अधिकशि क्षेत्रों मे, और विद्येपत, दृपि के क्षेत्र मे, 
विकारानवायंक्रम योजनानुसार नही चल रहे है। यह बात ऊपर बतलाये गये बुस 
व्यय झौर उसके वितरण से भी स्पष्ट हो दाठी है। श्रवः यह दिखाई दे रहा हैकि 
मोजना में निर्धारित भौतिक लय पूर्राठया प्राप्य नहीं क्यि जा सउंगे। नीचे हम 
हा क्षेत्रों मे योजना के पटले तीन दर्षो वे वासकरणा का सक्षित्त विवरण 
देते हैं-- 





( रपर ) 


कृषि तथा सामुदायिक विकास--मूल यौजना में खांघ्ान्त के उत्पादन में 
१ करोड़ टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। परन्तुशझीघ्र ही यह भमुमव जिया 
जाने लगा कि यह तक्ष्य बडा नीचा है । प्रत्त: चरब्टूबर, १६५६ में ही इसे ४ढ़ा कर 
१ करोड़ ५५ लाख टन कर दिया गया था। भ्रनुमान है कि कृधि की खाथात्न की 
उत्पादम-क्षमता मे १९५६-५७ में १३ लाख धन की शोर १६५७-४८ में २३ लाख 
टन की वृद्धि हुई होगी, श्रौर १६५८-५६ मे लगभग ३० लाख टन वी वृद्धि हो 
जायेगी । इस प्रकार तौन वर्षों की कुल वृद्धि (६६ लाख ठन) संशोधित लक्ष्य कौ 
प्राधी भी नही बैठती । अत" इस दिशा से अबल्तों को बढाने के प्रभावपूर्ण बबाते की 
प्रत्याधिक झ्रावश्यकता है । योजना की सफलता, बड़ी सीमा तक, खाद्यात्त के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि पर ही निर्भर है । 


१६४६-५८ के दो वर्षों मे १४६२ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड स्‍भारस्भ किये 
गये, भौर ४४० राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डो को सामुदायिक्र विकास खण्डों मे बदला 
गया । १६५७-५८ के ग्रग्त में १५ करोड की जनसंझुपा के कुल २,७६,००० गांव 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम रो लाभान्वित हो रहे थे ॥ 


सिंचाई तथा बिजली--१६५६-५८ के दो वर्षो में छोटे सिंचाई-कार्यों से 
३४ लाख एणड़ भूमि पर, घोर बड़े तथा मध्ययम श्राकार के सिचाई-कर्यो' मे १4 
लॉख एकड भूमि पर सिचाई-सुविधाग्रो का प्रबन्ध किया गया है, जबकि योजना का 
पांच वर्षो' का लक्ष्य क्रश' ६० लाख एस्ड ये ११० लाख एकड है। भव अनुमान 
है कि यदि बड़े तथा मध्य भ्रावार के सिचाई-कार्यो' पर ब्यय करने के लिये पर्याप्त 
साधत प्राप्त हो सके, तो इन से योजनाकाल में १२० लाख एकइ के स्थान पर 
कैबल १०४ लाख एकड भूमि पर ही घिचाई-सुनिधाओ कये बढाया जा सकेगा । 


बिजली--१ ६४५६-५६ के तीन वर्षो' मे बिजली की प्रस्यावित क्षमता मे 
६"३ लाख किलोवाट (७७ लाख किलोवाट स़ार्वजतिक क्षेत्र में और श्षेष्र तिजी 
क्षेत्र मे) की वृद्धि होने की सभावता है । योजता भे योजना की पुरे भ्रवधि मे बिदली 
को प्रस्थापित क्षणता में ३५ लाख किलोवाट की वृद्धि करमे का लक्ष्य रखा गया 
था। ग्रव अनुमान है कि यह वृद्धि केवल ३० लाख किलोबाटे ही हो पायेगी । 


उद्योग तथा खा्तें-- बड़े तथा सध्य झाकार के उद्योग--सार्व जेतिक क्षेत्र-- 
मूल योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र की झौद्योगिक वोजतात्ों मे प्रत्यक्ष विनियोग के लिये » 
४२४ करोड़ रपये रखे गये थे, जिसमे से ३५० करोड रुपये लोहे श्ौर इस्पात के तीन | 
कारखानो (रूस्केला, भिलाई ओर दुर्गापुर) के लिये रखे गये थे। इसके अतिरिक्त ' 
६०-६५ बरोड रुपये “राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास निशरम ([ऐ. ॥. 0, ९.) हाय 
विभियोग के लिये रखे गये थे। बाद मे इन रत्रमों को बाढाया गया, वयोक्षि यह 
प्रनुभव किया यया कि भूल योजना ये जितने धन की व्यवस्था की गईं है, उससे 
योजना भें शामिल ग्रौद्योगिक योजनायें पूरी नही हो पार्येगी 


( शुऱे ) 


योजना के पहले तीन वर्षो (१६५६-५६) मे सावेजनिक क्षेत्रों मे औद्योगिक 
योजवाग्रों पर कुल ४३० क तेड रुपये व्यथ होने का अनुमान है। इस अवधि में कुछ 
योजनायें, जो कि प्रथम योजनाकाल में श्ारम्भ की गई थी, पूरी हुई और कुछ 
पर काम आगे बढा । तथापि, अब यह ग्रनुभव किया जा रहा है कि मुख्यतः विदेशी 
५ विनिमय की कमी के कारण, और योजनाम्रों के रुपया-व्यय के अनुमानों में भी वृद्धि 
के कारण, कई एक औद्योगिक योजनाओं पर अभी काम आरम्भ नही किया जायेगा, 
कुछ पर काम की गति धीमी हो जायेगी, जिससे वे देर मे पूरी होगी भौर उनसे 
उत्पादन तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षो में मिलने लगेगा। कुछ योजनाझो पर 
इसलिये भी क्षाम देर से आरम्भ हुआ, क्योकि इनके लिये विदेशों से मशीने उधार 
लेने के लिये अ्रथवा साख-सुविधाये प्राप्त करने के लिये वात-चीत में काफी समय 
बीत गया । इससे कुछ उद्योगो, जैसे उर्द रक, भारी ढलाई के कारखावे, झादि में 
उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नही क्या जा सकेगा। तथापि, तिस पर भी, कुछ 
मुख्य योजनाप्रो, जैसे लोहे शचौर इस्पात के तीनों कारखानों, और नागल उर्वरक 
कारखाने पर काम झागे बढ रहा है, और आाझा हे कि लगभग समयानुसार पूरे 
हो जायेगे । 
निजी क्षेत्र>मूल योजना मे यह ग्रनुमान लगाया गया था कि निजी झ्रौद्योगिक 
क्षेत्र मे योजनाकाल में ६८५ करोड रुपये का विनियोग होगा, जिसमे से ५३५ करोड़ 
» रुपये का नया विनियोग होगा, भौर झेप १५० करोड रुपये का विनियोग पुनस्स्थापन 
पर होगा ) बाद भे इन झनुमानों मे सशोधन क्या गया, झौर यह सोचा गया कि 
निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये कुल ८४० करोड रुपये का विनियोग 
करना पड़ेगा, जिसमे से ४४० करोड रुपये के बराबर की विदेशी विधिमय होगी । 
योजना के पहले दो वर्षो' में कुल लगभग २७०-२८० करोड रुपये का विनियोग 
होने का अनुमान है | आगामी वर्षों में रुपया-पूजी तथा विज्ञेपत: विदेशी विनिमय 
की कमी की संभावना है । अत: आ्राशा है कि कुछ उद्योगो, जैसे बिजलो-इ'जीनियरी 
उद्योगो, रेल के इजिन, माल-डिब्वे, साइक्ल, और उपभोग-वस्तुओ के प्रविकाश 
उद्योगों मे योजना में निर्धारित प्रस्थापित क्षमता के मूल लक्ष्यों वो प्राप्त कर लिया 
जायेगा, जबकि प्रन्‍्य उद्योगो मे कप्न श्रथवा अधिक कमी रह जायेगी । सर्वतोगवा 
अब अनुमान है कि योजना के ग्रन्त॒तक भ्रस्थापित क्षमता के मूल लक्ष्यों के केवल' 
,, लगभग ७०-७४ प्रतिशत को ही प्राप्त किया दवा सकेगा | उधर, उद्योगों के झ्माधुनि- 
'! क्ीकरण तथा पुनरुस्थापन के कार्यक्रम को भी झत प्रतिशत पूरा नहीं बिया जा 
सकेगा । निजी क्षेत्र मे कुल विनियोग झ्धिक से अधिक अनुमानत ५७४ करोड़ रुपये 
ही हो पायेगा । 
ग्राम तया लघु उद्योग--योजना मे ग्राम तथा लघु-उद्योगो वे कार्यद्रम के 
लिए २०० करोड़ र० की व्यवस्था की गई थी। पहले तीन वर्षों मे इस पर ६१ 
करोड़ ₹ू० व्यय होने का अनुमान है | आशा है कि योजना की पूर्ण अवधि मे कुल 
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१७०-१७४ करोड़ रु० ही व्यय हो पायेंगे । अतः अधिकांश दिज्लाओं में कार्यक्रमों 
को पूरा नही किया जा सकेगा हाथ करघा उद्योग मे वस्त्र-उत्पादन में १०० करोड़ 
गज की वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति की कोई संभावना नही है, क्योकि योजना के पहले 
दो वर्षो में इसप्रे केवल १८ करोड गज की ही यूद्धि हो पाई है। लघु उद्योगो का 
कार्येक्रम अपेक्षाकृत अशिक सन्तोपजनक गति से चल रहा है। १६५८-५६ के प्रन्त 
तक ३० प्रौद्योगिक वस्तियों के निर्माण, ४ क्षेत्रीय लघु-उद्योग सेवा संस्थाप्रों, १४ 
बड़ी संस्याझो तथा ६० प्रसार केन्द्रों की स्थापना का अनुमान है। देश भे रोजगार- 
ग्रवसरो के प्रसार के दृष्टिकौस्य से ग्राम तथा लघु उद्योगों के कार्यक्रम को पूरा 
करना बड़ा आवश्यव है । 

सा्ले--शेजदा से छनिज-विकास-कार्य त्रद (जिसमे मुल्यत: कोयलः+उत्पादन, 
कोयला घोने के कारखाने, खनिज तेल की खोज, और महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के 
सर्वेक्षण तथा खोज-बीन के दार्यक्रम) के लिये ७२५ करोड़ रु० रखे यये थे । प्रव 
अनुसान है कि सम्पूर्ण फ्ार्यक्रम पर लगभग ५५ करोड़ रुपए व्यय हंग्रे। फिर भी 
कोयले का उत्पादत निर्धारित लक्ष्य से ३०-४० लाख टन कझ रह जायेगा ) कोयला 
थोने के चारो तारखाने स्थापित्र कर लिये जायेगे । खनिज तेल की खोज के कार्यक्रम 
भी ठोक चल रहे है। तथापि, भ्रन्य खनिज पदार्थो' वे सर्वेक्षण का काम बढ़ी धीमी 
गति से चल रहा है। 

परिवहत तथा संचार:-पूल योजना में परिवहन तथा संचार के विभिन्‍न 
विकास कार्य क्रमो पर व्यय के लिये जो राशि रखो गई थी, और १६५६-५६ के तीन 
वर्षो' मे जिस राशि के व्यय होने का भ्रनुमान है, थे नीचे दी गई' हैं:-- 


(करोड़ रु० मे) 

विकास की भद योजना में (१६५६-५६ में 

स्यवस्या भ्रतुमानित व्यय 
रैले ६०० ५३६ 
सड़क र्४६ श्२७ 
जहाजरानी 54 रद 
वन्दरगाहे 9 २५ 
सचार तथा आकाशवाएी ११६ द््ड 


मूल योजवा में यह भ्रतुमान लगाया गया था कि योजना के प्रत्तिम वप॑ हक 
रैलो की माल-यातायात की मात्रा १२ करोड टन से बढ़कर १४८'॥ करोड़ टन हो: 
जायेगी भ्र्यात इसमे ६"॥ करोड़ टन की वृद्धि होगी। १२रन्‍्तु भव चुकि र्ोर्गों,, 
खानों, आदि विभिन्‍न क्षेत्रों मे मूल योजना मे निर्धारित लफ्यो से कम विकास हो 
पायेगा, अत यहू अनुमान लगाया जा रहा है कि माल्नन्यातायात की मात्रा में कैदक 
४८ करोड़ टन वी वृद्धि होगी । वाह्तव में रेल इसमें से ४४२ करोड़ टन यातायात ही 
उठा सकेगी । घूल योजना में भी इतनी ही भ्रतिरिक्त मास यातयदत के लिये स्थव- 


(६ रघ्४ ) 


स्था की गई थी | यात्री यातायात मे ३५ प्रति वर्ष की वृद्धि को ही उठाने का लक्ष्य 
संभवत: पूरा हो पायेगा । सथोधित योजना मे रेलो द्वारा व्यय की जाने बाली व्यय 
की राशि को कम नहीं विया जा रहा है । परन्तु मूल्यों के वढ जाने के कारगा, अभ्व 
यह अनुमान है कि रेल-योजना के समी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये १०० करोड़ 
रू० भ्रधिव व्यय करने पडेंगे । अत ऐसी दक्षाओं मे दुछ विकास योजना, जैसे 
छुछ रेलों में बिजली या प्रयोग, मीटर गेज के डिब्बे बनाने के कारखाने वी स्थाग्पना 
भ्राददि पर काम नहीं किया जायेगा । 
साधनों को कमी के का खा, मूल योजना में निर्घारित सटक्र-विवास का 
कार्यक्रम भी लक्ष्यों से कुछ पीछे ही रहेगा । जहाजरानी के क्षेत्र मे योजना में ३६ 
लाख वी टनेज (6) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था । ग्रव अनुमान है कि 
वास्तव में केवल १८ लाख की टनेज (55 । ) ही प्राप्त की जा सक्रेगी । बन्दरगाहों 
की क्षमता भ्रवस्य, योजना के अनुसार, २ ५ वरोड टन से वढकर ६ ३ वरोड़ टन हो 
जाने की भ्राशा है । 
समाज सेवायें --योजना के पहले तीन वर्षो (१६५६-५६) में समाज-सेवाप्रों 
की सभी दिद्याओं में कुल आयोजित व्यय वी तुलना में कम रुपया खर्च हो पाने का 
प्रनुमान है । मूल-योजना में समाज-सेवाश्रों के लियि ६४५ करोड रु० रखे गये थे 4 
इसकी तुलना में पहले तीन वर्षों का अनुमानित व्यय केदल ३६० झरोड़ र० है । 
यदि कुल योजना-ब््यय को ४,६०० करोड र० से घटा कर ४,५०० करोड़ रुए कर 
दिया गया, श्रौर उद्योगो तथा खनि्जों पर उनकी आवश्यकतानुसार ब्यय किया गया, 
वो समाज-्सेवाओो के लिये ६४५ करोड र० के स्थान पर क्वेल ८१० करोड़ र० 
हो निकल पायेंगे | 
रोजगार:--योजना में यह प्रनुमान लगाया गया था क्वि योजनाकाल में 
सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों म विभिन्‍्त विकास-कार्यक्रमों के परिपालन से, हृषि को 
छोड़ बर भ्रन्य क्षेत्रों मे, 5४० लाख रोजगार अवसर उत्पन्त होगे-हृपि में १६ 
लाख औ्ौर व्यक्तियों को काम मिलने का अनुमान लगौया गया था । वाद में विभिन्‍न 
योजनाझों के लागत-व्यय के अनुमानों के बढ जाने के कारणा, यह अ्रनुमाव लगाया 
गया कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र में ४,८०० क्रोड़ ₹० ही व्यय किये जाते हैं, भौर 
निजी क्षेत्र में लगभग योजनानुसार ही व्यय होता है, तो इृषि-टवर क्षेत्र में कुल 
खगभग ७५ लाख और रोजगार उत्पन्न हो पायेंगे । अ्रव यदि सावंजनिक क्षेत्र मे 
बुल व्यय ४,५०० बरोड रु० ही हो पाता है, तो श्रनुमाव है कि वेवल ६५ लाख 
अ्रदिरिकत रोजगार-प्रवसर ही उत्पन्न हो पायेंगे । श्रभी तक झनुमानतः कूल केवल २४ 
लाख झ्तिरिक्‍्त रोजगार-अ्रवस्र ही उत्पत्न हो पाए होगे । 
राष्ट्रीय प्राय.-योजना मे सम्पूर्ण योजनाकाल मे राष्ट्रीय श्राथ में २५४ 
की वृद्धि का लद्ष्य रखा गया था | अब वदली हुई दश्याओ में इस लक्ष्य की प्राप्ति में 
संभय है। वास्तव में राष्ट्रीय श्राय मे बिठनी वृद्धि हो पाती है, यह इस बात पर 


२८६ ) 


निर्भर करेगा कि कृषि-उत्पादत में कहां तक वृद्धि हो प्राती है, वयौकि झाशा है 
कि कृषिद्ठतर क्षेत्र मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि बहुत कुछ योजना के भ्रनुसार ही हो 
पाय्ेगी । 

गोजना का पुनरी क्षण 

(86-७छ[7453| ० (॥6 9) 

१६५६ के झारस्म मे जब दूसरी योजना बताई गई, तव कई एक भ्रथ॑- 
झाह्त्रियो तथा विशेषज्ञों ने यह कहा था कि देश के साधनों को देखते हुए, यह 
योजना बहुत ग्रविक महस्वाकाक्षी है | स्व उन्होने इस बात में सशय प्रकट किया था 
कि केन्र तथा राज्यों की सरकारें ग्रान्तरिक तथा घाहरी स्रोतों से योजनाकाल में 
४,-०० करोड रू० एकन्र कर पायेगी। झत. उसका भले था कि पहले से ही हमें 
योजना का ग्राझार उतता कडा रखभा चाहिये, जितने के लिये सम्भवतः अ्रधिक 
से भ्रधिक साधन प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योकि एक बार बडी योजना बना कर, 
बाद में साधतो कौ कमी के कारण, उसमे उलद-फेर व कतर-ब्यौत करना, नियोजन 
के लिपे कई प्रकार से हानिकारक सिद्ध होगा । परन्तु, उस समय इस चेतावनी की 
प्रोर विशेष ध्यान नही दिया गया, झौर ४,८०० करोड़ रु० के कुल व्यय के प्राधार 
पर ही योजना बनाई गई । तथापि, तव यह माता ग्रया था कि योजता को सफलता 
कुछ ग्रावश्यक शर्तों के पूरा होने पर निर्भर होगो । 

(१) कृषि-उत्पादन मे काफी बड़ी बुद्धि; 

(२) देशी बचतों मे विरन्‍्तर धृद्धि, 

(३) योजना के कारण विदेशो विनिमय की कमी को पूरा करने के लिये 
पर्याप्त माजा मे जिदेशी सहायता की भ्राष्ति, 

(5) मुल्प-स्तर मे स्थिरता, भ्ौर 

(५) प्रशासत की कुशलता, और विश्वेषतः पहली भ्रौर दूसरी योजना में 
निर्मित साधनों का कार्यकुशल भ्रयोग , 

दुर्भाग्यवश्ञ भ्रमी तक ये शर्तें पर्याप्त मारा मे पूरी नही हो रही हैं, जिससे 
दुसरी योजना के ग्रारम्भ से ही देश की प्र्थ-व्यवस्था व इसके साधनों पर कई प्रकार 
के भार पड़ रहे हैं, प्रौर योजना को कई प्रकार फ्री कठिताइयो का सामना करना 
पड़ रहा है । उदाहरणार्थे, कृषि-उत्पादन मे केवल २-२'५४ प्रतिवर्ष की ही वृद्धि 
हो रही है, जो कि दूसरी योजना के झाकार के विकास-व्यय की तुलना में बहुत कर्म 
है, खायान्न का उत्पादन विशेष रूप से इस दिशा मे पिछड़ रहा है, जिससे प्रतिवर्ष 
बडी माना मे खाद्यान्न की श्रायात करनी पड़ रही है। उधर, योजना में शामिल 
विभिन्‍न झ्ौद्योगिक तथा भ्रन्य योजनाग्रौ के लिये करोड़ो रु० की मशीनरीब उप- 
करण तथा आवश्यक माल विदेशों से मगवाना पद रहा है। इस सब के कारण 

देश को प्ायातें तेजी से बढ रही हैं। परन्तु हमारी निर्यातें उसी सीमा तक नहीं बढ 
रही हैं। इसके भ्रतिरिक्त, प्रधिकांश बड़े देशो मे १९५४-५७ में मुल्प-स्तर वढ़ूँ हैं, 










घाद्य लगभग ५६१ करोड 
रय की समस्या को बड़ा दिक्ट 


जोर पक्षद रही 





द्वित्नाश विच्याम दपप भौर 


प्रथम पोजना 





है। इस सवसे देन मे स्फीति को और मी जोर सिन्य 
में धादा बढा है । 
नहीं कर पाई हैं. जदकि उतओ तग्या केन्द्रीय सरजान का 
काप्ो बढ़ा है। 








प्रतुनातों में वृद्धि हो गई 
प्रवरदष्ति हो गईं । उपर, योजना के 


के लिए चुच ४,८०० 
होगी, जवक्ति विधित्त विनय खो 





परिम्यितियों की पृष्ठम्रमि मे योचना पर 

तदनुसार योजना आयोर ने दुसने योजना पर पुठ.दचार किया और मई, 
१६४८ में “याप्द्रोप विक्ञाम परिषद! + ेडधठतर्ज गिटच९०फृछाधश्ट: (००४०!) के 
सामने दृसरी योजना ह्आ पुतरीक्षणा तथा भविष्याँ पर एक पत्र (॥८कत०घम्शऐण्क 
०४ एह 8 एएवांच्यों बचत ९६ 6०९६८ ०६ तार 5९८०चटे हएघ्ट पड शिउत) 
रुखा। इस पत्र के दोवत्ा आपोए ने योजना की दो दब्यार्झों पर दिखार 
क्या 

प्रथम दशा“-यहिं कुच व्यय ४,5०० करोड़ रु० द्वी रखा जाता 


ऊपर हन कह बाये हैं छि देख तया विदेयों में मुच्य-स्डर 














६ रुघद 3) 


दामिल विभिन्‍न योजनाओं के लागत-प्रमुमान बढ गये हैं / ऐसी दशा में बदि कुल 
व्यय ४८०० करोड़ रु० ही रखा जाता है, इसमें वृद्धि ही की जाती, तो विकास 
की विभिन्‍न मदो पर व्यय के वितरण मे परिवर्तेन करता ग्रावश्यक हो जाता है । 
योजना में चू कि श्रौद्योगीकरण पर बहुत श्रधिक वल दिया गया है, ध्तः श्रौद्योगीक 
योजनाश्रों को पूरा करना प्रावश्यक है ।इंसके लिए उद्योगों तथा खानों पर 
अधिक व्यय करना पड़ेगा । ऐसा करने के लिए कुछ भ्न्य दिद्याप्रों मे कम खर्च 
करना पड़ेगा । साद्य-उत्पादन तथा रोजगार अवसरो मे वृद्धि वरने को आवश्यकता 
को देखते हुये कृषि (सामुद्राथिक विद्रास सहित) ठथा ग्राम एवं लघु-उद्योगों पर 
व्यप कम नहीं क्रिया जा सकता । तब पसिचाई एवं विजलोी, परिवहत शदं संचार, 
समाज सेवाओं और विविध व्यय मे ही कमी की जा सकती है। इसमे भी परिवहत 
पर व्यय में घमी बरने पी प्रश्रिक गु जाइश नही है । इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए, योजना ग्रायोग ने ध्यय था जो सशोधित प्रार्वदन दिया है, वह नीचे की 
तालिका में दिया गया है। यहा तुलना के लिए व्यय का मुल आवंटन भी दिया 
गया है। 
योजना व्यय का वितरण 


(करोड़ रु० मे) 
दिकास की भद मूल आवंटन संशोधित प्रावंदग 
३. कृषि तथा सामुदायिक विकास ध्र्र्प शष्र 
२. प्विचाई तथा विजली ६१३ ६० 
३. ग्राम तथा लघु-उद्योग २०० २०० 
४, भ्रन्य उद्योग तथा खानें ६० पद० 
५. परिवहन तथा संचार १,३८५ ३, ३४५ 
६. समाज सेवा ६४५ दर 
७, विविध द्द पड 

योग बता हऊमगण 
््नतन-5 


दूसरों दशा-परनन्‍्तु योजना आयोग के अनुसार, सम्यूणं थोजनांवाल में 
४,८०० करोड ह7 का व्यय होने का अनुभान है । ऊपर हम पंढ आये हैं कि योजना 
के पहले तीन वर्षो (१६५६-५६) मे कुल २,४५६ फरोंड रु० ही व्यय होने का 
अनुमान है। वर्तमान अवृत्तियो को ध्यान में रखते हुए, योजना श्रायोग के अनुसार, 
योजना के अन्तिम दो वर्षो' (१६४६--६१) मे, १८०४ करोड़ र₹ु० और प्राप्त 
होने का प्रनुमान लगाया जा सकता है | इस प्रकार योजना के पाचो वर्षों' के लिए 
कुल साधन ४,२६० (२४५६-- १,५०४) करोड ८० हुए । पत्र | ल्शाणव्यातण्ाा) 
के भ्रनुतार, यदि योजना को इस सीमा तक छोटा क्या जाता है, लो इससे धर्थ- 
व्यवस्था पर ज्ई प्रकार से बुरा प्रभाव पडेगा। ग्रतः योजना प्रायोग ने इस बात 
पर णोर दिया हैं कि कुल योजना-ब्यय को क्सी मो प्रकार ४,५०० करोड़ रू० से 


( रू ) 


कम नहीं होने देना चाहिए, और इसके लिए २४० करोड़ ० (३५०८--४२६० 
करोड २०) के अतिरिक्त साथन देद में से ही एक्न करने के सभी समव प्रयत्न 
करने घाहियें । इसके लिए योजना आयोग का सुमादव है कवि १०० करोंद् *८€ अति- 
रिक्त बरों द्वारा, ६० करोड २० बाजार ऋणी तथा झुख्यत* ग्रल्प धचनों के द्वारा 
और र० करोड़ रु० ब्यय मे मितव्ययिटा, तथा करो और ऋण्छो वी दाजक़ियोंकों 
शीघ्रातिथीघ्र एकत्र करके प्राप्त किय्रे जाने चाहियें। 

योजवा का (प्र) भाय वे (व) भाग [?िथा (5) छाते ए४फ (8) ० 
॥06 ए]9७]--राष्ट्रीय. विक्रास परिषद ने अपनी र॑ई, १६४८ की बैठक में यह 
निर्णय किया कि झुल योजना व्यय की उच्चतम सीमा ४,८ ० करोट र० ही रहने 
देनी चाहिए । तथापि, साधनों की सभावित कमी को ध्यान मे रखने हुए, योजना 
को दो भागो * (श्र) और (व) में बाँट देना चाहिए : योजता के (श्र) भाग 
४,५०० करोड 7० व्यय दिए जायेंगे | इसमे निम्नलिखित वार्यक्रम द योजना 
शामिल की गई' हैं-- 

() इृषपि-उत्पादन में वृद्धि से प्रत्यक्ष रूर से सम्बन्धित कार्यक्स दब 











पर पर 
जनायें 





(33) अत्यावश्बक योजनायें ((०९ 77०९८), उदाहरणाबं, लोड और 
इस्पात के कारखानें, कोयला और धरा कोयला (]4ंट्ट06) की योजनाये, रेल- 
विक्ास-क्ा्य दस, कुछ बन्दर्गाहों क्षा विकास-का्यक्रम, दुछ विज्ली योजनायें, 
आदि, 

(0)) वे योजतायें जिन पर बहुत काम हो चुका है, और 

(४) कुछ अन्य झ्निवाय योजनाएं । झेपष योजनायें योजना के (ब) भाग 
में शामिल होगी, जिन पर कुल लगभग ३०० क्रोइ २० व्यय होगा। इस प्रकार 
योजना वा (श्र) भाग उस रानि पर आधारित है. जिसके एकत्र किए जा सउने 
की संभावना है । योजना के (व) भाग में झामिल कार्यक्रमों को उसे सीमा तक 
हाथ में लिया जा सकता है, जिस सीमा तक कि उनके लिए अतिरिक्त सखाबन 
उपलब्ध हों । योजना के इन दोनो भागों में कौन-कौन से कार्यक्रम व योजनायें 
शामिल होगी, यहे योजना आयोग ठथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के वीच परामर्स 
से निश्चित क्षिया जायेगा । 

व्यय का आर्वदन--यथदि कुल योजना-च्यय ४,५०० करोड़ र० ही रखः 
जाता है, दो विकास की विभिन्‍न मदों में इसका आवंटत दस प्रकार होग्रा-- 

(वरोड र० मे) 





विक्षास को मद च्प्य 
१. कृषि तथा सामुदायिक विक्यास भ१० 
२- सिचाई तथा विजबी ८२० 


३. ग्राम तथा लद्चु उद्योग ६० 


० ० आ । 


(करोट्ट 5० में) 
विकास की मद व्यय 
४. भअ्रन्य उद्योग तथा खाने ७६०५ 
५, परिवहन तथा संचार १,रेड० 
६. समान सेवायें ] 
७. विविध छ० 
योग श्र 


भोजना का तवीनतमत पुनरीक्षरा 

वितम्वर, १६५८ में योजना आयोग ने दूसरी योजना के पुबरीक्षण 
(१०-०7 ४५४७) पर एक झौर पत्र श्रकाशित किया । इसमे उसे मई, १६४८ 
के पश्चात्‌ की घटनाग्रो की तथा केस्द्रीय मन्दठालयों से योजना के (झ) भाग पर 
हुई बात-चीतो की सक्षेपर मे समीक्षा की है। इसके भ्रभुसार, यदि राज्यो कौ 
योजवाग्रों पर व्यय को उतना ही रखा जाता है, जितना कि मई, १६४५८ के पत्र 
(९0० 7शापैणा) में दिया गया था, दो, केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रनुस्तार, योजना 
के (प्र) भाग को भी पूरा करने के लिए ४,५०० करोड़ रु० के स्थान पर ४,६४० 
करोड रु० का व्यय करना द्ावश्यक होगा श्र्थात्‌ १५० करोड रु० गश्रौर व्यय 
करने पड़े गे । इसमें से &₹ करोड़ रु० केवल उद्योंगो श्रौर खानो के विकास कार्ये- 
क्रम पर व्यय होगे । स्पष्ट है कि इतना व्यय करने के लिए भ्रतिरिक्त साधनोको प्राप्त 
करने के हेतु वेन्द्रीय तथा राज्य सरबारो को अ्रतिरिक्त क्रो, ऋणो व अल्प बचतों 
को एकत्र करना तथा व्यय में मितव्ययिता के रूप मे बहुत अधिक प्रयत्न करने होंगे । 

सिष्कर्ष--ऊपर के अ्रध्ययन से स्पष्ठ है कि दूसरी योजना को आरम्भ से 
ही बई एक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है | इसके पहले दो वर्ष कुछ, 
सफ़लताधो और अधिक कठिनाइयो के वर्ष रहे है। योजना के इस तीसरे वर्ष मे 
अधिफ मात्रा मे विदेशी सहायता के मिलने से दशा कुछ सुधरी है | परन्तु ब्र्य- 
व्यवस्था की ग्रान्त्तरिक दशा पहले से काफी विगड़ रही है, क्योकि विभिन्‍त बस्लुग्रों 
और विश्वेषतः खाद्यान्म, के मूल्य कापी तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक उ'चे स्तर पर 
पहुच छुके हैं। योजना को सफलता के लिये यह बड़ी हानिकारक थात है। इससे , 
एक झोर तो विभिन्‍न योजनामो के लागत-अनुमान प्रौर भी बढ जायेंगे, झोर हुसरी 
ओर, सरकार द्वारा देश भे पर्याष्व मात्रा मे साधत एकत्र करना कठित ही जायेगा । 
अत' योजना की सफलता के छिए यह प्रत्यन्न आवश्यक है कि प्रान्तरिक परुल्य- 
स्तर को स्थिर रखा जाय । इसके लिए कृषि उत्पादन, प्रोर विज्येपतः खाद्य-उत्पादत, 
को बढाना अत्यन्त आवश्यक है | इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि योजना 
वो वित्त प्रदान करने के लिए देश में ही विभिन्‍न स्रोतों से भधिक से अधिक 
साधन एकत्र किए जायें, और योजना के बाहर व्यय को करे से कम रखा 
जाय ॥ 
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